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आए ; एार्ण सझशग्ञाक़र एभ४०एा३ 50277 


0. इंगलेन्ड मैं स्थानोय प्रशासन (968) 20 00 
([०्स्बो 607 9 20949व॥ 
89; एरच्ण सर 0. हाशशब 


4। क्राँत में स्थानीय प्रशासन (968) 20.00 
(7.०0वा 6070, 9 फाश्ाए्र) 
2979 ४ शण प्र, 2. 502एछ4 


2. श्रमेरिका में स्थानीय प्रशासन (968) 20.00 
(.०्त्वों 600, 40 ॥ए०थां०्य) 
89: 7४०. &स्‌ 0. 588फ्र४ 


3.प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (प्रथम भाग) 46.00 
(शालिएश्ोठ्फएओ ऐेटो॥आव005$ 709 39)9 99९0 945) 


4, प्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध (द्वितीय भाग) 6.00 
(0 /८०॥॥०७३] एश8६0% रएण 945 एफ/०. ?70560/ 649) 


5, विश्व के प्रमुख संविधान (968) 6.00 
(4 एकफ़काबफिल 5म्प थी 0, 5. 4., ए. 5. 5. 8५ 
ए &, 3#॥2शाग्वर, >39क्ा बदर्व ह/क्ा०्ट) 


१ 
ग्रह बिहेन में स्थानीय सरकार 
की विकास 


[एपरह 7४एटा,07एपर 07 7.000५ 60एए४शरशएाप' 
पप्ठ छारए&' छाए] 


छब(5नल्‍्2फनलपी फट: पन्ना एल फन्यपएल्‍्यटीफरयफनएफल्डशएद 


ग्रेट ब्रिटेन मे सरकार का रूप एकात्मक है। वहां सत्ता को विभिन्‍न 
इकाइयों में विकेन्द्रित करके उनकी स्वतन्त्र एवं स्वायत्त सत्ता के अ्रघीन 
सेवाड्रो का सचालन करने की व्यवस्था नही की गई है। समस्त कार्यपालिका 
शक्तिया केन्द्रीय सरकार के हाथ मे रहती है भौर वही प्रशासन के लिए भतिम 
रूप से उत्तरदायी है। किन्तु इसका भर्थ यह नही कि ग्रेट प्रिटेन में स्थानोय 
सरकार का कोई महत्व ही नही है, बल्कि एक प्रजातन्त्रात्मक देश में इन 
सस्थाप्रों का अस्तित्व अनिवार्य रूप से रहता है और ये स्थानीय जीवत की 
मूलमूत दें निक आवश्यकताओं का निर्वाह करने मे महत्वपूर्ण रूप से योगदान 
करती है । यह कहा जाता है कि स्थानीय स्वायत्त सरकार के निकायों के 
दैना कोई भी प्रजातस्त्रात्मक सरकार सफल नही हो सकती । जिस प्रकार 
से एक बड़े स्व॒र के व्यापार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय इकाई 
होती है जो कि सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित व्यापारिक समस्याप्रो पर विचार 
करती है भर देश के विभिन्न आएो में उसकी विभिन्न शाखाएं होती हैं जिनके 
माध्यम से वह भपनी श्राज्ञाओं को क्रियान्वित करती है। यही स्थिति प्रशा- 
सन के क्षेत्र मे मी रहती हैं। केन्द्रीय सरकार अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों 
का पालत करने के लिए स्थानीय शाखाग्ों की सहायता लेती है। स्थानीय 
शाखाभ्रो का रूप एवं सगठन प्रत्येक देश को विशेष परिस्थितियों, मूल्यों, 
राजनैतिक अवस्थापरो, झाधिक स्थितियों एवं जनता के चरित्र प्रादि बातों से 
प्रभावित रहता है। किसी भी देश मे ज्यो-ज्यों प्रशासनिक स्थिति बदलती 
जाती है भोर राजनैतिक चुनौतियों का रूप परिवर्तित होता जाता है त्यो-त्यो 
स्थानीय सरकार के रूप में मो समायोजन की दृष्टि से प्रावश्यक् परिवर्तत 
करने होते हैं भोए इस अक्ार उनके विकास की गति समय के साथ-साथ 
पागे बढती जाती है । 


ड़ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


ग्रेट ब्रिटेन कौ स्थानीय सरकार को भी विक्रास की विभिन्‍न श्रे णियो 
में होकर ग्रुजरना पडा है। वहा के राजनैतिक जीवन में जो उथल-पुयल हुई 
और जिस प्रकार निरकुश राजाशाही ने सर्वेवानिक राजतन्त्र का रूप घारण 
किया झौर देश में रक्तह्ीन क्रातिया हुई , उप्ती प्रकार वहा स्थानीय सरकार 
के रूप मे मी वाछित परिवर्तत किए गए। यदि हम ग्रेट ब्रिटेन की स्थातीय 
सरकार के वर्तमात रूप का अध्ययत करना चाहे तो उसके ऐतिहासिक 
विकास पर एक हृष्टि डालनी होगी । मि० जॉन जे० क्‍लार्क (उणाीश जे 
(9१७७ ) के कथनानुसार किसी भी मानवीय सस्था को उस्त समय तक नहीं 
समझा ज। सकता जब तुक कि उसके ऐतिहासिक सधो का अध्ययन न किया 
जाए। मविष्य की प्रगति की रेखाओं पर विचार करते समय अ्रतीत के 
विक्वास के भण्डार को ध्यान मे रखता होता है ।* कुछ-कुछ यही बात दूसरे 
शब्दों मे मि० एल० गोल्डिग (7, 00077) ने कही हैं । उनके शब्दों मे 
स्थानीय सरकार की वर्तमान व्यवस्था का अ्रष्पवन प्रारम्मिक काल से ही 
स्थानीय सरकार के विकास के ज्ञान द्वारा सुगम बना दिया जाता है ॥ स्था- 
ज्ञीप सरकार के स्वरूप एवं भर भी समय-समय पर बदलते रहते हैं । वेन्द्रीय 
सरकार एवं स्थातीय निकाय दोनो के कार्यों के बीच पर्याप्त प्रसमानताए 
वर्तमान है । स्थानीय निकाय मुझ्य रूप से जन-व्यवस्था की रक्षा, गरीबी को 
मिटाना, आवश्यकतानुम्तार सडको की रचना वरना तथा जन सफाई का 
कार्य झ्रादि से सम्बन्धित रहती है । जनसख्या बढ जाने से तथा वैज्ञानिक एबं 
तकनीकी विकास हो जाने के कारण जो परिवतंन श्राए हैं तथा झौद्योगी- 
करण ते जिन नवीन चुनौतियों को हमारे सामने रखा है उन सदर के फल्न- 
स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन का सामाजिक परिवेष अत्यन्त जटिल हो गया और इसके 
परिणाभस्वरूप नई एवं परिवर्तित सेवाएं आवश्यक समझी जाने लगी । 
साथ ही उन्हे सम्मन्त करने बी नई तकनीकों का विकास किया गया। 
स्थातीय क्षेत्र मे जो कुछ मी विक्रास हुए वे सब भ्रावदयक रूप से स्थानीय 
सरकार के विपय नहीं थे, उदाहरण के लिए बड़े शभ्रत्पतालो की स्थानीय 
क्षेत्र मे जड गहरी रोती है तथा वे वहा वे जीवन वा अमिन्‍न माग होते है । 
किस्तु स्थानीय सत्ता द्वारा न तो उनके घन वा प्रवन्ध क्रिया जाता है और 
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ग्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय सरकार का विकास 


त ही उन्हे प्रशासित किया जाता हूँ । इसी प्रकार से डाक्घर झादि सस्थाए 
भी स्थानीय जनता की पर्याप्त सेवा करती हूँ किन्तु इन पर केन्द्रीय सरकार 
का प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है । 


ग्रोंट ब्रिटेन में स्थानीय स्तर पर श्राज जो संस्थाएं दिखाई देती हूँ 
उनमें से कई एक तो वर्तमान समय की उपज हूँ । उनका सविधान, शक्तियां 
एवं वत्त व्य भादि की व्यवस्था वर्तमान कानूनों द्वारा की गई ह। किल्तु फिर 
भी स्थानीय सरकार का वर्तमान ढाचा वहुत कुछ प्रशासन के उन्ही क्षे प्रो पर 
निर्भर हैँ जो कि सेव्सन या ना्मन समया में वबतंमान ये । झ्राज ग्रेट ब्रिटेन 
की स्थानीय सरकार का जो रूप हमारे सामने हँ वह किसी भी एक निर्णय या 
एक कार्य का परिणाम नहीं हूँ और न ही उसका किसी ताकिक था घटनाप्नो 
की सामजस्यपूर्ण श्टखला द्वारा निर्माण किया गया हूँ । नए समय की 
प्रावश्यक्ताओं के प्रमाव ने भर भनुमवो से प्राप्त शिक्षाओ ने इसके विकास 
में एक महत्वपूर्ण भाग लिया हूँ । यदि हम स्थानीय सरकार के विक्रास 
पर एक विहगम दृष्टि ढाल्ले तो पाएगे कि ज्योही यहा के समाज ने 
सामन्‍्तशाही से एक व्यापारिक राज्य के रूप में परिवर्तन किया श्रौर चर्च 
तथा लाई की छत्छाया_ में काउन्टी पर भ्राघारिंत सगठनों थी इकाइया विक- 
प्वित हुई, त्योंही स्थानीय सरकार के इतिहास का प्रारम्म हो गया। प्रारम्म 
में रचित स्थानीय निकाय केन्द्रीय सरकार के व्यापक तियनन्‍्त्ररा के विपम से । 
कूछ स्थानीय सस्थाओं को उतकी प्रपनी शवितया मी एक सीमा तक प्राप्त 
थी। उन मस्‍्थाओ्रों में मुख्य रूप से काउस्टी न्यायालय थे जहा कि लोग न्याय्रिक' 
एव प्रशासनिक उद्देश्य से मिला करते ये । उनके अतिरिवत हडरेड तथा 
वारो न्यायालय भर #स्थों में व्यापार एवं कलाप्रो को नियमित करने वाले 
गिल्ड व्यापारी भी थे । इन समी को भ्राशिक रूप से थोडी-बहुत शक्तिया 
प्राप्त थी । उन सभी सस्या्रों ने ऐसे समय में स्थानीय ग्रावश्यकताप्रो को 
पूर्ण करते की व्यवस्था की जव कि उनके बीच परस्पर पर्याप्त दूरी थी झोर 
वहां व्यवस्था बत।ए रखने, स्थाय का प्रशासन करने तथा सामाजिक दायितों 
को निमाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी । उस स्थिति में इन स्थानीय निकायो 
दे पर्याप्त महत्वपूर्ण समझा जाता था । ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सरवार को 
सस्य|भो के ऐतिहासिक विकास को कई सागो में विभाजित करके देखा 
जा सकता हूँ । प्रध्यपत की सुविधा की दृष्टि से हम इसे प्राचीन काल, नामन 
काल मध्ययुग, घ्ठारहवी शताब्दी का युग, श्रौद्योगिक क्रान्ति के प्रमाव का 
युग, उम्तीसवी शताब्दी की स्थ॑नीय सरकार, बोतवी शताब्दी में स्थानीय 
संरवार प्रादि मांगों मे विभाजित कर सकते हूँ । 


प्राघोन काल 
ग्रेट ब्रिटेव का इतिहास किसी ऐसे देश का इतिहास नहीं है, जहा के 
लोगो ने श्रपता जीवन समुद्री डाकुप्रो एव लडाई करने वाले लोगों के रूप से 
प्रारम्म विया हो; किन्तु ये लोग जब इस द्वीप पर आगे तो एक सामात्य 
रबमाव में एकीकृत होने के लिए तैयार थे। ये चरित्र एव' एकता की दृष्टि 
से भी काफी भागे बढ़े हुए थे। इस देश मे विमिन्न जातियो ने अपना 
जीवन प्रारम्म क्या झौर प्ापस मे मिल कर के इस तरह जले रहने लगे 


गे ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


जिम प्रत्नार के एक देश कि नागरिरों को रहना चाहिए। प्रोफेंसर स्टब्स 
(807003) ने लिखा है कि ये लोग विश्वास को भावना से परिषरित होते हैं 
और उनमे लालच इतना नहीं होता । जब ए ग्लो-सेक्सत एवं ब्रिटिशवासियों 
के बीच सघपे समाप्त हो गया तो श्राक्रमणकारियो ने भूमि को जोतने के 
लिए बसना प्रारम्म कर दिया | जब रोम वले लोग चले गए तो ब्रिटेन एक 
ऐसा द्वीप रह गया जो कि जगलो से, तूफानों से, झौर बाढ़ के भ्रकोपो से मरा 
हुआ था। किन्तु यहा के लोगो ने धीरे-धीरे सडकें बनाई, बगीचे बनाए और 
भवन खड कर लिये। जब यहा पर जीवन का प्रारम्न करने वाले लोग आए 
थे ती उनके पास सिवाय साहस के कुछ भी नहीं था ! 


यह वहा जाता है कि झांग्ल सेक्सन्‍्स तथा ज़ूद लोगो ने अपने मूल 
निवास स्थान में जीवन को प्राम्य समाज के रूप भें प्रारम्म किया तथा उस 
समय प्रत्येक ग्राव का एक झपना न्‍्यायाघीश या सैनिक नेता होता था। 
जब ब्रिटेव को विजय करने के लिए विभिन्न जातिया एक प्षामान्य नेता के 
अधोन एकीकृत हो गई तो वहा राजाशाही का प्रारम्म हो गया । इस प्रकार 
हेणिएट (७५७४७) के लडके कष्ट (६६०४) भें राजा हो गए, एजा ( सह 
के लटके ससेव्स (805565४) में राजा बना दिए गए जब कि पश्चिमी सेक्‍्सनो 
ने कैरंडिक (0८760) को अपना राजा चुता। प्रारम्म मे प्नग्नेजी राज्य 
राजा के श्राधीन सैनिक मुखिया भ्रथवा एल्डरमैन द्वारा प्रशासित होते थे । 
इनमे से प्रत्येक अविवरी राजघानी के प्रशासत की सरकार के प्रति उत्तर- 
दायी होता था । राजा द्वारा रीब्स (९८८७५४) की नियुक्ति की जाती थी 
ज़ो कि शाही सम्पत्ति की देखमाल करते थे झोर श्रपने जिले से बकाया 
को यसूल करते थे । बढी राजघानियों को धीरे-घीरे शाप्नरों में विभाजित 
कर दिया जाता था तथा भ्रत्येक्ष मे एक एल्डरमैन- झौर एक शायर-रीवी 
(5आ/०न९८०४८) होगा था । क्षेत्र की सर्वोच्च-परिपद का नाम विटेन्यमट 
(५/४०8५४०१) या बुद्धिमान लोगो की परिषद ॥(०एा८ (ई ए४ ७९ 
7६७) होता था। इध रीदी परिषद का पर्वंगामी मात्रा जा सवता है। 
इस परिपद भें राजा, एल्डरमैन तथा राजा के कुझ शपय गृहण किये हुए 
साथो होते थे जिन्हें गेस्थिस /6८509$) वहा जाता था। इसकी समाए 
भाम सभाए हुप्रा करती थी शौर सामान्य जनता को इस के निर्णयों पर 
सस्‍्वीवूति या अस्वीकति देने क( श्रधिद्ार था ॥ राजाशाही निर्वाचित हुआ 
करती थी किन्‍तु विटन (५७॥७७) द्वारा कमी भो ऐसे व्यक्ति को इस पद 
के लिए नामजद नहीं क्या जाता था जो कि शाही परिवार का सदस्य त 
हो ॥ स्थानीय सरकार की मुझ्य समस्याश्रो पर शायर-मभूट (50086 १००) 
में विचार किया जाता था जो कि वुद्धजुछ काउन्टी परिषद जैसी होती थी । 
इसकी बेठके महीते मे एक बार होतीथी जब कि जिले के एल्डरमेन तथा 
रीबी एक शायर के स्वतस्त्र ध्यक्ति को बुलाते थे 'भौर उनको सहायता से 
मंगधों को सुलकते ये। प्रत्येक (ाध्ट्याशा) पो मत देने तथां झपने 
विचार प्रकट बरने वा झ्धित्ार था। छोटे स्थानीय मामलों को प्रीमैनो 
द्वारा भाव वो सज्राओं में ही सुलमा लिया जाता या । गावो के ये मूट श्राज 
दी जिला और पेरिश परिषदो से मिलते ये। प्रत्येक समाज के लिए एक 
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फ्रैन्क प्लेज व्यवस्था (सग्यांर ऐ6686 $$भरधव) भी होती थी जो कि 
ए ग्लो-सेक्सन सविधान के अन्तर्गत दस व्यक्तियों की एक सस्था होनी 
थी जिबके द्वारा शान्त्रि की रक्षा के लिए कार्य किया जाता था । 


प्रारम्भ में जहा ए ग्लो-सेव्सन लोग रहे वह मुख्य हूप से देहाती और 
कृपि से सम्बन्धित क्षेत्र था वधोकि रोम वालों ने जो कस्बे बताए थे उनको 
नष्ट किया जा चुका था और उनके अवशेप मी समाप्त हो गए थे, किन्तु ज्यो- 
ज्यों जन-सख्या वढती गई और कारीगरी का विकास होता गया त्यों तो कस्बो 
को केन्द्रीय महत्व प्राप्त होता गया । यहा के निवासी मुख्य रूप से श्रौद्योगिक 
कार्यों में प्रवृत हो गए, यद्यपि कुछ लोग अब भी पशु चराने एवं खेती करने 
के कार्य मे सलग्न थे | इन कस्‍्बो का स्थानीय प्रशासन टाउन मूट (उ057 
१00) द्वारा किया जाने लगा । बडे कस्बों में जो मूट (%00) कारये 
करते थे वे बारो परिषद की तरह और जो छोटे कस्‍्बों मे कार्य कर रहे 
थे उनको नगर जिला परिषद (07990 शाण (०पाथा) का पूर्वज 
माना जा सवतता है। आस-पटौस के कई एक वस्‍्दे मिल करके एवं निकाय 
के रचना कर लेते थे जिसे हम्डरेड (॥॥004/26) कहा जाता था। 
प्रन्य वागरिक सस्थाश्रो की भाति इस ससस्‍्था का जन्म भी एक सैनिक 
संगठन के रूप में छा । इस स स्‍्था का नामकरण यह क्यो हम्ना-इसके बारे 
में कहा जाता है कि मम्भवतः यह उस क्षेत्र के ताम से निकला होगा 
जिसमे कि एक से भू-माग हो । उत्तरी वाउन्‍्टीज में इसको एक वाई के 
स्कादिश नाम से पुकारा गया। उत्तरपूर्वी काउन्दीज मे इसे वपेनटेफ 
(५४७००४४६०) नाम से जाना गया। वड़ प्रदेशों में प्रादेशिक प्रकृति या 
विभाजन का विशेष रूप से प्रयोग विया गया। यार्कशायर में हमे रिध्मण्ड- 
शायर रिपनशायर, हेलमशायर, श्राईजर्लु्डशायर, नारहमशायर आदि देसने 
को मिलते हैं | इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि वस्वे 
से ऊपर के स्थानीय विभाजन को शायर ही कहते थे। स्थानीय सरकार के 
प्रारम्मिक इतिहास में हन्डरेड का स्थान टाऊनशिप (]09॥5॥9) से तुरन्त 
ऊपर था। इनमे से धतेक को न्यायिक प्रशासन, शान्ति एवं सुरक्षा के लिए 
एक सघ में गठित कर लिया जाता था। हन्डरेड के स॒विधान का निर्णय 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता या । भ्रत्येक टाउनणिप में 
एक सौ मूट होते थे जिनका प्रतिनिधित्व इनके कस्बा-रीवी द्वारा किया जाता 
था तथा भार से लेकर दस तक कस्बे के व्यक्ति भी प्रतिनिधित्व करते थे । जब 
कभी टाउनशिपो के बीच कोई भगडा होता था तो उसे १ फँसले के लिए 
हन्डरेड मूट मे रख दिया जाता था । भ्रधिक खतरनाक अपराधों तथा जीवन 
भरण के मामलो से सम्बन्धित फैसला इसी के द्वारा कया जाता था। इसे 
हन्डरेड के लिए कानून बनाने का उत्तता ही प्रधिकार था जितना 
कि प्रत्येक पृथक_गाव के सम्बन्ध में गावो के मूट को हुम्ना करत्ण ।। इस 
प्रकार से ए ग्लो-सेक्सन स्थानीय सरकार की ध्यवस्था स्वतस्त्र एवं प्रजा- 
तम्त्र;स्मक थी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेसनोय है,कि वर्तमान स्थानीय सर- 
कार का हप इस व्यवस्था. से बहुत कुछ मिलता-जुलता सा है । यह व्यवत्य 
इतनी श्रच्छी थी कि इसमे सुधार मुश्किल से ही किया-:जा सकता है ॥ वर्त- 
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मात समय मे स्थानीय प्रशासन के पास कार्यपालिका न्यायिक कार्य नहीं हैं। 
यह एक भ्रन्तर माना जा सकता है जो कि वर्तमान को अतीत से श्रलग करता 
हैं । भ्राज यदि स्थानीय प्रशासन की आज्ञाओ्ों या काबूनों का पालन नहीं 
किया जाता तो किस के लिए न्यायालय में अपील करनी होती है । ए ग्लो- 
पेक्सन समय में यह प्रक्रिया अत्यन्त स्तरल थी । 


नार्मन काल 


ऊब विलियम नार्पन ने शासन सत्ता सम्माली तो उसने आम सभाझो 
|&०॥: (००४) को समाप्त कर दिया । उसने देखा कि शक्ति के स्थानीय 
केन्द्र बहुत प्रभप्वशा्ती है श्रौर इनके रहते हुए वह सत्ता का प्रयोग मनचाहे 
ढग॑ से नही कर पाएगा । टाउनशिप केवल गाव बन कर रह गये और शायर- 
मूठ के स्थान पर मेनर न्यायालय [](४8ण (०७॥] स्थापित्त किए गए 
जहा कि सचालक द्वारा मेनर लाई के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया 
गया । इम न्यायालय के नर्णयों कौ वेलिफ [छेवजीं] द्वारा क्रियान्वित 
किया जाता था । कभी-क्मी वेजलिफ की स स्या एक से श्रधिक भी हुआ करती 
थी और ऐसो स्थिति में एक प्रमुख [)8०]०] बैलिफ होता था जिसे केवल 
मेजर भो कह दिया जाता था । मेजर से ही बाद में मेयर [!४4907] शब्द 
की व्युन्पत्ति हुई है। हल्डरेड न्यायालयों को समाप्त नहीं किया 
गया किन्तु उन्हें नियभित रूप से मिलने के लिए निर्देशित किया गया। यदि 
इनमे सदस्य झ्नुपस्थित रहते थे तो उनको दण्डित किया जा सकता था ॥ 
सन्‌ १५६४ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने हम्डरेड न्यायालयों के स्थान 
पर ।जला परिषद [7/»70 000००)] की स्थापना की | ये न्यायालय 
बाद में चल कर राजा के न्यायालय [788 (0०७४४) बन गए झोर वहा 
जो न्यायाधीण बैठते थे वे तथ्य वी दृष्टि से नहीं तो कम से कम सैडान्तिक 
रूप में क्राउन के सेवक बन गए । जितने भी स्थानीय, भ्रधिकार-क्षे त्र थे उन 
सभी का भुकाव केन्द्रीय शक्तियों वी ओर हो गया ।॥ 


सन्‌ १३०० के बाद शेरिफ [आवध्यी] के भ्रधिकार एवं 
स्तर घट गए तो शान्ति के न्याय [70४006 ० [6 7८४८८] ने सत्ता गृहण 
कर ली। यद्यपि नाभंत हाल में सेकसन काल को सभी नाग्ररिक स स्थाओो को 
बदल दिया गया किन्तु घामिक सस्थाए प्राय. पुर्वेवतू: बनी रही। पेरिश 
का पादरी अपनी शिक्षा एवं विशेधाधिकार के द्वारा जनता के श्रधिकारों पर 
पर्याप्त शक्ति रखता था । वह पब्रपने समी पेरिशवालो को चर्च में बुला सकता 
| जहा कि जमीनदार झ्रोर क्सान, स्त्री और पुरुष सभी समानता की 
दृष्टि से मिलते थे । यहा जनता की स्वतन्त्रताग्रों के वारे में विचार-विमशें 
किया जाता था भौर पादरी से यह प्राशा की जाती थी कि वह गरीबों का 
पद्मापाती बन कर उनके हितो का ध्यान रखेगा। चर्च की समाझी में इस 


प्रवार की बैठक करने का रिवाज एक समा के भ्रति उत्तरदायी था जिसे कि 
वेस्ट्री [४०४४५] कहा जाता था। ५ 


चौदहदी शवछदी में झ्ाहर नए प्राधिक परियतंतों ने राष्ट्रीय सामा- 
जिंक जोवन मो प्रमावित करना प्रारम्म किया । इसके परिणाम 
स्वरुप स्थानीय” सरकार झे' प्रशासन में भी भारी परिवर्तन हुए + 
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धोरे-धीरे  सामन्तशाही व्यवस्था की जद हिलने लगी। मेनोरियल 
व्यवस्था में थ्रमिक को सामन्तशाही मालिक की जमीन के साथ बाध 
दिया जाता था । वह मेनर को छोड नहीं सकता था शोर नही बिना 
स्वीकृति के झपने व्यवसाय को बदल सकता था। इसके बदले भें मजदुर 
को सामान्य भूमि का एक भाग और एक भोपडी दी जाती थी । जब तक 
परिस्थितिया सामान्य बनी रही उस समय तक यह व्यवस्था भी चलती रही। 
किन्तु विदेशी शत्र्‌ ग्रो से रक्षा की आवश्यकता ने इस व्यवस्था को चुनौती दो। 
चौदह॒वी शताब्दी के पूर्वार्ध मे जब इंगलैण्ड में प्लेग फैला तो भारी संख्या 
में उससे मौतें हुई । मेतरो के पास मजदूर नही रहे, मजदूरों की बहुत कमी 
श्रा गई । मांग औरौर पूर्ति की शक्तियों ने मजदूरों को सोदेबाजी करते की 
शक्ति दी और वे अब अधिक रोजनद।री दथा अच्छी दशाग्रों के लिए एक 
जगह से दूमरी जगह जाने लगे। परिवर्तन के ज्वःर को रोकने के लिए 
व्यवस्थापिका द्वारा प्रयास किए गये किन्तु सब असफल रहे । पुरानी परि- 
स्थितियों को दुबारा से लादने के लिए मजदूरों के सम्बन्ध में कई प्रकार के 
कानून बनाए गए । मजदूरों की मागो पर रोक लगाने के लिए भूस्वामियों 
में कई एक कदम उठाये । जमीन पर खेती नही की जाने लगी स्‍्ौर उसे भेड 
चराने के काम मे लाया जाने लगा । जो सामान्य भूमिया थी उन्हे भो इसो 
काम मे लिया गया; इसके परिणामस्वरूप ऊन का उत्पादन बढ़ गया | 
मजदूर लोग कस्बो की प्रोर मागने लगे जहा पर कि नए कारखाने खुल रहे 
थे । इस प्रकार एक कूपक क्रान्ति ने जन्म लिया। इस आन्दोलन के परिणाम- 
स्वरूप राजपत्रित बारोज का विकास होने लगा । राजा द्वारा कस्बों को जो 
चार्टर दिये गये उनरे उसे पर्याप्त आर्थिक लाम हुआ; किन्तु शाथ ही दैरनो 
(8200$) की शक्ति बढ़ने लगी । राजा को दिए जाने वाले भुगतानों के 
कारण मुगतान करने वाले को उन भुगतानों से स्वतन्त्र कर दिया गया जो 
कि सामन्तशाही व्यवस्था से सम्दन्प्रित थे । निगम निकाय को जो विशेषा- 
घिकार मिले, उसने उनका दुरुपयोग किया श्रौर परिणामस्वरूप कुप्रशासन 
का जन्म हुआ । इसी से प्रमावित होकर सतत, १८३४ के नगर निग्रम श्रधि- 
नियम द्वारा सुधार करने को भप्र'्वश्यकता महसूस की गई । 


मध्य युग 


लामेन समय को प्रायः मध्य युग मे ही सम्मिलित किया जाता है । 
नार्मन काल में शेरिफ की सत्ता इतनी बढ गई कि उसे प्रान्तीय वायत्राय 
कहा जाने लगा । वह प्रायः एक काउन्टी के गृह - स्वामी होता था । वह 
राजा की जायदाद से होने वाली आय को इकट्ठा करता था। इमके श्रतिरिक्त 
अ्रन्य बकाया एवं न्यायिक भुगतानों की भी उपाई करता था, साथ ही राजा 
के हितो का ध्यान रखता था। यद्यपि शेरिफ एक शाही अधिकारी था 
कमी-कमी वह तानाशाही रूप में व्यवहार करता था ! इस प्रकार मध्य युग 
का इ गलैण्ड मुख्य रूप मे रूषि प्रघान था, औद्योगिक कस्बे बहुत कम थे श्रौर 
जनए स्पा विस्तृत रूप से फेली हुई थी ॥ स्थानीय रूरकार की दृष्टि से 
देश को कई षाउत्टियो मे विभाजित किया जाता था, प्रत्येक काउन्टी का 
प्रशासन नव भी क्राउन द्वारा नियुक्त नगराधिपया शेरिफ द्वारा किया जाता 
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था| वह यद्यपि पूर्ण रूप से प्रान्तीय वायस राय नही या किन्तु बह समी झांयरों 
तथा फ्रीमेत्ों से बने काउन्टी न्यायालय की पश्रध्यक्षता करता था। उसके 
कार्य आशिक रूप से न्यायिक थे किन्तु वह मुख्यतरं काउन्टी के लिए स्थानीय 
सत्ता थ। । उपके बाद मे हन्डरेड होते थे । प्रत्येक हन्डरेड में एक हन्डरेड 
स्यायालय होता या जिसकी बेठकें प्रति माह होती थी। इसकी अध्यक्षता 
जैसा कि पहले ही कह। जा चुका है वेलिफ द्वारा की जाती थी जिसको कि 
नगराधिपति नियुक्त करता था । हन्डरेड न्यायालय जमीन से सम्बन्धित भगड़ों 
को तय करते थे और वे प्रारम्मिक फौजदारी कानून व्यवस्था अर्थात्‌ फ्रे्क 
प्लेज को क्रियान्बित करने के लिए मी उत्तरदायी थे। फ्रेन्क प्लेज व्यवस्था 
के प्राधीत समी व्यक्तियो को दस-दस की टोलियो मे बाद दिया जाता थ्य 
भ्रौर प्रत्येक टोनी के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार के 
लिए पारस्परिक रूप से उत्तरदायी बनाया जाता था। नगराधिपति का यह 
एक कर्त्तव्य माना जाता था कि वह प्रत्येक हन्डरेड न्यायालय का वर्ष में दो 
बार निरीक्षण करे और यह देखें कि क्या दस व्यक्तियों वाले समह (77"॥08, 
बने हुए हैं, क्‍या बे पूर्णत, मजबूत है तथा यदि इसके किसी भी 
सदस्य ने कोई भपराध किया है तो क्या उसको उपयुक्त दण्ड दिया गया है। 
मध्ययुगीन स्थानीय सरकार के पदसोपान में सबसे छोटा क्षेत्र बिल 
(४५॥) था। प्रत्येक बिल क्षेत्र प्रायः मेनर के सहवृत होता था। 
जिन विलों को राजा द्वारा शाही चार्टर के झ्राधार पर विशेषाधिकार प्रदान 
कर दिए जाते ये उमे बारो मान लिया जाता था| जव प्रत्येक बारो को एक 
स सदीय चुनाव क्षेत्र मान लिया गया श्रौर उसे कामन्‍्स समा के लिए एक 
मदस्प भेजने का श्रधिकरार दिया गया तो यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बत गया 
कि अमुक कस्त्रा बारो है या नही है। मध्य युग के उत्तर काल मे चार्टर 
बारो का सर्वेर्या बस गया । मध्य य्रुय_के समाप्त होते ही नगराधिपति की 
शक्तिया खबरे मे पड गई । सत ११६४-से काउस्टी न्यायालय द्वारा नगरा- 
घिपति की सत्ता को कम करने के लिए कीरोनरो ((००४८४) को नियुक्त 
किया जाने लगा । शाही न्यायालय की न्याय के क्षेत्र मे वढी हुई शक्तियों ने 
स्थानीय न्यायालयों तथा प्रशासन के महत्व को कम कर दिया । चौदहवी 
शताब्दी को समाजिक अव्यवस्था एव नागरिक मुसीवबतों का समय माना 
जाता है। इसके परिणामस्वरूप जो अनुशासतहीनता एवं कानून के अमाव 
जल पैदा हुई उसके कारण स्थानीय शान्ति के रक्षकों वी नियुक्ति की 
जाने लगी । 


एडवरई तृतीय के शासनकाल मे विभिन्न काउन्टियों में शान्ति को 
स्थापता का कार्य इन शान्ति रक्षकों को सौंपा गया। व्यूडर माल श्राते ही 
नंगराधिपष को स्थामीय सरवार के मुखिया पद से हटा दिया गया और यह्‌ 
पद शाल्ति के न्‍्यायाधीशों (॥050८८३ ० 0४८ 7८४०८) को सौंप दिया गया 
इन शान्ति के न्‍्यायाथीशों को अनेक श्रकार के प्रशासवीय एक न्यायिक कत्त 
सौंप दिए गये । शान्ति के न्यायाधीशों वी नियुक्त बित क्राउन द्वारा एक विशेष 
काउन्टी बे: लिये की जाती थी भौर इनको श्रीवों परिषद द्वारा नि 


5 नि नियन्त्रित, 
विया छाता या। हु८ बारोज को भपने न्यायाधीश नियुक्त करने का भ्षि- 


) 
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कार मिला हुमा था। सामस्तशाही के समाप्त होने के कारण मेनोरियत 
न्यायालय भी शक्तिहीन बन गये भ्रौर इनकी शक्तिया शान्ति के लिये न्‍्याया- 
घीशों को सौंप दी गई । चौदहवी शताब्दी के पूर्वार्् के प्न्तिम दिनो 
(१३४८-४६) में प्लेग के कारण देश की भार्थिक व्यवस्था भ्रस्त-व्यस्त हो 
गई । ऐसी स्थिति मे शाम्ति के न्यायाधीशों को ही यह कार्य सौपा गया कि 
इस सकट के समय जो श्रमिक व्यवस्थापन किया गया है उसे क्ियान्गित कर । 
इसी प्रकार एलिजाबेथ प्रथम के शासनआाल मे जब गरीयो को सार्वजनिक 
कोप मे मुक्ति दिलाने की व्यवस्था का विकास किया गया तो सरकार ने 
नई सीति के प्रभावशाली प्रशासन के लिए शास्ति के न्‍्यायाधीशो की ओर 
देखा । अठारहवी शताब्दी में शान्ति के न्यायाधीश का कार्यालय और 
मी झधिक महत्वपूर्ण बन गया क्योकि उस समय स्थानीय न्याय काउस्टी का 
मूल आधार बन गया था । शान्ति के न्यायाधीश को मध्य युग से वर्तमान 
यु के सक्रमस्स काल का अधिकारी बताया जाता है। यह उस समय वी 
विशेषता है जब कि सौलहवी शताब्दी के बाद पेरिश (?7) ने स्थानीय 

सरकार वी इकाई के रूप मे दुवारा स्थान प्रहण कर लिया। ज्यो-ज्यो 

समय गुजरता गया शान्ति के स्यायाधीग कामन्स सभा के सदस्य बनते चले 

गये । इस निकाय द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये जाते ये वेपेरिश के क्षेत्र 

के लिए अपर्याप्त समझे जाने लगे। इस के परिणामस्वरूप न्यायाधीशों ने 

कानून पास बरके तथा पेरिश के कत्तंव्यों को सम्पन्न न करने की प्रपनी 

असमर्थता को स्वीकार करके उन्होने भपने ही न्यायालय के एक भाग को नए 

एवं अधिक विस्तृत कत्तं व्यों का निर्वाह करने का दायित्व सौंप दिया। इस 

प्रवार उन्होंने काउन्दी की सड़कों तथा पुलो की मरम्मत करते के लिए 

काउन्टी भ्रधिकारियों की तियुक्ति की तथा ए# प्रकार से काउन्दी सरकार 

(0०००७ 00०0) की व्यवस्था को प्रारम्भ किया । 


सजहवी एवं श्रठ/रहवी शताब्दी के भ्रधिकाश समय में इ गरलूण्ड की 
स्थानीय सरकार बहुत कुछ सीमा तक दुखपूर्ण स्थिति में रही। स्थानीय 
सरकार का भुरुष कार्य श्रमागो को राहत देना था और यह कार्य पेरिश पर 
छोड़ा गया । प्रे देश को लगमंग १५००० पेरिशो में विभ,जित कर दिया गया 
जिसमे कि सेती करने वाली समाज की बिखरी हुई जनता रहती थी। 
अत्येक पेरिंश मे श्राय चालीस में साठ परिदार तक रहते ये। इसके जो 
निवासी वेरट्री के सदस्य होते थे हो हर ईस्टर को देठक करते थे । वेरट्री 
(५०७४१) उस क्षेत्र के समी निवासियों का प्रतिनिधि निकाय नही होता था 
पेरिश दे भ्रधिकारियों मे मुख्य रूप से चचीवार्डन, कास्टेबल, सड़कों का सर्वे- 
क्षणयर्तता भ्रौर गरीबो पर दृष्टि रखने वाले होते थे। ये समी श्रधिकारी 
अंबतनिव होते ये और ये सेवाएं भ्रावश्यक होती थी ! इसलिए पेरिश क 
अधिकाश लोग चवाईनत के पद को छोड कर अन्य पदों को ग्रहण करने से 
द्िचकिचाते थे ॥ चचंवार्डन के पद को घोड़ा सम्मान मिला हुआ था । पेरिश 
एव ऐमा क्षेत्र होता घा जो वि चर्च के चारों झोर रहूने' वाली जनसख्या 
का बेन्द्र होता था भोर इसीलिए दो, तीन या चार चर्च वार्डनो' को धामिक 
एवं नागरिक कं श्रो में कुछ वार्य सौपे जाते थे । इनको वेस्ट्री द्वारा प्रति दर्ष 


१० ग्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय प्रशासन 


निर्वाचित किया जाता था और इनका काम केवल चर्चा को मरम्मत 
करना अथवा उसे सजाना या उसमें सीटो का ठीक तरह से रखना ही नहीं 
था वरन यह गरीबो को राहत देने वाले पर्य वेक्षो के साथ भी मिलकर 
कार्य करते थे । पेरिश कास्टेवल की नेयुक्त्रि न्यायाधीशों द्वारा की जाति 
थी तथा वह उनके निर्देशन में रहकर कार्यो करता था । वह पेरिश में कानून 
और व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता था । पेरिश वेस्ट्री द्वारा 
न्यायाधीशों को कुछ व्यक्तियो की एक सूची भ्रस्तुत की जाती थी जिप्मे से 
न्यायाधीशो द्वारा सडको के सर्वेक्षणकर्त्ता छाठे जाते थे। कुछ अ्पवादी को 
छोड कर पत्थेक पेरिणवासी को साल में छः दिन सडकों पर परिश्रम करना 
होता था । सडक सर्वोक्षणकर्त्ताओों का यह कर्तव्य होत। था कि वे देखें कि 
क्या ऐसा श्रम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो नहीं करे उस पर 
जुमाता जिया जाना चाहिये । ये समी अधिकारी स्थानीय न्यायाधीशों के 
धनिष्ट पर्यवेक्षण के श्राघीन कार्य करते हैं । यद्यपि इस सकठन मे प्रजातस्त्रा- 
त्मक स्थानीय सरकार का रग दिखाई देता है किन्तु वास्तविकता यह है कि 
पेरिश वेस्ट्रियो की शक्तिया अत्यन्त सीमित थी । मुख्य नियन्त्रण न्यायाधीशों 
के हाथ मे रहता था। न्यायाधीशों की नियुक्ति क्राउन द्वारा होती थी। 
वह भ्रपनी खुशी से कभी भी इन्हे हूटा सकता था । इन्हें प्रिवी परिषद द्वारा 
निर्देशित क्या जाता था । झसल मे वे केन्द्रीय सत्ता के साधन मात्र थे जिनके 
हाथ में स्थानीय सरकार पर नियन्त्रण रखने की शक्तिया नही थी । गृह युद्ध 
के दौरान स्थानीय सरकार पर प्रिवी परिषद का शक्तिशाली केन्द्रीय नियन्त्रण 
बढ़े गया । जेस्स द्वितीय ने स्थानीय सरकार में कुछ परिवर्तेन किये जिनके 
परिणामस्वरूप वारोज पर के द्वीय नियश्रण बहुत बढ गया । विन्तु सन्‌ १०८८ 
की प्रान्ति के बाद यह एुक निश्चित सिद्धान्त बन गया कि केन्द्रीय सरकार 
स्थानीय सरकार के भामलो' मे कम से कम हस्तक्षेप करेगी । 


श्राठरहवी शताब्दी में स्थानीय सरकार बहुत कुछ स्वायत्तशारी बन 
गई'। न्‍य।याधीशों को उनके जिलों मे प्रशासन की पूरी शक्तिया प्रदान की 
गई । राजा के बैन्च के न्यायालय ने उन पर केवल नाममात्र का नियत्रण 
रखा । क्वार्टर सैशन अब मी एक मुरूष स्पायिक-निकाय था, विस्तु जत- 
सल्या की वृद्धि के कारण, व व्यापार उद्योग एवं यातायात बढने के वारण, 
प्रकाश, सडक पुल नालियो भादि की माग के काग्णा इसको प्रशासवीय 
कर्तव्य भी सौंपे गये । इन समस्यायो पर विचार करने के लिए न्‍्थायिक 
प्रत्रिया को भ्रपर्याप्त समभा गया। भ्रत: यह प्रथा प्रारम्म की गई कि 
इ्वार्टर सेशन पहले तो न्यायिक कार्य करे झौर उसके बाद न्‍्यायाघीश काउन्टी 
का वार्या करने के लिए आपस में विचार-विमर्श करे। इस शताब्दी में कुछ 
विशेष सेवाओ्रो के लिए उन क्षेत्रों में सामयिक सत्ताएं बनायों जिनमे कि 
बतेमान स्थानीय सरकार के क्षेत्र मेल मही खाते । ससद ने मी स्थानीय 
-अभधिनियमों द्वारा प्लायुक्तो के विमिन्न निकाय स्थापित किये जो कि आशिक 
रूप से करदातादों एवं यायाघोशों तया नगरपालिका निगमों के भधिकारी 
प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त डिये जाते थे ॥ इतड्े द/रा ऐसे विषर्यों पर विचार 
किया जाता या जैसे गलियों की सफाई, सदके. न 
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ये कर लेने की शक्ति मो रखते थे। ये जनसख्या के उन नये केन्द्रों के लिए 
उपयोगी थे जो कि समय के साथ-साथ उदित हो रहे थे और जिनका 
कोई नगर-पालिका सगठत या बॉरो स्तर नहीं या। 

स्थानीय न्यायाधीशों के अ्रठारहवी शताब्दी के विभिन्न प्रकार के 
बत्तब्यो को देखने के बाद इसमे कोई ग्राश्वर्य नहीं होता कि उन्हें 
सर्वेसर्वा कहा जाता है। शाति के न्‍्यायाघीश काउन्टी के लार्ड लेपटीनेन्ट 
द्वारा नामजद किये जाने पर लाई चान्मलर द्वारा नियुक्त किये जाते थे। 
उनफे कर्तव्य प्रशासकीय, न्यायिक एव. व्यवस्थापत सम्बन्धी भी 
थे। ये भ्रवेतनिक कार्यकर्ता वर्ष में चार बार त्र-मासिक्र सत्रों पर मिलते 
थे। देहाती क्षेत्रों मे उल्लेखनीय न्‍्यायाघीश कलर्जीमैन होता था। न्यायाधीशों 
मे से कुछ लोग सजग प्रशासक होते थे किन्तु इनमे से भ्रधिकाश सकीर्ण 
मस्तिष्क वाले प्रकाय कुशल, कैथोलिक तथा ऐसे लोग होते थे जो कि कट्टर 
व प्रप्वीकारात्मक प्रकृति के होते थे । शहरी क्षेत्रों मे कुछ न्यायाधीश 
अ्रकुगल एवं भ्रष्ठाचारी होते है तथा न्याय का व्यापार करके 
कमाते है। 


जब मजदूरों को उनकी भूमि से वचित कर दिया गया और उनको 
असुविधाएं देने के लिए विभिन्न व्यवस्पापन किये गये तो उनकी हालत 
वाफी बदतर हो गई । उनके धर झौर भूमि छूट गये | केवल यही नही वरन्‌ 
उनकी जीविका के साधन भी भनिश्चित हो गये। इनमे से भ्रनेक मे अपने 
घरबार प्रौर गाव छोड तथा यहा से वहा पर्यटव किया । ऐसे लोगो के साथ 
मिलकर जरूरतमन्द भौर प्रमावित ब्यक्तियों गे भी समस्या को बदतर बना 
दिया । जब हैनरी तृतीय के शासनवान में गोतास्ट्रियों को समाप्त कर दिया 
गया, उपयुक्त एवं झनुपयुक्त सभी श्रमागे राष्ट्र के कधो पर मार बन गये । 
इस थुराई का फलाने के लिए उत्तरदायी और भी प्रनेक कारण थे । खराब 
फल एवं मुद्रा के झवमूल्यन ने खाद्य वस्नुग्रो के मूल्यों को बहुत बढा दिया । 
ऐसो स्थिति मे गरीबों को राहत देने के लिए उठाये जाने वाले कदम महत्व- 
पूर्ण बने गये। गरीदो के पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्यांकन किये गये ॥ इस प्रकार 
जो कानून बनाये गये उन सबकों मिलाया गया प्रौर गरीब-रॉहत ग्धि- 
वियम १६०१ (88806 43 छ2 , ८ 2--706 ९०० एलाल #0०, 
५0। ) द्वारा सशक्त बताया गया । ग्रठारहवी शताब्दी के प्रारम्म तक 
स्थानीय सरकार के विकास की गति अत्यन्त धीरी थी और वह मुख्य रूप 
से गरीबो को राहत देने से सम्बन्धित थे। उसके वाद उद्योगों मे एक 
आश्चर्य जनक परिवर्तन ग्राया जिसे कि पभ्रौद्योगिर क्रान्ति कहां जाता है। 
अठारहवी शताब्दी के भन्विव त्तया उन्नोमवी शताब्दी के प्रारम्मिक दिनों मे 
फंक्टियों का तीन्र गति से विकास हुआ ओर नये बडे कस्बे बनने लगे। 
औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप स्थानीय सरक्कार के कार्या बढ गये । 
इसके अतिरिक्त बोमारिया फल जाने से, वैज्ञानिक ज्ञान का विकास हो 
जाने से, भौर राजनंतिक जीवन मे परिवर्तन हो जाने से भी स्थानीय 
सरबवार के उत्तरदायित्वो में परिवर्तन प्राये । कृषि प्रधान ग्रेट ब्रिटेन जब 
एक महान औद्योगिक शक्ति बता तो प्रनेक मयी सम्रस्याएं पैदा हो गई 


श्र ग्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय प्रशासन 


जिनको सुलकाने के लिए प्रठारहवी शताब्दी को स्थानीय सरकार की व्यवस्था 
पूर्ण त: अनुपयुक्त थी । जब॒अधिकाश जनसल्या यार्कशायर, लकाशायर 
तथा मिडलैण्ड आदि औद्योगिक नगरों एव नव-स्थापित फैक्टियों के नगरो 
मे केन्द्रित होने लगी तो इससे अनेक गम्मीर प्रशासकोय कठिताइया उत्पन्न 
हो गई। स्थानीय सरकार की जिस व्यवस्था को विसरी हुई जनसख्या वाले 
देहाती क्षेत्रो के लिए सगठित किया गया था और “जो अपना कार्या करने 
के लिए अवैतनिदः परिश अ्रधिकारियों पर निर्मर,रह्ती थी वह धनोमूत 
औद्योगिक क्षेत्रों वी समस्याग्रो को सुलभाने मे सफल नहीं हो सकी | अब 
उस पर अनेक नये उत्तरदायित्व श्रा गये, जैसे-प्रघिक मापा में गरण 
देना, बीमारियो को रोकना तथा नदियों को ब्राधना« ग्रन्दी बस्तियों को 
समाप्त करना, सगठित अत्याचारों को दबाना श्रादि। नये श्ौद्योगिक 
छेनो में स्थानीय सरकार के पवन को रोकने के लिए यह जरूरी हो गया कि 
अधिक से भ्रधिक सामयिक निकाय बनाये जायें । 


उन्नीसवीं शताब्दी--इस शताब्दी को ब्रिटेन की स्थानीय सरकार के 
इतिहास में सुधार की शताब्दी कहा जाता है। १८३२ के सुधार अधिनियम 
के बाद स्थानीय सरकार के क्षेत्र मे सुघारो की एक क्डी को प्रोरम्म किया 
गया । १८३२ के सुधारो के परिणामस्वरूप ससदीय मताधिकार को बदल 
दिया गया झ्ौर अनेक राजनैतिक बुराइयो का दूर कर दिया गय।। इसके परि- 
रामस्वरूप ग्रेट ब्रिटेत की सरकार घतिक लोगों के हाथ से निकलकर 
मध्यम वर्ग के हाथो में चली गई । यह स्वामाविक था कि सुधार अधिनियम 
के पास होते ही स्थानीय सरकार व्यवस्था को अधिक पभ्रजेतित्रात्मक एव 
कुशल श्राघार १२ विकसित करने की माग की जाती । स्थानीय सरकार के 
सुधारों को १८३४ के निर्धन भूमि सुधार अ्रधिनियम (7०० [.0॥6 
#ण्ध्वगंगावा+ ८ ) के द्वारा प्रभावित क्या गया तथा बारोज को 
पुनर्गठित करने वाले नगरपालिका नियम द्वारा प्रधितियम (८३५ ने भी इस 
दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया । इन सब्र सुधारों को करते समय विहय 
(५४/४8) सरकार मि० वैस्थम द्वारा दिये गये दार्शनिक कार्यत्रम से प्रभावित 
थी। मि० बैन्यम का विचार था कि ऐतिहासिक परम्पराओो को पूरी तरह से 
भुला दिया जाय गौर स्थादीय सरकार के क्षेत्रों का नियोजन पूणात: व्यव- 
हारिक उपयोगिता के झाघार पर क्या जाय । उसने स्थानीय निकायो के 
जमप्रिय चुनाव का समर्थन क्या, _क्न्तु साथ ही इनकी क्रियाप्रो को 
केन्द्रीय विमागो द्वारा कछोरतापूर्वक निगश्रित, निर्देशित और निरीक्षित बन्‍ने 
वी भी वात कही । रोयत कमीशन की सपोर्ट के छाद है८्रेश का गरीब 
कामून सघोधन धथिनियम पतस किया गया। गरीबों हे सम्बन्धित कातन 
ने सुषएर शरेजे की कक आहत एढेले मे कल्ा रही थी के, 
मैपोलियन के युद्धों ने देश के ध्राविक जीवन पर एक बडा भार इ खा 
और इसवे परिणामस्वरूप मूल्य वे । १७६५ के दसत में इन बढ़े हुए भावों 
के कारण देश फे विभिन्न मांगों में खाद्य सम्बन्धी भान्दोलन हुए। १७६५ 
के बाद षाउस्टी के स्यायाधीशों के द्वारा कृषक मजदूरों जी रोजनदारी में 
एक निश्वित स्तर एट निर्घने गहायता को जोडना जरूरों हो पया। यह 
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सहायता रोटी के मूल्य और प्राप्तकर्ता के परिवार के ब्राघार पर दी गई 
थी ॥ १८३२ मे रोयल कमीशन को गरीब कानून के प्रशासन “के सम्बन्ध ,में 
जाच करने के लिये इस कारण नियुक्त किया यया क्योंकि ग्ररीब राहत 'के 
कार्यों पर खर्चा बढ़ता जा रहा था । इस भ्रधिनियम मे सुधार हां जाने के 
बाद पेरिस शो जो कि ऐलिजाबंथ प्रथम के शासन काल से ही गरीब कानव 
प्रशासत की इकाई थी, झब वदल दिया गया श्रौर उसके स्थान पर पेरिसो के 
सघ या समन्वय को रखा गया। इसको भ्रशासित करने वाले निकाय 
स'रक्षकों का एक निर्वाचित मडल था भिसे कि प्रपना कार्य सम्पन्न करने के 
लिए सर्व तनिक कार्य अधिकारी नियुक्त करने वी शक्ति दी गई। श्रव, तक 
स्थानीय सरकार के कार्यों का स चालन बहुत कुछ स्थानीय सस्थ। पर 
दिया गया था किन्तु १८३४ के प्रधिनियम के द्वारा गरीब कानून भ्रायुकतों के 
रूप में एक शक्तिशाली केन्द्रीय निकाय गठित क्या भया । इसे सरक्षकों के 
स्थानीय मडल पर निय त्रण की विस्तृत शक्तिया दी गई । यह भाशा [वा 
गई थी कि प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बताने से तथा केन्द्रीय नियन्‍्तनण का 
बढाने से गरीब कानून के प्रशासन मे पर्याप्त मितब्ययिता हो जायगी। यह 
लक्ष्य ग्रगले कुछ वर्षो मे कुछ सीमा तक पूर। हुम्न। १८३४ के प्रधिव्ियम 
के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि इ गलैण्ड झौर विल्स के प्रत्येक पेरिस या 
निधन कानून सघ में एक सुयोग्य मेडीकल व्यक्ति नियुक्त क्या जाय और 
सम, १८३६ मे जन्म, मृत्य , शादी आदि को पजीझृत करने के बारे में एक 
या बनाया गया जिससे मृत्यु, सख्या का स्राख्यकीय प्रध्ययत सम्मव 
हो गया । 


जिस समय रोयल॑ कमीशन निर्धघन अधिनियम से सम्बन्धित जाच के 
बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा थय उसी समय बारोज के कार्यों की 
जाच करने के लिए एक भन्य रायल कमीशन नियक्त किया गया । इन नगर 
पालिकाग्रो में से श्रधिकाश नगरप्रालिक्ाएं अब भी उन चार्टरों पर 
निर्भर थी जो कि हैनरी अष्टम और १६८८ की क्रान्ति के बीच सम दिये गये 
थे । एक बारो को प्राप्त सामान्य विश्लेप भ्रधिकरारों मे मुरूर उल्लेखनीय यह 
थे किये कामन्स समा को अपना प्रतिनिधि भेज सकते ये व,जार खोल 
सकते थे, व्यापारियों पर टाल (70) लगा सकते थे और वे स्वय के 
स्यायालय चला सकते थे । स्थायालप न्याय का प्रशासत सबसे अधिक मल्य- 
बान ग्रधिकार क्षेत्र समझा जाता था क्योंकि इसमे बारो के न्यायपालिका 
प्रधिकारी ही म।मलों को तय कर सऊते थे तथा न्यायालय से सम्बंधित फीस 
गा जुर्माता भी उन्ही को प्राप्त होता था । अधिकाश बारोज में प्रशासकीय 
निकाय के सदस्यगण पूरे जीवन मर तक सेवा करते थे भ्रौर पनक्के रिक्त 
स्थानों की पूति सहवृत्ति द्वारा की जातो थी । बहुत कम बारोज को श्राधुनिक 
अर्थ मे प्रगातम्व्रात्मक दगरप जिकाए कहा ज। सकता था । उनके जो सदस्य 
होते ये वे धार्मिक एव राजनंतिक क्षेत्रों में डर पक्षपात रखते थे। नगर- 
पालिकाओं के दान से सम्बन्धित प्रशासन मे भी पक्षपात दिखाया जाता था। 
दारों के घत्वितन्त्र का सम्यन्ध खुख्य रूप से न्याय के प्रशासन निगम की 
सम्पत्ति के प्रवन्ध प्रादि से बा । स्थानीय सरकार के मुख्य कार्य उदाहरण के 
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चिए ये थे - गरोबो को राहत पहुचाना, सडको की मरम्मत करना, जीवन 
प्रौर सम्पत्ति की रक्षा करना आदि । ये सभी कार्यो व्यक्तिगत पेरिस्तो के 
अर्व तविक पेरिस भ्रधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किये जाते थे जित मे प्रायः 
कस्बे का विभाजित किया जाता था। 


अठारहवी शताब्दी के मध्यकाल मे जिन वारोज वी जतसख्या बढ 
रही थी वहा स्थानीय सरकार को कुछ श्रन्य महत्वपूर्ण कार्यों भी सौंप 
दिये गये । अधिफाश नगरपालिकाए दोरी (079) थी शोर इसलिये हिग 
भरकार ने सुधार से सम्बन्धित विचार करने मे कोई समय नहीं लगाया । 
१८३३ से निप्‌ क्‍त रायल कमीशन में उन्नीस वैरिस्टर ये । इनमें ते अधिकाश 
की सहानुमूति विग्ह के प्रति थी । इन्होने वूरे देश का दौरा किया गौर सूचना 
एकत्रित की । नगरपालिकाओ से सम्बन्धित रायल कमीशन की रिपोर्ट में यह 
कहा गया था कि इगलेण्ड और वेल्स में नगर निगमी के सविधान को 
निश्चित रूप से प्रमावित करना कठिन होग। । यह निश्चित है कि इन 
सस्थाश्रों मे से भ्नेक की स्थापना व्यवहार मे कानून द्वारा निर्धारित होने से 
पहने ही हो चुकी थी । श्रायोग यह नहीं खोज पाया कि बआरोज के चुनाव 
क्षेत्र बनाने में छिसी सामान्य सिद्धान्त को अपनाथा गया हं और न ही वह 
यह जान सका कि किसी भी काल मे पूरे क्षेत्र के अन्दर नीति की या सामान्य 
कानून श्रधिकार की एक ही व्यवस्था का भ्रमुत्व रहा हो। नगरपालिका 
निगम अ्रधिनियम १८३४ ने दो सौ छिगालीस कस्वो मे से एक सो अ्रठह्त्तर के 
लिये सरकार की एक जैसी व्यवस्था की स्थापना की । राजनेतिक बुराइयो 
को दूर क्रिया गया, प्रशासकोय एवं न्यायिक शक्तिया प्रथक-पृथक की गई, 
व्याप/र पर से एकाधिकार को हटाया गया, रेट देने वालों के मताधिकार 
को बढ़ाया गया श्रौर बारों श्राडिट व्यवस्था को प्रारम्म करके वित्तोब 
प्रशासन को पुनगंठित किया गया । एक विशेष निरीक्षक समिति के ब्राधीन 
बारो की पुलिस शवित को रखा गया । १८३४५ के नगर निंगम भ्रधिनियम 
में प्रनेक सुधार किये गये भौर भन्‍त मे इन सद को १८८२ के मगर 
निगम भधिनियम में समूहीकृव कर दिया गया। १८३५ के 
अधिनियम ने तीन वर्ष के लिये परारपदों के निर्वाचन की व्यवस्था की। 
पारषदो के द्वारा ऐल्डरमेनो के निर्वाचन का भी प्रावधान रखा गया जिनकी 
सं र्या पारपदों की स रूया का एक तिहाई थी । ऐल्डरमन की छः वर्ष के 
लिए निर्वाचित किया जाता था ( पहले बारों में शान्ति के न्यायाधीशों वा 
निर्वाचन नगरपाक्तिका द्वारा क्या जाता था, बाद में इस व्यवस्था को समाप्त 
कर दिया यया। भ्रधिनियम के अनुसार इनको क्राउन के द्वारा नियुक्त 
क्या जाता था । 


१८३४ के बाद स्थानीय सरकार के सा वाक्षत्र बढ गया प्र 
झनेद नई समस्याएं पैदा हो गई। नई सामयिर्क स्थानीय सत्ताएं इनाई 
भौर इन्हें स्थित ढॉचे पर थोप दिया गया । इस काल में स्थापित स्वास्थ्य के 
स्थानीय मण्दल, सडक मडस, स्कूल महस तथा स्कूल उपस्थिति समिति श्रादि 
अनेक सामयिक सत्ताएं' उत्पन्त हुई, उनके बोच क्षंत्रों एव कार्यों की 
दृष्टि से अतिराव या। इन सत्ताध्रों शी वित्ीय व्यवस्था बहुत एुछ 
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श्रसमन्वित थी और इनमे से कोई भी सत्ता स्थानीय रुचि को श्राकषित करने 
में पर्याप्त महत्वपूर्ण नही थी । १८८५ में स्थानीय सरकार की बनावट के 
सम्बन्ध मे यह ठीक ही कहा गया था कि उसमे क्षेत्रों, मताधिकार 
सत्ताओं और रेट की उलमने थी । सामयिक सत्ताझ्ो द्वारा जो 
प्रशासकीय भ्रम पँ दा किया गया या उसे मिटाने के लिये स्थाई स्थानीय 
सत्ताएं बनाई गई । १८८८ के स्थानीय सरकार ग्रधिनियम ने काउन्टी परिषदां 
और काउन्टी बारों परिपों को रचना की तथा १८६४ के स्थानीय 
सरकार अधिनियम ने शहरी एवं देहाती जिला परिषद, पेरिस परिषदों 
भ्रौर पेरिस बेठकें स्थापित को । १६०२ के शिक्षा भधिनियम 
मे शिक्षा के उत्तरदायित्वों को स्कूल मण्डलों एवं स्कूल उपस्थिति 
समितियों से लेकर प्रन्य स्थानीय सत्ता को स्थानान्तरित कर दिया। 
१६२६ के स्थानीय सरकार भ्रधिनियम ने गरीब कानून स रक्षकों को समाप्त 
कर दिया ग्रौर उनके कार्यो" को काउन्टी परिषदों तथा काउन्टी बारो परिषदों 
को हस्तान्तरित कर द्विया  काउन्टी सरकार के सुधार को उस समय पूरा 
माना गया जबकि बारोज का पुनर्गेठत कर दिया गया । 


सन, १८३० के बाद शान्ति के न्यायाघीशों को काउम्टी का 
प्रशाप्तक बनाने के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी; झोर १८३४ तक न्यायाधोशों 
को अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों से वचित कर दिया गया। न्यायाधीशों की 
अलोकप्रियता का मुख्य कारण यह था कि काउन्टी सरकार के लिए प्रति- 
निधित्वपूर्ण रूप का मारी समर्थत किया गया। न्‍्यायाघीशो के स्थान पर एक 
निर्वाचित सत्ता को लाने का प्रथम प्रयास १८३६ में किथा गया किन्तु देहाती 
जनता की गरीबी एव' भ्रशिक्षा के कारण यह प्रयास सफल न हो सका और 
बहा प्रजातन्त्रात्मक सरकार की स्थापना ना कार्य ग्रत्यन्त क्ठित हो गया। 
फिर भी ट्रेड यूनियन वालो तथा सुथारवादी विचारकों के निरन्तर 
प्रयासो के परिणामस्वरूप यह भी स्पष्ट हो गया कि प्रतिनिषित्वपूर्ण मार्ग 
की ओर काउन्टी सरकार के सुधारों को अधिक दिन तक रोका नहीं जा 
सकता । १८८८ के स्थातीय सरकार भ्रधिनियम ने उन भ्रशासकीय कार्यो को 
रेट देने वाले लोगों द्वारा चुनी गई काउन्टी परिषद को सौंप दिया गया 
जिनका प्रयोग पहले शाति के न्यायाधीशों द्वारा त्रमासिक सत्रो में क्या 
जाता था । पचास हजार से अधिक जनस रूपा वाले कस्बो' को काउन्टी के 
नियव्रण से बाहर १र दिया गया तथा उन्हें काउन्टी वारोज बना दिया गया। 
इनकी झपती एक निर्दाचित परिषद होती थी | इन काउन्टी बारोज ने अपने 
सेत्रो में समस्त स्थातीय सरकार-को सेवाओं का उत्तरदायित्व सम्माल 
लिया । 

स्थानोय सत्ताप्रों के सविधाद एवं शक्षितपों से सम्बन्धित सुपार--.. 
प्रेट बिदेन की स्थानीय सत्ताओ के स विधान एवं शक्तियों के क्षेत्र म समय 
समय पर श्रनेक सुधार विये गये। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रधिनियमों मे 
सर्वप्रथम उल्लेखनीय १८८२ का नगर निगम भषिनियम है। १८३५ के नगर 
निगम अधिनियम के बाद इंस समय तक बयालीस अधिनियम भौर पास हू 
पुके थे । १८८२ के प्रधितियम ने उत समी को ओर अन्य सभी अधिनियमो 
को भाशिक रूप से संयुक्त कद लिया। इस अधिनियम द्वारा तत्कालीन 
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स्थिति में श्रधिक परिवर्तन नहीं किया गया विन्तु फिर मी इसका मुल्य इस 
बात में निहित है कि इसने समी अधिनियमों को समूहीकृत कर दिया। 
१८२६ का अधिनियम केवल उने बारोज पर लागू होता था जो कि उत्त 
अधिनियम की ए' और “वी” भनुसूचियो मे दिये यये थे। १८७६ में उत 
बारोज कौ जाच करने के लिए एक रायल कमीशन नियत किया गया, 
जितका कि सुधार नही हुआ था । इस आयोग ने सौ से भी प्रधिक ऐसे करबो 
को खोजा जिन पर कि १८३५ का ब्रधिनियम्त लागू नहीं होता था। इनमे 
से ७४ पर ग्रधिनियम के प्रावधान लामू किये जा सकते थे श्रौर ३३ को 
वारोज के लिए उपय्‌क्त नही समझा गया। १८८२ के नगर निगम प्रधि- 
नियम मे इन उस्तावों को क्रियान्वित किया भौर बारो सरकार की एक जैसी 
ब्थवस्था की स्थापना की | 


दूसरा उल्लेखनीय अधिनियम १८८४ का स्थानीय सरकार झधिनियम 
था। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार झौर बोर्ड के इतिहास में एक नये 
उग का प्रारम्म किया । इस अधिनियम के द्वारा शाति के न्यायाधीशों की 
प्रशामकीय मत्ता निर्वाचित निकायो को देने के प्रतिरिक्त भौर भी कई महत्व- 
पूर्णो क य॑ किये गये । इसने सरकारी कोष और स्थानीय सत्ताओो के बीच 
वित्तीय प्रवन्‍्धों का पुनर्गठन किया । काउन्टी परिषदों को यह शक्ति दी गई 
कि वे अ्रपन क्‍यर्यों को सम्पन्न करने वो शक्ति को समितियों भ्यवा आन्तरिक 
स्थानीय सत्ताश्रो को हस्ताल्व॒रित कर सके । काउन्टी-कान्सटेबलों का निय- 
ब्रण काउन्टी परिषदो को नहीं सोपा गया । इसे एक स्थायी समुकत समिति 
के हाथो मे रखा गया जिसमे कि त्रै-मासिक सत्र द्वारा लिखा पाया 
होते थे तथा काउन्टी परिषद द्वारा नियुक्त पारपद होते थे । दोनों को स््या 
थी बराबर रखा गया । राजधानी प्रदेशों पर लागू करते समय इस झ्धितियम 
को सपोधित कर दिया गया । यह प्रावधान रखा गया कि लण्डन में भ्रलंग 
से एक नगराधिप हो, एक शांति का भ्रायोग हो, एक त्रेन्‍्भासिक सभ्र न्‍्याया- 
लय हो श्रोर एक सर्वतनिक्र समापति हो । बैस्ट्री तथा जिला १2४ को 
अप्रमावित छोड़ दिया गया और इन पर १८६६ के छदन सरकार प्रधिनियम 
में विचार किया गया ॥ 


एक तीसरा महत्यपूर्ण अधिनियम १८६४ का स्थानीय सरकार अधि- 
नियम था। इस अधिनियम का उद्देश्य उन भ्रस्तावों को श्रभावपूर्ण बनाना था 
जो कि १८८८ के प्रधिनियम में रखे गये थे। इसके द्वारा वाउन्टी जिलों मे 
देहाती एव शहरी जिला परिषदों की स्थापना की गई । इस झ्धिनियम को 
किसानो का चार्टर मी कहा जाता है, क्योकि इसके द्वारा पेरिस मिटिंग एव 
परिषदी की व्यवस्था करके प्रजातत्रात्मक स्थानीय सरकार वा प्रचार किया 
गया । देहाती वैरिसो में यह प्रावधान रखा गया कि ' प्रत्येक पेरिस मीटिंग 
बुला सके जो कि उस पेरिस के मतदाताप्रो की समाए होती थीं। प्रधिक 
'जनमख्या वाले पेरिसों मे यह व्यवस्था वी गई कि पेरिस परिपदों का निर्बा- 
घन किया जाय भ्ौर उन्हें पेरिस मीटिंगो की शक्तियां सॉपने के प्रतिरिक्त 
कुछ शवितिया भौर दी जाय॑। स्थानीय सरकार के रूप एवं शक्तियों में 
सुघार की दृष्टि से ८६६ का छूदत सरकार सधितियम भी महत्वपूर्ण है। 


ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सरकार का विकास 


इम अधिनियम का उद्देश्य यह था कि अनेक वेस्ट्रियों एवं जिला बोर्डों के 
स्थान पर बुद्ध स्थावीय सत्ताएं बनाई जाय शक जप सरकार के 
आधुनिक सिद्धान्तो के अनुरूप हो । छदन को ईस रेघजधघाती बारोज-मे 
विभाजित किया गया । तयथी बारो परिपदो का 20075 2420:90% उन्हीं: मिड #पो' 
आधारित था जिन पर कि प्रान्तीय बारो परिषद निर्मर थी विष्तु-इनमे कु 
अ्रन्तर था। एल्डरमेन की सस्या पारपदों' की सख्या का छटा माग कर 
दी गई । परिषद भे अधिक से अधिक दस एल्डरमन भौर साठ पारपद हो 
सकते थे । पारपद मे से एक-तिहाई प्रतिवर्ष सेबा निवृत्त हो जाते थे । 
सदन, मरे, फेन्ट, एसक्स, मिडिल सैक्स आदि की काउन्टी परिपदो को छद॒त 
क्षेत्र मे किसी भी परिवतेन को सुनने की शव्िति दी गई। क्षेत्र के अन्दर 
एवं बीच में श्राने वाले मदिरों को नगर के अन्तर्गत ही माता गया । १८०२ 
में शिक्षा प्रधिनियम पास किया गया और स्कूल बोड्डों तथा सकल उपस्थिति 
समितियों को समाप्त कर दिया गया। १८२६ के स्थानीय सरकार अधि- 
नियम ने मसरक्षको की बोर्ड को समाप्त कर दिया श्लौर इस प्रकार स्थानीय 
सरकार के सगठन का कार्य सम्पन्न किया गया ॥ 


छदन सरकार ग्रधिनियम १८६६ के द्वारा लदन काउन्टी परिषद को 
भ्रनेक कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहुसया गया जमे शिक्षा, कल्याण, वित्तीय 
स्वास्थ्य, नियौजन, बच्चों की देखभाल, अखि रक्षा, गृह निर्माण, गदी 
बल्वियो की सफाई, बड़े पाके, मुख्य नालिया झौर सावंजनिक नियत्रण के 
अनेक कार्य अदि ) राजधानी बारोज को जो उत्तरदायित्व सौंपे गये वे थे 
गृह निर्माण, जन-स्वास्थ्य, पुस्तकालय, मनोरजन, सडके एज सार्वजनिक कार्य, 
छोटे छुले मैदान भादि । इन्ही के द्वारा रेट (कर) लगाये जाते थे। ये भ्पने 
अधिमानो मे ऊदन काउन्टी परिषद कौ आवश्यकताओं का अनुमान लगा लेते 
थे। लदन क्षेत्र भे सामास्यत: लदन सरकार के इलाके मे आने वाली सेवाओं 
पर विशेष प्रवन्ध किये ज ते थे । राजघाती को पुलिस शक्ति का उत्तरदायित्व 
ग्रृह सचिव पर हौता था और इसे ऋ्राउन द्वारा नियुक्त आपुक्‍्त द्वारा झान्तरिक 
रूप से प्रशासित किया जता था। लगभग पद्रह मील के घेरे पर तथा श्राठ 
मिलियन जनसरुया प्र इसका अधिकार था। 


इसके अतिरिक्त रूदन सत्ता का बदरगाह (06 ?0/ ०९ ,00600 
#एपण॥८३), थेम्स की बोई (ग॥४ वृध्ठआ08४ (०0$:१४०८४ 80070), 
छूने यातायात _कार्यवालिका ([,0०06०॥ वरब्य्कृणा 8;6०८०७४९), 
राजघानी जल बोर्ड (78 १८७४०००॥४७७ एएधल छ0श0) श्रादि विभिन्‍न 
सत्ताएं छत के प्रशासन से सम्बन्धित कार्य करने लगी ॥ लद॒न की स्थानीय 
सरकार साठ साल से मी ब्रघिक समय तक अपरिवरतदशीव बनो रही। इस 
समय में परिवर्तन एवं प्रसार की प्रक्रिया जारी रही । जनसल्या बहुत बड़ी 
मात्रा में भर्ड शहरी इलाकों की ओर दसने लगी। सडक पौर रेल के 
यातायात ने इस प्रक्रिया को सहारा दिया किन्तु जब सडको पर खतरनाक रूप 

से भीड रहने लगी प्रौर रेलो के द्वारा बढ़ती हुई भावश्यक्रताओं को पूरा नही 
किया गया तो उद्देश्य पूरा न हो सका | जब राजघानी का भ्रसार हो गया तो 
लटन वाउन्‍्टी परिषद वा क्षेत्र प्रवास्तविक बत यया । दीसवी शताब्दी के 


श्द ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


भध्य मे विशाल लद॒न क्षेत्र की स्थानीय सरकार का उत्तरदायित्व ग्रमेक 
सत्तान्रो को दिया गया । इनमे छ; काउन्टो, तीत काउन्टी बारो, अठाईस 
राजधानी क्षेत्र वारोज तथा अनेक गैर-काउन्टी बारो और शहरी जिले थे | 
एक रायल कमीशन ने इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अनेक सुझाव भ्रस्तुत 
क्ये । इन सिफारिशों को बहुत कुछ स्वीकार कर लिया गया श्रौर १८६३ 
के लद॒न सरकार श्रधिनियम में इन्हे मान लिया गया जिसके भनुसार विशाल 
लद॒न परिपद्‌ की स्थापना की गई और ३२ बारोज बताये गये | ूदत नगर 
को पुनर्मंठित नहीं क्या गया किन्तु केवल नयी व्यवस्था में पु [क्त कर लिया 
गया । एक सामान्य परिषद्‌ रूवन बारो के कार्यों का निर्वाह करती है। 
विशाल लदन की सामान्य आवश्यकताओं एव सेत्राग्रो का उत्तरदायित्व विशाल 
लछदन की परिषद्‌ को सौंपा गया 4 


घीसवोीं शताब्दी में स्थानीय सरकार--स्थानीय सत्त|ग्रो से सम्बन्धित 
कानूनों को सरलीकृत करके उतकी वनावट में पुनर्गठन किया गया । बीबी 
शताब्दी में स्थानीय सरकार से सम्बन्धित जो प्रधिनियम पारित क्ये गये 
उनका विवरण कलाकं महोदय द्वारा दिया गया है। इनमे से मुख्य निम्न 
प्रकार हैं :-- 


शिक्षा श्रधितियम (१६०२ से १६२१ तक)--सन्‌ १६०२ में मि० 
बाल्फर का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ । इसने स्कूल बोर्डो एवं स्कूल उप« 
स्थिति समितियों को समाप्त कर दिया और शिक्षा के नियन्त्रण को नयी 
स्थानीय शिक्षा सेवाओं को हस्तान्तरित कर दिया गया । उच्च शिक्षा से 
सम्बन्धित सभी विषयो के लिए काउन्टी तथा काउन्टी बारो परिषदों को 
उत्तरदायी बताया गया । प्रायमिक शिक्षा के लिए शहरी जिला परिषदे 
उत्तरदायी बताई गई। कुछ मामलो में काउन्टी तथा काउन्टी बारो परिपदो 
को राभी प्रकार वी शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया । स्थानीय शिक्षा 
सत्ता ने एक शिक्षा प्रमिति नियुक्त करदी थी जो कि शिक्षा मण्डल द्वारा स्वीकृत 
प्रशासन वे वायंत्रम के अनुरूप होती थी । जो ब्यवित परिधद्‌ के सदस्य नहीं 
होते थे उनको भी समिति मे नियुक्त क्या जा सकता था किन्तु समिति मे 
बहुमत परिपद्‌ के सदस्यों का ही होता या। १६०२ से १६१४ तक शिक्षा 
सम्बन्धी विकास के क्षेत्र मे विशेष सेवाए सामने आयी । १६०६ में स्थानीय 
शिक्षा सत्ताग्रो को यह शक्ति दी गई कि वे जरूरतमन्दों के लिए 'मोजन का 
प्रबन्ध कर सके । १६०७ मे उन्हे विद्याथियो के स्वास्थ्य एवं सुन्दर जीवन के 
लिये प्रयास करने की शक्ति मी दी गई। वे खेल के केन्द्र, स्कूत के स्नावगृह्‌ 
एव बगीचे, वंम्प, वजीफे देता आदि कार्यों से सम्बन्धित कर दिये गये-। 
मेडीवल देखमाल का कर्तव्य मी उन पर डाल दिया गया। १६१० मे उन्हें 
व्यवक्लापित निर्देशद देले थप प्रबन्ध दिया भ्णा $ नानतिक कमजोरी अधि- 
नियग १६६३ के भन्तगंत उन्हे यह शवितर दोगई कि सात साल से ऊपर बाते 
छ छात्र मानसिक रूप से कमजोर हो उनकी सोलह वर्ष तक ग्रलग प्रकार 
खमाल की जाय । १६१६ के पुस्तवालय अधिनियम द्वारा यह प्रावधान 

रखा गया कि काउन्टी बारों के वाहर यदि प्रधिनियम को लागू क्या जाये 
तएऐसा वाउन्टी की परिषदों द्वारा ही क्रिया जा सकता है। १६२१ के 


ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सरकार का विकास १६ 


शिक्षा अधिनियम ने संसद के लगभग बाईस अधितियमों को एकीकृत 
क्र दिया। 


स्थानीय सरकार प्रभितियम, १६२६--इस भ्रधितियम का उह्ं श्य 
स्थानीय सरकार की तत्कालीन व्यवस्था मे सुधार करना या। इसने स रक्षफों 
के मडल को प्माप्त कर दिया और उसके कार्यों को काउन्टियो की परिषदी 
तथा काउन्दी बारोज को सौप दिया। इसके श्रतिरिक्त निर्धनकानून सघो 
को भी मिटा दिश्श गया | इस प्रकार का प्रावधान रखा गया कि शिक्षा, 
मानसिक कमजोरी, भ्रस्पताल, बालकल्याए आदि से सम्बन्धित निर्धत कानून 
को भविष्य में हस्तास्तरित किया जा सक्के ! 

निर्धन कानून भ्रधिनियम, १६३०-निर्धन कानून व्यवस्थापत को 
एकीकृत करने का कार्या १६२७ के निर्धन कानून अधिनियम द्वारा किया 
गया , १६२६ के अधिनियम द्वारा कई मौलिक परिवतेंत किये गये क्योकि 
१६२७ के प्रधिनियम ने कई बातों को श्रधूरा छोड दिया था भ्ौर उन्हें 
एकीकृत किया जाता जरूरी था। 

स्थानीय सरक्षार प्रधिनियम, १६३३--सन्‌ १६३० मे स्वास्थ्य मत्री 
द्वारा स्थानीय सरकार और जन-स्वास्थ्य को एबीकृत करने वाली समिति 
नियुक्त की गई | इस समिति के प्रयासो के परिणामस्वरूप यह भ्रधिनियम 
पास हुमा । मह समिति स्थानीय सरकार पर रापल कमीशन के अध्ययन के 
परिणामस्वरूप तियुत की गई थी । इस झ्ायोग ने यह सिफारिश की थी कि 
एकीकरण का कार शीघ्र ही हाथ मे लिया जाय । यह अधिनियम सामान्यतः 
रूदन पर लागू नही होता था । 

जन-स्वास्थ्य मधिनियम, १६३६--यह प्रधिनियम स्थानीय सरकार 
और जन-स्वास्थ्य एकीकरखा»समिति की दूमरी भ्रन्तरिम रिपोर्ट के बाद पास 
किया गया । इस रिपोर्ट के साथ ही स्वास्थ्य मत्री ने जन-स्वास्थ्य विधेयक 
का प्रारूप भी जनवरी १६३६ मे संसद के सम्मुख प्रस्तुत क्या । 

गृहू निम॒रस्णि झधिनियम, १६३६--इससे पूर्व गृह तिर्माण के पक्ष 
में परास क्िये गये प्रधिनियम १६२४ में एकीकृत कर लिये गये थे और बचे 
हुए प्रधिनियमो को १६३६ मे एकीकृत कर लिया गया। 

स्थानीय सरकार को सेवाप्नों का इतिहास 
[प06 प्लाअगणज़ ० क्‍.००७)॥ 5ए९एाएश्या 5शश065] 

स्थानीय सरकार द्वारा व्यवित्रात या सामूहिक रूप से जो सेवाए 
सम्पन्न वो जाती हैं वे सामाजिक एवं आथिक नीतियो पर भआाषारित रहती 
हैं। इनको स्पष्टत: समभने के लिए इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना 
जरूरी है। स्थानीय सरकार की जो सेवाएं इस समय प्राप्त होती हैं उनमे 
से अधिराशतः तुलतात्मक रूप से नयो हैं किन्तु कई एक उन्नीसवी शताब्दी के 
प्रारम्मिक भाग में पैदा हुई हैं । यह कहा जा सकता है कि वे पूर्णतः औद्यो- 
ग्रिक भ्ाति के परिणाम हैं । कुछ सेवाएं ऐसी भी हैं जंसे-बाजारो की व्यवस्था 
या जल वितरण का कार्य झादि जो कि मध्य युग से ही चली आ रहो हैं, 
कन्तु औद्योगिक क्रान्ति के बाद अ्रमेक नयी सेवाग्नो की ब्रावश्यकता हुई 

य कि इस यान्त्रिक युग मे रहन-सहन के नये तरीकों के अ्रनुसार इन 
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सेवाझो का होना जरूरी था | श्रौद्योगिक युग के प्रारम्मिक समय में स्थानीय 
सत्ताओ वी सेवाए दो विरोधी मार्गो पर विकसित हुई! सर्वप्रथम एक 
म्रौद्योगिवः सम्यता की कुछ अपनी झावश्यक्रताएं होती है जिनके अनुसार वह 
सरवारी सेवाशो की माग करती है | उदाहरण के लिए प्रतियोगी व्यक्तिगत 
उद्यम उस समय तक कार्यो नही कर सकते जब तक कि राज्य द्वारा जीवन 
और सम्पत्ति को सुरक्षा का प्रवन्‍्ध ने किया जाय । 


इसके श्रतिरिक्त उत्पादन की गति को तेज करने के लिए प्रकाश, 
अच्छी गतिया श्रादि उपयुक्त दशाए प्रदान करना भी जरूरी था। जब 
आऔद्योगि+ करण के परिणामस्वरूप बडे आकार के शहर बनने लगे तो इन 
स्थानों पर सफाई सेवाओ की आवश्यकता अत्यन्त महत्वप्‌र्णा वन गयी । 
गरीब हो चाहे घनवान, समाज के हर व्यक्ति का अस्तित्व स्थित रहने तगा 
कि उसे सफाई की सेवाए पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जा रही हैं या नही । 
नगरपालिका सेवाश्रो की स्थापना की एक दूसरी प्रेरणा उन्र सामाजिक 
बुराइयो की प्रतिक्रिया से प्राप्त हुई जो कि भद्योगिकरण के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न हुई थी श्रौर व्यक्तिवादी श्राथिक सिद्धान्तो के फलस्थरूप जिनका 
प्रसार हआ्आा था। यह प्रतिक्रिया उन्‍्नीसवी शताब्दी तक बनी रही । इसके 
परिण्यामस्वरूप भ्रनेक सामाजिक सेवाए उत्पन्त हुई-इनमे से बुछ्ध को राज्य 
के हाथो में सौंपा गया भर बुद्ध को स्थानीय सत्ताओ को दिया यय।। इस 
प्रवार की सेवाओ की स्थापना के लिए पहल प्राय. स्थानीय सत्त।भ्रो हारा वी 
गई झौर निधन कानून तथा स्थानीय व्यवितगत श्रघिनियमो के सहारे उन्होने 
अनेक प्रयोग क्यि । ससद ने बाद में इस प्रयोग को मान्यता दी ग्रौर 
इन साम'जिक प्रयासों को र/प्ट्रीय स्तर प्रदान किया । भ्राज ये सामाजिक 
सेवाएं विशुद्ध रूप से स्थानीय सरकार की ही विपय रही हैं । 


व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध जो प्रतित्रिया हुई उसके परिणाम- 
स्वष्टप स्थ।दोय सरवार वी सेवाशो मे एक नयी श्रेणी ्रौर जुड गई जिसे 
ब्यापारिष सेवाए वहा जा रक्‍्ता है। इनमे जल-वितरण, गली-यातायात 
भ्रादि वो लिया जा सकता है । ये उद्यम चाहे व्यक्तिगत हाथो में रहे अथवा 
कम्पनी ने हाथो मे, ये प्राथिक उद्यम होते हैं, इनको सार्वजनिक उपयोगिता 
के उद्यम भी वहा जा सकता है। इस प्रकार की सेवाशो का इतिहास उस समय 
प्रारम्भ होता है जब॒ जि औद्योगिक श्रान्ति वाले नये नगरों के लिए गेंस 
तथा जल पहुचाने का प्रवन्ध किया गया। व्यक्तिवदी श्रा>क विचारधारा 
से प्रमावित होने के कारण ये क्षेत्र व्यक्तिगत उद्योगी के लिए भी खुले छोड 
दिये गये | इसके परिणामस्वस्प एवं ही गली में तीन था चघार प्रतियोगी 
क्म्पनिया बन जाती थी । मह प्रत्रिया इतनी प्रपव्ययप्‌र्ण रहो क्रि ब्यवित- 
वादी प्राधिक मिड्धास्त को इस क्षेत्र से वापस खीचना पड़ा। इस प्रकार की 
प्रतियोगिता होने पर सेवाझों के मूल्य लागत से थोड़े ही ज्यादा हो पाते थे । 
इस प्रतियोपिता का उस समय तक श्रन्त नहीं था जब तक कि अधिक सम्पत्ति 
बाली वम्पनी इस प्रकार एकाधिकार न कर्ले । प्रतियोगिता, के परिणाम“ 
स्वरूप शीक्ष हो स योग हुमा स्‍भौर स्थानीय एकाधिकार हो गया । इन सेवाप्ों 
का भ्रश्तिम पहलू वह था जव कि उपमोक्ताओ्रो ने स्थानीय सत्ता के माध्यम 
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से स'सद के एकाधिकार को विनियमित करने के लिए बाध्य किया। व्यक्ति- 
गत अधिनियमो' से उन्हों ने कम्पनियो' को खटीदने की शवित प्राप्त करली 
और उन्हे स्वयं ही स्चालित किया। युद्धोत्तर राष्ट्रीयकरण की दिशा में 
किये जाने वाले प्रयासों भे दगरपालिका का एवं कम्पनी के गैस तथा विद्युत 
उद्योगो को एकीकृत कर दिया गया भ्रौर इन्हे राज्य के स्वामित्व एवं सचा- 
लन में ला दिया गया | इस समय स्थानीय व्यापार सेवाझो का क्षत्र पहले 
की भ्रपेक्षा स कीर्ण है 


स्थानीय सरकार को सेवाप्तों का विकास 
[706 0७थुण्फुणज्ा। ण॑ 7008. 607श॥णल्‍्ता 5श070९5 रू 


प्रारम्म में स्थानीय सरकार को मुख्य रूप से नियमन काथं शक्तियों 
एवं पुलिस अधिकार प्राप्त थे; किन्तु जब स्थानीय सरकार वी इकाइयो में 
सुधार। विया तो उनका कार्य क्षेत्र भी वदला | जब संशोधित नगरपालिका 
बारो का स ग्रठन हुआ तो उसको प्रजादस्नात्मक रूप से नवतिर्वाचित बारों 
परिधदो' का मुख्य कार्यो प्रशासन का सौपा गया । वे निरीक्षको की समिति 
द्वारा और नयी पुलिस सत्ता द्वारा इस वर्चव्य को पूरा कर सकते थे। यह 
बहा जाता है कि भारम्म मे स्थानीय सरकार के कायो केवल पुलिस कार्य 
ही नही थे वरनू महारानी ऐलीजाबेय के समय से ही चले भ्रा रहे मिर्धन 
कानून के ग्रतर्गत्त जो सेवाए सम्पन्न की जाती थी थे पुलिस सेवाए नहीं थी। 
यह बहना यद्पि कुछ सत्यता रखता है किन्तु असल में इन सेवाश्रो का 
प्रारम्मिक रूप भी सामाजिक सहायता या मानवता की भावना से प्रोरित होने 
की भ्रपेक्षा अनुशासनात्मक अधिक था । बाद में नगरपालिका प्रशासन के क्षेत्र 
में किये गये विकाप्तो ने इसे मानवीय बनाया । 


स्थानोय सरकार की सेवाग्नो' का प्रसार सर्द प्रथम उस समय प्रारम्भ 
हुआ जब कि कस्वे की सफाई के लिए मि० चाडविक प्रौर साइमन [८४860- 
१९०६ & 8॥00०7] के नेतृत्व में प्रानदोलन छेडा गया। परिणामस्वरूप 
१८४८ का जन स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया ॥ १८६६ के सफाई 
झायोग ते इस विपय पर कानूत बताने के लिए ध्यान भ्रावधित करने को 
कहा । अगले कुछ वर्षो में इस दिशा में प्रनेक प्रयास किये गये | १८७५, 
१८६०, १६०७, १६२५ और १६३६ में जतस्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यवस्था- 
पतन किया गया। शहर की सफाई के लिए छेड़े गये आरदोलन 
की मातिं सावजनिक शिक्षा से सम्बन्धित आन्दोलन मी पर्याल 
प्रमावपर्ण रहा । इस सेवा के लक्ष्य अनेक प्रकार के होते हैं; इनको झआश्कि 
रूप से साम्प्रदायिक भौर सामाजिक सेवा कहा जा सकता है । 
प्रारम्म भे मजदूर वगे को स्वेच्छापूर्ण सरथानो द्वारा शिक्षा प्रदान की 
जाए थी । स्वेच्छापर्ण शिक्षा व्यवस्था की जडें पर्याप्त गहरी जम गई और 
कई शताब्दियो तक शिक्षण वी नीति को दी जाने ब्यली सहायता के प्रसार 
से सम्बन्धित रखा गया । सन्‌ १६०२ के शिक्षा अधिनियम ने यह बताया कि 
स्वेच्छापर्ण स्कूलो' को कुछ सह्मयठा भवश्य दी जानी चाहिए। सन्‌ १६४४ 
के हा प्रधिनियम द्वारा मी स्वेच्छाप्‌र्ण शिक्षा व्यवस्था को बनायें रखा 
गया यद्यपि उसमें भ्रनेक परिवर्तन कर दिये गये । 
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शिक्षा सेवाग्री के अतिरिक्त सामाजिक चेदद” एवं मजदूर वर्गे के 
दवावों ने मी सामाजिक सेवाग्नो को जन्म देने के लिए ग्रान्दोलन चलाया । 
इसके परिणामस्वरूप वर्त मान शताब्दी में श्रवेक सेवाये पैदा हुई ! सन्‌ १८६० 
में जब गुह-निर्माए अधिनियम पास किया गया हो गृह-निर्माण के क्षेत्र मे 
सेवाड्रो का प्रारम्भ हुआ | प्रथम विश्व यूद्ध के बाद कई एक कारणों से 
मजदूर के लिए घरो की समस्या मुख्य वन गई। इस सम्बन्ध में ससद द्वारा 
प्रमेक प्रधिनियम पास क्ये गये । वर्तमान शताब्दी में ही झनिक ऐसी 
मेडीकल सेवाओ का प्रारम्म हुआ जिनका मूल उह्ं श्य समाज की रक्षाकरना 
नही थ। बरन्‌ व्यक्ति का कल्याण करना था। छूत को बीमारियों पर 
नियत्रण के सम्बन्ध में १५७५ में अधिनियम बनाया गया भोर उसके बाद 
स्वूलो की भेडीफल सेवा गर्भवतियों एवं बालकों के चल्याण के लिए व्यवस्था 
आदि वे सम्बन्ध भे व्यवस्यापन किये गये । उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराड मे 
गैस, चन, विद्युत एवं गसी-प्रातायाठ का नगरपालिकीकरण कर दिया 
गया । गैस और जद के क्षेत्रो म नयरपालिका सेवाएं व्यक्तिगत उद्यमों को 


समाप्त करने वे बाद स्थापित हुई ॥ जल-वितरण का कार्यो बहुत कुछ 
स्थानीय सत्ता्रो के हाथ में श्रा गया । 


नगरपालिका द्वारा तागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न 
सेवाओ को मुख्य रूप से चार माग्रो मे विभाजित किया जा सकता है। 
नगरपालिका सेवाप्रो के विकाम के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इनमें 
प्रौद्योगिक त्रान्ति के बाद से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनेतिक शक्तियों 
का प्रभाद प्रतिबिष्दित होता है। यही कारण है कि इन मी बो एकरूप 
नहीं मना जा सकता । एक सेदा के सस्वन्ध में व्यवस्थापिक ने जो रुख अप 
नाथा बह दूसरी सेवा के सम्बन्ध में श्रपताये गये रुख से भिनश्ष या । ससद ने 
स्थ।नीय सत्ताओं द्वारा इन सेबाग्रो के संचालन के लिए. जो नियम बनाये वे 
भी एक ज॑से नही थे । विमिन्न सेवाओ्रो को जित समूहों में बाटा जा सकता 


है वे है-सुरक्षात्मक सैबाएं, सामुदायिक सेवाएं; सामाजिक सेवाएँ एवं 
व्यापारिक सेवाएं । 


सुरक्षात्मक सेवाभों (श0९०॥५४८ इ्टाभ८८७) में पुलिप्त सेना तथा 
अग्निरक्षा सेवा बो लिया जा सकता है| इनके भ्रतिरिबद इसमे वह विनियमन 
कार्य एवं निरीक्षणात्मक कार्य भी प्राता है जो कि इनके द्वारा सफाई, 
मदन विनियमन, खाद्य वितरण का नियत्रण, माप और तौल दा निरीक्षण 
नथा ऐसे ही प्रन्य कार्यो से सम्बन्ध रखता है। पुलिस सेवाओ्रो एव' अग्ति- 
रक्षक सैवाधों के लिए शर्ते राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की जाती हैं किन्तु 
इन शर्तों को स्थानीय सत्ताप्नों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है । इन दोनो 
सेवाह्रों के व्यय का एक मांग राज्य द्वारा विनिमय किया जाता है श्रौर 
दूसरे माग के लिए स्थानीय सत्ताएं श्पने राजस्व में से प्रवन्ध करती हैं । 
प्रन्य सुरक्षात्मक घेवाभों के संचालन का व्यय सामान्यतः स्थानोय सत्ताओं 
पर हो पढता है भौर वे इनका प्रशासन करने में पूरी तरह से स्वतत्र रहती 
हैं । दस सम्बन्ध में उन पर केन्द्रीय पर्यवेक्षण नहीं रहता । इसी प्रकार वी 
सेद।ए' सामुदायित्र सेदाएं (00ए0/7७ए०] इध्यशं००४) हैं । इनको सामुदायिक 
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सेवा इसलिए कहा जाता है क्योकि इन सेवाश्ो को समी स्थानोय निवासियों 
को आवश्यकता रहती हैं ॥ ये सेवाए उत सभी को सेवा करती है और 
सभी निवासियों द्वारा सामूहिक रूपसे इनका भुगतान किया जाता है। 
राज्य द्वारा केवल कुछ सडको के सम्बन्ध में अनुशन दिया जाता है ॥ देहाती 
सफाई के सम्बन्ध मे भनुदान दिया जाता है, इसके अतिरिक्त श्रन्य सभी 
सेव।ए वहा के निवासि4! द्वारा ही प्रबन्धित को जाती हैं। इन सेवाश्रो मे 
हम सार्वजनिक सफाई, साव॑ जनिक प्रकाश, नालियो की व्यवस्था, गलियों 
और सडको की व्यवस्था आदि को ले सकते हैं। इन सेवाप्रो के स्थानीय 
जनता द्वारा प्रवन्ध का एक ऐतिहासिक कारण है। ये सेवाएं शहरी जीवन 
की आवश्यक दशाग्रो को उत्पन्न करती हैं। ये प्रायः स्वेच्छापुर्ण सस्थाग्रो 
द्वारा प्रारम्म की गई थी, बाद मे नगरपालिका क्षेत्र मे ज्यो ज्यों बिकास हुए 
इन सेवाप्नो की स्वेच्छापूर्णं प्रकृति को बनाये रखा गया । 


प्रारम्म में इन सेवाशो का प्रबन्ध करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की 
सस्थाए बनादी जाती थी । ये प्रमुख व्यक्ति नगर-प्रायुगतर बन जाते थे और 
दी जाने वाली किसी विशेष सेवा के लिए रेट (कर) लगाने की शक्ति रखते 
थे। रेट को इसलिए रखा जाता था क्योकि किए गये खर्चो को सही-सही 
आ्राकना बडा कठिन होता है; क्योकि वह वास्तविक सम्पत्ति जिसका कि 
मूल्याकन किया जाता है और जिसके ऊपर रेट भ्राघ,रित रहती है वह उप- 
भोक्ता द्वारा उपयुक्त की गई एवं उसके द्वारा चुकाये गये मूल्य, दोनो में 
अनुपात हो जाता है। ये सेवाएं उन पडोसियो के लिए प्रदान नहीं की जाती 
थी जो इनका खर्चा सहन नही करते थे किन्तु उनके लिए प्रदान की जाती 
थी जो इनका भार वहन कर सकते थे | उस समय ग्रौद्योगिक ऋन्ति के नये 
कस्बो के अधिकाश निवासी अत्यन्त गरीब होते थे भौर वे इन झ्ारामदायक 
सुविधाश्रों को सहन नही कर सकते थे । धीरे-धीरे इस प्रकार की सेवाओं को 
पूरे कस्बे मे सचालित करने की नीति बन गई | स्थानीय सरकार का ज्योही 
विकास हा उसने इन सेवाओं पर लगाये गये अनेक रेट्स को एक हो 
सामान्य रेट मे समूहीकृत कर दिया । इन सेवाप्ों को सामुदायिक सेवाएं 
इसलिए मी कहा जा सकता है कयोडि समाज द्वाद्म प्रत्येक व्यवित 
की प्रावश्यकता के भ्रनुसार उतकी सवा की जा रही है और व्यक्ति 
बदले मे अपनी भुगतान करने की योग्यता के झनुसार भुगतान कर रहा 
है। एक बार स्थानीय अधिकार मे दे देते के बाद इन सेवाग्रो का 
उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं पर ही भ्रा जाता है और वे ही इन्हे अ्रपनों 
इच्छानुसार प्रदान करती हैं। इनकी मात्रा भी स्थानीय आवश्यकता के 
अनुसार तय होती है। शहर से दूर के प्रदेशों मे सेवाप्रो की इतनी आवश्यकता 
नही होती । पूर्णतया देहाती इलाकों मे प्रकाश की सेवा की आवश्यकता हो 
सकती है ढिन्‍्तु वहा नालो की व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण नही होती । 


सेवाओं के तीसरे समूह को सामाजिक पैदाए कहा जा सकता है। 
इसमे शिक्षा साम्वन्धी सेवाओ से मिलत्री-जुलती सेदाए श्राती हैं। गृह- 
निर्माण, बाल कल्याए तथा अन्य कल्याणकारी सेवाए जैसे ग गे, बहरे, अघो 
एद वृद्धो की रक्षा आदि । इम भ्रकार की सेवाओं द्वारा जनता के एक बड़ 
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के शब्दों मे इस देश मे स्थानीय सरकार हमारी परम्पराओं मे गहरी जड़ 
जमा चुकी है और हमारे प्रजातत्र की रचना का यह एक भाग है ।* 
स्थानीय सरकार शोर राष्ट्रीय सरकार का एकोकरण 
(१66 [#लट॒प्थशांक0 हा [,०८श ठ0र, जाएं पिन्वंणला 50एश7ए्त०६) 
स्थानीय सरकार महत्वपूर्ण है । यह स्रमय की आवश्यकता प्रौर 
स्थानीय जनता की उपधोगिता को हृप्टि से अपरिहार्य है। इतना होने पर 
भी इसकी कुछ भपती समस्याए एवं कठिनाइयाँ हैं ॥ स्थानीय सस्थाड्रो मे 
व्यवहार करते समय वहा के लोगो का हष्टिकोण अपनी स्थानीय सीमाओ मे 
सकुचित हो जाता है . श्रौर वे श्रागे की बात कम सोच पाते हैं । उनके 
विचार का स्वरूप मुख्य रूप से तात्कालिक परिणाम एवं स्थानीय प्रावश्य-- 
क्ताए रहती है। अपने क्षत्र की जरूरतो के बारे मे सोचते-सोचते 
तथा उनको पूरा करने के लिए प्रयास करते-करते उनका दृष्टिकोण इतना 
स बुचित हो जासा है कि वे समस्याओं पर व्यापक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से विचार नहीं कर पाते | कई बार राष्ट्रीय सरकार के हित, स्थानीय आ्राव- 
श्यवताओं एवं मुल्यों से टकराते हैं। इस प्रक्रिया से देश का सामान्य 
विकास तो सकता ही है किन्तु साथ ही देशप्रम एवं राष्ट्रमक्ति की 
मावनाएं भी एक सीमा तक मर्यादित होती हैं। राष्ट्रीय सरकार एवं 
स्थानीय निकायों के बीच भ्रनेक वातो' को लेकर मतमुटाव पैदा हो जाता 
है। उदाहरणा के लिये भ्ाकार और क्षेत्र का औचित्य, वित्त कार्यो' का 
प्रसार तथा स्थानीय प्रशासत का सामान्य स्तर श्रादि पर विचार करते 
समय यह मनमुटाव भोर भी बढ जाता है। 
स्थानीय विकायो में कार्य करमे वाले पारपद एवं श्रधिकारी लोग 
भी इस विरोधपूर्ण स्थिति से सजग रहने की अपेक्षा अधिक सदेहशील बन 
जाते हैं। वैसे यदि देखा जाय तो स्थानीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार की 
कार्य-विधि में कोई स्पष्ट विभाजित रेखा नही है इसलिए उनमे मममुटाव या 
भेद-माव उत्पन्न नही होना चाहिए। सरकार के दोनों स्तरो' में वे ही 
नागरिक होते हैं, उनका भ्रम्तिम लक्ष्य एक जैसा होता है श्रर्षात्‌ राष्ट्र को 
ऐसा बनाना जहा पर कि भ्रच्छा जीवन पतप सके | स्थानीय सरकार को जिन 
स्मानो से सम्बन्ध रखना होता है वे साधारण रुप से प्रदेश या क्षेत्रीय नही हैं. 
बरन ऐसे स्त्री भौर पुरुषों के समूह जो कि पडौसियो वी तरह से रह रहें 
हैं और यह भनुभव करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के शासन में रहने वाले श्रन्य 
लोगो से वे कुछ मिन्‍न हैं श्रोर इसलिए वे श्रपनी वास्तविक भ्रावश्यकताओ 
एवं भपने विचारों के भनुरुप एक जैसे नियम बनाने की स्वेच्छा का दावा 
करते हैं। कई वार जब स्थानीय कार्यों मे अब्यवस्था होने लगती है तो उन्हे 
राष्ट्रीय सरकार हारा सम्भान लिया जाता ६ श्ौर दूसरे अवसरो पर कब 
राष्ट्रीय सरकार वुछ प्रसुविधा का श्नुमव करती है तो वह अपने बाय 
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स्थानीय सत्ताप्रो' को सौंप देती है। सन “में कार्य से सम्बान्धत 
मत्रालय के गृह निर्माण के कार्यो की सभी नस देने की शक्तिया स्थातर्थ 
निकायों को हस्तान्तरित करदी गई थी, जुथानं।य सरकार: हे ४ 
स्थान होने के कारण कालाबाजारी को रोकने मे अधिक!योग्य(रहती है. भोर 
लाइसे स से सम्बन्धित शक्तियों वा दोहरे रूप अ्रम भी पँंदा नही 
होने पात्ता । 

आजकल कई कारणों से केन्द्रीयररण की ओर प्रवृत्ति बढ रही 
है, क्यो कि जब हम व्यवस्था की स्थापना करना चाहते ' हैं तो इसके लिए 
एक जैसे नियम बनाने होते हैं , ऐसे नियम बनाने को शवित केद्रीय संसद 
को प्रदान करती होती है। तथा केन्द्रीय नागरिक सेवा भ्ौर न्यायालय भी 
धीरे-धीरे महत्व मे भागे लगते हैं इससे कन्द्रीय प्रवृत्ति प्रारम्म हो जाती है! 
ग्राधुनिक राज्य को जो विभिन्‍न प्रकार को क्रियाए सौंपी गई हैं भ्ौर प्रत्येक 
विशेष शाखा में जो उसकी रुचि जाग्रत की गई है उसके कारण केन्द्रोय 
सरकार को खतरा बद गया है; इसकी प्रतिक्रियास्वरूप स्थानीय सरकार 
स्वतन्त्रता की मांग करती है।। केन्द्रीयकरण के पक्ष मे बचत का तक दिया 
जाता है किन्तु यह बचत सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। सरकारी 
कार्यो में बचत का प्र्थ होता है खर्चीले सेवको को कम से कम सख्या 
मे रखा जाय प्ौर उतके द्वारा सेवित व्यक्तियों की सख्या बढ दी 
जाय । इसके परिणामस्वरूप सरकार अपने आदेशों एवं परामर्शों 
को तलिलित रूप मे प्रदान करेगी । इस प्रत्रिया के द्वारा मौकरशाही का 
प्रभाव बढेगा । इस नौकरशाही के खतरे को रोकने के लिए स्थातीय सरकार 
मुख्य कार्यालय पर बहुत बडा स्टाफ नियुक्त कर लेगी और स्थानोय स्तर 
पर भी इनकी सख्या को बढ़ा लेगी किन्तु ऐसा करने पर सरकार का व्यय 
बहुत बढ जायेगा । इस प्रकार वेन्द्रीयकदरण की हानिया तो हैं किन्तु फिए 
मी दर्तमान परिस्थितियों मे यह स्वामात्रिक सा होता जा रहा है । 


स्थावीय एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यों में कोई विभाजित 
रेखा नहीं है, क्योकि केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बहुत बढती चन्नी जा रही हूं 
झौर इसकी प्रतिक्रिया के रूप में स्थानीय स्वतम्त्रता'एवं स्वायत्तता की भाग 
भी जं(र पकड रही है, क्योकि राष्ट्रीय एव स्थानीय सरकारों के बीच मन- 
मुटाव बढता जा रहा ३ झौर स्थानीय भराजक््ता एवं श्रव्यवस्था पर रोक 
लगानी है तथा इसी प्रकार के प्रन्य कारणों से आजकल यह जरूरी सममा 
जाने लगा है कि स्थातीय सरकार एवं राष्ट्रीय सरकार के निकायो का 
एकोकरर कर दिया जाय। 


केन्द्रीय एव स्थानीय सरकारों के बीच मनमुठाव के कई कारण हैं 
प्रथम तो यह है कि केद्धीय सरकार की नीतियां चाहे स्थानीय सत्ताओं के 
कितने भी भनुदूल क्यो न हो किन्तु उनके तरीकों एवं तकनीकों में प्रस्तर 
रहता हो हैं। स्थानीय एवं बेन्‍्द्रीय सत्ताओं मे कार्य करने वाले व्यक्ति प्रलग 
_भह्तग प्रकुदि, शिक्षा एवं अनुमद वाले होते हैं ॥ किसो भी व्यक्ति को ऐसे 
सथ्यो एवं मतो को स्वीकार करने के लिए बाघ्य नहीं किया जा सकता 
जिनमें कि वह स्वयं विश्वास नहीं करता। ज्ञान को विकसित किया जा 
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सकता है किस्तु रुचि को बदलना वड़ा कठिन होता है । स्थानीय जीवन को 
सीमामो में रहते हुए जिस सत्य का साक्षाववार होता है वह सत्य उससे 
भिन्न होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर के तथ्यों पर श्राघारित है । दूसरे, स्थानीय 
एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों मे जो अन्तर रहता है वह मी झत्यन्त प्रभाव 
डालता है। इस सम्बन्ध में हरमन फाइनद लिखते हैं कि मौयोलिक हृप्टि से, 
आधिंक दृष्टि से तथा व्यवहार, रीति रिवाज, बोलचाल एवं स्थानोय पर्म्प 
राप्रों के सम्बन्ध में विनिन्नतापूर्सा क्षेत्र में फैले हुये चालीस मिलियन लोगों 
के बीच उद्दे श्य, चरित्र एवं व्यवहार के अन्तर रहना जरूरी है ।* इसका अर्थ 
यह हुम्ना कि देश में जितने हजार स्वानीय प्रतिनिधि निकाय होंगे उनके बीच 
उतनी ही विभिन्‍नताए होगी । 
देन्द्रीय एवं स्थानीय सस्याओ के वीच सदेव हिनों बा सघर्ष रहा है । 

केसद्रीव सरकार प्रधिक से अधिक नियन्त्रण रखने का भ्रयास करती रही * ग्रौर 

स्थानीय सरकारें स्वायच्ता की माग करती रहो हैं। केन्द्रोय सरक/र एवं 
स्थानीय घरचार के दीच जो विरोध वी भावना है और कटुता उत्पन्न करने 
के कारण हैं उनको केवल तमी दूर क्या जा सकता है जब कि दोनो 
इकाइयो का एकीकरण कर दिया जाये। स्वानोय सत्ताएं झौर केन्द्रीय 
सरकार एक ही सरकार व्यवस्था के आवश्यक भाग हैं। उनका आर्थिक 
सम्बन्ध एक सावयवी में भागीदार तया स्योगी का है जो दि एक सामान्य 
सद्य रखते हैं तथा उमर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकीकत सस्याप्रों की 

व्यवस्था रखते हैं । यह बात तथ्यों से स्पष्ट होती है कि स्थानीय सरकार के 

निकाय सरकार की बनावट के एकीकृत भाग होते हैं तथा वे उन कार्यों में 

सहयोग प्रदान करते हैं जो कि स्वय उनसे अधिव मत्त्वपूर्ण हैं। इस सन्दर्भ 

से भ्रषिक या बाहर उनका काई कार्य नही होता हुथा उनको एवं उनकी 

समस्याओं को केवेल उनमें ही पहचाना जा सकता है| सामाजिद एवं 

आर्थिदर नियोजन के बुग मे स्वातीय सत्ताओ का यह एकीकूठ रूप और भी 
झंधिक महत्वपूर्णा बन जाता है। केन्द्रीय स्तर पर थो सेवाएं प्रदात की 

जाती है वे भ्रम रूप से स्थानीय जनता को ही प्र(प्त होती हैं । 

इसके भतिरिक्त वई एक केन्द्रीय अ्धिनियमों मं स्थावीय दिपयों को 

समाहित कर लिया जाता हूँ । उदाहरण के लिए तल. १६४५ के जल झपि- 

नियम को तियां जा सकता हैं जिसकी प्रदम थे मे वहा गया या कि 

स्वास्थ्य मन्‍त्री का यह कर्तव्य होगा कि बहू जल वे स्ताथा की रक्षा एवं 

उचित प्रयोग को प्रोत्माहन दे ठथा इ गर्लुष्ड और बेच जल विठर्ख कया 

प्रदनघ करे तथा उमके न्देशन एवं नियन्त्रण मेघान ले जले उद्योगा के 

प्रभावशाली क्रियान्वयन को जल से सम्दन्धित राष्ट्र नोति के अनुसार 
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सचालित करे। वहमे का अर्थ यह है कि स्थानीय निकायो के कार्य पर 
केन्द्रीय निकायो का पर्याप्त तियस्त्रण एवं निर्देशन रहने का प्र।वधान है । 
इस वस्तु स्थिति से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि ग्रेट ब्रिटेठ के स्थाटीय 
निकायो के अपने स्वय के कोई कार्य ही नही हैं अथवा उनका महत्व केवल 
उसी बात मे है कि वे केन्द्रीय तिकायो के सहयाग में कार्य करे ।' उनके स्वय 
के भी कार्य होते हैं किन्तु वे अपेक्षाकृत कम है तथा कम मेहंत्वपूरा है। ग्रेट 
ब्रिटेन के स्थानीय प्रशासन का सही-सही विक्राम तथा उसकी विवीथ सस्थाओं 
को उस समय तक ठीक तरह से नहीं समझा जा सकता जबकि हम यह मान 
कर चले कि स्थानीय सत्ताए एक ही जीवित सावयवी के विभिन्‍न सेल हैं । 
यह दृष्टिकोण उन्नीप्वी शताब्वी में नही पाया जाता था। ग्राज भी इस 
हृष्टिकोण का बुछ लोगों द्वारा विरोध किया जाता है । यदि किसी प्रतिवेदन 
प्रधवा जाँच भे इसका उल्लेख मी किया जाता है तो बड प्रप्रत्यक्ष रूप में । यद्यपि 
स्थानीय सरकार के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्या समभे जाते है वे है शिक्षा, 
जनसहयोग, जतस्वास्थ्य, पुलिस एवं सडको का प्रशासन, झादि । इन 
विभिन्न सेवाप्रो के क्षेत्र मे स्थातीय तिकाय श्रन्य सत्ताझ्रो से अलग रहकर 
एकीक्त हृष्टिकोण भ्रपनाएं बिना कार्यो नही कर सकक्‍ती। यह सही है कि 
स्थानीय स्वतन्त्रता का अपना महत्व होता है किन्तु उनके कार्या एवं इच्छा 
एक स्वतन्त्र सीमा मे रह कर ही सम्मव बन सकती है। 
हरमन फाईनर ने चार प्रमुख कार्य ऐसे बताये हैं शिनके परिणाम" 
स्वरूप ब्रिटिश स्थानीय सरकार का प्रधिक पूर्ण एकीकरण सम्मव बनता है । 
इनमें प्रथम कारण है सरकार की विभिन्‍न सेवाओं के बारे भे, वैज्ञानिक ज्ञान 
का विकास । स्थानीय परिषदो द्वारा जो विभिन्‍न सेवाएं प्रदान की जाती है 
इन सेवाओ की मात्रा भ्रत्यन्त व्यापक हो गई है । पहले इने सेवाओं था क्षेत्र 
व्यक्तिगत प्रत्रिक था | उदाहरण के लिए निर्धनों वी राहत के क्षेत्र मे सन्‌ 
१८३४ की स्थानीय सरकार इस मान्यता के आधार पर सच लित होती थी 
कि कुछ लोग झमागे इसलिए हैं क्योकि उनके कुछ व्यक्तिगत नैतिक श्रमाव 
हैं। और प्रमगेपन के कारण व्यक्तिगत ये इसलिए उनका इल्लाज करने के 
लिए यन्त्र मी स्थानीय हो सकता था । किन्तु बाद में उच्तीसवी शत «दी के 
उत्तराद्ध एवं वीसवी शताह्दी के प्रारम्भ मे प्राथिक एवं रामाजशास्त्री 
वि:एपण्यो ने यह बताया कि अभाव का बारण केवल व्यक्तिगत नहीं होता 
4-५ यह अनेक प्रादेशिक दशाओ एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों से उत्पन्न होता 
है | प्रकायंकुशल शिक्षा व्यवस्था, अपर्याप्त जन-स्वास्थ्य प्रभामन एवं 
राप्ट्रय तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम बाजार का विघटन भ्रादि मी इसके कारण 
,हीर 5 + जब किसी दोप के कारण स्थानीय नहीं है तो उनका इलाज 
कध स्थानीय हो सकता है! ज्यो-ज्यो देश अधिक से श्रधिक घनिष्द एव्ी- 
रू६ सना बनता चला जा रहा है त्वो-त्यो स्थानीव प्रकृति महल्वहोन 
बन. चली जाती है | उचित सरकारी प्रबन्ध जल्दी या बाद में उसी व्यवस्था 
-को पना लेता, है जोडकि वी ज्ञानिक है। जब सत्‌, १ (027 मे बेरोजगार 
सह 7? अधितियम पास हुआ तो अनेक स्थानीय उत्तरदीयित्वों को केन्द्रीय 
सतत ! के लिए हस्तुतरित कर दिया गया । स्थानीय सेवाों_ के एकीकरण 
का. हरणु स्वम्थ्य सेवाप्रो से दिया जाता है। +े 
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प्रारम्म में जन स्वास्थ्य सेवाओ की बनावट पर्याप्त प्रतिबन्धित थी 
क्योंकि उस समय बीमारियों का कारख बुरी गन्ध, सडने वाली चीजो आदि 
को माना जाता था तथा सरकार का मुख्य कार्य यह था कि जिन चीजों से 
दुर्गन्‍्ध पैदा होती है वह उन्हे हटा दे और साफ पानी का प्रवन्ध करे। इस 
प्रकार जन स्वास्थ्य की मुख्य सस्थाये, जल वितरण नालियाँ एवंा नालो के 
प्रवन्ध ग्रादि से सम्बन्धित थी । इसे तुलनात्मक हल्टि से एक सीमित क्षोत्र 
का कार्या कहा जा सकता है । विन्तु ज्योही जर्मनी श्रौर फ्रान्स के प्राणी 
शास्त्रियों ने श्रपनी खोज की त्यो ही यह मिद्ध हो गया कि सार्वाजनिक 
बीमारियों का कारण दे सब लोग हैं जो कि कीट रु भ्रो को अपने ऊपर 
लेकर चलते हैं, प्रपने क्पड़ो मे लगा लेते है या प्रपने घर मे रखते हैं । इस 
प्रकार यह सिद्ध हो गधा क्रि प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक बस्ती राष्ट्रीय महा- 
म्‌ री का सम्मावित कारण है। ग्रत: यह जरूरी हो गया कि उन व्यक्तियों 


स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य विकासो ने इस क्षेत्र मे प्रानें वाली सेवाओ के रूप 
को और भी व्यापक बना दिया। ठीक यही बातें शिक्षा, सडक, प्रशासन ग्रादि 
विभिन्‍न क्ष वो में भी लागू होती है । पुलिस के द्वारा प्रपराघों के अवरोध 
एव प्रतिरोध के बारे में ये बातें अत्यन्त स्पष्ट हैं | आजकल के प्रपराघी 
व ज्ञानिक उपायो एवं बुद्धि को श्रपनाते हैं तथा बचने के द्र तगतिपूर्णं 
साधनों को काम मे लेते हैं। ऐसी स्थिति में पहले जैसी स्थानीय पुलिस 
व्यवस्था स्पराधों को रोकने में सफल नही हो सकती । 
एकीकरण का एक धन्य कारण सचार एवं यातायात के साधनों का 
विकास है जिसके परिणामस्वरूप मार्ग की दुरी अत्यन्त कम हो गई है। 
स्थानीय सरकार के पक्ष मे मुख्य तक यह दिया जाता था कि वह यथास्थान 
ए कर समस्या को अच्छी प्रकार से सुलभा * सकती है। इस प्रकार एक 
आयान पर स्थानीय सरकार को उतनः ही महत्वपूर्ण माना जाता था जितना 
कि वहा से केन्द्रीय सरकार होती थी। यदि प्रशासन करने वाला निकाय दूर 
होता है तो वह तत्वासीन परिहि० तियो एव दशाभो का सही ज्ञान प्राप्त नहीं 
कि. । उसके निर्णय एवं नौतिया भी सम्मवतः अनुपयुक्त ही रहेगी। 
० फईनर ने लिखा है कि जिस समय केन्द्रीय सरकार के पास इसके 
अतिरिक्त कोई चारा नही था कि वह मेनचेस्टर या न्यूकंसिल तक स्वयं 
व्यक्तिगत रूप से यात्रा करे जिसमे कि ल्गमग एक सप्ताह खगता था 
भौर यदि दह सन्देशवाहक भेजे तो उसके लौटने में पूरे पन्दरह दिन लगते 
ये । ऐसी स्थिति भे सरकार का उचित क्षत्र भ्रनिवार्य रूप से छोटा रखना 
पडता था। दुसरे शब्दों मे एक बस्ती को इस शनुपात में भ्रकेला छोड़ना 
पडता था जिसमे कि वह केन्द्रीय - सरकार द्वारा हे च एवं समझ के बाहर 
हो। भाज मेनचेश्टर या न्यू कैसिल तक टेलीफोन के माध्यम से कैदल कुछ 
मिनटों में ही पहुंचा जा सकता हैं भौर भावश्यक्ता के समय केख्वीय अधि- 
कारी केवल छ: /उन्‍्टे में उसका दौरा कर सकते हैं | भ्रावागमन एवं सचार के 


साधनों ने केन्द्र ता उसकी स्थानीय इकाइयों के थीच का अन्तर दर कर 
दिया है । 
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स्थानीय एव राष्ट्रीय सरकार के एकोकरए का एक तीपरा कारण 
यह मी है कि सरकार के समध्टिवादी सिद्धान्त (0णाह८एप्ंड 00 3] 
ने सामाजिक एकता को बढा दिया है | उन्‍नीसदी शताब्दी मे व्यक्तिवादी 
सिद्धान्त का प्रमाव या | उस समय प्रत्येक व्यक्ति एं3 प्रत्येक बस्ती को अपने 
भाग्य का स्वामी स्वय होना चाहिए था । यह जितना भधिक हो सके उतना 
ही समाज के हित मे था । दूसरो के प्रति उम्तके कोई क्‍त्तव्य न थे किन्तु 
बाद में अधिक से प्रधिक सख्य। की भ्रधिक से अधिक प्रसन्नता का बेन्थम का 
सिद्धान्त समस्टिवाद को लाने का कारण बना । प्रगति के विचार एव प्रजातस्व्र 
के विकास ने व्यष्तिव:द को प्रमावहीन दना दिया । स्थानीय सरकार के क्षेत्र 
में सुधार करते के लिए जो विभिन्‍न अधिनियम पास किए गए उनके द्वारास्था- 
तीय स्तर पर मताधिकार बढाया गया, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकास 
हुए तथा स्थानीय सत्ताप्तों के रूप एवं संगठन में मी प्रनेक परिवर्तत किए 
ग्रए। इसके बाद स्थानीय सरकार की सेवा एवं बतवावट में समष्टिवादी 
भावना से प्रभावित होकर निरन्तर विकास होते रहे । 


एकीकरण का चौथा कारण घन की व्‌,द्धि को माना जा सकता है। 
स्थानीय सरकार के विकास में इस तत्व का भी पर्याप्त प्रमाव रहा । यह एक 
स्व विदित तस्य है कि विचार केवल तमो सफल या सार्थक वन पाते हैं जबकि 
उन्हें साकार करने के लिए मानवीय एवं भोतिक साधन उपलब्ध हो। ज्ञान 
विस्तृत होता है किन्तु पहल करने के लिए प्र रणा वा होना जरूरी है भ्रौर 
सरकोर के विकास भें यह परमावश्यक है। उन्‍नीसदी शताब्दी के ग्रेट द्विटे मं 
में घन की पर्याप्त व,द्धि हुई किन्तु उतनी ही तीश्र गति से जनसह्या भी बढ़ 
गई । जो लोग घनवान हांते हैं प्रायः वे ही उदार बन पाते हैं भौर अच्छे 
तौर-तरीके सीखने का उन्हें पर्याप्त अवसर प्रिलता है। घन के बढ़ जाने से 
लोग उसे साव॑ जनिक कार्यों मे लगाने के लिए तत्पर रहने लगे भौर यदि थे 
न करते तो ऐसा करने के लिए उन्हे मजबूर किया जाता। किन्तु जो 
धन प्राप्त हुप्मा था उसका प्रमोग बडे स्तर के सगठन द्वारा बचतपूणा' सिद्धान्तो 
के ग्राघार पर किया जाना चाहिए था, जो कि उन्‍नीसदी शताब्द। के भ्न्त 
में विकसित हुए। धन को वृद्धि के कारण स्थानीय सत्ताओ्रो के श्रप्रिकार मे 
वृद्धि अ्रवश्य हुई किन्तु उनकी स्वतन्त्रता भ्रतिबन्धित हो गई । 


सामाजिक परियतंनों का स्थानीय सरकार पर प्रभाव 
[ सॉल्ट ग॑ 8०टंडी (0॥782९३ ०प ए०्त्श छणध्णणथ्ा] 


ग्रेट ब्विंद न की स्थानीय सरकार के स्वरूप, सगठन एव' कार्पो चर 
वहा की सामाजिक, घ्ाथिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का व्यापक प्रमाव 
पडा । पिछले सो वर्षों मे अनेक तत्वों में उस भागे का निर्धारण किया जिसे 
कि स्थास्येय सरकार द्वारा अपनाया गया तथा उते समस्याओं का उल्लेख 
किया जो कि उस मार्ग से आई । इस दृष्टि से उल्लेखनीय मुख्य-मुख्य सामा- 
जिक परिवत ० ४ में सर्वप्रथम जनसख्या की वृद्धि है। सन्‌ १८७१ में इग- 
ले गड नथा-वेल्स की जनसख्या लगभग २३ मिलियन थी, सन्‌ १६०१ मे यह 
३२ नित्य हो गई, सन्‌ १६३१ मे ४० मिल्रियय और १६६१ से ४६ 

कह है हे 


शेर प्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय प्रशात्त 


5, हो गई । जनस रुपया में यह वृद्धि पूरे देश मे एक ही भ्रनुपात में 
ना । 

रे रानु १८८० और १६३० के दीच मे देश के श्रासपास की जनसंख्या 
ग्र्थात्‌ उन इलाकों की जनमख्या जो कि शहर से दूर थे, शहरों की शोर खिंच 
आए और इस प्रकार देटाती इलाकों के नाम पर शहरी इलाकों की जनपंखुयां 
पर्याप्त धना हो गई | शहरी क्षेत्रों छे, विशेषकर बढ शहरो में, बढती हुई 
जनसख्या को बसाने के लिए स्थान की समस्या पैदा हुई और देहाती क्षेत्र में 
क्श्दाताप्रो की कमी महमूस वी जाने लगी। कारखानों एवं जनसख्या के 
इस प्रसार से उत्तन्‍्त नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्थानीय 
सरकार के क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से परिवर्तित नहीं किया गया। इसके 
फलस्वरूप कस्बे तथा देश की सरकार मे श्रोर काउन्टी' बारों परिषद एवं 
काउन्दी परिषद के बीच मन मुटाव पैदा हो गए। एक दूसरा सामाजिक 
परिवर्तत जिसका हम पहले मी वर्णन कर चुके हैं, यह था कि सचार के 
सापतों में पर्याप्त विक्रास हो गया । स्थानीय सरकार की इकाईया हमेशा इस 
बात से प्रमावित्र होती रही हैं कि लोग कितनी सरलता से यात्रा कर सकते 
हैं । यातायात के साधनों के विकास के बाद स्थानीयता की मान्यता में ही 
भारी परिवर्तन हो गया । सन्‌ १६०० में देहाती जिला अ्रधिकारी श्रपने जिले 
की बातों को इतनी निक्टता से नहीं जान पाता था जितना कि झ्ाज। 
बाउन्टी भ्रधिकारी झ्रपनी काउन्टी के मामलो को व्यक्तिगत रूप से जान 
सकता है। विकसित यातायात का श्र है कि छोटी सत्ताग्रो ने श्रपने भ्रधिक 
से अ्रधिक कार्य बड़े भाइयों के हाथ मे सौंप दिए और बडी स्थानीय सत्ताम्रों 
ने प्रमुख रोवाएं केन्द्रीप सरकार है हायो मे दे दी। एक तीसरा सामाजिक 
परिवतंत दवाइयो के क्षेत्र में हुआ। अनेक प्रकार की दवाइयो का श्राविष्कार 
ही जाने के क।रणा मृत्यु दर पर प्रतिबन्ध लय गया और इसके परिणामस्वरूप 
जनससया म॑ वृद्धि हुई । प्रठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ से हो औषधि व्यवसाय 
अर धविश्यास एवं अधकार से हट कर विज्ञान के प्रकाश में श्राया। धूल 
और थीमारी में सम्बन्ध स्थापित किया जाने लगा भ्रौर यह प्रयास किया 
जाने लगा कि साफ पानी दिया जाए, नालियो की शअ्रच्छी व्यवस्था की जाएं 
और गन्दगी को दूर करने का प्रयास किया जाए | 


उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ट मे चैज्ञानिक विकासो,के फलस्वरूप 
यह स्पष्ट हो भया कि प्रत्येक व्यक्ति बीमारी का कारण बन सकता है क्योकि 
वहू वीटाण प्रो को अपने साथ लेकर चलता है । यह समा जाने लगा कि 
प्रत्येक व्यक्ति प्लेण फैलाने की सामरच्य रखता है भ्ौर यदि उसे पर्यदेक्षित 
न किया गया तो वह सारे राष्ट्र को प्रमावित कर सकता है । इसके परिणाम> 
स्वरूप स्थानीय मत्ताएं व्यक्तिगत स्वास्थ्य की भ्ोर अधिक ध्यान देने लगीं 
और केन्द्रीय पर्षदेक्षण के प्राघीन कम से कम वैज्ञानिक स्तर के प्रनुरूफ उन्हें 
बनाने का प्रयास करने लगी । एक चौथा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में विकास 
है। जब ,शिक्षाट के कार्य को राज्य ने अपने हाथ में ले लियातों 
स्थानीय सरजाएर वी स्थिति से पर्याप्त परिवर्तेत आया न १८७७ के पूर्ण 
शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान बहुत कुछ स्वेच्छापूर्ण संगठनों के हाथों में ये । 


ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सरकार का विकास 


इन संमठनो को राज्य के प्रनुदान द्वारा सहायता जाता था | खब्‌ ६००7 
के शिक्षा अधिनियम ने यह प्रावधाव रखा कि जहा स्वैन्कोपूर्ण सगठन पर्याप्त 
रूप से कार्य नही कर रहे है वहा स्थानीय स्कूल मण्डल ०८ नजर 
जाएं । सत्‌ १६०२ के शिक्षा प्रधितियम ने स्कूल मण्डली-को समारध्त ही कि: 
दिया भर उनकी शक्ति वाउस्टी परिषदों एब काउन्दी बारों परिपर्दो की 
सोंप दी । बडी गैर-काउन्टी बारों परिषदों एव शहरी जिला परिषदो को 
केवल प्राथमिक शिक्षा को अधिदार दिया गया। शिक्षा सेवाओं में पर्याप्त 
व्यय होता है इसलिए इनवे सचालन का कार्य स्थानीय सरकार की केवल 
बड़ी इकाइयों को सौंपा गया क्योंकि छोटी सत्ताओ के द्वारा उच्च शिक्षा 
त तो प्रदान की जा सकती है और न ही ऐसा करना उपयोगी है। ज्यो-ही 
ज़िक्षा का प्रचार हुम्रा तथा उसमें भ्रधिक घन व्यय करने की आवश्यकता हु 
त्यो ही शिक्षा के कार्य को बडी इकाईयो को सौपने की प्रवृत्ति ने जोर 
पकड़ा । शिक्षा वा उत्तरदायित्व बहुत कुछ काउन्टी परिषदों एले काउन्टी 
बारा परिषदों' पर भ्राकर पडा । 


इन सब परिस्थितियों ने मिलकर एक लोचशील नीति भ्रपनाने को 
प्रेरित विधा । इन सभी परिवतंता के कारण स्थानीय सरकार का जो क्षेत्र 
मामते आया उसके लिए तत्कालीत कार्य अनुपयुवत थे । समय की बदलती 
हुई परिस्थितियों ने लोगो के जन-जीवन में आरी परिवतेन किया और 
उनकी आवश्यकताशो को बढ़ाया । ऐसी स्थिति में स्थानीय सरकार को 
ऐसा होता था जो कि आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कई सके । दूसरे शब्दो 

एक ऐसे यन्त्र की आ्रावश्यक्ता प्रतीत होने लगी जिसके द्वारा स्थानीय 
सरकार की व्यवस्था को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए 
तैयार किया जा सके । सन्‌ १८८८ के स्थातीय सरकार अधिनियम ने जिन 
बस्वों को पाउन्टी बारों छा स्तर प्रदान किया उनमे से कुछ ऐसे थे जो कि 
इन बदली हुई परिस्थितियों में वॉच्छित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए 
अपर्पाप्त सिद्ध हए। थे उस समय और मी अपर्याप्त लगने लगे जब कि आगे 
के घिदियमों ने उनके ऊपर भतिरिकव कार्यों का मार डीए दिया । सन्‌ 
१८८८ मे कुछ ऐसे मी वस्बे थे जिनकी जनस दया पचास हजार से कम 
थी और जो वाउन्टी बारो का स्तर प्राप्त नहीं कर सके, विन्‍्तु बाद में इन 
न की जनसस्या पर्याप्त बढ गई भौर उन्हे भी यह स्तर प्रदान कर 

पा गया । 


ब्रिटेन की स्थानीय सरकार की वर्तमान व्यवस्था में एक बडा भारी 

अम है। कन्टरबरी (४श/८४फंणज) और बमिगधम (छग्णगशो[आ7) 

दो काउन्दी बारो हैं । इनकी जनसख्या के बीच भारी प्रन्तर है। पहले की 

जनसस्या तीस हजार है जब कि दूसरे की ग्यारह ला छ. हजार है किन्तु 

फिर भी दोनो' को एक जैसी शक्तिया और करत व्य सौपे गए हैं। इसी प्रवार 

से कई एक बडी जनरुस्या वाले प्रदेशों को कम जनसख्या बाले प्रदेशों का 

भातहत बना दिया है । झाज स्थिति ऐसी भरा गई है जिसमे कि काउन्टी भौर 

काउन्टी बारो के बीच सघप होना स्वामाविक एव प्रवश्यमायी है। इसका कारण 
यह है कि थदि वर्तमान काउन्दी बारो अपनी सीमाओ मे प्रसार करे या नए 
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काउन्टी बारो की रचना की ज।ए किन्तु ऐसा केबल तमी किया जा सकता है 
जव कि स्थित काउस्टी की सौगोलिक सीमाओं पर आधात किया जाए। 
दूसरी और बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियां एन दबाव, काउन्दी बारी के 
विकास को झावएपक भी बना सकते है । ऐसा हो जाने पर काउन्‍्टी का क्षेत्र 
घट जाता है. उसवे करो की मा्या कम हो जाती है और उसकी जतसस्या 
भी कम हो जाती है । क्षेत्र कम हो जाने के बाद काउन्टी की सेवा के सम्बन्ध 
में जो प्रावधान थे उतके सम्बन्ध मे कई कठिनाइया उत्पस्त हो जल्‍्ती है। 
एक मोटे प्रनुभान के ग्रनुसार यह कहा जा सकता है कि जब से १८८८ का 
अधिनियम पारित हुआ उस समय से काउन्टियो ने काउस्टी बारोज के प्रसार 
या निर्माण की वजह से लगभग श्राघी मिलियन एकड भूमि, लगभग बीस 
मिलियन पौंड कर का राजस्व तथा तीन मिलियन से भी अ्रधिक जनसस्या को 
खोया है । ऐसी स्थिति मे काउन्दी परिपद द्वारा प्री तरह से नए काउस्टी 
वारोज बनाने या स्थित का प्रसार करने का प्रयास किया जात्ता है । 


ब्रिटिश स्थानीय सरकार की विशेषताएं 
[70० टाक्रबरणशंडर5 ण॑. छत उ-ण्सों 6एशश7ए९7/) 


प्रत्येक मानवीय सस्था देश, काल एवं परिस्थितियों के अ्रनुसार श्रपती 
स्वय की विशेषताएं रखती है। ब्रिटिश स्थानीय सरकार की भी कुछ अपनी 
विशेषताएं है जो कि वहा के लोगो के चरित्र, आधिक, सामाजिक एवं राज- 
नैतिक स्थिति तथा देश को भौगोलिक बनावट आदि से निर्धारित हुई है। 
बहा की स्थानीय सरकार की सर्वप्रथम विशेषता यह बताई जाती है कि इसकी 
प्रकृति विवासशील है। भाज वहा स्थानीय सरकार का जो रूप हमे मिलता 
है वहू सदियों के विकास का परिणाम है, यह ऋ्रमिक गति से एवं घीरे-घीरे 
हुआ । ब्रिटेन की अन्य सल्थाओ्रो की मांति स्थानीय सरकार को भी इतिहास 
क्या शिशु कहा जाता है | प्रारम्म में स्थानीय स्तर पर जो संगठन जिस रूप 
में भी कार्य करते थे उनसे स्थानीय सरकार का जन्म हुआ। स्थानीय 
सत्ताशों का निर्माण भी विक्रांस की विभिन्‍न श्रेणियों में हो/र गुजरा है। 
जिस समय उसको स्थापित किया गया था उतका उद्ंश्य एवं रूप कुछ और 
ही था। बाद में समय की माग एवं परिस्थितियों को श्रावश्मक्ताओं ने 
उतको प्रपने अनुकूल समायोजित होने के लिए प्रभावित किया। इनमे से 
किसी भी सस्या को केरद्रीय सरकार द्वारा एक दिन में या किसी एक कानून 
द्वारा नहीं बना दिया गया । 

ब्रिटिश स्थानीय सरकार की एक दूसरी विशेषता यह मानी जाती 
है कि इसवी रचना लिखिंत कानून द्वारा हुई । ससद ते समय-समय पर अधि- 
नियम पास कर के इनके संविधान एव उत्तरदामित्वी का स्वरूप निर्धारित 
क्या । प्रत्येश स्थानीय सत्ता जो मी कार्य करती है उसके लिए उसे ससद 
के कानून को सत्ता प्राप्त है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिसे 
करने वे लिए वानून द्वारा उसे शक्ति न सौंपी गई हो । 


मि० हर्सन फाईनर द्वारा ब्रिटिश झ्यातीय सरकार की सुझुय छप से 
तीन विशेषताएं बताई गई हैं । उनके कथनानुसर प्रथम श्रोर हमारे क्रम में 
चतुर्घ विशेषता स्मानीय सरकार मे प्राप्त विदेन्द्रीयदरण है ॥ मि० फाईनर के 
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मतानुमार ब्रिटिश स्थानीय सरकार केन्द्रीयकरण के गम्मीर खतरे के विरुद्ध एक 
प्रतिक्रिया है। इसलिए यह स्वामाविक था कि इसका रूप विकेन्द्रित होता । 
मि०्फाईनर के घन्हो मे विकेन्द्रीयकरण का बर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमे 
सरकार के स्थानीय एब केन्द्रीय प्रनेक केन्द्र होते हैं तथा प्रत्येक को संवृतन्त 
प्रस्तित्व एवं कार्यों का अविक्वर प्राप्त होता है ।* वर्तमान ब्रिटिश स्थानीय 
सरकार की रचना में काउन्टी बाहोज को पूर्चतः स्वतस्त्र निकाय बनाया गया 
है । कुछ अपवादो को छोड़ कर काउस्टी द्वारा शेष मांग को सेवा की जाती 
है | नगरपालिका बारोज को मी प्रषिकाश स्वतत्त्र शक्तिया प्राप्त है। उनके 
क्षेत्र मे कुछ कार्य काउन्टी परिषद द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं जैसे कि प्राथ- 
मिक एवं माध्यमिक शिक्षा, पुलिस, जनस्वास्थ्य तथा बडी सड़कें प्रादि । शहरी 
जिलों [07030 750०७] में मी इन शक्तियों का श्रयोग काउन्टी परिषद 
द्वारा स्या जाता है वरन्‌ वे स्वतम्त्र निकाय होते हैं। बैसे देहाती जिलो 
को प्रपेक्षाकृत कम कार्य प्राप्त होते हैं। वे शिक्षा सेवाओ्रो, पुलिस कार्यों एव 
महत्वपूर्ण सडको के सम्बन्ध मे कोई महत्वपूर्ण शक्ति नही रखते हैं। पेरिस 
मौटिग्स ठया पेरिस परिपदो के पास पर्याप्त ज्ञान एव आर्थिक साधन नहीं 
होते हैं इसलिए उतको स्वतन्त्र शक्ति प्राप्त नही होती ॥ 


विंकेन्द्रीयकरण की जो परिभाषा मि० फार्डनर ने दी हैँ उसके प्राघार 
पर ये कहते हैं कि यह सदिग्ध है कि इस प्रकार की व्यवस्था कभी इस 
देश मे रही हो । भसल मे विकेन्द्रीयकरण का यह रूप कानून अथवा ष्यवहार 
की दृष्टि से यहा कभी भी नही रहा। स्थानीय संस्थाएं शपने प्रारम्मिक 
काल में उन दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी थी जो कि केन्द्रीय 
सरकार द्वारा उसे सोंपे गए थे । यद्यपि यह सच है कि वे प्रविनियमित क्षेत्र 
में बहुत कुछ स्वेच्चा एव स्वतन्त्रता का प्रयोग करते थे । नगरपालिका बारोज 
मे १६३४ में जब सुधार किए जाने पर जो स्थिति बनी वह इस कथन से 
भिन्न नही पी । फ़िर भो पह कहा जाता है कि यदि विकेन्द्रीयकरण स्पानीय 
प्रशासन की विशेषता नहीं है तो उसे होना चाहिए। इती विचार के भ्राघार 
पर समाज के लोग स्थानीय मरकार की ह्वतस्वरताभों का सम्मान कर 
दाए गे । दिटिए रपानोव सरकारों को स्थिति का सही वर्णन करते हुए 
हरमन फ़ाईनर ने यह लिछा है कि हमारे यहाँ विद्धीयकरण नहीं है वरत्‌ 
पूर्ण स्वतख्खता का एक छोटा भाग है, जो कि खुख्यतः राष्ट्रीय इच्छा पर 
प्राघारित संगठित एकीकरण के साथ मिल कर इसे स्वतन्त्र इउछाद्वारा 
स्थानीप परिरिव्ियोँ के भनुकूल क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। 
इस व्यवस्था को गया ताम दिया जाता चाहिए हम नही जानते । 
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पाच्वें, ब्रिटिश स्थानीय सरकार की एक अन्य विश्येषतता यह है कि स्था- 
नोय सत्ताएं अपने कानून एव प्रादेशिक क्षेत्र मे अन्य स्थानीय सत्ताओ के मियत्रण 
से स्दतत्त्र रहती हैं । इसके कुछ अपवाद भी है । हरमन फाइनर लिखते हैं कि 
इ गर्लण्ड की स्थानीय सत्ताए उन निकायों द्वारा नियन्त्रित नहीं की जाती 
जो कि केन्द्रीय सत्ता एवं उनके दीच में होती हैं ।* थे निकाय प्रत्यक्ष 
रूप से ससद और केन्द्रीय विमागो द्वारा निबन्त्रित होते हैं। इसके मुस्य 
सप से ये ऋपवाद हैं-[] अधघीनस्व सत्ताओ द्वारा कुद्ध सामलों को प्रस्तावित 
करने के लिए काउन्टी परिषद की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। [7) 
काउन्टी परिषद कुछ मामलों में स्थानीय पत्ताओं की अवहेलना कर 
सकती है चू कि इसे ऐसा करने का श्रधिकार है । [४॥] काउन्दों परिषद को 
प्रन्य स्थानीय सत्ताओं की भाति बुछ मामलों में समान अधिकार है ! 
[१४] काउन्टी परिषद विशेष मामलो में अधीनस्थ रत्ताओ पर सामान्य 
निरीक्षण रखती है। परदसोपान दाली एवं गैर पदसोपान वाली स्था- 
नीय सरकार की व्यवस्थाओ्रों में केन्द्रीय तथा स्थानीय सच्ताओ्रो के बीच 
सम्बन्ध का भ्न्तर होता है तथा यह अ्रनुदातन, आडिट एवं निरीक्षण श्रादि 
प्रश्वो को महत्वपूर्ण रूप से प्रमावित करता है । 


ब्रिटिश स्थानीय मत्ताओो की एक छटी विशेषता यह है कि उतकी 
प्रकृति सयुक्त होती है; यहा तक कि शक्तिहीन पेरिस मी पर्याप्त संयुक्त 
प्रकार की शक्तियों क॒/ प्रयोग करती है। इसका अर्थ यह नही है कि वे सारे 
कार्य स्वय करती है विन्तु यह है कि वह विशेष रूप से किसी एक काय॑ 
को बरने के लिए बाधित नहीं है। उनको सामयिक [&07०८] रत्ताए प्राप्त 
नही है। आज ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय सत्ताए पूरी तरह से या संयुक्त रूप से 
प्रनेक सेवाश्रो के लिए उत्तरदायी रहती हैं। यह स्थिति १६३४ से लेकर 
१६३० तक के विकासों का परिणाम है । १८३० तक स्थानीय सरकार की 
मुख्य सत्ताए जैरु वाउन्टी बारो एवं पेरिस आदि बई एक मिलेजुले कार्य 
कप्ती थी। इनमे से कुछ की दुलना भ्राज के कार्यों मे की जा सकती है। उस 
समय विशेवीरृत प्रकृति की केवल बुद्ध ही सत्ताए थी जिन्हे केवल विशेष 
कार्य सौपे गये थे; जैसे विकास ओआयुकत, चौक्सी एवं प्रकाश मडल, निर्घनों 
का सरक्षक मल आदि। १८३१ मे स्वास्थ्य का स्थानीय मडल बनाया 
गया। इसी प्रक्र से प्रमावप्रस्तों को सहायता वे लिए, शहरी एवं ग्रामीण 
सफाई के लिए, सडको वे! लिए तथा शिक्षा के लिए बुछ विशेष सत्ताओ का 
क्क्ज- 
इडषव ॥7०ह/40070 ई0ए/ ०6 गाबायोँए ता 3 गाणाओं | 
गणाहक्षाए्द 9५ छार्त९टालाता 60 36090 बघत 39599 30 ॥0 
०ट्था एाएकणन्ञआ९००5, ए७३॥ 837८ 40 डरट, धूट 00 घ08 
हक0छ्, 0 
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समठन किया गया। इनमे से प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग प्रशासक्ोग्र 
निकाय बनाया गया । इस भ्रकार स्थानीय * सच के कार्यो को म्क टे रे 
विकायो में बाट दिया गया जो कि अर छत एक लोग ए से 
श्रल्प ये । इस व्यवस्था के अपने कई दुष्परिणोम-. रहे * प्रत्येक की वित्तीय 
व्यवस्था अलग-अलग थी और उसमे समन्वय नहीं था । एक की नीति का 
अन्‍्यो की नौति से कोई सम्बन्ध नहीं था। समन्वय के ग्रमाव मे इसके 
सम्बन्ध केस्द्रीय सत्ता के साथ आवश्यक रूप से जटिल एवं भ्रमपूर्ण थे। 
कोई सत्ता प्रपने आप में ऐसी नही कि वह पर्याप्त रूप से स्थानीय रुचि को 
प्राकधित कर सके । इस सारी स्थिति वो देखने के बाद मि० गोसेन 
(06०४८॥०) ने स्थानीय सत्ताश्ो के, केन्द्रीय सत्ताप्नो के साथ वित्तीय एव 
प्रशापकीय सम्बन्धों का वर्णन वरते हुए यह उक्ति कही जो कि अत्यन्त 
लोवप्रिय है कि हमारे यहा सत्ताओो के सम्बन्ध मे उपद्रव है, रेट के सम्बन्ध 
में उपद्रव हैं, भर इन सब उपद्रवों ते मी बदतर क्षीत्रो के सम्बन्ध मे 
उपद्रव हैं | 


इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का सही प्रध्ययने करते हुए तया उसके 
परिणामों से अवगत रहते हुए जॉन स्टेट मिल (707 श0्का। )ैथा॥) 
मे भ्पनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रतिनिधि सरकार (छ८ए८5धा/शा४८ (50१९0७- 
एथा() में जो. कुछ भी लिखा वह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण था। उन्होंने बताया 
कि भुस्य सिद्धाल के प्रनुसार एक स्थानीय क्षेत्र मे समी स्थानीय कार्यों 
को करने के लिए एक ही निर्वाचित निकाय होना चाहिए; इसके विभिन्न 
भागों के लिए प्रलगन्‍्अलग निकाय नहीं। श्रम-विमाजन का यह भर्थ नहीं 
होता कि प्रत्येक न्‍य॑ को छोटे २ भागों मे बाट दिया जाय। इसका प्र्थ 
क्लेवल यही है कि एक व्यक्ति जिन कार्यों को अच्छी प्रकार से मम्पन्त कर 
सके उन्हे एक ही तिकाय के हाथो में दिया जाये और उन कार्यों को अलग 
कर दिया जाये जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा अच्छी प्रकार सम्पन्न बिये जा 
सजते हैं। निर्वाचित निकाय का यह अर्थ नही होता कि वह स्व० कार्य करे 
बहिक उसक कार्य त्तो केवल यह देखना है कि जो कार्य सौंपा गया है वह ठीक 
प्रकार से सम्पन्न होता रहे शोर किसी भी आवश्यक कार्य वो बिता विए 
नहीं छोडा जाये । एक ही निकाय में एक बस्ती के समी कार्यों को एकीकृत 
करन वे। एक ग्रन्य कारण मी है, वह यह है कि जब एक निम्न मानसिक स्तर 
वाले व्यक्ति द्वारा स्थानोय सस्थाओ को सर्देव सचालित क्या जाता है ता 
उममे पर्याप्त अपूर्णता आजाती है और वे प्रायः म्सफल हो जाते हैं । इसलिए 
महँ उपयोगी रहेगा कि इन सस्थाओं की प्रकृति झनेवरूपी रहे | इससे ये 
सस्याएं प्रधिक लामदायक रहेंगी मोर साथ ही ये नागरिकों की राजनैतिक 
सामध्य एवं सामान्य बुद्धि के लिए एक प्रशिक्षणशाला का कार्य मी करेंगी । 
4“ एए० 03४८ 8 ०0305 85 बच्इवा05$ अएपा0प्रो63, 3 28305. 85 
वच्ड्भपु5 उॉट5, शत 3 जछण5ए 0305 पडा थी, 283 उह्ड्वाए5 
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जब कार्यों को श्रलय-प्रलय रखा जाता है तो उन्हे सम्पन्न करने के लिए किसी 
एक व्यक्ति को दू ढना बढ़ा मुश्किल पड जाता है, जैसे कि किसी नाला-प्रायोग 
के लिए या मार्ग निर्माता मडल के लिए सदस्यों के स्थान पर सामाजिक या 
वोदिक दृष्टि से उच्च वर्ग के सोगो को नियुक्त नहीं किया जा सकता । यह 
उचित भी नही है क्योकि जिन लोगो को योग्यताप्रो का पूरे देश को लाम 
उठाना चाहिए या पूरे क्षेत्र को लामान्वित होना चाहिए यदि उनको एक 
कोरें में डाल दिया जाय । 


सन्‌ १८८८ के बाद इन सत्तागो के बीच समन्वय की नीति ने जन्म 
लिया । यह विकास तत्कालोन अ्म एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
किया गया । इसके अतिरिक्त पुराने निकायों को नये कार्य सॉपना अधिक 
सरल था अपक्षाकृत इसके कि उन्हे करने के लिए नये निकायो की रचना 
वी जाती। इसके बाद एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि 
स्थानीय जनता' के हितो की रक्षा तय अच्छी प्रकार कौजा सकती है जब 
कि भरे देश में सयुक्त सत्ता्ो को स्थापना की जाय। यह विचारधारा 
सामगिक [/0॥०८] या कार्यात्मक सत्ता के विपरीत थी। इसके ग्रनुत्तार 
स्थानीय सत्ताओं को छ- वर्गों मे विभाजित कर दिया गया, ये थे-काउन्टी, 
ताउन्डी परिषद, नगरपालिका या गेर-काउन्टी वारो, शहरी जिले, देहाती- 


0 प्रौर पैरिय। यह स्थिति सन्‌ १६४७ तक काफों प्रमावशील 
रही । 


सतवें, ब्रिटिश स्थानीय लोक प्रशासन की विशेषता यह बताई जाती 
है कि यहा राष्ट्रीय एव. स्थानीय स्तर की सत्ताओ के बीच समन्वय की 
दृष्टि से एकीकरण का जन्म हो रहा है। यह एकीकररा वर्तमान परिस्थितियों 
की एर श्रनिवाय उपज है । प्रारम्म में स्वानीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार 
को परस्पर विराधी समझा जता था डिन्तु भाज स्थिति बदल चुकी है भ्रौर 
सरक'र के इन दोनो रूपो को केवल विरोधी हो नही समभा जाता बल्कि 
एक दूसरे का प्रक भाना जाता है। केन्द्रीय सरकार की भ्रतिशय नियन्त्रण 
की भाग और स्थानीय सरकारों की प्रतिशय स्वतन्वत्ता को माग 
के बोच विरोध के कारण पहले जो स्थिति पंदा हो गई थी 
उमके फनस्थरूप इन दोनों इकाइयो के बीच पारस्परिक क्टुता की भावना 
ने जन्म लिया । हिन्तु समय के प्रमाव ने ऐसी स्थिपरि ला दी जिसमें दि 
ये दोनो एक दूसरे के सटायक शोर हिस्सेदार बन गये। दोनों ने राष्ट्रीय 

दृश्य स्वीकार कर लिया । 


जीदन को श्वेत बनाना अपना उद्दे 

आठवें, प्र ग्रेजी स्थानीय सरकार की एक पघन्य विशेषता उसके प्रति 
बन्घित क्षेत्र भानी जाती है । स्थानीय सत्ताप्रो के प्रतेक कार्य-क्षत्र होते हैं । 
इन कार्यों को सम्पस्न करने के लिए भ्रलग-अलय सस्थाए' नियुक्त करदी 
जायी हैं जो कि एक दूसरे से पृथक रहती हैं। इनमे से प्रत्येक 
संगठन अपने झाषकों सही सिद्ध करने की कोशिश करता है भ्ौर उसके 
मतानुमार केवल बह सर्वोच्च सता होती है। इन संगठनों को विभिन्‍ता 
मुह्य रूप से चार तरोकों सै सामने भावी है, ये हैं-सेत्र, जनसल्या, वित्तीय 
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स्थिति और कार्य। कार्यों के क्षेत्र मे जो मे शिर ४ पहुचालना 
बड़ा मुश्किल पड़ता है, किन्तु भ्रन्य क्षेत्रो की शिवा को मंशा ते 
जाना जा सकता है । स्थानीय सत्ताओं के बीच जो से भिल्वत्तनों 
का प्रस्तित्व रहता है वह एक दृष्टि से अपरिहार्य माना जाता है । ये सर्भ। 
एक भ्रव्यवस्थित ऐतिहाप्तिक विकास के परिणाम है। शताब्दियों के लम्बे 
समय में इत सत्ता के मवतो मे यहा तहा कुछ हिस्मे जोड़ गये झौर कुछ 
ईटे' कुछ स्थानों से हूटाली गई । इस प्रकार एक लम्बे निमोजन के परिणाम- 
स्वरूप इन सेवाशो का वर्तमान रूप हमारे सामने आया | उन्‍नीसवी शताब्दी 
का सध्यकाल शुज रने के दाद कुछ नयेक्षेत्र बनाये गये जँसे शहरी ग्लौर 
देहातो जिले सथा नगरपालिका बारों भौर काउन्टी बारो का प्रसार किया 
गया । 


लव, ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन की एक प्रन्य विशेषता यह है कि 
इसमे समिति व्यवस्था का श्रतिश्य प्रयोग किया जाता है। प्र ० 
लास्की (.3509) एवं भ्रन्य के कथनानुसार ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय सरकार 
समितियों द्वारा एव समितियों के माध्यम से संचालित की जातो है । प्रो० 
फाइनर के मतानुसार समितिया स्थानीय सरकार के वास्तविक कारखाने होती 
हैं। इनका भ्रायः समस्त कार्य, श्मितियों द्वारा सम्पन्त किया जाता है। 
स्थानीय निकायो की परिपद्ध समितियों के माध्यम से कार्य करती है। ये 
समितिया प्रायः पांच प्रकार की होती है - स्थायी समितिया [8/800॥8 
(0फ०9॥(९४$), सुभावदात्री समितिया (शक्षब्ध४घए४ 00एरताध6०3), 
विशेष एवं सामयिक समितिया ($7९९०॥३ 70 #080० ((०ए०॥४०९४) , 
कानूनी समितियां ((009॥07/ (०7४:७॥८६७) और उप समितियाँ [8098- 
(00ए0एए(6८$) । इन प्म्स्त समितियों के द्वारा स्थानीय रत्ताएं प्रपने 
विभिन्‍न उत्तरदायित्वों को सम्पन्त करने का श्रयास॒ करती हैं । वित्तीय 
समितियों द्वारा विभिन्‍न स्थानीय निकायो के बीच समन्वय स्थापित किया 
जाता है। 

दसवें, दलीय राजतीति को ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन की विशेषता 
कहा जाता है | द॑ से सेद्धान्तिक रूप से कई बार इस बात का समर्थन किया 
जाता है कि स्थानीय स्तर पर दलीय राजनीति को सक्रिय नहीं अनाना 
चाहिये, क्योकि इससे लाम होने की अपेक्षा हानिया अधिक होने की सम्मा- 
बना होती है। क्षेत्रीय जनता दलीम आधार पर विमाजित हो जाती 
है भोर स्थानीय विषयों के सचालन के लिए जिस एकता की झ्रावश्यकता होती 
है तथा जो सहयोगप्रूर्ण. प्रयास अनिवार्य होते है वे सम्मद नहीं हो पाते | 
सैद्वान्तिक रूप से यह सब ठीक होते हुए मी व्यावहारिक रूप से उतना 
उपयोगी नही रहता प्रौर न ही व्यावहारिक रूप से सम्मव बन परांता है। 
ग्रोट ब्रिटेन में यह एक स्पष्ट तथ्य हैं कि कई एक स्थानीय सत्ताप्री में 
दलीय राजनीति सक्रिय रूप से कार्य करती है। उनमे राजनेतिक दल अ्रच्छी 
प्रकार से सगठित रूप मे प्राप्त होते हैं / चुनाव प्रायः दलीय प्राघार पर लडे 
जाते है। ये दल (29708) भपने राजनेतिक सग्रठतनों के दुवारा सदस्यों पर 
दलोय॑ प्रनुशासन का प्रयोग करते हैं फिर भी कुछ संगठन राजनेतिक दलों के 
हस्तक्षेप से मुढ्त्र रहते हैं। उदाहरण के लिये देहाती क्षेत्र मे एवं कुछ 
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क,उन्‍्ही परिषद, दिन्‍्तु ऐसे संगठनों को संख्या बहुत कम है. और 
मानान्य रूप से दलीय राजनौति का प्रमाव रहता है | बड़े झौद्योगिक क्षेत्रों 
की काउन्टियों में जो स्थानीय सरकार की सत्ताए कार्य करतों हैं वे राज- 
नैतिक दलों से प्रमावित रहतो है। सन, १६४५ के बाद से ही राष्ट्रीय एव 
कुछ स्थानीय दल, स्थानीय चुनावों मे प्रघिक रुचि दिखा रहे है। ._ 

ब्रिटिश स्थानीय सरकार की ग्यारहवी विशेषता यह है कवि इसमें एक- 
व्यता का अमाव रहता है। एक इकाई, दूसरी से संविधान एवं बनावट की 
दृष्टि से थर्याप। प्रन्तर रखती है । उनके नियम और उपनियम झलग-अलग 
होते है । कमो तो एक स्थानोय निकाय को जनसल्या के झघार पर सगठित 
किया एपता है ग्रौर कभी प्रदेश के श्राघार पर । दूसरे अवसरो पर वित्त अयवा 
अन्य कोई ग्रश्ध रो पर इन निकायों को संगठित किया जाता है। 

ब/रहव, ब्रिटेन की स्थानीय सरकार के सम्बन्ध में एक विशेष 
उल्नेखतीय बात पढ़ है कि उमके विभिन्न निकायो का क्षेत्र परस्पर अति- 
राव करता है। इस व्यवस्थ, मे कई बार ऐसा हो जाता है कि एक काउन्टी 
बरी के नागरिक की समस्त सेवःए उदकी काउन्टी बारो परिषद द्वारा प्रदात 
का जी हैं जवकि एक दारो का नागरिक या शहरी जिले का नागरिक यह 
पाना है कि उसकी बुछ ग्रेवाए बारो या शहरी जिलो वालो दुवारा प्रदान 
की ज ती है और प्रन्य सेवाए काउन्टी परिषद दवारा प्रदान की जाती हैं। 
के उद्द हरण से यह स्पप्ट हो जाता है कि क्षेत्रों एवं कार्यों की हप्टि से 
विमिन्न स्थात्ोय सत्ताप्रों के वीच स्पष्ट विभाजन नही है । 
तरह ग्रेट ब्रिदेन मे भाहरी एव देहाती क्षेत्रों के प्रशासन के बीच 
पर्याप्त ग्रन्तर है। दोनों क्षेत्री मे सेवा के लिये प्रलग प्लग सत्ताए' प्रदान की 
जाती हैं। ऐना कई हष्डियों स आवश्यक माना जाता है जैसे कि प्रदान की 
हुई सेब ए स्थानीय प्रवश्यक्ताओं के अधिक अनुरूप बन पातो हैं । यह 
प्राधिंक दृष्टि से नी कम सर्चीली रहती हैं । देहाती क्षेत्रों के वित्तीय साधन 
क्षीण एवं कमजोर होने है प्रौर शहरी क्ष त्रो की तुलना मे उनकी सामथ्य॑ 
बहुत कम होतो है । 

चौदहव, ब्रिटेन की स्थानीय सरकार के राजस्द का मुख्य साधन 
रेट (कर) हांती है । रेट एक प्रकार का स्थानीय कर है जो सम्पत्ति के 
वाषिंक मूल्य पर लगाया जाता है। जब किसी सम्पत्ति का व्यविति दवारा लाम 
के साय स्व।मित्व क्या जाता है तो स्थानीय सत्ता दुवारा उससे एक प्रकार 
का किराया वसूल किया जाता है। इस प्रकार के कर सर्व प्रथम गरीदो को 
दाहत प्रदान करने के लिए प्रारम्म किये गये थे । सन १६०१ में महारानी 
ऐलिजादेय के भामनकाल में निर्घन अधिनियम पारित विया यया था जिसके 
प्रमुमार प्र देक्षकों दृवारा अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास 
करना था। सामान्य रेट सद के लिए आवश्यक होतो है । एक देहाती जिला 
परिषद को विशेष रेट लगाने कय भ्रधिक्षार होता है ताकि वह क्षेत्र को प्रतेक 
रूपी आवश्यक्ताश्ों को पूरा कर सके । सम्राये गये रेट को उपयुक्तता एव 
न्याय पूर्ण ता को देखने के लिए स्थानीय मूल्यांकन न्यायालय होते है जो कि 
नागरिकों की रेट से सम्बन्धित भ्रपोलो' एवं विरोधों को सनते हैं । 


श्‌ 
स्थानीय सरकार का ज्ेत्र एवं 
बनगावह 
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स्थानीय सरकार के विभिन्‍न ध्ष्तर होते हैं । इन स्तरों के बीच प्राय 
छच्चतर एवं निम्ततर का सम्दन्ध रहता है ) यह सम्बन्ध प्रायः एक पिरा- 
मिश के समान समभ्शा जाता है और इसमे उच्चस्तर पर स्थित निकाय, 
निम्नस्तर वाले निकायो पर पय वेक्षण एवं नियन्त्रण रखते हैं, किन्तु यह 
स्थिति प्रत्येक अवसर पर जरूरी नही है, श्र्यात्‌, यह प्रावश्यक नहीं है 
कि नीचे फे स्तर पर उच्चस्तर का सदेव ही नियन्त्रण रहे । जब स्थानीय 
सरकार के विभिन्‍न स्तरों का वर्णन किया जाता है तो प्रायः इस प्रकार की 
निर्वाचित व्यवस्था को भी इ'गित किया जाता है। उदाहरण के लिये यदि 
एक संगठन में तीन सूत्र (7९) हैं तो यह हो सकता है कि निम्न सूत के 
निकाय का चुताव उसी क्षत्र द्वारा किया जाय भौर मध्यम तिकाय के चुनाव 
निम्नतम निकाय के निर्वाचित सदस्य करे तथा सर्वोच्च निकाय के सदस्यों 
का निर्वाचन मध्यम सूत्र के निर्वाचको द्वारा किया जाय॥ ऐसी स्थिति में 
यद्यपि किसी भी स्तर का निकाय श्रपने उच्चतम के नियन्त्रण या निर्देशन में 
कार्या नहीं करता किन्तु फिर मी उनके बीच स्‍तर का विभाजन रहता हैँ । 
ब्विटिश स्थानीय सरकार मे जब हम स्तरों की बात करते हैं तो वहां इसका 
अर्थ न तो निर्वाचन सम्बन्धी सगठन से होता हैं और न हो नियन्त्रण एवं 
पर्य वेक्षण वाली पूर्व वरणिं त व्यवस्था से वरन_ यहा जैसा कि मि०प्रार०एम० 
जैबसन (7२. !/. ॥०८७४०४) लिखते हैं, प्रत्येक स्तर उन शक्तियों का प्रयोग 
करता है जो कि उसे कानून द्वारा सौंपी गई हैं और इन शक्तियों का प्रयोग 
वह झ्न्य किसी परिषद के पर्य वेक्षण के बिना स्वय के प्रधिकार के रूप में 
करता है ॥ 








+95 फर छाशाओ फु॒शाशा टली टशट धाधालं5९४ ब5अंशाल्त 
॥0व९ 0५ ए८ [8ए, थाएं €जलालं56४ 65६ ए0ज़टाड गंय व 


४२ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


ग्रेट बक्रिठेन में यह व्यवस्था है कि स्थानोय निकायों को जो कार्यो 
सौपे गये हैं उनके सम्यन्ब में दे मत्रालय से सीधी वार्ता कर सकते हैं । उन्हे 
मतालय से सम्पर्क स्थापित करने के लिए मध्यस्थ इकाईयो की सहायता लेने 
की जरूरत नही होती । इन स्तरों को यहा चुनाव के लिए भी काम में नही 
लिया जाता । प्रत्येक्न स्तर पर जों परिषद चुनी जातो है उसके लिए पृथक 
निर्वाचन होता है । सुविधा एव बचत की दृष्टि से पैरिस पद परिषद तथा 
देहाती जिला परिषद के निर्वाचन एक ही साथ कर दिये ज/ते है किन्तु उनके 
लिए श्रलग मत पत्र का प्रयोग किया जाता है| यहा एक बात ध्यान में रखने 
योग्य यह है कि कोई-व्यक्ति एक समय में पेरिस परिषद, देहाती जिला परिषद 
एवं काउन्टी परिषद्‌ का सदस्य हो सकता है। इसे सौभाग्य का विषय 
समभा जाता है कि विभिन्‍न परिपदो के सदस्थो के बीच परस्पर सम्बन्ध रहे । 
परिपदो के कर्मचारी वर्ग मी पृथक होते हैं । 


प्रशासन की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सरकार की सत्ताओ को 
कई मागो में विभाजित किया गया है जो कि विभिन्‍न क्षेत्रों की सेवा करते 
है। एक स्थानीय निकाय का क्षेत्र कितना हाना चाहिये, यह प्रन्‍न अत्यख 
महत्वपूर्ण है और स्थानीय सरकार का संगठन करते समय इस ' प्रश्न की 
अवहेलन। नही की जा सकती! बसे इसका सतोषजनक उत्तर प्रत्येक देश की 
मौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक एव' झार्थिक परिस्थितियों के ग्राधार परे 
प्राप्त किया जाता है। फिर भी इस सम्बन्ध मे कुछ सामान्य सिद्धान्त हे प्जो 
कि प्रायः प्रत्येक देश पर लागू होते हैं चाहे वहा की परित्यितिया किसी प्रकोरो 
की ही क्यो न हो । इस सम्बन्ध मे एक सिद्धान्त यह है कि व्यावहारिक दृष्टि 
से एक छोटे स्थान द्वारा वे सेवाए प्रदान नहीं की जा सकती जो कि एक बडे 
स्थान द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। इसका एक स्पष्ट कारण यह है कि छोटे 
स्थातों के पास उनके अपने स्रोत नहीं होते झौर इन स्रोतों के बिना उनकी 
योजनाए' तथा लोगो की श्राकांक्षाएं भ्रधूरी रह जाती हैं। इसलिए यह्‌ 
जरूरी माना जाता है कि स्थानीय सस्या का भ्राघार कम से कम इतना हो फ्नि 
वह भ्रपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को सम्पन्त करनेयोग्य साधन स्रोतों को 
उपलब्ध वर सके । स्थानीय निकायो के क्षेत्र एवं रूप के बसरे में समानता 
के सिद्धान्त को नहीं भ्रपताया जाता चाहिए क्योकि ऐसा करने पर प्रदान की 
जाने वाली सेवाओ के बीच पर्याप्त स्थानीय श्रन्तर झा जायेगे भौर इस 
प्रकार छोटे स्थानों के जीवनस्‍्तर भे मारी अन्तर श्रा जायेगा। दूसरे, राज्य 
को ऐसे स्थानों के लिए सेवाए प्रदान करनी पडेंगी जो कि घनिष्ट रूप से 
बसे हुए हैं, जदकि कस्‍्वो दूवारा ये सेदाए इसलिए प्रदान की जाये गी क्योकि 
वे स्थानीय सरकरर का प्रग है। तीसरे, श्रासपास के समाज आपस में मिल 
कर सयुक्त रूप से एक ऐसी सेवा को श्रदान करने का प्रयास करेंगे जो कि उन 
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मे'से कोई भी झकेले रहकर नहीं कर सकता । इस प्रकार विशप उ्ृश्य 
के लिए सत्ता की रचना करनी होगी । 


वर्तमान काल में विश्व के प्रायः सभी देशो मे यह मान्यता है कि एक 
ही देश के विभिन्‍न स्थानों पर नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुख 
सुविधाओं के बीच अधिक अन्तर नही रहना चाहिए । उदाहरण के लिए एक 
बालक को शिक्षा से सम्बन्धित सभी सुविधाये प्राप्त होनी चाहिये चाहे उसके 
माता पिता की श्रामदनी कुछ भी हो और वह किसी देहाती इलाके में 
रह रहा हो अथवा बडे शहर मे । इसका श्र्थ यह हुआ्ला कि जिन सेवाग्नो में 
अधिक खर्चे की आवश्यकता होती है वे या तो राज्य द वारा सचालित की 
जानी चाहिए या उन्हें पर्याप्त आकार वाली स्थानीय सत्ताओ को सौप देना 
चाहिये कि श्रावश्यक संस्थाओं को चलाने के लिये श्रावश्यक धन का प्रबन्ध 
कर सके । 


प्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय सरकार की परम्परागत इकाईया मुख्य रूप से 
बाउत्टिया, चार्टर दूवारा निर्वाहित कस्बे झौर पेरिस है। यदि हम कुछ 
रुमय बे' लिये चार्टर दवारा घोषित कस्बो एव बिता चार्टर के कस्वों दया 
बई कस्बों को विशेष स्थिति को अलग रखें तो हमे ब्रिटिण स्थानीय सर- 
बार की व्यवस्था में दोत स्तर प्राप्त होते है। इसका निम्त स्तर गाव है, 
मध्य स्तर देहाती जिले हैं जिनमे श्रनेक गाव और साधारण कस्बे भी श्रा 
जाते हैँ और सर्वोच्च स्तर ब।उन्टी होता है । संद्धम्तिक दृष्टिसे काउस्टी पर्रिपद 
वो उन समी विपयो पर विचार करना चाहिये जो कि सम्पूर्ण काउन्टी को 
प्रभावित करते है और प्रशासन एवं वित्तोय की दृष्टि से उसे वडे से बड़ क्षेत्र 
पर भ्रधिकार रखना चाहिए । मध्य स्तर वाले देहाती जिर्तो भ्रौर छोटे कस्बे 
को ऐसे विषयों पर विचार करना चाहिये जो कि इल क्षेत्रों के लिए उपयोगी 
है तथा गाव को शुद्ध रूप से उन विपयो से सम्बन्ध रखना चाहिये थणो कि 
गाव के क्षेत्र से सम्बन्धित हैं । इस प्रकार इस व्यवस्था के भ्रन्तर्गत गावो में 
रहने वाले लोग यह पाये गे वि उनके ऊपर तीन सत्ताये कार्या कर रही है, ये 
है पेटिंस परिषद, जिला परिषद, भौर काउन्टी परिषद । जो लोग छोटे या 
बीच के स्तर के कस्बो में रहते हैँ उनके ऊपर दो सत्ताए कार्यो करती हूँ 
करबे को परिषद भर काउन्टो को परिषद । 


ग्रेट ब्रिटेन मेसूओ को योजना को दो तथ्यों हारा अत्यन्त जटित 
बना दिया जाता है, इनमे से प्रथम है वारो (80700९£॥) । बॉरो उस 
बस्बे वो हा जाता है जिसे कि शाही चार्टर दिया जा चुका है | चार्टर देने 
की प्रक्रिया सदियों तक चली | इसके परिणामस्वरूप स्थिति ऐसी उत्वन्न हो 
गई कि भ्राज बॉरो नाम सुन कर न ती विसी विस्तृत भ्राकार का ही प्रता 
लगता है भौर न उनके महत्व के वारे में ही, केवल यहाँ ज्ञात 
होता है कि इतिहास के विसी चररा मे इनको शाही चार्टर दिया 
गया होगा । सदियों पहले जो स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण था ग्रव हो सकता है 
कि उततता भहत्व घट गया हो किन्तु यह एक दथ्य है कि उप्तको अभी मो 
बारो का स्तर दिया हुआ है । कई एक ऐसे बारोज है जिनकी जनसस्या पाच 
हजार से मी कम है | दूसरी प्रोर अनेक स्थानो की जनतसख्या काफी बढ़ 
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चुकों है किन्तु अमी तक उनको वारों का स्तर प्राप्त नही हो सका है। 
स्थानीय सरकार की दृष्टि से साधारण बारों एवं शहरी जिलो के बीच 
बहुत थोडा ही श्रत्तर है। दोनो के बीच केवल नागरिक सम्मान का भ्रन्तर है 
बारो भें मेयर, एल्डरमेन, पापंद तया नागरिक जीवन का एक परम्परागत 
रूप होता है जवक्रि शहरी जिले मे एक समापति और पापंद हो होते हैँ ! 

स्थानीय सरकार की दृष्टि से बड़े आकार वाले कस्बो द्वारा प्रतेक 
प्रकार की समस्‍यायें उठाई जातो हैं | कई दुष्टियो से विचार करने के बाद 
यह निर्णय लिया गया कि व कस्बे काउन्टी परिषदों के शासन क्षेत्र मे नही 
आने चाहिये । वड़े कस्बे जितको कि काउन्टो बारोज कहा जाता है, 
अपने आप में स्वतन्त्र इकाई होते हैं। स्थानीय सरकार की दृष्टि से इन 
शहूरो के चारो ओर दीवाल रहनी है। ये मौग्रोलिक दृष्टि से तो काउन्टी में 
ही रहते हैं किन्तु व से काउन्टी परिषद के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर 
रहते हैं। कई बार काउन्दी बारोज को एकसूत्रीय सत्या कह दिया जाता है 
विन्-ु यह शब्दों का गलत प्रयोग है क्योकि सूत्र (7८०) जहा भो होता है वहा 
कम से कम दो निकायो का होना जरूरी है। इन निकायो की स्थिति ब्रिटिश 
स्थानीय सरकार के गन्य स्तरो जैसे गेर काउन्टी बारो, शहरी जिले एव' गाव 
झ्रादि से मिलते होती है। कई सूत्रीय व्यवस्था मे अनेक प्रकार की परिपदें, होती 
हैं। उनके बीच कार्य का स्पष्ट रूप से विभाजन किया जाता है। श्रतः निकाय 
सामान्य उद्देश्य वाली सत्तायें (5०ए6थ ए०८७०५० 5०॥०४७) कही जा 
सकती हैं बिन्‍तु काउन्टी बारोज सर्बोह स्थी सत्ता (#व ?एएफ्०३४० &०६४०- 
709) होते हैं । 


उद्देश्य के ब्राधार पर क्षेत्र का निर्धारण 
(एऐलशलतण्भा9० व धन ० ६0९ 8383 ए॑ एचा90०5९5) 
क्षेत्र के आधार पर स्थानीय सत्ताओ के लक्ष्य की प्रवृति एंव प्रसार 
में भारी प्रन्तर प्रा जाता है । उद्देश्य की दृष्टि से स्थातीय निकायों को प्रायः 
तीन प्रकार का माना जाता है। इन उद्देश्यों को हम स्थानीय सरकार के क्षेत्र 
निर्धारण का प्राघार मी कह सकते हैं । हम इसका प्रथम भ्राधार इस 
मान्यता को कह सकते हैं कि स्थानीय निकायो द्वारा इतनी सेवार्ये सचालित 
की जानी चाहिए जितनी कि कीजा सकें | एक सेवा के लिए क्षेत्र को 
सतोपजनक होना चाहिए । इस भ्रकार हम स्थानीय सरकार से सम्बन्धित 
एक-एक सेवा को लें और यह विचार करें कि इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र क्या 
रहेगा । दूसरे शब्दों मे हमे इस पर विचार करना होगा कि केचमेन्ट क्षेत्र 
(0०८शाए०० #॥६७४) कया है । यह एक सामान्य पद है जिसका भ्रर्थों होता 
है एक ऐसा क्षेत्र जो कि कसी सस्‍्या का पोपण करे (#&०७ श८३ जॉली 
इ९९0$ 5८श6 ॥950079007) - 
इस प्रवार एक स्कूल था अस्पताल का कैचमेन्ट क्षेत्र वह कहलायगा 
जहा से कि विद्यार्यी या मरीज प्राप्त किये जा भक्रे | अलग प्रलग प्रकार के 
स्कूलों के वेचमेन्ट क्षेत्र भी अलग-अलग होंगे । सोचने का एक प्रत्य तरीका 
यह हो सकता है कि इन स स्याम्ो के झाकार के बारे मे विचार करें कि क्या 
यह संठोपजतक रूप भेप्याप्त सेदा प्रदान कर सकेगा। एक स्कूल से इतना 
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योग्य एवं पर्याप्त स्टाफ होता चाहिए कि वह अध्यापक के दायित्व क्यो प्म्माक्त 
सके। यत्रों एवं ग्रन्य साधनों के प्रपनाने स॑ मी क्षेत्र के श्राकार से पर्याप्त 
अन्तर भा जाता है। बहुत वर्ष हुए तब यह माना जाता था कि अग्नि-रक्षको 
का मे वित क्षेत्र छोटा होना चाहिए ताकि भ्रग्नि के इजन को ग्रग्नि तक शीघ्र 
हो ने जाया जा सके, किन्तु श्रव स्थिति बदल चुकी है। आज भरगित बुमाने 
वाला यन्त्र एक जगह से दूसरी जगह बिना अधिक समय लगाए जा सकते 
हैं । इसलिए यदि हम उसके कार्यकर्ताप्रों को कार्य में स लग्न रखना चाहते 
हैं तो इस सवा के क्षेत्र वो बडा बनाना होगा । प्राय: ऐसा कम हो पाता है 
कि किसी मी सवा के क्षेत्र मे हम यह कह दें कि इसका सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र यही 
है और इसमे कोई परिवततंन करने की जहूरत नही पड़ेगी । जल वितरण जैसी 
सेवा के कुछ स्वामाविक क्षेत्र होते है। हम यह कह सकते हैं कि पानी एक 
विशेष स्थान से प्राएपा और उसे इस क्षेत्र में वितरित किया जा सकेया 
किस्तु प्रधिकतर से बाड्नो के सम्बन्ध मे स्वाभाविक क्षेत्र (एव #7९9) 
नही होता । उनके सही क्षेत्र का निर्धारण दो बातो के भ्राधार पर किया जा 
सकता है ५ प्रथम है सम्बन्धित जनता की सुविधा और दूसरी है बचत एवं 
कार्यकुशलता के लिए क्रियाल्विति का उपयुक्त स्तर। इस प्रकार के विषयों में 
प्रत्येक सवा के लिए प्लग सत्ता की रचना करनी होती है। इस दृष्टि सो 

हमें स्कूलो के लिए उपयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक स्कूल बोर्ड बनाना होगा, 
जल वितरण उद्यम के लिए उपयुक्‍त क्षेत्र के लिए जल मण्डल पनाना होगा 
और इसी प्रकार यातायात मण्डल, अस्पताल भण्डल, भ्रादि बनाने होगे । 

में निकाय विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई या सामयिक (8४-०८) सत्ता 
कही जा सकती हैं । जब भ्रलग-अलग क्षेत्रों भे प्रदान की जा रही स्कूल, जल- 
वितरण, यातायात एव स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाएं कुछ समझौता करके 
एक ही सत्ता के आघीन श्रा जाती हैं तव वह सत्ता सामान्य उद्देश्य वाली 
सत्ता कहलाती है । इसे बहुउद्देश्वीय सत्ता मी कहा जा सकता है। इस प्रकार 

स्थाताय सत्ताप्रो के बोच बहुउद्देश्यीय एवं विशेष उद्देश्यीय के रूप में अन्तर 
किया जा सकता है)। 


विशेष उद्देश्य के लिए बनाए ग्रए सगठनों का अपना उद्देश्य है। 
भद्यपि श्राजकल इस प्रकार की सत्ताप्रों का पक्ष नहीं लिया जा सकता फिर 
मी इनमे से अनेक भ्राज मी कार्य कर रही हैं और तिकट भविष्य में मी 
करती रहेगो। विशेष उद्देश्य के लिए बनाएं गए निकायो की उपयोगिता एवं 
महत्व का वर्णन निम्न प्रक्रार किया जा सकता है-- 


प्रभम, स्थानीय सरकार का जो ऐतिहामिक विकास हुम्ता वह विशेष 
उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुप्रा था | पहनते जब इ गलेड को सड़क खराब 
होती थी तो लोग यह नहीं कहते थे कि हमे स्थानीय सरकार चाहिए 
बल्कि वे केवल यह कहते थे कि यहा से लेकर वहा तक की सड़क खराब है 
.भौर इसलिए उसे ठीक करने के लिए एक निकाय की रचना की जानी 
चाहिए ) इसके परिणामस्वरूप उस सड़क के सम्बन्ध में विशेष निकाय की 
रचना कर दो जाती थी । 


४६ प्रेट जिटेव मे स्णनीय अशावद 

दूरे, किसी विशेष सत्ता की रचना के प्रस्ताव पर प्रायः शीघ्र ही 
सामान्य स्वीकृति ्रप्त हो जाती है । उदाहरण के लिए यदि कोई गाव कुछ 
सुधार करना चाहता है भर इस दृष्टि से वह बचत वितरण कौ व्यवस्था 
बरना धाहता है तो उसके कुछ निउासी विशेष जल-वितरण सत्ता के संगथ्न 
की भाग वार सकते हैं और वे कह सकते हैं कि इस सत्ता के क्षेत्र में किसो के 
द्वाश हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिए तथा इसको पानी काम ग्रे लाते वालो 
के भुगतान द्वारा समर्थित किया जाता चाहिए ; ऐसे प्रस्ताव का सम्भवतः 

कोई भी विरोध नही करेगा। 


तीसरे, डब विशेष उद्देश्य के लिए एक प्रत्ता की रचना की जाती है 
हो यह साम्मव वन जाता है कि उसका प्रशासहीय मण्डल कुछ हिंतों का 
प्रतिनिधित्व करेगा । नानियों से सम्बन्धित मण्डल में उस भूमि के स्वामी एव 
उपभोक्ताभ्रों को प्रतिनिधि बनाया जा सकता है जिनकी भूमि की दालियों को 
शाह किया जाता है। दूसरी बोर सामात्य ले बाली प्ररिषद प्रायः 
सिवाचित होती है भ्रोर यह निश्चित नहीं होता कि विशेष हितों का भति- 
निधित्व फिया जाएगा । 
चौथे, विशेष उद्दे श्य ठाली सता को वहा भी अपनाया जा सकता 
है जद्दा के सत्र सामान्य उहेशय वाली पत्ता के लिए प्रनुपयुवत हो। कुछ 
परिक्ष्यतियों में विशेष उद्दे पथ वाली सत्ता प्रपरिहायें बन जाती है। 
पाचरदें, विशेष उद्देइध वाली रत्ताओ को कमी-कमी यह सोच कर 
बना दिया जाता है कि उनका प्रशासन बित। दलीथ शजनीति के सम्पत्त 
किया जा सकेगा । इ गर्ुप्ड मे प्रसारण के लिए राष्ट्रीय-मण्डल और राष्ट्रीय 
उद्योग इसके उदाहरण हैं। 
विशेष उद्दे एय के लिए बनाई गई सास्थाम्रो& के कुछ नुकसान भी 
होते हैं घो कि सामान्य उद् श्य के लिए बनाई जाने वाली सत्ता के लाभ वन 
ज॑ते हैं। इनमे प्रथम है कि यदि विशेष उद्देश्य बाली सत्ताओ को जनता 
द्वारा तिर्दाचित दिया जाए तो इसके लिए अनेक निदरचित करने पई गे भर 
पदि इतेको अलग-अलग समय कराया गया तो उनसे लगातार परेशानी बनी 
रहेगी श्रौर यदि उनको एक ही साथ कराया ग्रया तो उनसे भ्रम पैदा हो 
जाएगा | दूधरे, विशेष उद्देश्यों वाली सत्ताप्रों के संग्ठन,ले जनता की 
भ्रमुविधा बढ़ जाती है। उनकी यह पता नहीं रहता वि. विस - काम के लिए, 
रिप्त सत्ता वे शत ज ता घाहिए। उदाहरण के लिए एक वच्चे के मानबाप 
स्प्प्टत' यह नहीं जान पाते हि झुछ मामले शिक्षा विभाग के मन्तरगत ञतते 
हैं प्रधवा स्वस्स्थ्य सेत्राग्ी के युद्धल्‍ालीन प्रनुमवों से यह स्पष्ट हो गया था 
कि सारी तेवाए एवं ही स्थान एवं अप्रिवरणए वार भाव्त करना सुविधा- 
जनक गहुता है | दीमरे, सामान्य उद्देश्य व.ली सत्ता में विमिन्‍नसेवाए 
परस्पर सावत्यित रहती हैं ग्रौर ऐसा रहने पर ही वे अ्रभादित जनतालओी 
अच्टी प्र।वद सेवा वर पाती हैं । बह सम्मव है कि यातायात, गृह-निर्माण, 
जल्न-विवरण एवं विद्युत आदि सेवाप्रो को भ्रतग से रखा, जाए भौर उठकर 
प्रशासन किया जाए। विवास वी इप्दि से उसवो समन्वित किया जाता 
जहरी होनावा है । गृह-निर्माण में विकार वा भर्य होता है कि. इसवे लिए 
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अधिक स्कूल तथा भन्‍्य सुविधाओ की आवश्यकता होगी केवल सामान्य 
उद्देश्य वाली सत्ता रखने पर ही यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि 
उनके बीच समन्वय रहेगा। चौथे, समाज की आवश्यक्ता्रों को पूरा करने 
के लिए यह जहूरी होजाता है कि लोग जिन कार्यों की करना चाहते हैं उन्हे 
करने के लिए उनके पास पर्याप्त घने हो । रहन-सहन का स्तर, घर की 
बनावट, शिक्षा, स्वास्थ्य एव अल्तात प्रादिकेक्षेत्र में सुधार केवल तभी 
किए जा सकते हैं जब कि घन पर्याप्त मात्रा में हो; किन्तु ऐसा प्रायः नहीं 
होता और यही शारण है कि,अपने प्रतिदिन के कार्यो - में स्थानीय सरकार 
को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी ही पड़ती है । प्राथमिकता को 
इस प्रक्रिया के मार्ये में विशेष उद्दे श्य वाल्ली सत्ता व्यवस्था में झत्यन्त कठि* 
नाई रहेगी और यह तय बरना पुश्किल रहेगा कि प्रसार वहा किया जाना 
चाहिए। यद्यपि सामान्य उहेश्य वाली सत्ता में कठिनाई तो होती ही है विश्तु 
यह कठिनाई प्रपेक्षाकृत कम रहती है। उन्‍नीसवी शताब्दी मं प्रेंठ ब्रिटेत की 
स्थानीय सरकार मे भ्रनेक विशेष उद्देश्य वाली सचाएं थी किन्तु धीरे-धीरे 

ये मिद्ती चली गई ॥ & 

स्थानीय सरकार के विभिन्‍न क्षत्र 

[ए#कि००६ 87००५ ० ॥,0८"  5कद्यप्रयाशा।] दो 
प्रेढ ब्रिटेन में स्पानीय प्रशासन के मुख्य रूप से तीन क्ष न पाए जाते 
हैं- इनपे प्रथम है काउन्टी, दूसरा है नगर॒पालिका बारों श्रोर तीसरा 
है पेरिश । काउन्टी स्थानीय सरकार का सबसे व्यावक क्षेत्र है / यह सुत्रीय 
व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर माना जाता है । ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन में क्ष॑त्र 
के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रश्न उठते हैं, जैसे इन क्षेत्रों की मूल विशेषताएं क्या 
हैं, इनका ग्रापसी सम्बन्ध क्या हैं, क्या कार्य की दृष्ठि से ये क्षेत्र उपयुक्त 
हैं, इनमे विकास की दृष्टि से क्या किया जाता चाहिए। इन द्षंत्रों के बारे में 
व्यापक रूप से ग्रध्ययन करने से पूर्द यह उपयुक्त रहेगह्‌ "कि इनदी विभिन्‍न 
सत्ताप्नी की एक सामान्य जानकारी प्राप्त करली जाएं। इव उसंस्थाप्नों को 
निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता हूं-+ | ध्‌ हि पं 
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ध्द ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


भत्येक काउन्दी में कई इकाइयाँ होती हैं विन्तु सन्‌ १८८८ के श्रधि- 
नियम के बाद से ही काउन्टी बारोज पर इसका कोई नियन्त्रण मही रहता । 
काउन्टी बारोज स्तर की दृष्टि से काउन्टियों के समान होते हैं तथा इनके 
भपिकार क्षेत्र से स्वतस्ध रहते हैं। काउन्टी की परिषद पूरे काउन्टी के क्षेत्र 
पर झधिकार रखती हैँ । किन्तु यह काउन्टी बारों की सीमा झाते ही रुक 
णाता हैँ नगरपालिका बारो एवं शहरी तथा देहाती जिलो तथा पेरिशो 
५र काउन्टी परिषद को प्रा नियन्त्रण रहता है। इसके कुछ अपवाद भी 
हैं। सन्‌ १६४६ ध्षफ काउन्टी परिषद नगरपालिका बारो की पुलिस के 


शहरी जिलो मे भी इन सेगश्रो को काउम्टी परिषद ही सम्पन्न करती है। 
छिती जिले छोटे निकाय होते है, इनको शवितया भी कम होती हैं। इनको 
शिक्षा पुलिम या महत्वपूर्ण सबकी के बारे में कोई शक्ति प्राप्त नही है। 


नगरपालिका बारो, शहरी जिलो एवं देहाती जिलो को मिला कर 
पहले काउन्टी जिले का स्ाम दे दिया जाता था। इस भ्रकार कुल मिला कर 
स्थातीय सरकार के निकायों क्री सलया छ हो जाती है। ये हैं-काउन्टी 
दारो, प्रशासकीय काउल्टी, तगरपालिका या गैर काउन्दो बारो, देहाती 
जिला, शहरी जिला श्रोर वेरिश। लन्दन को काउन्टी परिषद भें अनेक 
वारोज है जिनको राजधानी बारोज की सज्ञा दी जाती है। लन्दन शहर में 
लगभग प्रद्वाईस राजधानी बारो परिषदें हैं। इसके भ्रतिरिक्त लन्दत नगर के 
लिए एक निगम है। ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन में बाय कर रहे विभिन्‍न 
निकायों के क्षेत्र सव्यो के विव"स का परिणाम हैं। सन्‌ १८३५ के नगर 
निगम भ्रधिनियम ने बाशेज को निर्वाचन के भाधार पर पुनर्गंठित क्या । 
सन्‌ (८८८ के पभ्रधिनियम मे एक नए प्रकार के बारो की स्थापना की, 
यह था बाउन्दी बारे । इस प्रधिनियम में काउन्टी परिपदें भी स्थापित थी । 
सम १८६४ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने शहरी, देहाती और पेरिश 
परिषद स्थापित की और उनको नगरपालिका बाटोज के साथ प्रशासकीय 


सन १६२६ तक काउस्टी बारो की स्थापना के लिए कम से कम 
परषास हजार जनसस्या का होना जहरी था; किन्तु बाद में नए काउन्टी बारो 
की स्थापना के लिए कम से कम जनस स्या पच्चहततर हजार कद दी गई 


5 26: ् 
स्वाहरीयु क्वर्‌क़ाइ का क्षेत्र-एव बनाबिट जह 
सन्‌ १६४३ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने यह मात्रा एक लाख तके 
कर दी। झ्लाज भो यदि कोई गैर काउन्टी बारो काउन्टी बारो का स्तर प्राप्त 
करना चाहता है दो उसमे कम से वम एक लाख जनस स्या का होना जरूरी 
है । ध्राय. प्रत्येक भैर काउन्टी वारो यह प्रयास करता है कि बह काऊंटी 
बारो बन जाए ताकि वह जिस काउन्टी में स्थित हैँ उसके अ्रधिकार क्षेत्र से 
बच सके । विभिन्न काउन्टो बारोग की जनसख्या एवं आकरर में मारी 

म्तर वर्तमान है । उदाहरण के लिए विरमिंधम मे ग्यारह लाख छ; हजार 
जनस स्या और ८० बर्ग मील क्षेत्र है जबकि केन्टरवरी में तीस हजार 
जनस रुपया है भ्रौर सात वर्ग माल वा क्षेत्र है। काउन्टी बारोज मे से हो कर 
एक प्रशासकौय काउस्टी के क्षेत्र में बआ्राने वाने प्रत्येक तगरपालिका बारो, 
शहरी जिले एवं देहाती जिले तथा देहाती पेरिशे काउन्टी परिषद के शभ्रधिकार 
क्षेत्र मे रहती हैं। इन काउस्टी क्षत्रो मे सेवाओ को काउन्टी परिषद, नगर- 
पाजिका ब।रो परियर शहरी थिला परियद, देहाती जिला परिषद और 
पेरिशों में वाट दिया जाता है। नगरपालिका बारोज एवं जिलों द्वारा 
इतना राजस्व इकट्ठा किया जाता हैँ जा कि काउन्टो एवं उनके स्वय के 
६ए काम में आ सके + 
ड्ु * काउन्टी बारो का एक नागरिक जो सेवाए' प्राप्त करता 
है वे केवल काउन्‍्टी वारो परिपद द्वारा दी जाती हैं। किन्तु मगरपालिका 
बारो या शहरी निलो का ध्यक्ति यह पाता हैँ कि उसे कुछ सेवाए नगर- 
पालिका बारो या शहरी जिला परिपद द्वारा दी जा रही है भर पन्य 
सैय्राएं काउन्टी परिषद हवारा। यदि बह जनता जो कि देहाती जिलो में 
रह रही हो तो उरो कुछ सेवाएं काउन्टी परिषद द्वारा दी जाएगी। बुछ 
देहाती जिल्रा परिषद द्वार गौर ग्रन्य सेवाएं पेरिश परिपदोंद्वाराया 
मिट्िगो द्वारा दी जाएगी। नगरपालिका वारो शहरी जिले, देहाती जिसे 
और पेरिश परिपदे, यद्यपि ये समी काउन्टी परिषद के क्षेत्र में कार्य करते 
हैं हिन्‍्तु ये उसके मातहत नही होते । काउन्टी क्षेत्र के प्रत्तगंत प्रत्येक प्रकार 
की परिषद उसे साँपे गए कार्य को सम्पश्न करने के लिए स्वतन्त्र रुप से 
उत्तरदायी है। 


ग्रेट ब्रिदेन की स्थानीय सरकार के निकाय बनावट एव' कार्यो कौ 
दृध्टि से इतने जटिल होते हैं कि उच्हे समझना कई बार बडा कठिन बन 
जाता है । यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्त करना चाहे कि ब्रिटिश स्थ नीय 
प्रगामन पे शहर (0(५) का क्‍या स्थान है तो इसका उत्तर यही दिया 
ज/यया कि स्थान वास्तविकता की दृष्टि से कुछ भी नही है । ग्रेट ब्रिटेन के 
बड़े से बड़े शद्दर जँसे सिवर॒पूल, मेनचेस्टर आदि में काउन्दों बारोज के 
अतिरिक्‍व प्रौर कुछ मी नही हैं । इस प्रकार नगर (09) शब्द केवद 
एवं सम्मान-सूचक पद है जो कि स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से कोई महत्व 
नही रखता । 
१६६० की वस्तुस्थिति के अनुसार देश में ६२ प्रशामकीय काउन्टीज थी । 
प्रशाशकीय काउन्दी वह होती है जिसमे से काउन्टी बारोज को प्रलग निवाल 
लिया जाता है । यदि ऐसा नही किया जाए तो ऐसी स्थिति से मौगोलिक 


प० ग्रेट ब्रिठेन में स्थानीय प्रशासन 


काउन्टी की सीमाओं से मिलती हैं। लन्दन एक मौगोलिक काउन्टी नहीं 
है। बल्कि प्रशासकीय काउन्टी है। राजधानी लन्दत सरकार, लन्दन 
काउन्टी परिपद के क्षंत्र की जनसल्या ३२ लाख है। प्रान्तीय प्रशासकीय 
काउन्टियो में श्राकार की दृष्दि से पर्याप्त विभिन्‍नताएं वर्तेमान है। लका- 
शायर और मिडिलसेक्स (0४00/९5७८०) वी जनस ख्या दो मिलियन से 
अधिक है जब कि रूटलैण्ड (७॥७००) की जनस रूपा केवत २३ हजार 
है । तेरह काउन्टिया ऐसी हैं जिनकी जनसस्या एक लाख से कम है। 
काउन्टी बारोज की सझ्या ८३ है। मविष्य मे केवल उन्ही प्रदेशों को काउन्टी 
बारो बनाया जा सकता है जिनकी जनस रया कम से कम एक लाख हो । इस 
श्रेणी के लगभग ३४ कस्बों की जनस ख्या इस मत्रासे कम है। केन्टर- 
बरी की जनस झूया केवल तीस हजार है। इनमे से लगमग बीस कस्बों की 
जतस रप्रा करीब दो लाख है। ये समी मिले-जुल शहरी समाज हैं । 

नगरपालिक। बारोज की संख्या ३१८ है भौर मैट्रोपोलिटन बारोज 
की सरया २८ है । इनमे से लगभग ३६ नगरपालिका बारोज की जनस ख्या 
४५००० ग्रौर १०००० के थीच भे है और करीब पचास क्री जनस झूया 
५००७ से नीची है तथा करोब पचाम की जनसख्या २५०० से भी कम 
है। मोन्टगोमरों भे केवल ८८० 'नवामी रहते है। ये छोटे-छोटे कस्बे श्रधिक- 
तर प्राचीन केन्द्र रहे हैं ॥ इनको औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व पर्याप्त स्तर एव 
सम्मान मिला हुग्ना था किन्तु बाद में नए कस्वों के बनने से ये क्षीण हो 
गए। दूसरी ओर लगमग १५ नगरपालिका बारोज की जनस रूया एक लाख 
से भी ज्यादा है । यह सब बीसवी शताब्दी के दौरान विशाल लन्दन शहर में 
अरद्ध'| शहरी विकास के कारण हुआ । 

शहरी जिलो की सख्या ५६४ है ) इनमे से दो की जनस रुया एक लाख 
से भी ज्यादा है किन्तु करीब २५४ जिले दस हजार से भी कम जनस ख्या 
वाले हैं। इस वर्ग के निकायो मे कई एक का आकार प्रत्यन्त छोटा है । १२२ 
शहरी जिले तो ५००० से मी कम जनस या वाले हैं। देहाती जिलो की 
सख्या ४७४ ।ै इनमे से पाच क। क्षेत्रफल दो लाख एक्ड मे भी ज्यादा है 
जो कि छः काउन्टी परिपदो के व्यक्तिगत क्षेत्रप्ल से भी ज्यादा है। इममे से 
विसी वी भी जनस स्या एक लाख से भी अधिक नहीं है और इस समूह में 
भ्राने वाली लगभग ई इकाइयो को जनस रया ५००० से लेबर तीस हजार 
तक है किन्तु ३६ इकाइया ५००० से भी कम जनसख्या वाली है। कुछ 
ऐसे पेरिशो को स स्या ७५०० हैँ जहा पर कि प्रशासन व्यवस्था परिषद हारा 
सचालित की जाती हैं। दूसरी ओर करोब ३४०० पेरिशें बैठकों 
(१४०६॥॥४५) हारा प्रशासित होती हैं । 

स्थानोय सरकार सीमा झ्रायोग के कार्य 
[प्रार कफलांणड ० १.००0 50क्‍शापग्राध्याँ छत्णाताज (0-तएां$बंगा ] 

ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय सरकार का जो क्षेत्र नियरारित्र कर दिया 
गया है वह भ्रत्यन्त जटिल, भ्रमपूर्णा एवं उलमा हुमा है। सन्‌ शै८८८ में 
जवकि वर्तमान स्थानीय सरकार के रूप का निश्चय जिया गया था उस 
समय यह प्रनुमव क्या गया दि समयन्‍्समय पर झट जरूरी होगा कि 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट ५१ 


सामःन्‍्य एवं आधिक विकासो के सन्दर्भ मे इस बनावट में परिवर्तत किए 
जाए । सन्‌ १८८८ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने, स्थानीय सरकार 
मण्डल को स्थानीय सरकार के क्षेत्र मे परिवर्तत करने का कार्या सौपा 
गया तथा यह भी शक्ति दी गई कि नई सत्ताएं बना सके और वर्तमान 
सत्ताओं को मिला सके | सन्‌ १६२६ के स्थानोय सरकार भ्रधिनियम ने 
यह प्रावधान रखा कि हर बीस साल के बाद इन सत्ताओं की प्रुनरीक्षा कर 
लां जाए । इन दोनों अधिनियर्मों द्वारा जो परिवर्तन लाए गए व तीज्र गति 
से परिवर्तित होती हुई सामाजिक एवं आशिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं 
थे। सन्‌ १८८८ के वाद स्थानीय सरकार निकायो को कई नए उत्तरदायित्त 
सौप दिए गए है । शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गृह निर्माण के क्षेत्र मे इनकी 
शक्तिया बढ गई हैं | दूसरी श्रोर उनके भ्रनेक उत्तरदापित्व छीन मी लिए 
गए है श्रर इन्हे केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय निगमो को दे दिया गया है। 


ग्रेड ब्रिदेन की स्थानीय सरकार की यह विशेषता मानी जाती है कि 
बढ़ा वाउन्टी तथा काउन्टी बारोज के बीच सर्दव ही सर्प छिड्ा रहता है । 
सम्‌ १८८८ के अधिनियम ने ६१ वस्बो को काउम्टी बारों बना दिया। 
इनमे से प्र-्येझ़् वी जनस ख्या ५०००० से ज्याद! थी । अधिनियम में यह भी 
कहा गय, कि कभ से कम इतनी जनस छ्या प्राप्त कर लेने के बाद प्रन्य 
काउन्दी बारोज बनाए जा सकेंगे ॥ काउन्टी बारोज की सीमा के प्रसार की 
भी 5,.वध्था की गई | सनू १८८८ से लेक्र सब १६२६ तक अनेक बारोज 
को प्र।वधित आ्रादेश द्वारा काउन्दी बारोज के रूप में पदोन्‍तत कर दिया 
गया, और इससे भी श्रधिक काउन्टी बारो की सीमा का प्रसार किया गया । 
जव रिसी गैर काउन्टी बारो को काउन्टी बारो का स्तर दे दिया जाता तो 
इससे क उन्टों परिषदों को बहुत बुरा म,छम होता था क्योंकि भ्रव वे उन पर 
किसी शवित का प्रयोग नही कर सकती थी । उनके राजस्व के सोते मी कम 
हो गये थे ग्रत: काउस्टी परिषद द्वारा किसी गैर काउन्दी बारो को 
काउ टी बारो का स्तर दियांजाना एक ऐसा बडा आपरेशन समभा 
जाता थ्‌ जितत्री मरीज द्वारा कभो मी क्षति-पत्ि न की जा सके। सन्‌ 
१६२६ के नधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भविष्य मे कोई भी नया 
काउन्टी वारो केवल ससद के शअ्रधिनियम द्वाराही बनाया जा सकता था । 
स्थानीय सरकार की सत्ताग्नो के बोच का मननमुटझ॒व और विरोध केवल 
काउन्टी एवं काउस्टी बारों तक डी सीमित नहीं था वरन्‌ शहरी झौर 
देहाती जिला परिपदेंभी लगातार काउन्टी बारो सत्ताओ के हस्तक्षेप का 
विरोध करती रहती थी जो कि उनके अधिकार क्षेत्र मे हाथ डात कर अपनी 
सीमाओ का प्रसार करना चाहते थे । देहाती एवं शहरी जिला परिषदों ने 
यह भाग की कि काउन्टी परिषदें काउन्टो जिलो को ययासम्मव कार्यों हस्ता- 
न्तरित कर दें किन्तु काउस्टी परिप्रदो ने अपने कार्य दूसरे सूत्र की सत्ताओो 
कोसौंपने में भ्ररुचि दिखाई । दे 


इन विभिन्न मत विरोधों को दूर करने के लिए तथा स्थानीय सरकार 
थी ड्वावद् को हमेशा देखते रहने के लिये १६४५ के स्थानीय सरकार सेवा 
झायोग झधितियम ने एक स्थानीय सरकार सीमा श्रायोग की स्थापना की । 


श्र प्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासत 


यह प्रायोग एक स्थाई आयोग था, इसे विस्तृत शक्तिया भ्रदान की गई। यहू 
स्थानीय निकायो के क्षेत्र मे परिवर्तत कर सकता था, नई स्थानीय सत्ताओं 
को वना सकता था, नगरपालिका वारोज को काउन्टी वारोज के रूप में 
पदोष्चत कर सकता था तथा काउन्टी बारोज के पद को कम्र कर सकता था। 
झ्धिनियम के अनुसार केवल एक लाख से अधिक जनसख्या वाले प्रदेश ही 
बाउन्टी बारों बनने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते थे तथा साठ हजार से अधिक 
जनसछ्या घाले काउन्टी बारोज के पद को नीचा नही किया जा सकता था। 
लन्दन को इस आयोग के श्रधिकार क्षेत्र से अलग रखा गया तथा यह श्रायोग 
मिडिल सैक्स की किसी मी काउन्टी के माग को काउन्टी बारो नहीं बता 
सकता था। सन्‌ १६४७ भे इस शभ्रायोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके 
प्रसुसार इसके श्रधिकारी एवं सदस्यो को स्थिति का अ्रध्ययत करने का अव- 
सर मिला । वे इस निर्ंय पर पहुचे कि स्थादोय निकायो की सीमाएं 
आवश्यक रूप से उनके कार्यों से सम्बन्ध रखती हैं और उनके कार्य 
सीमा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय है श्रठः केवल सीमाओं के 
बारे भे प्रस्ताव करता बेकार था। इस प्रकार १६४७ में श्रायोग द्वारा प्रस्तुत 
वी जाने वाली रिपोर्ट के अन्दर न केवल स्थानीय सरकार की व्वावट से 
सम्बन्धित सुधारों का हो वर्णन था बरन स्थानीय सरकार के कार्यो के 
पुनर्वितरण पर भी विचार किया गया था । इनमे से कुछ प्रस्तावों को क्रिया- 
न्वित करने के लिए व्यवस्थापन की श्रावश्यकता थी ॥ 


किसी सेवा का आकार निश्चित करते समय श्रायोग का यह उद्देश्य 
रहता था कि प्रशासन के क्षेत्र को इतना छोटा बना दिया जाय ताकि एक 
वार्यकुशल सेवा भ्राप्त की जा सके । इस सिद्धान्त को स्वीवार करते समय 
आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि स्थानीय हिंगो वी साधना करना 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कायं है / प्रतिवेदन मे कहा गया कि श्रशासन को अमाव- 
शाली इकाई बनाने के लिए छोटी काउन्टियों को मिला देना चाहिये भौर 
बडी काउन्टियो को दो या भ्रधिक काउन्टियो में विभाजित कर देना चाहिये 
ताकि प्रत्पेक काउन्टी भें दों लाख से लेकर दस लाख तक की जनसख्या रह 
सके । जो वरतंमान काउन्दी बारों दो लाख से अधिक जनसख्या वाले हैं उनको 
वाउन्टी का नाम दिया जाना चाहिए श्र इस प्रकार एक मये प्रकार की 
स्थानीय सत्ता स्थापित वी जानी चाहिये | १।उन्टी बारो को उसके क्षेत्र को 
प्रधिकाश सेवाम्रो के लिये उत्तरदाथी बनाना चाहिए। इस श्रकार के नये 
काउन्टी वारों स्राठ सजार से दो लाख तक की जनसख्या व ले होते चाहिये। 
शहरी एव देहाती जिलो में जो अन्तर रखा गया है उसे मिदा दिया जाना 
चाहिये । 


श्रायोग द्वारा जो सिफारिशें प्रस्तुत की गई वे वर्गीय प्रन्तर को दूर 
करने वे सशक्त प्रयास थे तथा काउन्टी एवं बारो के सघयपूर्ण हितो के ब्रीच 
मेल स्थापित करने वाले श्रथत्व ये ॥ इसकी किफ़ारिशों के प्रति 
स्थानीय सत्ताप्रों ने उचित प्रतिक्रिया नहीं दिखाई भ्ौर सरकार ने भी 
आवश्यक व्यवस्थापत नहीं क्रिया ॥ सरकार त इस झागेय के प्रस्तावों को 
मानने के स्थान पर स्थानीय सरकार सीमा प्रायोग यो समाप्त करने को ही 
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निणंय ले लिया और १६४५ के अधिनियम को बदलने की सोचो जो कि इस 
आयोग का आधार था । १६४६ के अधिनियम द्वारा ये दोनो बातें क्रियान्वित 
क्रदी गई । इसके परिणामस्वरूप उन समस्याओं को विना सूलकी हुई 
छोड दिया गया जिन्हें खुलमाने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई था , 
और इस प्रकार स्थानीय सरकार के सुधार को क्‍्निश्चय के हाथों में छोड़ 
दिया भया । 


स्थानीय सत्ताप्रों के क्षेत्र का भविष्य 
[ एड णै ख्ाध्कड 0 [.0९ब्ं #ए0070९5 | 


स्थातीय सरकार की सत्ताओरों का भविष्य क्‍या हो सकता है इक्ष 
सम्बन्ध भें किसी निष्कर्ष पर पहु चने के लिए दो बातों पर ध्यान देना श्राब- 
श्यक है । प्रथम तो हमे अब तक हुए विकास के परिणामों को देखना होगा 
श्रौर दूसरे, यह देखता होगा कि बतंमान सत्ताश्रो में सयुक्त कार्यक्रमों के लिए 
कौन कौन से प्रबन्ध किये गये और इस सम्बन्ध मे वया सिफारिशं की गई। 
यदि हम ब्रिटिश स्थानीय सरकार का अध्ययन करे तो प/येंगे कि वहा स्था- 
तीय सत्ताओ ने छोटे क्षेत्रो से वडे क्षेत्रों की श्रोर प्रगति की है। इसके 
अतिरिक्त स्थानीय सत्ताम्रो के बीच किये गये कार्यो के वितरण में स्पष्ठता 
मही थी। सयुकत कार्यक्रमों के लिए जो प्रवन्ध किये गये अथवा बडी सत्ताओ ने 
छोटी सताझ्नी को जो शक्तिया हस्तान्तरित की उससे पर्याप्त उलभनें एव 
प्रस्षष्टताएं सामने झ्राई । पुलिस सेवाएं पेरिश से लेकर काउन्टी तक सचा- 
लित होती थी | कुछ नगरपालिका वारोज को भी थोडो सी शक्तिया 
सौपी गई । शिक्षा स्कूल बोर्ड जिलों से प्रारम्म हुई थी झौर तीस साल के 
प्रन्दर ग्रन्दर यह काउन्दी तथा काउन्टी बारो के हाथ मे चली गई। निर्षनों 
की राहत का कार्य पेरिशो से ध्रारम्म हुआ था। किस्तु बाद मे पेरिसो के सध मे 
चला गया | उसके बाद उसे काउन्टियो एवं काउन्टी बारो के हाथ में दिया 
और प्नत्त में यह सरकारी विभाग के हाथ मे चला गया। विद्युत वितरण 
का कार्य पहिले छोटी शहरी सत्ता के हाथ में था, बाद मे इसे काउन्टी द्वारा 
प्रशासित किया जाने लाा और अन्त मे विशेष विद्युत क्षेत्र स्पापित कर 
दिये गये । ऐसी मी कुछ सेवाए थी जो कि प्रासम्म से ही काउन्टी था 
काउम्टी बारोज के हाथो मे रही । 


यह विकास आसानी से या बिता किसी मनमुटाव के नही हुआ बरम, 
इस विवास के दौरान छोटी सत्ताओं ने विरोध एवं असन्तोप के भाव परी 
सरह से प्रदर्शित किये । एक छम्बे विकास के परिणामस्वरूप जिन कार्थो के 
लिए बढ़े आकार के सगठत की ग्रावश्यकता थी उन्हे काउन्टी था काउस्टी 
बारोज को सौंप दिया गया, सरक्षकी जैसे विशेष निकायी को समाप्त किया 
गया । छोटी सत्ताओ द्वारा जिन कार्यो' को कुशलतापुर्वक किया जा सकता 
'था उन्हें बारो एव' जिलो के हाथो में सोंपा गया | विक्राम के परिणामस्वरूप 
पेरिसो को इतना शक्तिहीन एवं कार्य होन बना दिया कि स्थानीय प्रशासन 
में उनवा वोई महत्व ही ने रहा । नि 


स्थानीय सरकार के क्षेत्र में सम्मदत; परिवर्तत की या बड़े स्तर के 
परिवर्तत की कोई प्रावश्यकता ही नही होती यदि स्थानीय सत्ताप्ो ने स्वेच्छा- 


श्ड ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


पृ क उन्हे सौपी गई शक्तियों का प्रयोग क्या होता । यदि ये स्थानीय 
सत्तायं सदृभावना एवं सहयोग के साथ कार्या करती तो बिना ससदीय 
हस्तक्ष प के या क्षेत्रो के पुनगंठन के ही वे उन सेवाओ के सचालन के लिये 
परवश्यक सयुक्‍त प्रबन्ध कर लेती जिनमे कि वचत एवं तकनीकी की दृष्टि से 
एक बड क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सहयोग की यह समस्या प्रग्रेजी 
स्थानीय सरक्षार के विकास की एक मुख्य समस्या रही है । 


केन्द्रीय सरकार द्वारा समुक्त कार्यक्रमों (7ग्घा इल्ाध्या०5) को 
व्यवस्था की गई ताकि स्थित सत्ताएं इसे अपना कर उन कार्यों को सम्पन्न 
करने के लिए पूर्ण एव अत्मनिर्भर क्षेत्र बन सके जि हे सम्पन्न करने के लिए 
बडे क्षेत्र की जरूरत होती है । इस व्यवस्था के कारण स्थित प्रपर्याप्त 
क्षत्रो को भी बनाये रखा जा सकता है क्योकि उनके सम्बन्ध में भावनात्मक 
प्रंरणाए उदित हो जाती है | इन कार्यक्रमो के द्वारा सत्ताओो को स्वय का 
व्यक्तित्व बनाये रखन की सुविधा दी जाती थी, साथ ही कम दामों में भ्रच्छी 
मेवाए भी प्रदान की जानी थी। इस प्रकार के स युक्त कार्यक्रमों की सम्मा- 
बन।ए तो भ्रनक थी। इन्हें मुख्यतः चार वर्गों भे विभाजित किया जा सकता 
है। इनके द्वारा सत्ताग्रो के उन विभिन्‍न वर्गों मे मी संयुक्त कार्यक्रमों का 
प्रबन्ध कर दिया जाता था जो एक दूसरे से मिन्‍न रहते थे और एक हो वर्ग 
के विभिन्‍्त्र सदस्तों के बीच मी, चाहे वे पर्याप्त शक्तिया रखते हो झयवा 
नहीं ये समी कुड अपवादो को छोड करके स्वेद पूर्ण थी | इन योजनाओं 
के इतिहास को आशावादी नडी कहा जा सकता | इनमे से कई एक तो 
अनेक समभो ) के वाद जन्म ले पाते थे भौर वह मी ऐसी स्थिति मे जवकि 
इन्हे न अपताया जाता तो भारी हानि होने की सम्भावना थी। वई बार 
इन्हे न अपनाने क्रय प्रभाव अप्रत्यक्ष होता था भ्र्थाव्‌ प्रशासकीय ग्रकाये- 
उशलना, परेशानी एवं करो मे वृद्धि ग्रादि ढातें पैदा हो जातो थी। इस 
प्रकार की सयुक्त योजनाओं के प्रति प्रायः स्थानीय जनता का विरोध ही रहता 
| इसका कारण एक ने होकर ग्रनेक हैं। इसका एक कारण यह 
है कि सयुक्त योजना में सम्मिलित होगे पर उन्हे यह डर रहता है कि एक बडे 
क्षेत्र की आवश्यकता के पीछे उनको झपनी कुछ प्रावश्यवताओं एवं कार्यों का 
बलिदान करता पड़ेगा तथा एक या दो कार्य किसी प्रन्य सत्ता को सौंपने को 
बाध्य होता पड़ेगा। दूसरे, उन्हें यह डर मी रहता है कि यदि वे स्‌ युक्त 
प्रवन्ध मे सम्मिलित हो गये तो इसका अर्थ यह हृभ्ा कि उन्होंने उस सेवा की 
सवज्यकता स्वीकार करली और सयुकत बो्ड के बहुमत के भाधार पर उन्हें 
नये परच करने के लिए बाध्य किया जा सकता है जिसका श्रर्थां होगा, अधिक 
कर लगाना। तीप्तरे, थे प्रपनी स्वतत्रता के प्रति सजग रहते हैं ॥ साथ ही उनमे 
पडौमियो के प्रति ईर्ष्या वो भावना भी रहती है ॥ इसके परिणामस्वरूप 
दे क्री सयुक्त प्रवन्ध मे सम्मिलित होने से पीछे हटते हैं। इस प्रकार के कार्य- 


त्रमों में उचित नेतृत्व का भमाव रहता है भौर इसलिए इनमे पधिक 
परेशानिया उत्पन्न हो जाती हैं । 


स्थानीय सरकार के क्षेत्र के सम्दन्ध मे एक सदसे बड़ी कठिनाई यह 
होगी है कि इसके क्षेत्र को सही रूप में तय नही किया जा सक्‍ता। यह 
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देखना बडा कठिन है कि कौनसा क्षेत्र सबसे अधिक तकनीकी लाम दे 
सकेगा | केवल कुछ से वाओ में ही इसे निश्चित किया जा सकता है किः 
यदि हम शिक्षा के सम्बन्ध मे विचार करें तो स्पष्ट रूप में मालूम हो जायेगा 
कि हम यह नहीं कह सकते कि शिक्षा से सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र मे रहते वाली 
जनसख्या एक मिलियन हो, डेढ मिलियत हो या आधी मिलियन हो या केवल 
एक लाख लोग ही हो । कितनी जनस ख्या रहने पर कंसा परिणाम प्राप्त 
होगा हम यह निश्चित रूप सं नहीं जान पाते । ऐसे उदाहरणों में विपिन्न 
लोगों द्वारा सावंजनिक कार्यों मे ली जाने वाली रुचि से एवं प्रशासकीय 
योग्यता की मात्रा से बहुत प्रमाव पड़ता है ॥ प्रो० फाइनर के मतानुमार 
स्थानीय सरकार का झनुभव यह प्रदर्शित करता है कि झाप श्पने क्षेत्र को 
चाहे कितना भी बडा कर लीजिये उसमे सीमा सम्बन्धी समस्याएं सदेव ही 
रहेगी जब तक कि समी श्रपता सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र केन्द्रीय सत्ता द्वारा प्रशामित 
इ गल॑ष्ड को न बना ले । दे लिखते हैं कि इस प्रकार से कोई क्षेत्र कभी पूर्ण 
नही हो सकता और स युक्‍त प्रबन्ध की आ्रावश्यकताओं को कमी दूर नही 
किया जा सकता (* 


स्थानीय क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं को सुलभाने के लिए 
क्षेत्रीय या प्रान्तीय प्रबन्धो का सका दिया जाता है । बिन्‍्तु यह सुभाव भी 
प्रनेक दोषो से पूर्णा है और इसलिए उसे मी मान्यता प्रदान नही की गई । 
कोई भी यह विश्व स नही करता कि काउन्‍्टी बारो के लिए दो सूत्नीय कार्य- 
क्रम भ्रच्छा रहेगा या काउन्टियों के लिए तीन सूत्रीय कार्यक्रम श्रेष्ठ रहेगा । 
प्रत: फाइनर के मतानुसार स्थानीय सरकार के क्षेत्र का भविष्य यह 
प्रदर्शित करता है कि मविष्य में कुछ  स॑वाग्नो के केन्द्रीयकरण पर णोर दिया 
जायेगा, जिलो, काउन्टियो एव वारोज को पुनः रचना की जायेगी, मुख्य 
इक।इयो का प्राकार बढा दिया जंबेगा और उनके बीच अच्छा सहयोग 
उत्पन्त क्या जायेगा । कुल मिला कर ग्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय सरकार के 
क्षेत्र की समस्याएं इसी प्रकार बनी रहेगी जिस प्रकार कि प्रन्य देशो का 
स्थानीय सरकारों में बनी रहती हैं किन्तु इन समस्याओं के प्रसार एवं प्रभाव 
को यहा तहा कुछ परिवर्तन करने के बाद कुछ कम किया जा सकता है गौर 
ऐसा बनाया जा सकता है कि वे भपने लक्ष्यों को भ्रधिक से भ्रधिक सं तोष- 
प्रद रूप में प्राप्त कर सके । 

स्थानीय सत्ताग्रों को बनावट 
(एफ 50स्‍८वा९ ण॑ ,0०8 4०0०४॥९३) 

प्रेट ब्रिदेन को स्थानीय सरकार को विभिन्‍न इकाइयों का अध्ययन 
करने के बाद यह उपयोगी एवं भ्रनियाय॑ हो जाता है कि इन विभिन्‍न 
इकाइयो का सगठत, अधिकार सत्र झ्ादि के विपय में थोडा भ्रध्ययन किया 
जाय । यहाँ स्थानीय निकायो को रचना इसी सिद्धान्त के आधार पर की गई 
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है | इम तथ्य को यदि दूसरे रूप मे कहा जाय तो अच्छा रहेगा क्योकि भ्रमल 
में इन निकायो की एक समय में किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं की गई 
है वल्कि य धीरे-धीरे परिस्थितियों एवं आवश्यक्रताग्रो के परिवेश में विकसित 
हुई हैं। ऐसी स्थिति मे यह कथन मी एक विरोघामास प्रतीत होता है कि 
स्थानीय सत्ता की रचना का गठन करते समय पूतर निर्धारित एवं तकपूर्णो 
मान्यताओं को आधार दनाया गया है! समय की परिस्थिनियाँ अमिश्चित 
रहने के कारण उनसे प्रभावित कोई भी कार्य निश्चित छिद्धान्तों पर 
प्राधारित हो मी कंस सक्तता है किन्तु फिर मी इतना आवश्य है कि 
पिदधती शवाब्दो में एक ऐसा रास्ता वन चुका था जिस पर चल करके 
स्थानीय सरकार की स स्यःए अपना विकास कर सके । 


स्थानीय निकायो के विक्राम थे प्रथम मान्यता यह वन गईंकि 
थ नी। मन्ताओ्रो को स युक्तरूपी होंता चाहिए भ्र्यात उन्हे कई एक प्रकार के 
कायय करन चाहिए । केवल एक कार्य के लिए पृथक सो कसी सत्ता की 
पता वरना गलत माना गया क्योकि इस व्यवस्था के कुछ अपने दोप थे । 
सरे, स्थानीय नत्ताड्रो के क्षेत्र के रूप में कस्त्रो तथा क्राउन्टियो को मुख्य 
नाया गया । दोनो ही क्षेत्रों के लिए ग्रलग से सत्ताए स्थापित वी गई। 
द्यागिर क्रान्ति के द्वारा जिन सेवाओं एवं अभिक्तरणों के विकास को 
पवरपक बनाया गया उन्हें जव कस्ब्रा ओर काउन्टी के आधार पर विकमित 
क्या गया तो इस व्यवहार को अधिक विरोध नही क्या गया । तीसरे, जब 
स्थानीय श्राघार पर विभिन्‍न सत्ताओ को रचना की गई तो यह झावश्यक 
देना दिया गया कि इन सत्ताप्रों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं मे 
होने दाले खर्च का मार स्थानीय समाज पर ही डाला जाय । यह व्यववस्था 
इसलिए की गई क्योद्ि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी कुछ बविश्येप झावश्यकताएं 
होती है और उन क्षेत्र के लोगो को ऐसी विशेष सुविव/ओ्रो की जरूरत होतो 
है जो कि भन्प क्षेत्र के लोगो के लिए कोई महत्व नही रखती । ऐसी स्थिति 
में उन लोगो पर गतिरिक्त सेवाप्रो का मार डालना उचित प्रतीत नही ता ॥ 
इसी आधार पर देहानी एवं शहरी क्षेत्रों के बीच अ तर क्या गया । च॑ 
बाद में इस मान्यता का विकास हुआ कि वे क्‍स्वों के बाहर स युक्त यत्र 
ऐसा होता चहिए जो कि बडे क्षत्र के लिए झावश्यक सेवाए प्रदान कर सके, 
साथ ही वह ग्न्‍्य छोटे क्षेत्रों के लिए श्रावश्यक नियत्रण एवं प्रशासन की 
व्यवस्था बर सके । 


इत विनिन्न सिद्धान्तों या मास्यतापो को भपतावर स्थानीय सरकार 
ने कई एक महत्वपूर्ण लक्ष्यो की प्राप्ति की । स युक्त संगठनों के सिद्धान्तों को 
लेकर प्रगासन में वचत लाने कर प्रयास कया यया बयोकि इसमें विभिन्न 
सेवाप्रो को परस्पर समस्वित किया जा सकता था झौर साधनों की सम्पत्तता 
एवं नये कार्यों के सम्बन्ध में लोचशीलता के कारण इस प्रकार की सत्ताप्रों 
में श्रपित्र उपयोगिता को सम्भावना थी। काउन्टी बारोज मे इस घिद्धान् 
को पूरी तर# काम में लाया गया क्योकि ये वारोज सर्वोह् श्वीय सत्ता होते 
थे। घहरी एवं देहाती छोब्रों को मिचा कर रखने की प्रक्रिया से प्रशामन 
एद' मुविधा की दृष्टि से उपयोगी प्रबन्ध को व्यवस्था वी गई । उदाहप्ण के 
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लिए उन्दः क्षेत्र म जो शहरी एवं उन्नत क्षेत्र थे उनको प्रलग से काउन्डो 
बारोज का स्तर दे कर उनके व्यक्तित्व को अलग रखा गया । ये शहरी क्षेत्र 
यद्यपि दोटे थे किन्तु फिर भी यहा के तिवासियों के हित को ध्यान में रप 
कर इनके लिए पृथक ही प्रवन्ध किया गया । शहरी एवं देहाती इयादों में 
कुछ अन्तर इसलिए रख गए ताकि ऐसी व्यवस्था की जा सके जिसमे शहरी 
क्षेत्र अपने खर्च के लिए स्वय ही योगदानद और जहा इन सुविधाओं की 
झावश्यत्रता नही है वहां को जनता पर अतिरिक्त मार न डाला जाए। 


प्रशासकीय काउन्टो 
[776 &8क्रांछा॥78076 (0७0५ ] 


प्रशामकीय काउन्टो ब्रिटिश स्थानीय सरकार का प्रादेशिक दृष्टि से 
सउसे वडा क्षेत्र है। इसका जन्म सन्‌ १८८८ के स्थानीय मरकार अधिनियम 
द्वारा हुआ्ना था । इससे पूर्व काउन्टी सरकार, काउन्टी या शायर के पुराने रूप 
से मिलती जुलती थी । सन्‌ १८८८ के अधिनियम ने मुख्य रूप से दो उद्दे श्यो 
की पूति की । इसने काउन्टियों में निर्दाचित परिषद को प्रशामकीय सत्ता के 
रूप भे रखा + इसके ग्रतिरिक्‍त इसने ५०००० और इससे अधिक जनसस्या 
वाले क्षेत्रों को नगरपालिका वारो के रूप में एक अलग ही स्वतन्त्र स्थानीय 
सत्ता बता दिया ६ साथ हो कुछ प्राचीव काउन्टियो को इसने भ्रधिक प्रवन्ष 
योग्य प्रयासकीय काउन्टियो मं विभाजित कर दिया । इस प्रकार कुल मिला 
कर पश्रग्नेजी स्थानीय सरकार में लन्दन सहित ६२ प्रशासकोय क्षेत्र बन 
गए। प्रशामकीय काउन्टी मे जो क्षेत्र ब्राता है वह सयुक्त प्रकृति का होता 
है प्र्थात्‌ उत्तमे शहरी एवं देहाती दोनो ही प्रकार के क्षेत्र रहते हैं। विभिन्न 
काउन्टियो वी परिषद की सता, अभ्रप्रोेिकार एवं सगठत परस्पर पर्याप्त 
मिलता रखते हैं। उनकी विभिन्नता का प्राघार उनके स्थानीय प्रणासरीय 
निकाय का स्तर होता है। दूसरे, क/उन्टी एवं छोटे क्षेत्रों के बीच प्रदान को 
जाने वाली सेवाओ के सम्बन्ध मे जो प्रवत्ध रहता है वह मी दोनो के बीच 
गन्तर का ग्राधार है । काउन्टी बारोकी जनसस्या के पझ्ननुसार उनकी 
पुलिस,शिक्ष॥प्रादि सेवाओ के क्षेत्र मे काउन्टी की शक्तिया निर्धारित होती हैं! 


जन्मकाल से ही काउन्टी द्वारा विभिन्न प्रवार के कार्य सम्पन्न किए 
जाते हैं। इन कार्यों की स स्या इतती अ्रधिकत होती है क्ि इनका बणुंन करना 
सम्मव नहीं है। इसके श्रतिरिकत प्रत्येक काउन्टी की प्रगति के स्तर 
में धन्तर हाता है इसलिए उन समी की शवितिया एवं अधिवार क्षेत्र भी 
एवं जैसे नही होते हैँ । एक काउल्टी को जो विभिन्न कार्य करने होते हैं 
उनमे प्रथम उल्नेखनीय कार्य शिक्षा है । काउन्टी वारोज को छोड कर प्रशास- 
कीय क्ाउस्टी को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में पूरा-पूराअधिवार 
रहता है। दुछ काउन्टियो मे जनसहयोग को भ्रधिक महत्व दिया जाता है 
और उनके द्वारा इन वार्यों पर भ्रधिक खर्च किया जाता है। तीसरे, सडको 
एव स्थापना से सम्बन्धित कार्य मुख्य रूप से काउन्दी द्वारा किए जाते है । 
चोये, पुलिस का नाम लिया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में काउन्टो को 
महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। इत विषयो में झाने वाली सेवाएं वाउन्टी वी 
सेवाप्नो का ६० प्रतिशत भाग होतो हैं। इनके प्रतिरिक्त जनस्वास्थ्य के झेत्र 


भ्र्ष ग्रेट ब्रिटेन भे स्थानीय प्रशासन 


में प्रत्यक्ष नियन्त्रण बहुत बुछ कम रहता है । इसलिए काउन्दी को इन 
सेवाओ से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त रहते हैं। कुछ विषय जैसे 
मेडिकल अधिकारियों का वेतन, उनका निरीक्षण, उनके बार्यों का मृल्याकन 
श्रादि कुछ सीमाओ्ो तक काउन्टियो द्वारा ही किए जाते हैं। काउन्टो द्वारा बड़े 
देहाती क्षेत्रो का प्रबन्ध मी किया जाता है जैसे जानवरों की वीमारी श्रादि 
कार्यों पर भी इनके द्वारा खर्चे क्या जाता है। इन समी कार्बों को काउन्टी 
परिषद द्वारा क्या जाता है । इनके लिए वह उत्तरदायी होती है झौर इनमे 
बह खर्च करती है । इन सेवाग्नरो मे से कई एक सेवाए प्रशासकीय तथा वितीय 
दृष्टि से वाउन्टी परिषद एवं उसके क्षेत्र में श्लाने वाले स्थानीय निकायों के 
बीच वटी रहती हैं । काउन्टी द्वारा व्यापारिक सेवाएं सम्पन्न नहीं की 
जाती । 


प्रत्येक कान्ठडी को जिन विभिन्‍न समस्याग्रो का सामना करना पड़ता 
है उनमे से बुछ तो उसके प्रान्तरिक समायोजनो से सम्बन्धित रहती हैं और 
कुछ का सम्बन्ध बाह्म समायोजनों से रहता है। काउन्दी क्री इन विभिन्‍न 
समस्थाओ को तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समभने के लिए काउन्दी के 
इतिहास का अवलोकन करना उपयोगी रहेगा। काउन्टी का जन्म नामंन काल 
के शायरों से ही हुआ है। प्राज भी कई एक काउन्दियो का श्राकार एवं 
प्रकार प्रायः वही है जो कि उनकष जन्म के समय था । वे देश की ग्राव- 
श्यक्ताओं की प्रतिक्रिया के रूप मे सैकडो वर्ष पूर्व उदित हुई । जो क्षत्र 
उस समय निर्धारित किए गए बे सैनिक उद्देश्य के लिए भ्रधिक थे, प्रशास- 
ब्रीय उद्दे श्य वे! लिए कम । क्षत्रो को निर्धारित करते समय झावागमन के 
साधनों का भी पूरा ध्यान रपा गया । चौदहदी शताब्दी मे स्थानीय क्षेत्र के 
सैनिक, न्‍्याग्रिक, कर सम्बन्धी सडक सम्बन्धी आदि श्रधित्रार नगराधभिपों 
में निहित थे जो कि बाद मे शान्ति के न्यायाधीशों को सौंप दिए गए । नगरा- 
घिप लोग वेन्द्रीय मत्त्व के प्रधिकारी थे। उनका मुरुय उद्देश्य क्राउन और 
काउत्टी के बीच सम्बन्ध स्थाप्रित करणा घा। ये भोग क/उस्टी के निवासी 
होते थे भौर इनको वहा की जनता द्वारा मान लिया जाता था। काउन्टी के 
न्यायालय द्वारा जो दीवानी, फोजदारी एवं प्रशासकोय कार्य सम्पन्त किया 
जाता था उसमें नगराधिप उसका पूरा-पूरा सहयोग करते थे। 


केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित करने के लिए राजा की परिषद एवं 
खजास्ची होते थे । नियन्त्रण की यह व्यवस्था राजा और कांउन्टियों के बीच 
स तोपजनव सम्बन्ध स्थापित नही क्र पाती थी | इसी बारण रिचाई प्रथम 
द्वारा सन्‌ ११६४५ में शान्ति के न्‍्यायाघीशों की स्थापना की गई) समस्त 
प्राचीन शक्तिया उनके हाथो में सौंप दी गई । स्थानीय न्याय एवं पुलिस का 
कार्य पूरी तरह से उनके हाथो मे सोंप दिया गया। चौदहवी शताब्दी के 
मध्यवाल से लेकर सन्‌ १८८८ तक ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन में जो व्यवस्था 
अल रही थी वह यह थी कि कस्वो एवं पेरिशो के प्रशासन के लिए बेन्द्र द्वारा 
नियुक्त मधिशारी होते ये । ये मगोदीत सदस्य श्र्थात्‌ न्यायाधीश प्शासत्रीय 
परिपदो पे नियन्त्रण मे रह कर कार्य नही कर सकते थे। उनकी सहायता के 
लिए एक बघढा नियमित बंतनिक स्टाफ होता था तथा कार्यालय वा भी 
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एक उचित मग्ठन रहता था। गरीवो से सम्बन्धित कानून के न्यायाधीशों की 
शक्ति और भी अधिक वढा दी थी । स्थानीय जनता की दिन प्रतिदिन की 
ग्रावश्यस्ताए यध्यपि पेरिश्त और पेरिश-अधिकारियों द्वारा पूरो की जादी थी 
डिन्‍्तु इन पर न्यायाधीशो का निकट वा नियन्त्रण रखा जाता था। जब 
उनके कार्ये बह यए तो नियमित अधिकारियों की नियुक्ति की जाते लगी। 
इन अधिकारियों को प्रारम्भ मे फीस देने की व्यवस्था की गई झोर वाद में 
इन्हे वेद दियः गया । प्रशासकीय वार्यों को यहा-तहा न्यायाधीशों वी समि- 
दियो द्वारा सम्पन्न किया जाता था। नन्‍्यायाधोश उच्चवर्ग के लोग होते थे 
जो कि कामत्स समा मे ससद पर नियन्त्रण रखते ये और लाइंस सभा में 
न्यायाधीगो का कार्य करते थे । प्रपदे ससद मित्रो के माध्यम से वे ऐसी 
व्यवस्था कर देते थे कि उन्हे काउन्टी के प्रशासन के सम्बन्ध मे अकेला ही 
छोड दिया जाए। 


ओऔद्योगीकरण युग प्रारम्भ होते ही सरकार के ऊपर झनेक नए 
उत्तरदायित्व बढ गए । उन्‍्नीसवी शताब्दी के प्रारम्म में इन बढ़ते हुए उत्तर- 
दापित्वों को काउम्टी के भ्रतिरिक्त सत्ता द्वारा सम्पन्त विया जाता झविक 
उपयुक्त समझा जाने लगा । जब काउन्टी को प्रधिक शक्तियां सौंपी गई तो 
इसका एक मौलिक प्रमाव यह हुआ कि कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए 
इन रोदाओ के प्म्बन्ध मे मीति एवं व्यवहार सम्बन्धी एकरूपता तथा एक 
बडे क्षेत्र को श्रावश्यक समझा गया। 


ब्रिटिश स्थानीय सरकार के क्षेत्र में काउन्टीज के कार्यो का जो 
विस्तार क्या गया है उतकी कोई निश्चित प्रक्रिया भ्रयवा रूप नहीं पा। 
इनमे सुधार करने वालो की मुख्य समस्या यह थी कि काउन्टी को केन्द्र 
द्वार; नियुक्त शान्ति के न्यायाधीशों द्वारा प्रशामित करने के तरीके को किस 
प्रकार समाप्त किया जाए और इनके स्थान पर स्थावीय जनता द्वारा निर्वा- 
चित परिषद को शक्तिया सोंपी जाए ॥ काउन्टी के विकास मार्ग की सबसे 
बडी बाधा को सन्‌ १८८८ के अ्रधिनियम द्वारा दूर क्या गया ! इसके द्वारा 
काउन्टो कोम केवल बुद्ध कार्यो में स्वतस्त्र अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो 
गया बरन्‌ कुछ कार्यो को मध्यस्थ के रूप मे केन्द्रीय सरकार तथा 
छोटी मत्ताओ के दीच प्रवन्धित करने के लिए इन्हें सोप दिया गया ताकि 
स्थानीय निकायो पर नियन्त्रण रखा जा पके । काउन्टी को केन्द्रीय शक्तिया 
सौंपने के दाइ केन्द्रीय ससद को कार्य मार से मुक्त कर दिया यया । सन्‌ ८८८ 
के बाद अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिनके द्वारा काउन्टियो को 
सडक, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, जन-सहायता, जिलो का पुनर्गठन, करो क् मूल्यां> 
कन आदि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भधिकार सौंपे गए। काउन्टियो की प्रगति 
एवं विकास को कुछ विद्येपताएं हैं। प्रथम यह है कि इसको शक्तियों का 
न केवल क्षेत्र ही बढाया गया वरन्‌ क्‍्न्य सत्ताप्रो की तुलना मे इसकी सत्ता 
को कुल मात्रा मी बढ गई। दूसरे, इसकी शक्तिया इसलिए बढ़ाई गई" 
क्योंकि बडे क्षेत्र मे बचतपूर्ण एव कुशल सेवाएं प्राप्त को जा सवतो हैं। 
तीसरे, इन्हें प्रशालनिक निदशन को शक्तियां सॉपी गई तया छोटी सत्तामों 
को नियन्त्रित एवं पर्यवेक्षित करने का प्रधिकार मी सौंपा गया । यदि छोर्टो 


६० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रश सन 
सत्ताए अपने उत्तरदायित्यों को पूरा नही कर सके तो इन्हे काउन्टी के लिए 
सौपा जाता था। 
वर्तमान काल मे काउन्टीज का विकास «इस प्रकार हुआ कि इत 
निकायो वी परिषदों को अनेक विषयो पर प्रत्यक्ष नियन्तश की शक्ति प्राप्त 
हो गई | बडी सडको, पुलो, पृथक अस्पतालों पागलखानों नदी व्यवस्था, 
भोजत एवं दवाझ्रों की विकी, माप और तोल, विज्ञापन का विनियमन प्राव-- 
धान, हवाई भ््डो की व्यवस्था, अ्न्धो का कल्याण, जानवरों की 
विमारिया, प्रायमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, 
नालियों की व्यवस्था, गर्भवती एवं बाल - कल्याण, सार्वजनिक पुस्तकालय, 
मगर नियोजन, हैजा की व्यवस्था, भ्रादि से सम्बन्धित विभिन्‍न उत्तरदापित्व 
एवं शक्तिया इन निकायो को भ्राप्त हो मई । बाद में विभिन्‍न अ्धिनिष्रमो 
द्वारा इन शक्तियों के क्षेत्र में छोटे-्मोटे विभिन्‍न परिवर्तन किये गये । 
काउन्टी परिषद को पहले जो पर्यत्रेक्षण सम्बन्धी शक्तिया प्राप्त थी 
उनके क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई | यह कई विपयो के सम्वन्प में देहाती 
एवं शहरी जिलो के क्षत्रो पर नियन्त्रण रखने लगी । ये विपय थे -« 
इन क्षेत्रों वी रचना एवं रूप परिवतेन, इनकी सड़के, देहाती ग्रह-निर्माण 
तथा अन्य दूसरे विषय । प्रारम्भ में छोटी सत्ताझ्ो द्वारा काउन्टीज को उनके 
एवं केंद्रीय सरकार के बीच मध्यस्थ नहीं माना गया । उनको मध्यवर्ती के 
रूप में कार्य करन चाहिये - यह बात सर्वप्रथम ससद सदस्य लार्ड राबर्द 
मोनटेग्यू द्वारा रखी गई । सन, १८८८ के अधिनियम के दसवं शाग द्वारा 
स्थ।नीय सरकार म'इल को यह शक्ति दी गई कि बहू समय-समय पर 
काउन्टी परिपदो के स्थानान्त्रण के लिये प्रावत्रिक आदेश जारी कर सके । 
वाउन्टी वारोज ने काउन्टी परिषद की इस शक्ति का विरोध किया और 
उन्होने इस बात पर जोर दिया कि उनकी शक्तियों पर काउत्टी परिषद को 
नियन्बण का भ्रधिक'र न हो तथा वे वेन्द्रोय सत्ता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखे 
सके । दूसरी ओर काउन्टी परिषद छोटी सत्ता्रो के ऊपर स्वीरृति एवं 
नियन्त्रएा बी शक्तित रसने के पक्ष मे थी और इसके लिए पूरी तरह से सह 
मत थी । इस विपय पर काउन्टी परिषद एवं अत्य छोटी सत्ताओ्ो वे बीच 
जो सघर्पपूर्ण स्थिति पैदा हो गई वह कई कारणों से महत्वपूण थी । 
प्रथम, इससे यह जाटिर हो गया कि शहरी मत्ताए स्वतन्त्रता की 
सशक्न भावना रसती हैं तथा उतकी पारस्परिक ईप्या हमेश। घयकेती रहती 
है किस्तु यह सम्भावना है वि बहू किनी मी समय लपट ग्रट'प कर रे । दूसरे, 
इससे यह भी जाहिर हो गया हि छोटी स्थानीय सत्ताएं बडी स्थानीय 
सत्ताओो के नियन्त्रण की श्रपक्षा केन्द्रीय सर्व र का तिथस्प्र० अधिक प्रधन्‍्द 
बरती हैं । तीसरे, काउन्टीज अधिक शक्तित लेने के लिए इचठुक़ थी चाहे दसके 
परिणामस्वरूप छोटी सत्ताश्रों को शरि गा कब्र स्तर जा ह गे न हो जाये। 
सन, १६०० के वादे से अर तक सामास्य स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं 
झ्राया। सन, १६२५ के वरारोपण एवं मूल्यांतिन प्रंधिी यम के द्वारा करा- 
रोपण व्यवस्था में परिवर्तेत विए गये । सन १६२६ वी' स्थानीय रास्कार 
पर शादी प्र रोग के दितीय प्रतिवेदन न वज-छवास्थ्य के क्षेत्र में महयहूर्ण 
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परिवर्तन किये तथा जिलो के पुनर्गेठन को सी प्रमावित किया। जन-स्वास्थ्य 
प्रशासन में क्ाउन्दठी के झलगंत मुख्य वायब्रालिका सत्ताएं गैर काउन्टी 
बारोए और शहरी तथा देहाती जिये थे। अनेक कारणों से क्षेत्र, ज्ञान, 
सावं जनिक भावया एवं वित्त आदि के क्षेत्र मे अगाव की स्थिति वर्तमान 
थो और इस सब का जन-स्वास्थ्य पर बुरा असर पडा । ऐसी स्थिति में केवल 
तीन हो उपाय किये जा सकते थे । स्वय स्वानीय मत्त,ग्रो द्वारा एक एकीकृत 
व्यवस्था स्थापित की जा सकती थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया। दुसरे 
केस्द्रीय सरकार एक नियन्त्रणकर्त्ता सचा को नियुक्त कर सकतो थी किन्तु 
इसका विश्वास नही किया गया । तीसरे, स्वय केन्द्रीय सरकार नियन्त्रण की 
शक्तियों वा प्रयोग कर सकती थी। इस तीसरे विल्कप को अ्रपनाया गया, 
इसके परिण/मध्वरूप काउन्टी परिषद को शक्ति कुछ कम हो गई क्योंकि 
अब यह जिला सत्ताओो द्वारा किसी कार्य की अवहेलना का प्रतिवेदन मिलने 
पर प्रतिनिधित्व नही कर सकती थी । स्वेच्थापूर्वक तरीके से कोई भी 
स्पानीय सत्ता यह लिख कर नही दे सकती थी, और न ही प्र्थना कर 
सकती थी कि उसकी तालिया श्र नाले गन्‍्दे पडे हुए है । 


झनेक जिला सत्ताप्रो के पास केवल भ्राशिक समय के भेडीकल श्रधि- 
कारी थे जो ढि प्राय: अपने व्यवितगत व्यवसाय मे व्यस्त रहते थे । जन- 
स्वास्थ्य से उनका प्रम्बन्ध इत्तता निरन्तर एवं विस्तृत नहीं था कि वे 
बोमारियों को रोकने मे सफल हो प्राते। इसके ग्रतिरिक्‍त श्रवद्नेष्ना से 
सम्बन्धित शक्तिया भो ठ [व कम प्रयुक्त की जाती थी क्योकि यदि फ्िसी 
साव जनिक तिकाय के प्रति प्रवहेलना करने का दोपारोपण किया जता यथा 
तो बडा भद्द लगता था प्रौर किए जाने पर उसकी सफलता की सम्मावनाए 
भी कम होती थी । काउन्दी के पास पर्यवेक्षण को सामास्य शक्तिया है. इस 
विचार का संगर तिग्मों द्वारा विरोध विया गया और काउन्टी परिषदों ने 
कुशलता के साथ इसे पास नही किया । इसके भ्रतिरिकत ग्रवहेलना होने पर 
किया जाते वाला कार्य इतना उल्का हुआ था कि इसमे स्थानीय सत्ता वो 
बडी जल्दी टेस पहु च सकती थी तया केन्द्रीय एव स्वानीय सत्ताओरो ने यह्‌ 
अधिक पप्तन्द किया कि कानूदी भगड़ो के लिए स्थानीय स्वायत्त सरकार के 
ग्राधार पर परस्पर महयोग रखा जाये क्योफि यह हथियार गत्यन्त मारी था 
'इसलिए इसका प्रयोग नही किया गया। इस शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध मे 
शाही ग्रायोग के द्वितीय श्रतिवेदद मे पर्याप्त विचार क्या गया और श्रनेक 
महत्वपूर्ण सुभाव प्रस्तुत क्ये'गये । 
स्वास्थ्य मत्रात्षय के एक प्रतिनिधि डब्ल्यू० ए० राविन्सन >' 
(१) काउस्टी परिषद दो मन्नालय के लिए प्रतिनिधित्व का 
शक्ति वा अपार प्रव की उरह मे स्वास्थ्य के जिता भेडिकल अपिकारी हे 
'ग्रतिबेदन नही होना चाहिए 'वल्कि इसे सामान्य रूप से स्पष्ट किया जाना 
चाहिए । (२) भविष्य में कानूत द्वारा यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि 
भन्त्री प्रतिनिधित्त॒ पर विचार करे और ” वह स्थानीय जाच कर;वे । 
यदि पर्याप्त जाबच के बाद यह ज्ञात हो कि किसी 
* जिने की परिषद स्तस्थ्य सेवा का, प्रगोसव  एक_ स्वर के 





धर ग्रद्व ब्रिटेन में स्थानीय प्रपप्तन 


अनुसार नहों कर रही है और यदि सस्त्री की राय से परियद द्वारा उचित 
समय में कोई सन्‍्तोषजनक कदम नहों उठाया गया है तो कानूनन उसे कुछ 
शक्तियां दी जानी चाहिये ज॑ से वाउन्टी जिला की परियद काउन्टो परिषद 
वी सहमति से और मत्री की स्वीकृति से उस सेवा से सम्बन्धित अपने उत्तर- 
दायित्वों को काउन्दी परिषद को सौंप दे या काउन्टी परिषद को यह शक्ति 
दी जाये कि वह आवश्यक कार्य सम्पन्न करे और ऐसा करने के लिए काउन्टी 
जिला परिषद द्वारा काउन्टी परिषद को कजें के रूप से रकम चुकाई 
जाये या उस तेवा से सम्पन्धित प्रशासन का उत्तरदायित्व मन्‍्त्री की भाज्ञा से 
काउस्टी १रियद को सौंप दिया जाये। (४) यह प्रक्रिया केवल उन कर्तव्यों 
पर ही लागू होनी चाहिये जो कि काउन्टी जिलो की परिपदों पर डाले 
गए हैं न कि उन सेवान्नो पर जो कि उनको सौंपी गई हैं । 


इसके झतिरिवत यह प्रावधान रखा गया था कि काउन्टी परिषदों को 
काउस्टी जिलों के जल वितरण एव नाली योजनाओ्रो के बारे में योगदान 
करना चाहिये। इस कार्यक्रम के प्रनुत्तार इस क्षेत्र की योजनाएं स्वास्प्य 
सन्ब्रालय, काउन्‍्टी परिषद एवं क्ठस्टी जिलो द्वारा सयुक्त रूप से प्रदन्धित 
की जा री थी । इस प्रकार एक पर्यवेश्षणकर्ता सत्तए के रूप मे काउन्टी का 
स्तर बढ़ गया, . उसे छोटी स्वास्थ्य सत्ताओ को वित्तीय सहायता देने की 
शक्ति प्राप्त हो गई । काउन्डी जिलो में केवल दो ही महत्वपूर्ण शर्वितया 
रहे गई स्वास्थ्य एवं गृह निर्माण; किल्तु इनके क्षेत्र मे भी काउन्दी 
परिषदों को पर्यवेक्षए कर्ता एवं शिकायतर्कता के भ्रधिकार प्राप्त थे । 


खक__ सन्‌ १६४५ के स्थानीय सरकार भ्रधिनियम ह्वारा काउन्दी के प्रन्त- 
गत प्राने वले क्षेत्रों का पुनर्गठन कर दिया गमा । इस अ्रधिनियय ने संत, 
१६२६ एवं लत १६३२ के स्थानीय सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित 
प्रतिक्रियाग्रो को प्रमावहीने बना दिया । काउन्टी परिषद जिले के प्रतिनिधियों 
का सम्मेलन करते के बाद एक कार्यक्रम बनाती थी जिसके अनुसार वह 
पेरिशों की सीमाझ्रों को पारिभाषित कर सके, जिलो और पेरिशो को एकीइत 
कर भके, जिनो था पेरिशो के भागो को दूसरो के लिए रुणनात्तरित कर सके, 
देहाती जिलो य उनके भागो को शहरी जिलो मे परिवर्तित कर सके शयवा 
इसका उलदा कर सके एवं नये जिले या पेरिश बता सके । ये सभी काउन्दी 
एवं गैर काउन्टी बारोज के साथ समायोजन के प्रबन्ध थे । मन्‍्त्री को प्रत्येक 
विषय मे प्रन्तिम शब्द कहने का भ्रधिकार था। 


घाउस्टीज का सार्य प्रमतिशील है। उसवी शक्तियों से निरन्तर 

विकाम होता रहता है। यह विरासत काउन्टी की शक्तियों को झ्रागे बढ़ाने की 
श्रोर होता है । यदि काउन्टीज को खुला छोड दिया जाये ती निश्चय ही वे 

प्रपनो शक्तियों को झौर भी अधिक वढा लेगी । शाहो झायोग के लिसे 

उन्होंने यह प्रस्तावित क्या था कि उनकी शक्तियों को उन सेवाओं के क्षेत्र 

में बढा दिया जाये जो सेवाएं काउन्टी परिषदों के अनुसार एक विस्तृत 

प्रशासनिक क्षेत्र की माग करती हैं और जो कि सस्याओ की रचना के 

आादधानों को प्रावश्यव बसाते हैं | इस्के दाद वरिषदों अपनी छावितयों को 

*छीटो स्थानीय सत्ताशो के लिऐे हस्तान्तरित कर दें । इसके परिणामस्वरूप 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट द्द्३े 


भी काउन्टी परिषदों को अनेक पर्यवेक्षण की शक्तिया प्राप्त होने को थी। 
इन प्रस्तावों का छोटी सत्ताओं ने विरोध किया और कहा कि काउन्टी परिषदो 
के पहले ही इतने कारये हैं जिनको कि वे सन्‍्तोपजनक रूप से सम्पत्त नहीं 
कर पाती प्रत: अधिक शक्तिया देना उचित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य मन्त्रा> 
लय ने भी काउन्टी परिपदो' की शक्तियों को बढ़प्ने का विरोध कया झौर 
कहा कि कार्यो का विभाजन कर देने पर उनका सबालन सन्तोषजनक रूप 
से नही कर पायेगा । श्रसल में यह स्पष्ट था कि काउन्टी परिषद द्वारा *जो 
सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये उन्हें केवल तभी अपनाया जा सकता था जबकि 
म्रमी काउन्टी परिषदे कम से कम स्‍तर से ऊपर उठ जाये आर वे सभी 
वित्तीय दृष्दि से, प्रादेशिक रूप से तथा जनसख्या की दृष्टि से पर्याप्त हो । हम 
यदि सन, १८८५८ से लेकर आज तक के काउन्टी प्रशासन के इतिहास को देखें 
तो पाएंगे कि ये शर्ते कमी पुरी नहीं की जा सकी और तन की जा रही हैं। 


काउन्टी बारोज 
(00७5ण७ 897०085) 

काइन्‍्टी बारोज को भी सन १८८८ के स्थानीय सरकार अधिनियम 
के द्वारा वनाश गया। जिस नगरपालिका बारो की जनस रया पचास 
हजार से भ्रधिक थी उसको काउन्टी बारो का स्तर दे दिया गया श्रर्यात्‌ उनको 
काउन्टी परिषद के अधिकार क्षेत्र से पूर्णर्पेरा अलग कर दिया गया । प्रव वे 
क्रेवल केन्द्रीय सरकार की सत्ता ढे आघीन थे । यह नेन्द्रीय सत्ता ससदीय, 
प्रसासकीय, न्‍्यायिक अथवा स्वायत्तशासी सत्त।ए हो सकती थी। सन १६२१ 
में इनकी सख्या ८5२ थी बाद भे यह बढकर ८३ हो गई। बड़े आकार के 
सगठन के लाभो को प्राप्त करने के लिये इन बारोज ने प्रपने क्षेत्र को 
पर्याप्त विस्तृत कर लिया भौर श्रपने क्षेत्र मे श्रघ॑ं-शहरी तथा विभिन्न प्रकार 
की स्वतन्त्र सत्ताओं को भी मिला लिया किन्तु ये मिल्राए गए प्रदेश अलग 
अलग सस्क्ृति, अर्थव्यवस्था एवं भूगोल विज्ञान वाले नहीं थे । काउन्टो 
वारोज का अब तक का इतिहास पर्याप्त प्रशशनीय रहा है। उनका प्रशासन 
कुशल एवं बहुत कुछ सन्तोपजनक रहा है। अधिकाश बारोज को देखने के 
बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका क्षेत्र प्रपेक्षाकत बड़ा होत। है और 
जनेस स्या उसकी तुलना में कम होती है । 


सरकार के कार्य एव साम्राजिक जीवन के विभिन्न उत्तरदायित्व जन« 
सझ्या के एक विशे० वर्य द्वारा सम्पन्त किये जाते है ऐसी स्थिति में नागरिक 
जीवन वी ब्यापकता के लिये अनेक अ्रवसर प्राप्त होते है और निवासियों को 
रुचि सार्वजनिक वायों मे जागृत होती है। दे स्थाई रूप से सार्वजनिक 
महत्व के कार्यो में रुचिं लेने लगते है। छोटी जनसल्या होने के कारण 
प्रत्येक नप्गरिक के लिये सरल हो जाता है कि वह दूसरो को जान सके और 
दूसरों यो यह सरल हो जाता है कि वे उसे जान सक | काउन्टी बासरोज में 
एक भन्य छुविधा और होती है वह यह कि वहा कई एक ऐसे सम,चारपत्र 
होते हैं जितको कि राष्ट्रीय स्तर एवं सम्मान भाप्त होता है प्रौर वे स्थानीय 
'समस्याझ्रो तथा उपलब्धियों के समाचार प्रकाशित करते रहते हैं। प्रोफेसर 
फाईनर लिखते हैं कि कुछ अपवादो को छोड़ कर काउन्टो बारोन ब्रग्रोजी 


दर ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रश सत 


स्थानीय सरकार मे सर्माधिक प्रगतिशील तत्व है और वे सम्मवतः सभी की 
प्रपेक्षा श्रधिक गे किए जाने योग्य हैं।* काउन्दी बारोज कभी कमी परे- 
शानी का कारण मी वन जाती हैं ) पी० स्टोन्स लिखते हैं कि यदि भौगो- 
लिक काउन्टी में अनेक काउन्टी बारों हो और प्रशातलवीय काउन्दी का क्षेत्र 


प्रबन्ध करने योग्य न हो तो स्थानीय सरकार की सेवाएं कठिन एवंा खर्चीती 
बन जाती हैं 


का/उन्दी वारोज को प्राय: वे सभी अनिवार्य स्वीकृति प्रद्दात 
करने की शक्तिया प्राप्त रहती हैं जो कि काउन्टी परिपशोें एवं अन्य स्थानीय 
निकायो को प्र|प्त रहती हैं। इस प्रकार इनकी शक्तिया बहुत व्यापक होती 
है। यह सत्ता क्राउन्दी के साथ मिलकर झनेक सेवाओ को सम्पन्न करती 
है भ्ौर इसके प्रतिरिक्त घने रूप में वत्ते हुए शहरी क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष 
एवं विस्तृत रूप मे आवश्यक सेवाएं भ्रदान करती हैं। इनके साथ ही 
बह छोट क्षेत्र मे बहुत सारे लोगो के लिए जिन सुविधाओं एवं व्यापारिक 
सैवाओं की जकूरत होती है तथा जिन्हे बचत के साथ प्रशासित क्या जा 
सकता हैं उतको सम्पत्त करती है। काउत्टी बारोब को जनब- 
सख्या एवं क्षेत्र के आऊकडो को देखने के वाद यह कहा जाता है कि इसमें 
जनमंस्या चौसतन एक एकड पर सौचह व्यक्तियों के हिताव से रहती है । 


काउन्टी दारोज द्वारा जो खर्चा किया जाता है वह पर्याप्त होता है ! 
प्मी स्थानीय सत्ताओ द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं उनका एक तिहाई 
खर्चा इन्टो के माध्यम से होता है । इनके पास कजे लेने की शक्ति होतो 
है। इमके भ्रतिरिकत्र इनमे रहने वाली जनसस्या फी झाथिक स्थिति काफी 
श्रच्छी होती है। इनफे नित्रासियों की सम्पत्ति को यदि कूता जाए तो 
इसका मुय्ादला स्थानीय सत्ता के गिसी भी क्षेत्र में प्राप्त नहीं होता। 
इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इस तरह के प्रावधान बताता 
उच्चित रहेगा कि देहाती जिलों को शहरी जिलो मे, फिर उन्हे नंगरपरालिका 
वारोज में बाद में. उनको काउन्टी थारोज में थासानी से प्ररिवर्तित 
किया जा सके । ऐसा करने में कोई मनोदेज्ञानिक प्रध्ययन या भ्राथिक था 
वित्तीय खर्च व॥ विचार उत्पल्त नहीं होनां चाहिए। इस प्रकार के 
परिवर्तन से स्थानीय सरकार की समी सत्ताओ का और कुल मिलाकर पूरी 
स्थानीय सरकार का पर्याप्त लाम होगा । 
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स्थानीय सरकार छा क्षेत्र एव बवावट ह्श्‌ 


काउन्टो वारोज का इतिहास एवं विकास 
[76 प्लां।ण॥ 330 0७१शु्ग्राशा। ० (एण्णाए छण9०४७ ] 


काउन्टी बारोज का इतिहास, सवर्ष एवं विरोध का इतिहास रहा 
है क्प्रोकि इनका अ्रस्तित्व अन्य मत्ताओो के हितो के विरुद्ध था। जब मी 
किसी नए काउस्टी बारो की स्थापना की जाती या उसके क्षेत्र के प्रसार 
किया जाता तो काउस्टी द्वारा उसका विरोध किया जाता था क्‍योंकि इन 
दोनों हो परिस्थितियों मे उनकी शक्तिया कम हो जाती थी । काउन्दी की 
झ्रोर से मौलिक विरोध किया गया, उसके जो सिद्धान्त एवं तरीके सामने भ्राए 
वे अत्यन्त महत्वपूर्ण थे । पूरे समाज के लिए उनका महत्व था। एक ग्ोर 
ये नागरिक विकास वो रोक देते है और दुमरी भोर उनते कुछ प्रशासतीय 
शक्तियों का ज्ञान होता है जिन्हे कि बारोज के समर्यक्र भी नहीं भुला 
सत्ते । बारोज का प्रसार एव नए ब।रोज की रचना का कार्य स्थानीय 
सरकार भ्रधिनियम सन्‌ १६२६ द्वारा प्रशासित किया जाता था, बाद , मे 
इसके लिए सन्‌ १६४४ मे एक अ्रधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम ने' 
स्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और इसने पहले से चले झा है 
रहे नियमो का उपयोग करने के लिए कोई प्रयास नहीं क्िया। काउन्दी 
बारोज को सामान्य रूप से नगरपालिका तिगमों की श्रेणी मे विभाजित 
किया जाता है। प्रारम्भ में इनको नगरपालिका दारोज के अतिरिक्त कुछ 
काउन्टो की शकितिया भी प्राप्त थी और इसलिए उन्हे नगर निगम मानता 
जा सकता था। दूसरे, ये उस काउन्टी से'स्वतम्त्र रहती हैं जिसमे कि ये 
मौगोलिक रूप से स्थित है। सव्‌ १८८८ के स्थानीय सरकार 
अ्रधिनियम तक इन वारोज का इतिहास नगर निगम का इतिहास है। 


सन्‌ १८८८ के बाद इनकी स्थिति भिन्‍त हो गई और नगर निग्रमों 
या गैर काउन्‍्टी बारोज से इनका रूप एवं सगठन बहुत कुछ भिन्न हो गया। 
काउन्टी वारोज के पास काउन्टी तथा बारो दोनो की सयुक्त शक्ििय। रहती 
हैं प्रौर इसीलिए उनको यह नाम दिया जाता है । ये स्तर एवं स्थिति की 
दृष्टि से काउन्टियो से स्वतन्त्र रहते हैं। एक वारो की वर्तेमान स्थिति एब 
सजिधान चाहे कुद भी हा किन्तु उनकी जडों ब्रिटिश इतिहाप्त में इतनी गहरी 
जमी हुई है कि उनको स्पष्ट रूप से नही जाना जा सकता । काउन्टी बारो के 
बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसका जन्म, विकास, सविधान, क्षेत्र 
जनमख्या एवं घन एक रूप में नहीं है । मैटर्ुण्ड (#आशआ0) ने मही 
लिखा है कि भ्र ग्रे जी बारो का एक इतिहस मुश्किल ही हो सकृता है।* 
प्रत्येक् दारो का अपना खुद का एक इतिहास है। प्रोफेसर हरमत फाईनर 
निखते हैं कि बारोज केवल यही एकरूपता रखते हैं कि उनका प्राचीन एवं 
अतीत एकहूप था ए 
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६६ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रयासन 


सरकार वी इकाई के रूप मे दे स्थानीय लोगो की स्थानीय झावश्यक- 
ताप्ो के परिणामस्वरूप उदित हुए श्लौर सगठ्ित होकर उन आवृश्यकताभ्रो 
को पूरा करने का प्रयास करने लगे। ये केन्द्रीय सत्ता की रचना नहीं थे 
यद्यपि इनको इसी के द्वारा नियमित जिया गया एवं कानूनी रूप दिया गया 
स्थानीय लोगो के इस समूह मे स्थानीय गर्ग, समुद,य के भाद, प्रतिबन्धित 
एवं स्वतन्त्र महत्वाकाक्षाएं विकसित हुई । मि० स्टब्म [5/०005) ने 
बारो एवं टाऊन शब्दों की व्युत्पत्ति का उल्लेख क्या है । उनके मतानुसार 
'वारो” शब्द वो सेवसन युथ्र के 'बर्ग' (80४80) से लिया गया है। यटू एक 
ऐसा प्रदेश होता था जिसवी पहाडो एवं खार्टयों से डिलेत्रन्दी की जाती थी। 
टाउन शब्द को टन' (7४०४) से लिया गया है जो कि एक कृषक वी चार- 
दीवारी युक्त भूमि होती थी ।* वारो प्रदेश से अ्रथे एक ऐसे प्रदेश से था 
जिसके लोग परस्पर घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हो। ऐसी स्थिति में यह सवा“ 
माविक था कि युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण बेन्द्र, समुद्री बन्दरगाह, मछियारे 
गाव, बाजार, श्रौद्योगिक समूह, आदि क्षेत्रों मे बारोज की स्थापना की गई। 
बेब्स (५४८७७$) के मतानुप्तार बारोज उत्पादकों की सस्थाएं थी जो कि 
आर्थिक उद्दे श्यो के लिए सामान्य रूप से नियमित होते थे, उनवी सामात्य 
सम्पत्ति होती थी । इनके पन्धे, व्यवसाय एवं स्थिति भी पूघक पक हती 
थी। इसी कारण भध्रत्येक वारो का सविधान एव बनावद अलग-अलग 
होती थी । 


ए ग्लो-मेक्सन समय से ही बारो के विकास की प्रक्रिया दोहरी रही है। 
बाह्यी रूप से इसे ग्रन्य स्थानीय सत्ताग्रो के अधिकार क्षेत्र से भ्रधिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त हुई भौर भ्रान्तरिक रुप से ये अधिक पूर्ण एव जटिल बनते चले गए। 
प्रोफेसर फाईनर के क्थनानुसम।र इसका प्रशासकीय निकाय मेयर, एल्डरमेन 
और बगीज के रूप में संगठित हुये। एल्डरमैन वे लोग थे जो 
कि गिल्डो के वरिष्द सदस्य थे और वर्गीज वे थे जो कि विशेष 
अ्रधिकार प्राप्त नागरिक थे /| बारोज वे विकास मे एक नया कदम बारोज के 
व्यक्तित्व को बानूनी मान्यता देना था । जब शाही चार्टर द्वारा उनको कानूनी 
मान्यता दे दी गई तो ये निगम के रूप में समठित हो गये तथा सम्पत्ति के 
स्वामी एवं प्रशासन के संचालक वन गये । भ्रव यह मुशदमे 
चला सकती थी तथा इस पर मुत़दमे चलाये जा सकते थे।इस 
काल में वाउन्टों बारोग नगरपानिवा बारोज की तुलना में परिपक्व 
थे प्रौर इनवी कई एक विशेषताए थी, जैसे यह चार्टर द्वारा प्राप्त एवं 
प्राशिक रूप से रीति रिवाज द्वारा प्राप्त प्रशामकीय शक्तियों का एक निकाय 
रखती थी । दूमरे, यह एक घरेलू सरकार का रूप थी जिसे विस्तृत रूप से 
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स्थावीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावबद ६७ 


चार्टर द्वारा परिमाषित किया गया और व्यवहार द्वारा परिवर्तित किया 
गया। तीसरे, इसे ससदीय प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया । चौथे, इनके 
शक्ति के पृथक अधिकारी होते थे जिनको कि क्राउन द्वारा नियुक्त नही 
क्या जाता था विन्तु वे स्वय के प्रशासकीय सगठन हारा नियुक्त होते थे। 
कुछ बारोज आशिक रूप से और कुछ पूर्ण रूप से काउन्टी न्यायाधीशों के 
प्रधिकार क्षेत्र से वाहर थे उनका स्वयं का संविधान और स्तर पा और शाति 
बनाने के लिए वे स्वतन्त्र शक्ति एवं उत्तरदायित्व रखते ये । 


नगरपालिका निममो की अपनी कुछ कमजोरिया तथा कुछ स्वा- 
माविक समस्याए थी जिनके परिरयामस्वरूप उनमे सुघार करना जझूरी हो गया 
सन्‌ १८३५ में नगरपालिका अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा इन दोषों 
को दूर किया जा सके । इस भ्रधिनियम का अत्यस्त महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ । 
विभिन्‍त शहरी निकाय जो कि झनेक विमिन्‍वताए' रखते थे उनको एक नाम 
दिया गया, कानूनी स्तर प्रदान किया गया और एक प्रशासकीय ढांचा बताया 
गया । दूसरे, इस प्रकार मे जो स्थानीय इकाईया बनाई गई वे क्षेत्र एव 
जनसरया की दृष्टि से भनेकरूपी थी। इतमे मबसे बड़ा क्षत्र लिवरपुल 
का दिया गया जिसमे एक लाख पच्चाप्ती हजार लोग रहते थे शोर सब से 
छोटा द्षेत्र ब्नै डफोर्ट को दिया गया जिसमे एक हजार पाच सौ लोग रहते 
थे! तीमरे, दारो परम्पराप्रो, कर के मल्यो तथा भ्रपने अधिकारियों की 
कुशलता की दृष्टि से पर्याप्त भित्तताए रखते थे ये विभिलताए पूरी 
उन्नीसवी शताब्दी मे व्याप्त रही । यही कारण है कि बारो शब्द कहते ही 
हमारे मस्तिष्क में कोई एक चित्र नही उमरता। चौथे, बारोज के निवासियों 
द्वारा बराबर पह मांग की ज ती रही कि उतको काउन्टी एव केन्द्रीय सत्ता से 
स्वतन्त्रता प्रदान की जाये । यह भी भाग की गई कि श्र्ेशहरी क्षेत्रों को 
बारो के इकहरे अधिकार क्षेत्र में ला दिया जाए । पाचव , प्रकाश, निरीक्षण, 
घुधार आयुक्त, प्रौदि विशेष सद्याये यद्यपि उपयोगी थी किन्तु फिर भी 
उन्होने कस्बे की नागरिक एकता को तोड़ दिया भौर वे बहुत वर्षों तक 
ऐसा ही करती रही । बाद भे बारों परिषद द्वार। उन्हें प्रपने मे मित्रा दिया 


गया । 


सत्‌ १८३४ के भ्रधिनियम ने १७८ बारोज को नियमित किया भ्ौर 
प्रनेक को बिता नियमित किये छोड दिया | सन्‌ १८३५ से लेकर सन (८८२ 
त॒बः ब।रोज का विकास चार रूपो में हुआ । प्रथम विशेष भ्रायुक्तों को धीरे 
धीरे भिंटाया गया । दूसरे, कुछ बारोग के ग्रासपास के जिलो को उनमे मिला 
कर उनका श्राकार बढा दिया गया | तीसरे, नये बारोज बनाये गये। 
चौथे, एक के बाद एक प्रधिनियम पारित करके बारोज से सम्बन्धित प्रधि- 
नियम भे सशोधन किये गए॥ सन १८७५ तक ग्रविनियमित बारोज को भुला 
दिया गया | एक जाघ प्रायोग बैठाया गया भौर इसके परिणामस्वरूप सन्‌ 
१८८२ फा अधिनियम पारित हुआ। प्रव तक बारोज को काउन्टी को सरकार 
से प्तम्बन्धित करने का कोई प्रयास मही क्रिया गया, काउन्टी की भी पुन" 
रचना नही वी गई। तथा पुलिस, शिक्षा, सड़क, आदि विषयों में प्रधिक 
बड़े क्षेत्र की मांग नहीं की गई । 
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सन्‌ १८८८ में वाउन्टी का पुनर्गठन क्या गया और उसमे लोकप्रिय 
निकाय वा गठत किया गया। यह मान्यता जोर पकड़ने लगी कि काउन्टी को 
केन्द्रोय सत्ता और स्थानीय निकायो के बीच का अग बनाया जाएं ! कई 
लोन इस वात का समर्थन कर रहे थे कि केन्द्रीय सरकार की सत्ता वा 
काउन्टियों मे विवेन्द्रीकरण कर दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप कस्बे 
जागरूक हू गए। उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक 
सम्मव प्रयास किया | सनू १८८८ के अधिनियम रचियता काउन्दी को एक 
एकीइत क्षेत्र बनाना चाहते थे जो कि स्थानीय जनता को आवश्यव सेवाएं 
प्रदान कर सके प्रौर इसीलिए देहाती एवं शहरी क्षेत्रों की स'युकत व्यवस्था 
को अपनाया गया । 


बारोज के सम्बन्ध मे एक मुख्य सभस्या उसके उचित एवं सस्तोष- 
जनक गआ्राजार वी है । कितनी जनमख्या एवं क्षेत्र वाले प्रदेश को काउन्टी 
बारों का पद दिया जाए, यह एक पर्याप्त गम्भीर समस्या थी जिसका 
समाधान भी उतना ही ग्रम्भीर एवं महत्वपूर्ण था । वारोज अपनी स्वायत्तता 
पर इतना पभ्रधिक जार दे रहे थे कि काउन्टी परिपर्दे उनका पूरी तरह से 
विरोव करने के लिए कटिबद्ध हो गई। करस्‍दों को यह डर होने लगा कि 
वित्तीय मार उन्ही के ऊपर पड़ेगा क्योकि काउन्टियों में जो सुधार किए गए 
ईद ' देहाती क्षेत्रो की प्रगति के लिए क्ये गए हैं इसलिए उनके हित खतरे 
॥ 

जव सन्‌ १८८८ का अधिनियम प्रमाव में आया तो दो कार के बारोज 
गठित किए गए-एक तो काउन्टी वारोज थे और दूसरे गैर काउन्टी बारो। 
काउन्टी धारोज तथा नगरपालिक, बारोज के वीच मुर्य ग्न्तर यह है कि 
काउन्दी बारोज के पास काउन्टी तथा कस्बे वी संयुक्त शक्ति रहती है कर 
वे वाउन्टी परिषद वी प्रशासकीय ज़ियाओो से पूर्णस्पेण स्वतम्त्र रहते हैं। 
दूपरी भ्रार नगरपानिका वारोज काउन्‍्टी के भाग होते हैं भौर उन्हें पुलिस, 
प्राथमिक शिक्षा, मुख्य सडक झादि के लिए काउन्टी की ओर निहारमा पडता 
है। कुछ भ्रन्य विषयों में मी उन्हे क।उन्टी की रुचा का मातहत होना पडता 
है। यहा इस वात क। उल्लेख करना झो उपयोगी रहेगा कि गर काउम्टी 
बारोज एवं शहरी जिलो वे बीच पयप्ति अन्दर रहता है। दोनो मद्यपि 
शहरी क्षेत्र होते हैं तथा शहरी जिलो के ही भाग हैं विन्तु फिर-भी दोनो के 
बीच अन्तर है । 

प्रथम बारोज का प्रशासन मेयर, एल्डरमेन तथा नागरिकों के एक 
निगम द्वारा क्या जाता है गौर जिले की परिपद का प्रशासन केवल समाप्ति 
और पारपदो द्वारा क्या जाता है। दूसरे, वारोज को यह शक्ति होती है कि 
वे उपनियम बना सजते हैं ताकि कस्बे का प्रच्चा घासन कर सकें; किन्तु 
शहरी जिसो को केदल डर ही क्षेत्रो मे उपनियम बनाने की शवित है। 
तीसरे, नगरपालिवा बारो के सविधान के लिए एक नियमों का निवाय स्था- 
दित कर दिया गया है भौर इन नियमों के भ्ननुसार शहरी जिलों को नगर- 
पालिका थारोज के रूप मे विकसित किया जा २६ता है। ये नियम मुख्य रूप 
सेयेहैंकि उस क्षेत्र में कम से क्म उनमे एक लाख की जनसल्या होनी 
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चाहिए, उनमे ऐतिहासिक तारतम्य व रागरिक हृष्टि से एव झूपता होनी चाहिए 
हा जरस्वास्थ्य के दिषयो मे प्रशासनिक ऑ- लेख भच्छा रहना च।हिए। चौपे, 
मगरपालिका वारोज को सन्‌ १८८८ के अधिनियम के अनुसार यह अधिकार 
दिया गया है कि वे काउन्टी बारो के रूप मे विकसित हो सकते हैं किम्तु 
शहरी जिले अपना बिवास इस प्रकार नहीं कर सक्‍ते। रचना वी दृष्टि से 
पर्याप्त झत्तर एवं अ्समानवाएं होते हुए मी शहरी मिले अनेक ऐसी शक्तियों 
वा प्रयोग करते हैं जिनको तगरपालिका वारोज द्वारा श्रयुकत नही क्या 
जाता ६ बुछ उदाहरणो मे उनका झर्च भी नगरपालिवा बारोज की प्रपेक्षा 
अधिक होता है। दोनो सत्ताभो के वीच जनसख्या एवं करो की दृष्टि से मी 
पर्याप्त ग्रन्तर रहता है । यद्यपि दोनो ही वर्ग शहरी समाज होते है भर दोनो 
में समान +वाझो वी झ्रावश्यकता होती है किन्तु भिन्नता भी स्वाभाविक है । 
दीनो के दीच मुख्य भ्न्तर स्तर वा है। 


सन्‌ १८८८ के प्रधिनिमम बनाने के बाद से लेकर सन १६२६ का 
प्रधिनियम बतने तक नगरपालिका बारोज पह प्रयास करते रहे कि उनको 
काउन्टी बारो बना दिया जाए ताकि वे काउन्टी परिषद की भाति स्वायत्त 
शक्तियों बा उपयोग कर रुके । काउस्टी बारोबनदे के लिए नगरपालिका 
बारो मन्‍्त्री को यह प्रदर्शित करता था कि उसकी जनसख्या ५०००० या 
उससे अ्रधिक हो गई है तथा यदि उसे काउन्टी बारो बना दिया जाए तो यह 
जनहिंत मे रहेगा । मन्‍्त्री पहले यह देख देता था कि प्रदेश कही ऐसा तो नहीं 
है जो कि समुद्री किनारे पर हो, जहाँ की जनसझ्या स्थायी नहीं होती श्रौर 
बहुत कम समय में ही बदलती रहती है | इसके श्रतिरिक्त बह यह भो देखता 
था कि क्‍या परिस्थितिया इस भ्रकार को हैं कि उसे काउस्टी वारो बना 
दिया जाए। इसके लिए बह पूरी जाब करता था । जब कोई काउन्टी बारो 
अपने प्रदेश को बडा करना चाहता तो इसौ प्रकार को भ्रक्रिया प्रपनाई 
जाती थी | दोनो स्थितियों मे निर्णय लेते समय भन्‍्त्री जिस बात का ध्यान 
रखता था वे प्रायः एक ऊँसी भी । ग्राजकल की प्रवृति के झनुसार यदि कोई 
नगरपालिका बारो उच्च स्तर प्राप्त करता चाहता है तो भन्त्री रा इसके 
मार्ग भे अनेक बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। वह इस बात पर पर्याप्त 
सोच विचार करता है कि यदि नगरपालिका बारो को काउन्टी हे पूर्णस्पेण 


शक कर दिया गया तो काउन्टी की सरकार को इससे हानि तो नही 
होगी । 


प्रतेक काउन्टी बारोज को जब एक बार बना दिया जाता है तो वे 
समय के साथ साथ-अपना क्षेत्र बढा लेते है तथा उनकी जनसस्या भी 
बढ जाती है। भ्रपती बढ़ती हुई जनमस्या को समायोजित करने के लिए हो 
ये प्रपते भासपास के अर्ष-शहरी झ्षेत्रो को अपनी ्रोर ले लेते हैं। भ्रपना क्षेत्र 
बढाने का इच्छुक काउन्टी वारो पूरे विस्‍्तार के साथ स्वास्थ्य मन्‍्त्री के लिए 
किया भैजता है जिसमे वह यह स्पष्ट करता है कि उत्ते ग्रतिखित क्षेत्र 
क्यो चाहिए। साथ ही जिस क्षेत्र को वह मिलाना चाहता है उसके साथ 


उपके - झाधिक - एवं भत्य सम्बन्ध क्या हैं, उसका भी वह पूरा-यूरा उत्लेख 


करता है। इस प्रात पत्र की प्रतिया प्रमावित क्षेत्र की सत्ताओ को भेज दो 
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जाती हैं ताकि वे यदि चाहें तो अपने विरोध श्रस्तुत कर सकें। ऐसी स्थितियों 
में मस्ती तौन प्रकार के वैकल्पिक निर्णय ले सकता है । प्रथम, वह बिना पश्रागे 
कियी प्रकार की जाच किए ही प्रावधिक श्रादेश जारी कर सकता है। ऐसा 
बहुत कम किया गया और प्रायः उन्ही अवधरों पर दिया गया वहा कि योजना 
के विरुद्ध किसी ने कोई सापत्ति ही नहीं उठाई। दूसरा विकल्प यह हो सकता 
है कि वह सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र मे जाच के लिए एक निरीक्षक को भेज दे 
और उसका प्रतिवेदन श्रानि पर यह निर्णय करे कि प्रावधिक श्राज्ञा प्ररारित 
की जाए अथवा नही । प्राय: इस प्रकार की जाच स्थानीय कानूनी जाच की 
प्रारम्मिक भ्रवस्था होती है। यह जाच उसी समय की जाती है जब कि मन्त्री 
को यह्‌ विश्वास हो जाय कि जाच के सम्बन्ध में खचे किया गया धन उप 
योगी रहेणा | इस प्रकार की जाव के लिए एक प्रमियस्ता निरीक्षक को 
भेजा जाता था जो कि जनता में इस भ्रकार की जाच करता था। इस 
अधिकारी ने क्षेत्र मे जाच करने से पूर्व प्रायः विस्तृत निरीक्षण का तरीका 
अपनाया । पर्याप्त पूछ-ठाछ्ु करने के बाद निरीक्षक द्वारा मब्ती को प्रपता 
प्रतिवेदन प्रस्तृत किया जाता था। उममे ग्रवाहों के निर्णय एव विश्लेषण 
होते थे तथा स्वय निरीक्षक का व्यक्तिगत मत भी रहता था कि प्रावधिक 
प्रादेश दिया जाए झयवा नही । निरीक्षक द्वारा की गई सिफारिश को मानते 
के लिए मन्त्री बाध्य नही या) वह उसे ठुकरा भी सकता था। इस प्रकार का 
निर्णय पूरी तरह से मन्त्री की स्वेच्छा पर ही निर्मर रहते थे । 


जब कोई नगरपालिका बारो, काउन्टी बाटो बतने की प्रार्थवा करता 
था तो इती साम्तात्य प्रक्रिया को प्रपनाया जाता थां। जब मन्‍्त्री किसी 
काउन्दी बारो का क्षेत्र बढ़ाता था तो वह मुझ्य रूप से इस बातो पर विचार 
वरता था कि, क्या बढ़ा हुमा क्षेत्र प्राशिक रूप से प्रशासित होते की साम्थ्यं 
रखता है ? दूसरे, क्षेत्र वा प्रसार हो जाने के बाद क्या सम्बन्धित क्षेत्रों में 
प्रच्छो एवं बचःपूर्ण सरकार कार्य कर सकती है ) तीसरे, काउन्टी बाएे 
के क्षेत्र में सम्मिलित प्रदेशों के निव्रासी क्‍या इस परिवर्तेत से सहमत हैं? 
चौथे, वा वह क्षेत्र काउस्टी बारो का ही आगे का विकास है ? पाचववें, यदि 
प्रसार नहीं क्रिया गया तो क्या काउन्‍्टी बारों उन करो से वचचित रह जाएगा 
जो कि सय यिक दृष्टि से उसी को मिलने चाहिए ? छठे, सम्मिलित किए 
गए क्षेत्र के साथ करो वा जो समायोगन किया जाएगा वया वह उचित है? 
सातवें, क्या वस्वे को ग्रच्छी प्रकार से प्रधासित किया गया है ? झ्राठवें, जिसे 
क्षेत्र पो मिलाया जाना है क्या उसके सामाजिक हित एक जैसे हैं ? मर्वे, 
क्या करवा इतता ग्रधिक विकसित हो गया है कि उसके क्षेत्र को प्रदासित 
करने षो प्राज्ञा दे दी जाए २ 


नए बाउन्टी बारो बनाने एवं वाउन्टी बारोज के क्षेत्र का प्रसार करते 
के प्रश्त ऐसे थे जो कि भ्रत्यन्त गम्मीर परिणाम वाले थे । इनके सम्बन्ध 
में कोई भी निर्णय लेने से पूर्दे पर्याप्त सोच-विचार करना जरूरी था । जब 
बी ऐसा किया जाता पा तो यह स्दामाविक था कि जनसख्या एव बरो की 
शक्ति उच्च मत्तामों के प्रशासन से तिकल कर काउन्टी बारोज के हाथ मे श्रा 
जाती थो। इन परिवतेनों के परिणामस्वरूप सबसे अधिक द्वानि वाउन्दी 
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परिषदो को होती थी श्रौर इसलिए वे इसकः सबसे प्रधिक विरोध करती थी 
ग्रौर करती है। हितो का विरोध होने के कारण काउन्टी तया अधिक विक- 
सित शहरी क्षेत्रो के दृष्टिकोण में जमीव ग्रासमान का फर्क होता है । 'उनके 
दृष्टिकोण मे विरोध की भावना स्वामाविक थी। यदि विभिन्न जाचो की 
गवाहियो का निरीक्षण किया जाए तो हम पाएं गे कि दे इनसे ग्रसन्तुष्ट थी, 
उनसे ईर्ष्या करती धीओऔर उनके विरुद्ध अयोग्यता का दोयारोपण करती 
थी[। काउन्टो यह चाहती थी कि उनको शहरी विकास के प्रृथक्‍्करण वाले 
परिणामों के विरुद्ध गारन्टी दी जाए; यहा तक कि उन क्षेत्रों की शक्तियो 
को भी ने बढ़ने दिया जाएं। दूसरी ओर कस्बे यह चाहते थे कि उन्हें स्वाय- 
तता के लिए कम खर्चीला मार्ग बताय। जाए। दोनो ही पअ्पने पक्ष के सम- 
थन में तक प्रस्तुत करते थे । 
काउन्टीज के तक-काउन्टीज ने यह बताया कितत्कालीन प्रक्रिया बहुत 
कुठ वस्बो के पक्ष मे है भ्रतः इस्त प्रक्रि| की कोई झावश्यकता नहीं है; 
बयोकि क'उन्दी स्वय अपने समस्त क्षेत्र को सहयोग एवं विकेन्द्रीयकरण के 
तरीको से बडी अच्छी तरह प्रशासित कर सकती है । काउन्टीज का यह भी 
कहता था कि सन्‌ १४८८ का अ्रधिनियम कमी भी यह नही कहता था जो 
कि क्या गया है। 
काउन्टीज हे बताया कि शहरी स्दायत्तता का विकास एक गलत विकास 
था भ्रोर इसके परिणामस्वरूप प्रतेक बुरे परिस्याम सामने भाएं। सर्वप्रथम 
इसका एक परिणाम यह हुआ्ला कि उन सम्पन्न क्षेत्रों को बाहर ले लिया गया 
जो कि काउन्‍्दी के वित्तीय ग्राघार थे। नियमानुसार शहरी क्षेत्र प्राय: 
समपन्न क्षेत्र होते हैं । यदि उनको स्वायत्त बता दिया ज़ाए तो काउन्टी 
परिपद के पास प्रशासन के लिए केवल ऐसे क्षेत्र रह जाएंगे जो कि तुलन त्मक 
रूप से गरीब हैं। इस व्यवस्था के कुद आवश्यक परिण;म्र निकलेंगे । श्र.य के 
साधन कम होने के कारण या तो काउन्टो को अपनी सेवाएं कम करनी 
होगी भ्रथवा उसके भ्रनुदान के लिए केन्द्रीय सत्ता वी झोर निहारना पड़ेगा । 
ये दोनों ही विकल्प उचित नहो हैं । झनुदान के कारण स्थानीय सरकार का 
मूल उद्दे श्य भी समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश स्थानीय सरकार के इतिहास 
को देखने के बाद यह वहा जा सकता है कि जब केन्द्रीय सरकार श्रनुदान 
देती है तो वह्‌ पर्याप्त नियन्त्रण मी रखती है और इस प्रकार स्थानीय 
जनता को कई प्रकार की परेशानिया उत्पन्न हो जाती हैं । 


दूसरे, इसका एक परिणाम यह होगा कि शहरी एवं देहाती जिलो 
के बीच सन्तुलन प्राप्त करने के लिए उचित क्षेत्र मिल जायगा। काउम्टी 
के विचार में तपा उसके क्षेत्र मे जो कि पर्याप्त बड़ा होता है, कई प्रकार 
को जनसंख्या रहती है। गरीब जिलो में जनसहृया भपेक्षाकृत अधिक घने 
रूप रो वसी हुई होगी श्लौर भनन्‍्य जिलो मे जनसख्या यहा तहा बसी होगी । 
ऐसी स्थिति में पूरी काउन्टी की सेवाझ्रो का खर्चा समी लोगों पर बराबर 
धरडे गा और कुल मिला कर इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप काउन्टी के 
अधिक घनवान लोग गरीबों की सहायता करेंगे। दूसरे शब्दों में य। कहा 
जा सकता है कि काउन्दों में एव ही सत्ता के श्राधान शहर एवं कस्दे दोनो 
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रहेंगे गौर जो सेवाएं पूरे क्षेद्र थे धदान की जाएगी उनके लिए पूरे क्षेत्र 
के जोगी द्वारा खर्चा प्रदान किया जामगा । इससे सेवाप्रों का सुममतापूर्वक 
धचालत सम्मद हो सकेगा । काउन्टी परिषद ब्श एवं मिले-जुले क्ष त्रो क्ले 
प्रशावक के छाए मे पर्वोच्च होती है तथा इसमें गरीब देहाती क्षेत्रों को 
घनवान शहरी क्षेत्रों के दम पर सहपीग दिया जाता है । 


तीसरे, एक हर्क यह दिया जाता है कि प्रशासन में दचत एवं 
कुशजत्ता लाने के लिए यह जहूरो है कि सरकार का दा क्षेत्र होना चाहिए। 
जब तक एक हपपुक्त आकार नही होता उत्त समय तक सस्याश्रो को बनाया 
नही जा सबता, उनको क्ियान्दित नहीं किया जा सवठा। वा न्‍्टी द्वारा 
बचत वी दृष्टि से ग्रह तर्क दिया जाता है कि भ्रयुक्त व्यवस्था में शहरों 
अस्दों दस जो योगडन दिया जाता या उसमे उनके अतिरिक्त देशातो 
क्षेत्रों का भी प्रशाशन चलता था किन्तु अब जब कि वे प्रपना प्रन्‍न्ध स्वये 
करते हैं तो उन्हे उतना हो खर्चा करना होता है । काउन्टी तथा क्वे दोनो 
के हित के लिए यह जहूरोीं है कि संयुक्त व्यवस्पा भ्रपनाई जाए ॥ इस तक 
के विशद्ध काउस्टी की तीन ध्राघारों पर आलोचना वी जा सकती है ! प्रथम 
यह है वि. यदि काउन्टिपा बाहर क्यि गये वस्योंफे गरीब थी तो उसतों 
चाहिए या कि ये प्रन्य अइस्वो के साथ मित्र जाती । धूपहरे, यत्धपि केद्ीय 
प्रणामन के वक्ष थे बहुत कुछ कहा जा सकता है. किन्तु इसका श्र्थ यह गही 
कि क्ाउस्टी प्रशामन का सेव श्र ८ क्षेत्र है। तीसरे, एक कुशल सरकार का 
मपदष्ड केवच यह वही है कि वह कमर पैसों मे स्लेवराए प्रदान बरे। 
इसके लिए उन्हे यह भी देखता होता है वि विशेष क्षेत्र एवं विशेष 
जनता के निए उचित एवं आवश्यक सेवाएं प्रदाद को गई हैं या नही । 


चौथे, काउस्टीज के दारा यह तक दिया गया हि काउन्टी वारों 
व्यवस्था वी अपेक्षा काउच्टी व्यवस्था अधिक स्थानौय स्वायत्त सरकार है, 
प्रधिक प्रजातन्ध है क्योकि काउस्टी मे रामी सेव।ए काउंटी परिषद पौर 
प्रतेक गैर क्राउन्टो वारोज तथा शहरी एवं देहाती जिलों में बटी रहती हैं। 
ग्रषपि यह कट्ता सही है कि काउन्टी व्यवस्या में लोगों को प्रशासनिक तारों 
में भाग लेने का अधिक ग्रवसर प्राप्त होता है किन्तु जन हम वास्तव मे 
मतदान करने वाले लोगो वी सख्या का पता प्गाते हैं तो धोर विशशा 
होगी है । 

पराचढ़ें, काउन्ठीज द्वारा यह तर्क दिया गया कि स्वायत्त शहरी क्षेत्रों 
के प्रताप से त बेवल उनकी वित्तीप स्थिति चिन्त्रोजतक हो गई बरनू 
प्रशासनिक दृष्टि से मी उनकी हालत नाजुक वन गई वयोकि उन्हें एक ऐसे 
संत वा प्रशासन ररदा होता था जो कि यहां से वह्म फ्रैला रहता था पौर 
जिनके दोच परस्पर प्रनेक विमि्रताए पाई जाती हैं। क्षत्र के गुछ 
निवामी यह रहेते हैं कुछ वहा रहते हैं, बुछ वर्स्तियां परी हैं बुछ पत्यन्त 
बम भ्राबादी बाली हैं । ऐसी' रिथिति में उनको स्वूल, भावमिक शिक्षा, 
पुस्तकालय एवं पुलिठ् भ्रादि सेवाएं क्सि प्रकार प्रदान को जा सकती हैं। 

श्डै 5240! विचार भी इस सम्बन्ध में जिये यये डेँसे कि 
परिवर्तन हे 5 3 का कठन्टीज की विकास योजनाएं रुक नाए'गों, 
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उनके भ्रधिकारीगण कार्य से विमुद्ध हो जायेंगे॥ इसलिए काउन्ही सेवाए' 
स्थापित ही क्यों की जाए जब कि कुछ दिनो बाद इन विपयो में बारोज 
अपने स्वामी स्वय बन जायंगे । इसके अतिरिक्त ससदीय कार्यमार को केवल 
त्तमी कमर किया जा सकता है जब कि काउन्दी को एक बड़ा क्षेत्र दिया जाय 
तथा उसे अधिक प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी सत्ताए सौंपी जाए । 


बारोज के तक-बारोज ने काउन्टी से स्वतन्त्र रह कर श्रपने प्रशाप्नन 
को संगठित करने के क्षेत्र मे कई तक दिये। सर्वप्रथम उन्होंने काउन्टी 
प्रशासन के लिए किए जाने वाले अपने वित्तीय योगदात का उल्लेख किया । 
उन्होने यह तक दिया कि कई एक सेवाओ्नो मे उनके द्वारा प्राप्त सेवाओ की 
अपेक्षा अधिक धन प्रदान किया जा रहा है। इन सेवाग्रो को वे अपने प्रयास 
से भी प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रपेक्षाइत भ्रधिक सस्ती प्राप्त कर सकते है 
प्रौर यदि सस्ते नही तो कम से कम वे उस ढंग से प्राप्त कर सकते है जिससे 
कि वे चाहे । उनका यह तक॑ था कि जो सेवाएं उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त 
नही हैं उतका भार उन पर ब्यो डाला जाए प्रथवा वे दूसरे क्षत्रों के लिए 
योगदान क्यो दें । उन्होने यह इच्छा प्रकट की कि वे अपने भाग्य के विधाता 
स्वय बनें तथा उत क्षेत्रों का वित्तीय मार अपने ऊपर न छे जिनके साथ उनकी 
सामान्‍्यताएं बहुत कम हैं और जिनमे कि वे बहुत कम रुचि रखते है । 


दूसरे, भपने क्षेत्रों के प्रसार के पक्ष में तर्क देते हुए बारोज ने यह 
बताया कि इन अधे-शहरी क्षेत्रों ने श्रौद्योगिवि एवं व्यापारिक विकासों के 
कारण तथा यातायात के समुचित प्रबन्ध वें कारण प्रपनी सीमाओं का 
विकास कर लिया है तथा यहा के लोग काम ये. लिए केन्द्र की ओर दौडते 
है श्रौर बाद में आराम के लिए इन क्षंत्रो मे ग्राजाते है । इग्र प्रवार जीविका 
के साधन सास्कृतिक रुचिया, न/गरिक सुविधाएं, शहर का तियोजन, फैक्ट्री 
निवप्त स्थान, स्कूल, जल वितरण आदि सभी हृष्टियो से यह क्षेत्र एक 
इकाई है । जब गलिया भर सडकें एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक मुड़ कर जाती 
हैं तो दोनो को एकता के बारे में प्रश्न ही नहीं उठता । इसे श्ट्रीय दृष्ठि 
से महत्वपूर्ण माना गया कि शहरी एकीकरण के श्राथिक महत्व को समझा 
जाए शोर बारो के लिए प्रसार को सुविधाएं दे कर एव उन्हें काउन्टी से 
स्वतन्त्रता प्रदान करके इस प्रवृति को बढावा दिया जाए। 


तीसरे, जब यह प्रश्न किया गया कि क्‍या काउन्ही परिषदें इन 
सम्बन्धित क्षेत्रों के बीच पर्याप्त सहयोग स्थापित करके बारोज की सेवाग्रो 
को प्रदान नहीं कर सकती नो बारोज ने तक दिया कि वे ऐसा करने मे प्रप्त- 
मर्थ हैं क्योकि प्रर्ध-स्वायत्त सत्ताश्रो के बीच सहयोग स्थापित करना भ्रत्यन्त 
कठिन है क्योंकि वे अपनी सीमित स्वतन्त्रता के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं । इसके 
अतिरिक्त यदि सहयोग प्राप्त मी कर लिया जाय तो एक स युक्त कार्यक्रम 
का प्रवन्धित करना इतता सरल नही है जितना कि नियोजन घन एवं 
क्रिपास्ययत के लिए उत्तरदायी इकहरो सत्ता होती है। काउन्टी द्वारा प्रदान 
की जाने बाली सेवाभो के बारे मे यह कहा गया है कि काउन्दी परिषद में 
बडे बारोज को चाहे कितना ही उदार प्रतिनिधित्व- प्रदान क्या जाए किन्तु 
उसमे देहाती एवं छोटे शहरी जिलो के प्रतिनिधियों वो सध्या हमेशा ज्यादा 


छ्ड ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


होगी क्योकि इस प्रकार के जिलो को वास्तविक सख्या अधिक है। इसके 
परिणामस्वरूप काउन्टी परिषद शहरी विकास के प्रति असहानुमूति पूर्ण 
बन जाती है । करो की दृष्टि से मी वे अपनी दरुचियों मे पक्षपातपूर्ण हो 
जाती है। 


चौथे, शहरी क्ष त्रो को यह स्पष्ट था कि स्थानीय सरकार वही पर 
श्रृंष्ठ कार्य हर सकती है जहा कि एक क्षेत्र हो, उसका एक परिषद द्वारा 
प्रतिनिधित्व किया जाए, सभी सेवाओं के वित्त को एवं सेवाझ्नों को समस्विन 
किया जाए | यह बहुत कुछ सही सिद्धान्त था । इसके विरुद्ध काउन्टो परिधदों 
का यह कहना था कि वे यह समभने में असमर्थ है कि एक निश्चित जनसख्या 
बाला विशेष क्षत्र सभी सेवाओं के लिए उचित क्षेत्र बन जाएगा और न ही 
यहू तक॑ क्या जा सकता है कि काउन्टी का क्षेत्र और जनसख्या प्रधिक 
उचित थे । असल में इन दोनों को ही एक स रक्त सत्ता के आधीत प्रवन्धित 
किया जाना चाहिए था । काउन्टी बारोज के पक्ष से एक अन्य महत्वपूर्णो 
बात उनका व्यक्तिगत सम्मात का भाव था । उनमे हमारा कस्‍्बा, हमारी 


परिषद एवं अहम की भावनाएं पनपने के कारण पृथक्त्ररण की नीतियों 
क। प्रमाव बढ़ा । 


इप्त भ्रकार काउन्टी की औ्रोर से अनेक तर्क दिए गए और दूसरी ओर 
कउन्टी बारोज ने तके प्रस्तुत किए। दोनो और से जो वाव-बियाद 
उत्पन्न हुए उनके परिणामस्वरूप सन्‌ १६४५ में एक सीमा प्रायोग स्थापित 
करना जरूरी हो गया । 
शहरी जिले 


[एकरक्ा छ59९5] 


एक प्रशासकीय काउन्टी मे स्थानीय सरकार की जो विभिन्न सत्ताएं 
रद्दती हैं शहरी जिले उनमे से ही एक है । सन्‌ १६४८ में शहरी जिलो वी 
संख्या ५७२ थी। प्रत्येक काउन्टी मे शहरी जिलो की सखझूया बराबर नही 
थी किम्तु ये जिले मृस्य रुप मे स्वास्थ्य, सड़कें एव गृह-निर्माण से सम्पन्धित 
सत्ताए होती है। सन्‌ १६९०१ मे जिन शहरी जिलों की जनस रूया २०००० 
थी उनको प्राथमिक जिक्षा का मी कार्य सौंपा गया । वे यह कार्य सन्‌ १६४४ 
तब बरती रही बाद में ये शक्तिया काउन्टीज को दे दी गई'। शहरी जिले 
कुछ ऐसे थे जो वि उच्च रूप से केन्द्रित शहरी क्षत्र थे तथा उनमे कोई 
भो देहाती विश्येपता नहीं थी। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि शहरी बताम देहाती 
थे) उनमे एक या दो छोटी शहरी माभिया थी और उततो 
चारो प्रोर से देहाती इलाको ने घेरा हुआ था आकार एवं व्यय के प्राघारँ 
पर भी शहरी जिलो के बीच बडे, मध्य के तया छोटे क्षेत्रों के बीच प्रन्तर 
था । इनमे से कुछ सस्वे तो पर्याप्प संगठित ये तया दूसरी भोर कुछ क्षेत्र 
कम जनस स्था वाले थे । इनके निवासियों का नागरिक जीवन परस्पर भिन्न 
था, शहरी जिलो के निवासियों का प्रशासन दो सत्ताप्नों द्वारा विया जाता 
था ॥ ये थी--काउन्टी परिषद और शहरी जिला परिषद । काउन्टी परिषद 
के लिए क्षेत्र के तुछ प्रतिनिधि चुने जाते थे जिनको जिले के प्रतिनिधि कहा 
जाता था यथप्ि कानून की दृष्टि से वे पारपद थे | 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र एव बनावट ७५ 


शहरी जिलो को विभिन्‍न कार्य सोपे गए थे । किस शहरी जिल्ले के 
द्वारा क्या कार्ये किया जाता था यह एक विस्तृत अध्ययत का विषय है । 
यहाँ फेवल उन्ही कार्पों का उल्लेख किया जा सकता है जो कि कावूनी रूप से 
इन निकायो को सौपे गए ॥ सामाजिक एवं घन सम्बन्धी महत्व के करण 
इन निकायो को जो शक्तिया सौंपी गई वे मुख्य रूप से चार विभागों भे 
विभाजित की जा सकती हैं। प्रथम माग में वे शक्तिया ग्राती हैं जो कि उनके 
स्तर के कारण उन्हें सौंपी गई हैं, चाहे उनकी जनसख्या कुछ भी हो । इनमे 
से कुछ शक्तिया स्वेच्छापूर्ण होती हैं तथा बहयकारी होती है। जबकि 
अन्य सहमतिपूर्ण होती हैं मजदूरों के लिए घर बनाने की शक्ति 
एक उत्तरदागित्वपूएं शक्तित है जब कि स्नाताग्रार आदि का प्रावधान 
सहमतिपृण शक्तियों का उदाहरण है । द्रस्तरी श्रेणी में वे शक्तिया आ्राती हैं 
जिनका प्रयोग केवल एवं ही निश्चित श्राकार वाले जिले ही कर सकते हैं । 
उदाहरण के लिए दस्त हजार से अधिव जतससख्या वाले शहरी जिले एक प्रश 
विभाग समिति (#॥०0760६ (09976) नियुवत करेंगे जब कि बीस हजार 
से अधिक की जनेसस्या वालो को एक कस्बा नियोजन कार्ये-क्रम बनाने 
चाहिए और प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रावधान बनाने चाहिए । तीसरे बेर 
में वे शवितया आती हैं जिनको कि वेकल्पिक रूप से या तो शहरी 42040 गम 
मे ले सकते हैं या काउग्टी परिषद ऐस्ती शक्तियो का सम्बन्ध सार्द 
पुस्तकालयो, खुले मेदानो की रचना ,एक. सम्धापन, एक गैस-परीक्षक की 
नियुवित भ्रादि से रहता है। चोथे, कुछ 'शव्रित्थों ऐसी होती हैं डिमको कि 
मिलेजुले रूप से शहरी जिला परिषद अपने गिलेदा लिए तथा व उन्टी परिषद 
प्रशामरीय काउम्टी के लिए सम्पत्त करती है। उदाहरण के लिए वे ससद 
भें ब्यकितिगत विधेयक को प्रोत्साहित कर सकती है या उसका विरोध कर 
सकती हैं और यदि झावश्यक हो तो नदियों को गन्दा किए जाने से रोक 
सकतो हैं। शहरी जिलों की शक्तियों के बीच एक ही काउन्टी में त्राकार के 
आधार पर विभिन्‍नताए होती हैं श्रोर एक ही प्राकार के विभिन्‍त शहरी 
जिलो के दीच विमिन्‍न काउन्टियो मे प्रन्तर होता है । 


शहरी जिलों की स्थापना प्ननू १८६४ के स्थानीय सरकार अधिनियम 
द्वारा की गई थी । ये पूर्ववर्तो शहरी जिलो पर आभ्राघारित थे जिनको कि 
जन-स्वास्थ्य श्रपिनियम के आधीन निमित किया गया था । शहरी जिले ज॑सा 
कि इनके नाम से प्रतीत होता है, आकार वी दृष्टि से भ्रत्यन्त छोटे होते हैं 
इनमें दो या दो से अधिक छोटे कस्बे मिले रहते है अथवा ऐसे छोटे कस्बे 
होते हैं जो कि चारो भोर से गादो द्वारा घिरे हुए हो | विभिन्‍त शहरी जिलों 
का क्षेत्रफल दो से ले कर चालीस वर्ग मील तक है प्रौर उनकी जनसख्या 
एक लाख से लेकर लगभग सात सौ पचास तक है 


देहाती जिले 
[8०० छांजनं०७] 
देहाती जिसो की स्थापना सन्‌ १८६४ के स्थानीय सरकार प्रघि- 
नियम द्वारा को गई । ये पूर्वेवर्ती स्थानीय सफाई जिलों पर प्राघारित ये । 
ऐसे जिलों की संख्या ४७५ के लगमग थी । मे काउन्टी के विस्तृत क्षेत्र एव 


७६ ग्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय प्रशासन 
दूर वसी हुई जनता पर प्रशासन करते थे । देहाती जिलो के क्षेत्र तीन से 
लेकर मार्द_ चार सौ वे मील तक के थे धौर जनधंरुया की दुष्टि से इनमे 
१५०० से लेकर १०२००० ।क लोग रहते थे । 


पेरिश 
[776 एतंज७ ] 


पेरिश स्थानीय सरकार की सबसे छोटी इकाई है । इसका एक लम्बा 
प्रौर एकीकृत इतिहास है । लगभग पाच सो वर्ष तक विशेषकर ट्यूडर काल 
से उन्‍्नीसवी शताब्दी के प्रारम्म तक ये पेरिशें स्थानीय - सरकार के सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण क्षत्र थे । उसके याद में व्यवस्थापन द्वारा इनकी शक्ति एवं 
महत्व को कम कर दिया गया । निर्धन कानून का सुधार एवं सन्‌ -१८३४- 
३५ भे नगर निगमो की स्थापना के कारस्स पेरिशो की शवितया घटती चली 
गई' श्रौर याद मे होने वाले भौतिक एवं श्राथिक विव्रास के परिणामस्वरूप 
इनकी शक्तिया और मी क्‍म दो गई । इस प्रक्षिया के परिणामस्वरूप 
यह ग्राशका होने लगी कि कही पेरिशें पूरी तरह से समाप्त न हो जाए प्रौर 
इसी प्राशका के परिण,मम्बरूप सन्‌ १८६४ मे एक अधिनियम पास करके 
पैरिणों को छोटी-मोटी शक्तिया सौंपी गई । पेरिशो को पूर्ण विनाश से बचाने 
में तथा उनके ग्रस्तित्व को बनाए रखने मे ग्राम्य प्रजातस्त एवं कृपि-भ्रम्म ने 
महत्वपूर्ण रूप से माग जिया । सन्‌ १५६४ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने 
देहाती पेरिशो के प्रशासकीय रूप को पूरी तरह से बदल दिया। उमके बाद 
मी शहरी पेरिशें कुछ धामिक कार्य करती हैं श्रौर कुछ प'जीकरणा से 
सम्बन्धित कार्य करती हैं। इनके अतिरिक्त उन्का कोई मी कार्य नही है । 

सन्‌ १८६४ के श्रधिनियम ने पेरिण मीटिय तथा पेरिश परिषद की 
स्थापना की। देहाती जिलो के साथ सम्मिलित प्रत्येक देहाती पेरिश में 
पेरिश परिषद उस समय रहनी थी जब कि उसकी जनस रूपा ३०० से अधिक 
हो अथवा यदि उम्तकी जनम रया १०० से ३०० लोगो के वीच में हो तो यह 
पेरिश परिषद की स्थापना की इच्छ प्रकट कर सकती यो। यदि इसकी 
जनमछ््य १०० में मी ऊम हो तो भी यह पेरिश_ परिषद का संगठन कर 
सकती थी यदि ऐसा करने के लिए उसे काउन्टी परिषद द्वारा ग्रनुमति प्रदात 
कर दी जाए। जहा कही देहाती पेरिश के पास पेटिश परिषद नही होती थी 
बह पेरिश मौदिंग को स्थापना करती थी । इंगलैण्ड तथ' वेल्स मे देहाती 
पेरिशों की स स्या कुल मिना कर लगभग १२८५० है जबकि शहरी 
पेरियें १५२० हैं। पेरिश परिपद्दो की स रुपा ६२२० है। ये परिपदें ७२०० 
पैरियों से सम्बन्ध रखती है। पेरिण मीडियों को सख्या लगभग ५६५० दै। 
इनमें से केवल ३५० ही प्रत्यक्ष रूप मे वित्तीय कार्पों को सम्पन्न करती हैं । 
काउन्टी परिषद की स्वीफृति से कुछ पेरियें मिल कर प्रपनो एक हो पेरिश 
परिषद बना सकती थी। ऐसा ये तमी करती थी जबकि उनकी पेरिश 
मीडियों मे ऐसा करने के लिय निर्णय ले लिया जाय । 

पेरिश मौदिय में पेरिय के स्वानीय सरकार के निर्वाचक रहते हैं 
जो कि वर्ष में एक या दो वार निणेय लेने के तिए मिलते हैं वे बता एक 
समापति चुनते हैं। वह समाप्ति एवं स्थानीय देहाती जिया परियद में उनका 
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प्रतिनिधि पेरिश के मान्य भ्रधिकारी बन जाते हैं। सन्‌ १८६४ के अधिनियम 
तथा उसके बाद बनने वाले दूसरे भ्रधिनियमों ने पेरिश परिषदो एवं पेरिश 
मीटिंगो को कुछ शक्तियों एवं कार्यो के उत्तरदायित्व प्रदान किए । इनमे से 
कुछ वाध्यकारी थे और दूसरे स्वीकृति योग्य । पेरिश मीटिंग द्वारा दो कर 
सम्बन्धी सत्ताए' नियुवतत कर दी जाती थी । यह पेरिश प्रिवद के चुनाव के 
लिए प्रावधान बनाती थी | यह चुनाव हर तोसरे साल किए जाते थे। इत 
अनिवार्य कर्त्तव्यों के श्रतिरिक्त पेरिश मीटियो के पास करने के लिए कोई 
महत्यपूर्णों कार्य नही था । एक नहत्वपूर्ण शक्ति पेरिश मीटिंगो के पास यह 
होती थी कि वे काउन्टी परिषद में देहाती जिला परिषद के विरुद्ध शिकायत 
कर सकती थी कि परिषद के द्वारा देहाती यृह-निर्माण के कार्य-क्रमो के 
क्षेत्र मे श्रवहेलना बरती जा दृढ़ी है अथत्रा जल वितरण प्रावधानों या जन 
स्वास्थ्य अधिनियमो के बारे में बेपरदाही की जा रही है। 

पेरिण परिषद हर तीसरे वर्ष वापिक पेरिश मीटिय से निर्वाचित की 
जाती थी। यह पेरिश मीटिग से स्थानीय सरकार की प्षत्ताओं में स्तर 
की दृष्टि से कुछ उच्च होती है ग्योर इसलिए उप्तके पास श्रधिक शक्तिया 
होती हैं। सन्‌ १८६४ के श्रधिनियप्र ने पेरिश परियदों को यह शक्ति दी 
कि वह ग्पने न्‍्यायोचित एवं वैधानिक खर्चों के लिए पेरिश मोटिग का 
स्वीरति से कार लगा सके । वास्तविक व्यवहार में पेरिश परिषद या पेरिण 
मीडिध में एक पेरिशनर ऐसा होता था जो कि देहाती जिला परिषद का भी 
सदस्य होता थ। और इस प्रकार उच्चतर निकायो को निम्नतर निकायों 
के साथ मिलाया गया। किन्तु यह केवल घटनावश ही हुम्ना क्योकि देहाती 
जिला परिषद मे जो पेरिश के प्रतिनिधि होते है उनको प्रेरिश प्रिपद्‌ का 
सदस्य होना जरूरी नहीं होता । दोनो ही निकायो के बीच यदि पारस्परिफ 
सम्बन्ध की व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चय ही अत्यन्त उपयोगी कार्य 
समभा जायथगा क्योकि उनके द्वारा किए जाने वाले प्रशासकोय कार्य प्राय 
परस्पर झतिराव की स्थिति में होते है प्ौर उनमे प्रनावश्यक व्यय वी 
सम्मावना श्रधिक होती है। देग के विभिन्‍न भागों में देहाती जिला परिपदों 
ने विभिन्‍्त समितिया गठित की है ताकि इस प्रकार का एकीकरण स्थापित 
किया जा सके । 


देहाती पेरिशें स्थानीय सरकार में आ्राज मी अपता योगदान करती 
हैं यद्यपि उनका योगदान श्रधिक महत्वपूर्ण वही होता। जब स्थानीय 
सरवार पर शाही प्रायोग ने पेरिश परिषद एवं पेरिश मीटियो को कार्यवाही 
के सम्बन्ध मे विशेष जाच की तो कई एक महचपूर्ण गवाहियो ने यह बताया 
कि एक पेरिश मे जहा पर कि पेरिश परिषद नहो होती, पेरिण मीटिंग 
द्वारा गावो के हितो को रक्षा के साघन के रूप में अ्रत्यन्त मूल्यवान कार्य 
किया जाता हैं। डिल्तु इन हितो की रक्षा वे तमी करती है जब वि 
किसी के द्वारा उनको चुनाँतों दो जाए, नही तो एक प्रशासक्रीय सगठन के 
रूप में या गाव को सुघारते के करर्यक्रों की पहल करने वाले के रूप में 
इतका महत्व बहुत कम होता है। जहाँ तक पेरिश परिष्दों का सम्बन्ध 
है वें प्रत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं भौर इनको भ्रधिक उपयोगी बनाने के लिए 
प्रयाध्त किया जाना चाहिए | 


स्थानीय सताक्षों के कार्य 
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ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय सरकार मे जो विभिन्न सत्ताए है तथा जिनको 
मिला कर स्थानीय जनता की सेवा करने का प्रयास किया गया है उनके द्वारा 
भनेक प्रकार की सेवाए सम्पन्न की जाती हैं। स्थानीय सत्ताप्रो द्वारा की 
गई सेबाप्रो की प्रकृति अनेक प्रकार की है भौर ये जीवन के प्राय प्रत्येक 
पहलू में सम्बन्ध रखती है। केन्द्रीय सरकार एवं राष्ट्रीय निगमों द्वारा जो 
सैवाए प्रदान की जाती है उनकी तुलना में स्थानीय सेडाए. श्रधिक विस्तृत 
क्षेत्र को ग्रपने आ्ाप में समाहित करती है। काउन्टी बारो परिषदे श्रपने 
क्षेत्र में स्थानीय सरकार की सभी सेवाप्रो के लिए उत्तरदायी द्वोती हैं । 
हुसरी श्रौर काउन्टी परिषदें स्वास्थ्य, सडक, शिक्षा, अग्नि सुरक्षा, नियोजन, 
बाब्को की रक्षा आदि कार्यो के लिए. स्थानीय सत्ता के रूप में उत्तरदायी 
होती है और साथ ही काउन्टी के न्यायाधीशों से मिल कर पुलिस के ऊपर 
स॒युक्त नियन्त्रण लाश रखने का कार्य करती हैं।काउन्टी जिला परिषदो 
द्वारा अर्थात्‌ गैर काउन्दी बारोज की परिपदो एवं शहरी तथा देहाती जिलो 
की परिषदों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उतमे सफाई शृह निर्माण, पारकों 
को रचना, खुले मैदान बनाना आदि मुख्य हैं। पेरिश का सम्बन्ध मुख्य 
रूप से कम महत्व की सेवाशो के साथ रहता है। कुछ पेरिशे स्तानागार, 
घोवीघाट एवं पुस्तकालय आ्रादि का कार्य भी करती हैं ? एक ही स्तर वाली 
स्थानीय सत्ताओ द्वारा जो सेवाएं श्रदान की जाती है वे एक क्षंत्र से दुसरे 
क्षेत्र में कई भाधारो पर भिन्न होती हैं। इनकी मिन्नता के कारणों मे प्रथम 
यह है कि स्थानीय सत्ताओं द्वारा प्रदात की जाने वाली सेवाओं पे बुद्ध तो 
बाध्यकार्स होती हैं जब कि पन्य ऐच्छिक । 





बाध्यकारी कार्य (0छाइक/ण> प्पव्धं००8) ; वे होते हैं जिनके 
सम्बन्ध में व्यवस्थापन करते समय यह कहा जाता है कि इनको स्थानीय 
सत्ता सम्पन्न करेगी ही (580॥ ४०) । दूसरी ओर स्वेच्चाचारी शक्तियाँ 
होती हैं जिनके बारे में व्यवस्थापन द्वारा यह ढ़ह्दा जाता है कि स्पानीय 
सत्ता हव कार्यों को कर सकती है (१439 ००) ॥जव 'करेगी शब्द का प्रयोग 
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किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन कार्यों वो सम्पन्न करना 
सत्ता का एक वैधानिक कत्तव्य है कित्तु जब 'सकती है शब्दों का भ्रयोग 
किया जाता है तो स्थानीय सत्ताएं उतको सम्पन्न करने या न करने के 
लिए स्वतन्त्र होती हैं। वैधानिक कत्त॑व्यों को लागू कराने के तरीके कई 
होते हैं भौर जैसा कि मि० आर० एम० जेक्सन लिखते हैं यदि श्राप कही भी 
व्यवस्थापन का 'करेगी' पाए तो यह मान कर चलिए कि यदि वे कार्य 
नहीं किए गए तो कोई न कोई ऐमी सत्ता जरूर होगो जो कि उच्त कार्य 
को न करने की स्थिति में कानूनी »र्यवाही कर सकेगो * जहा तक ऐच्ठिक 
कार्यो का सम्बन्ध है उनको सम्पन्न करने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा कोई 
समिति नियुक्त की जा सकती है ॥ जिन कार्यों को स्थातीय सत्ता की राय 
में समिति के द्वारा अच्छी प्रकार सम्पन्न किया जा सकता है, वे कार्य इन 
सप्रितियों द्वारा प्रवन्धित एवं नियमित होने के लिए छोड दिए जाते हैं । 
अ्रधितियम द्वारा बुछ स्वेच्छापूर्ण शवितया इस प्रकार बी भी सोपी जातो 
हैं जिन पर कुछ शर्तें लगा दो जाती हैं तथा कुछ स्रीमाएं निश्चित 
कर दी जाती हैं । इन शक्तियों को वह इस प्रकार नियुक्त समितियों को 
हस्तान्तरित कर सकतो हैं। ऐसा करने में इसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध या 
सीमा नही रहती किन्तु बहु कर लगाने यर घन इकट्ठा करने की शक्ति किसी 
समिति को नहीं धौंप सक्‍ती। 

स्थानीय प्त्ताप्रो द्वारा सम्पन्न की जाने दाली सेवाओं मे प्रन्तर 
का एक दूसरा कारण यह हैं कि कुछ स्थातीय सत्ताओं को हथ्ववीय 
श्रधिनियम द्वारा सेवाओं का प्रशासत करने के लिए भ्रतिरिक्त शक्तिया प्रदान 
कर दी जाती हैं। इन सेवाझ्ो को वे सामान्य कानून के आधीत प्रदान नहीं 
कर सकते । इस प्रकार बमिघम मगर को सन्‌ १६१६ के अधिनियम द्वारा 
एक नगरपालिका बैक स्थापित करने की श्रतिरिक्त शक्ति प्राप्त हो गई है । 
तीसरे, केद्रीय सरकार द्व/रा किसी व्यक्तिगत स्थानीय सत्ता को वह शक्ति 
सौंपी जा सकती है जो कि समान्‍्य रूप से विसी श्रन्य वर्ग को स्थानीय सत्ता 
को प्राप्त होती । गृह निर्माण एवं स्थानीय सरकरर मन्‍्त्री छारा देहाती जिला 
परिषद को वे शक्तिया सौंपी जाती है जो कि वैसे शहरी जिना परिषद कौ 
सौंपी जानी चाहिए थी। चये, हस्तास्तरित करने की शक्तियों का प्रयोग 
कुछ मत्ताप्रो द्वारा भ्रन्‍्यो की अपेक्षा अधिक काम में खाया जाता है । उदाहरण 
के लिए काउन्टी परिषद्‌ सडक निर्माण से सम्दन्धित भ्रपती तरिसी भी शकित 
को गैर काउन्टी बारो, शहरी जिलों णा देहाती डिलो वी परिषदों को सौंप 
सक्‍तो है। जब इन शक्तियों को सीमित रूप में प्रयुवत क्या जाता है तो 
काउन्दी परिषद द्वारा श्रधिक सेवाग्रो का प्रशासन किया जाता है जबकि 
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घ्० ग्रेट ब्रिटेत म स्थानाय प्रशासन 
दूसरी श्लोर जो काउन्टी परिषदे अपनी झधिकाश शक्तियों को हस्तान्तरित 
कर देती हैं तो उनके स्वय के पास प्रशासित करने के लिए अपेक्षकृत कम 
सेवाए रह जाती है  पाँचवें, कुछ स्थानीय सत्ताओ को उसी श्रेणी की किन्तु 
कम जनसबल्या वाली स्थानीय सत्ताओ की श्रपेक्षा श्रधिक शक्तिया होती हैं । 
इस प्रकार कम से कम ४०००० जनसख्या वाले नगरपालिका बारो श्रौर 
शहरी जिला परिपदों को भोजन एवं ओपधि से सम्बन्धित सत्ताए' भी बना 
दिया जाता है | छठे, कई बार कुछ स्थानीय सत्ताएं विशेष कार्यों को सम्पन्न 
करने के लिए सयुकत मष्डल बनाने को परस्पर मिल जाती हैं । उदाहरण 
के लिए इस प्रकार के भ्रनेक मण्डल मिल सकते हैं । इन सब कारणो से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि एक ही श्रेणी की स्थानीय सत्ताओो द्वारा प्रदान की 
जाने वाली सेवाए भी विभिन्न स्थानीय सत्ताओ्रो के सन्दर्भ मे भिन्न हो 
सकती हैं । 


स्थानीय सत्ताओ को जो शक्तियाँ सौपी जाती है उन शक्तियों को 
उमी प्रधिनियम के द्वारा नियन्त्रित भी किया जा सकता है तथा उनको सम्पन्न 
करने का तरीका भी बताया जा सकता है। स्थानीय सरकार अ्रधिनियंम 
सन्‌ १६४८ के पनुसार स्थानीय सत्ताओ को यह शक्ति सौपी गई है कि वे 
नट्यघर, सम्मेलन-घर एवं नृत्य घर की व्यवस्था कर सकते है। वे साण 
झौर प्रगीत का भी प्रबन्ध कर सकते है!। वे ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था को 
भी सहायता दे सकते है जो कि इन सेवाग्नी को सम्पन्न कर रहा है। कोई 
मी स्थानीय सत्ता इन कार्यो पर कितना खर्च कर सकती है इसकी सीमाग्रो 
वो निर्धारण कर दिया बाता है। यह निधरिश इन स्थानों से होत वाली 
प्रामदवी को देख कर किया जाता है । व्यय को सीमित व रने वाला एक ध्रम्य 
प्रावधान नागरिक रेस्तरा अधिनियम, १६४७ में पाया जाता है। इसके 
अनुसार स्थानीय सत्ताश्रो को रेस्तरा चलाने की शक्ति दी गईं है किन्तु 
उस सत्ता से यह शक्ति छीन ली जाएगी जो कि लगातार सोन वर्ष तब हानि 
उठाती रहे । एक मननरी को यह अधिकार दिया गया है कि यदि बह सोचे 
कि कुछ समय बाद रेस्तरा अपना खर्चा भ्रपनी भ्राय में से तिकाल लेगा तो 
बहू रैस्तरा को जारी रखने की भ्राज्ञा दे सकता है। सन्‌ १६५४ मे मस्त्री से 
सन्‍्दन काउन्टी परिपद को रैेस्तरा चलने से मना कर दिया क्योति उसमें 
नुक्सान हुआ था भौर मन्त्री को यह भरोसा नहीं था कि यदि इसे जारी 
रेज़ा गया तो यह भ्पना खर्चा स्वय निकाल ज्ेगा। प्रधिनियम में यह भी 
कहा गया था कि यदि कसी रेस्तरा की शक्ति छीन ली जाए श्रौर वाद में 
यदि बह बदल जाए तो मन्त्री उत शक्तियों को पुतः वापस कर 
सकता है । 


एक सामान्य प्रावधान के झनुसार कोई भी स्थानीय सत्ता कार्य केवल 
तमी कर सकती है जब कि वह मसन्‍्त्री से स्वीक्षति प्राप्त कर ले | उदाहरण के 
लिए जव व्यय के हेतु घन उधार लिया जाए तो उप्त पर मन्त्री क्री स्वीकृति 
ली शातो है। यहा यह बात ध्यान मे रखने योग्य हैकि मन्त्री के पाय में 
कोई रक्षित भधिकार नही होते जिनको कि बह स्थानीय सच्चामो को सौंप 
सके । इस सम्बन्ध में उसको शक्तिया केवल उन्हीं शक्तियों तक सीमित हैं 


स्थानीय सलाओ के कार्य दर 


जो कि अधिनियम द्वारा स्थानौय सचाओो को सौंपी गई। उदाहरण के लिए 
स्थानीय सत्ता कोई भी भूमि रखने का अधिकार नहीं रखतो जब तक कि 
उसे अपने किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए ऐसी भूमि की आवश्यकता 
न पड़े । यदि कोई स्थानीय सत्ता यह सोचे कि एक विशेष विम्ाग को लेने से 
उसप्ते मविष्य मे लाम हो सकता है या भविष्य में वह उम्के किसी काम में 
आ सकती है तो वह उसे खरीद ले और ऐसा करने के लिए वह मश्ती की 
स्वीकृति मागे तो मन्‍्दी द्वारा या तो स्वीकृति दी नहीं जाएगी और यदि दी 
भी गई तो वह्‌ प्रमावहीन होगी क्योकि मनन्‍्त्री की स्वीकृति के बाद भी उस 
भू भाग को खरीदने का कार्य गैर कानूनी माना जाएगा। मन्‍्त्री को यह 
श्रधिकार होता है कि वह स्वेच्छापूर्ण किप्ती भी शक्ति को बााध्यकारी शवित 
के रूप में परिवतित कर सके । कई बार अ्रधिनियम में भी यह उल्लेख कर 
दिया जाता है कि मन्त्री स्वेच्ापूर्ण शक्तियों को बाध्यकारी बना सके । 


स्थानीय सत्ताश्रो को जो शक्तिया सौंत्री जाती हैं उनमे बहुत कृूछ 
एकरूपता पाई जाती है । इसका कारण यह है कि कई एक विपय जो 
स्थानीय सरकार को भ्रमावित करते हैं, ऐसे होते हैं जो कि सभी प्रकार की 
स्थानीय भत्ताग्रो के लिए सामान्य होते हैं। उदाहरण के लिए इन सभी 
सत्ताप्रो को इस शक्ति की आवश्यकता होती है कि कार्यालय बना सकें, 
स्टाफ नियुक्त कर सकें, समितिया तियुक्त कर सकें, प्रादि-प्रादि | इन 
समी सत्ताओ के सदस्यों की योग्यता, श्रयोगता एवं वेतन, भत्ता आदि 
के बारे मे मी सामान्य प्रावधान हो सकते हैं । यदि इन विपयो के प्म्जन्ध 
मे व्पदस्थापन किया गया ठो विभिन्‍न श्रे णियो वी स्थानीय सत्तप्रो के बीच 
भैदभाव करने का कोई कारण नहीं रहेगा बयोकि उतको झरावश्यकताए 
समान हैं ! किन्तु कई बार ऐसी स्थिति उत्पस्त हो जाती है जब कि हमे 
स्थ नीय जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में विचार 
करना होता है। ये सेवाएं सभी स्थानीय निकायों को समान रूप से प्रदान 
नही की जा सकती क्योकि ऐसा करने से पूर्व सम्बन्धित प्तत्ता की प्लामथथ्यं 
देखना भी जरूरी होता है । सेवाओं की शक्ति को सौंपते समय यह देखना 
जरूरी होता है कि जिस निकाय को शक्तिया सौंपी जा रही हैं कया वह्‌ 
उनको सम्पन्त कर प्राएणा। यह समस्या प्राय. उस्त समय उत्पन्त होती है 
जब कि स्थानीय मत्ताओ्रों के दो वा दो से श्रधिक सूत्र होते हैं। क्योंकि 
जहा फही केवल एक ही सर्वोहिश्यीय सत्ता होती है तो उस क्षेत्र के अन्तर्गत 
भ्राने वाली सारी सेवाए उसी सत्ता को सौंप दी जाठी हैं। उदाहरण 
के लिए काउन्टी बारो का ताम लिया जा सक्रता हैं; किन्तु जब एक 
स्थानीय सत्ता की बनावट मे विभिन्‍न सूत्र श्रा जाते हैं जैसे कि काउन्टी 
जिला और गाव भादि होते हैं तो शक्तियों को उनके वीच विभाजित करना 
जरूरी हो जाता है। 


मुख्य पिद्धात्त यह है कि प्रमुख सत्ता को प्रमुख सेवाओ्रों के संचालन 
के प्रधिकार सौंप दिया जाय क्योकि उसके पास उन्हें सम्पनत करने की 
सामरथथ्य एवं स्रोत होते हैं| दूसरी शोर छोटी एवं कमर महत्वपूर्ण सत्ताओं 
को ऐसे विषयों के संचालन को शक्ति सौंपनी चाहिए जो कि उनके आकार 


रे ग्रेट ब्रिटेन में स्थ्यनीय प्रशासन 


और स्रोधो के झनुकूल हो । यह तिद्धान्त तो उपयुत्तत है किल्तु जब व्यावहा- 
ररिक रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता है तो कढिताई उतन्न होती है । 
विभिन्न स्थानीय सत्ताओं के वीच कार्यो के वितरण की समस्या उस समथ 
प्रत्यन्त सरल हो जाती जब कि कानूनी दृष्टि से एक ही श्रेणी में झाने वाली 
सत्ताओ्रो की जनसझ्या एवं क्षेत्रफल एक जैसा होता किन्तु स्थानीय सत्ताओ 
के बीच प्रदेश एव जनसस्या का विमाजन इस प्रकार नहीं किया गया है । 
प्राकार बी दृष्टि से काउन्टीज अनेक प्रकार की होती हैं, इसी प्रकार जिले 
और गाव मी विभिन्नताए रखते हैं। एक काउन्टी का एक जिला इतना बडा 
एवं महत्वपूर्ण हो सकता है जितनी कि दूमरी जगह एक काउन्‍्टी होती है । 
इन विभिन्नताओ को समय-समय पर स्थानीय सरकार की बनावट में परिव 
तेन बरके ग्र्थात कुछ क्षेत्रों को मिला करके और कुछ को अलग करके कम 
किया जा सकता है किन्तु इन्हे पूरी तरह से समाप्त नहीं क्या जा 
सकता । 


स्थानीय सत्ताओं की बनावट में एकरूपता लाना श्रसम्मव है। 
विभिन्न समाजो को कभी-कमी प्राकृतिक श्रवरोधों जैसे नदी, पहाड, जल 
या जगल आदि द्वारा श्रथया सामाजिक या सास्कृतिक विभिन्नताओं द्वारा 
अ्रलग-झलग किया जा सकता है। इन अवरोधो के प्रभाव को कम जिया 
जा सकता है किन्तु पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सकता। हो सकता है 
कि दो स्थानों की सस्कृति में किसी प्रकार का प्रन्तर न हो विन्‍्तु फिर भी 
उन स्थानों के निवासियों में स्थानीयता की भावना भ्रधिक हो तो थे अपने 
श्रापको भ्रलय इकाई रखने में रुचि छेगे और वे न तो विभाजित होना चाहेंगे 
और न कसी में मिलना चाहेगे। आकार भी किसी स्थानीय सत्ता क 
साभर्थ्य का र॒पष्ड प्रतीक नही बहा जा सकता । हो सकता है कि एक वर्डा 
बस्वा एक विशेष सेवा को सम्पन्न करने में समर्थ हो बिन्‍्तु एक छोटा कर्स्वा 
अपने इतिहास, स्थानीय मावना, एवं परिस्थितियों के कारण उन्ही सेवाभ' 
को सम्पन्न न वर पाये विन्‍्तु फिर भी उन विभिन्न स्थितियों से दोनों को 
समान स्तर मिला हुआ है। यदि कानून द्वारा काउन्टी को कुछ शक्तियां 
सौंपी ज+ रही हैं तो वे शक्व्या छोटी काउम्टी को मी उसी प्रकार प्राप्त 
होगी जिस एक्वार कि एक बड़ी काउन्‍्टी को * यह बहुत सम्मावित है कि बडी 
काउस्टी उत्हे आसानी से सम्पन्न कर सकेगी जब कि छोटी काउम्टी को 
ऐसा करने में कठिनाई आएगी और हो सकता है कि वह असफल रहे । 
प्र मी व्यवस्थापन द्वारा यह भ्रयास क्या जाता है कि छोटे एव फमजोर 
वर्गों को यह शक्ति न सौंपी जाए । 


_ स्थानीय सत्ताओ द्वारा विभिन्‍न प्रकार वी सेवाएं प्रदान ही जाती 
हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओ से सम्बन्धित होने के कारण ये सेवाएं ही 
स्थातीय जनता वो भ्रपने कर्त्ता के श्रस्तित्व वा ज्ञान करातो है। स्थानीय 
सत्ताभो की क्‍या शक्तियाँ हैं, उनके द्वारा कौन-कौन से कार्य सम्पन्न क्यि 
जते हैं, भ्रादि बातों वी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं द्वोती । केवल वे 
ही लोग इनके बारे मे जान पाते हैं जो कि स्थानीय सरकार की व्यवस्था 
में सत्रिय रूप से जुटे रहते हैं ॥ सामान्य व्यक्रित को तो उतका मान तमी 


स्थानीय सत्ताओ के कार्य दे 
होता है जब कि उसे कोई सेवा प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए 
गलियो में चलने वाला व्यक्ति तो केवल यह जानता है कि नगरपालिका 
द्वारा उसके मार्ग मे पडने वाली गलियो के कूडा-मण्डासे को साफ किया 
जाता है। यदि उस व्यक्ति से स्थानीय सत्ताओं के भ्रन्य कार्यो के बारे मे 
पूछा जाय तो वह कुछ भी जवाब नही दे सकेगा; जब कि तथ्य यह है कि 
स्थानीय सरवार निरन्तर जनता की सेवा करती है। उसकी सेवाए व्यक्ति 
के जन्म लेने से पूर्व ही प्रारम्म होती हैं और उसकी मृत्यु के दाद तक भी 
चलती रहती हैं। इस प्रकार स्थानीय प्रकार की सेवाओं का क्षेत्र बढ़ा 
व्यापक है, उनकी कोई सूची नहीं बनाई जा सकती । 


स्थावीय सत्ता के कुछ सामान्य कत्त॑व्य होते हैं । इनका प्रथम मुरय 
कार्य यह है कि जनता को ये उन सेवाओं को प्रदान करे जिनके लिए कि 
इनको कर या रेट के रूप मे घव दिया जाता है । स्थानीय सत्ता को यह शक्ति 
प्राप्त होती है कि वह रेट लागू कर सके और सार्वजनिक घन का व्यय कर 
सके । ससर द्वारा उसे ऐसा करने की शक्ति दी जाती है । इस शक्ति के बिता 
कोई मी स्थानीय सत्ता कार्य नहीं कर सकती ॥ स्थानीय सत्ता का एक 
दूमरा मुख्य कार्य यह है कि क्षेत्र मे रहने वानी जनता की क्रियाग्रों पर 
आरावश्यक्रता के अ्रनुस।र नियन्त्रण रखे ) इस कतंव्य का निर्वाह करने के लिए 
स्थानीय सत्ता उप कानून बनाती है और जो लोग इन काबूनो का पालन 
करने में प्रसफल रहते हैं उन पर दण्ड लगा सकती है। 


स्थानीय सत्ताझो की शक्तियो के बीच विभि्न भ्रत्तर पाये जाते हैं । 
ये अन्तर केवल श्रेणी के भ्राधार पर ही नही होते वरन्‌ एक ही श्रेणी क्री 
स्थानीय पत्ताशों के वीच भी ग्रन्तर रह सकते हैं। इन भन्तरो के कारणो का 
उल्लेष पहले ही किया जा चुका है। इस प्रकार एक स्थानीय सत्ता का स्तर 
आवश्यक रूप से इस बात का एक पूर्ण निर्देशक तहीं बन सकता कि वह 
सत्ता बया कर रही है। ऐसी स्थिति में जब हम स्थानीय सत्ताग्रों के द्वारा 
सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का अ्रध्ययत करें तो श्रेणीबद्ध रूप में हम 
ऐसा नही कर सकते अर्थात्‌ श्रलग-अलग विभाजन करके यह नही कहा जा 
सकता हि काउन्टी परिषद ये कार्य करती है, नगरपालिका बारो परिषद ये 
कार्य करती है प्रोर शहरी या देहाती जिला परिषद ये कार्यो करती हैं। 
एक हो प्रकार की स्थानीय सत्ताग्रो के बीच शक्तियों की विभिन्नता के भ्रति- 
रिक्त स्थानीय सरकार की कुछ सामान्य शक्तिया भी होती हैं। स्थानीय 
सत्ताशरों को नई शक्तिया सोंपी जाती हैं और पहले बिन शक्तियों का ये 
सत्ताए प्रयोग करती थी यदि बे झ्लावश्यक बन जाय तो उनको समाप्त किया 
जा सकता है या उन्हे दूसरे प्रकार की स्थानीय सत्ता को सौंपा जा सकता 
है भ्रथवा स्थानीय सरकार के बाहर के निकायों को वे दी जा सकती हैं। 
य्तेमान क्रवृति के झनुस्तार काउन्टी जिला परिषदें मुख्य-मुख्य सेवाओं को 
काउन्टो परिषद के लिए सौंप देती हैं॥ उदाहरण के लिए प्राथमिक शिक्षा 
का नाम लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त काउन्दी परिपदें एवं काउन्टी 
वारो परिषदें भपनी सत्ता झन्य निकायों को सौंप देदी है। उदाहरण के 


34 ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


हा गैरा के पसारण का कार्य आज कल गैस परिषद हारा ले लिया गया 
हैँ ॥ 
सेवाग्रो के प्रकार 
[ पहल ग३ल्ड ७ ९३०९७ ] 

समद के कानून द्वारा स्थानीय सत्ताओं को समय-समय पर विभिन्न 
शक्तिया सौपी गई हैं । ये शक्तिया जिस रूप मे त्रिकसित हुई उसे च्मिक एच 
वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता | किन्तु फिर भी समय समय पर जिन सेवागो 
का विकास हुआ उन्हें सामान्य विज्येपताओ के आधार पर कुछ समूहों मे वर्गी- 
कृत क्या जा सकता है| मि० पी० स्टोन्स ने इन सेवाओ को चार भमूहो मे 
विभाजित क्या है। उनके कथनानुसार प्रथम समूह वातावरण सम्बन्धी सेवाग्रो 
(प्ारण्णाप्रध्य 0) $८शॉ०८७) का है। वे सेवाए है जो कि पूरे रामाज 
की भलाई के लिए सचालित की जाती हैं और इनका उद्देश्य रहने की 
दशशशाओं को स्वस्थ एवं भ्रानन्ददायक बनाना है । ये लोगों को स मूहिक 
रूप से प्रदान की जाती हैं, ये सेवाये बहुत अनिवार्य होती हैं। पहले इनको 
स्वेच्छापूर्ण लिकापों द्वःरए सम्पन्न किया जाता था। इन सगट्नों में अठारहवी 
शताब्दी के नवोदित वरस्‍्बों के गणमान्य व्ः्क्ति होते थे । यही कारण है कि 
इन सेवां्रो का खर्चा मुख्य रुप से रेट द्वारा दिया जाता है । सेवा के समूह में 
नालो की रचना, नालियो की सफाई, मलियो की सफाई, सार्वजनिक प्रकाश, 
बेकार की चीजो को ठिकाने लगाना श्रादि बातें झ्राती है । 

सेवाओ का दूसरा समूह व्यक्तिगत सेबाग्रो (?2९7९०४७॥ $.7५0७5) 
का होता है। इस समूह मे वे सेवाए झाती हैं जो क्रि भनुष्य के व्यक्तिगत 
लाम के लिये प्रदान को जाती हैं , इस समूह में जिन सेवाओं को समाहित 
किया जाता है बे हैं शिक्षा, ग्रह निर्माण, स्कूलो का मोजन, ग्‌ गे, वहरे, अन्धे, 
श्रगाथ एव वहिष्कृत बच्चो की देखभाल श्रादि | तीसरे प्रकार की मेवाए 
व्यापारिक भेवाये (7794॥॥8 $श ४०४७) होती है | इनरी प्रकृति वाणिज्यिक 
होती है बयोकि ध्त सेवाग्रो के सम्बन्ध मे स्थानीय सत्ताओं को यह प्राशा 
रहती है कि वह उन्हें लाभ के साथ सघालित कर सकती हैं और नागरिकों 
से उसे रेट लेने थी जरूरत नहीं रहेगी । इन रेवाओ बी सामान्य विशेषता 
यह है वि जो लोग इन सेवाओ से फायदा उठाते हैं वे इनके लिये भुगतान 
करते ६ मानों वे इन सेवाओं को किसी ध्यक्विगत सस्था से खरीद रहे हो । 
इस प्रकार वी सेदाओ में हम नागरिक रेस्तरा, होटल, तरण ताल, नागरिक 
रगमच एव नगरपालिका य तायात, उद्यानों आदि को ले सबते हैं । चौथे 
प्रकार की सेवाएं गौर व्यापारिक सेवाएं ॥]४०० वाश्शाएह $67७८०९४ होदी 
है । इस प्रकार थी सेवा्रो पर खर्च होने वाता घन सा्व जनिक कोष से दिया 
जाता है तथा इन सेवाओ पर झनेक प्रत्ार का नियन्‍त्रण एवं. तियमत रखा 
जाता है। इस श्रेणी मे आने वानी सेवाओ के उदाहरण के रूप में माप-तोत, 
भवन विनियमन एवं सफ़ाई श्रादि वो ले मजते हैं । 

सेवाप्यों का स्थानास्तरण 
[ पश्णनथ ण॑ 50 पु 

स्थानीय घता के विभिल्‍त रूपों में सत्ता का रथ'नास्तरण किया झाता 

है । यह स्थामान्तरण छोटी सत्ता से दडो सच्ाप्री को क्रिया जाता है तथा 


स्थानीय सत्ताग्रो का कार्य घ्ध 


स्थानीय मसत्ताशो से केन्द्रीय सत्ताओ को, छोटी सत्ताएं बडी सत्ताप्रो को 
अपने कार्य इसलिये हस्वान्तरित कर देती हैं क्योकि समय की बदतती हुई 
परिस्यितियों भे उन सेवाग्रो का उनके लिए कोई महत्व नही रह जाता । 
ज्यो-ज्यों देश की जनसल्या बढती जाती है और सामान्य संगठन जटिल 
बतता जाता है त्यो>त्थो छोटी सत्ताएं उनके लिए सौंपे गये कार्यों को 
सम्पन्न करने में अधिक से प्रधिक प्रकार्यक्रुशल होती चली बावी हैं । 


जो सेवाए पहले पेरिश द्वारा सम्पन्न को जाती थी वे समय 
गुजरने के वाद काउन्टी जिला परियदों द्वारा ले ली गई ओर पहले जित 
सेवाग्नों वो काउन्टी जिल। परिषद सम्पन्‍्न करती थी उन्हें ग्रव बाउन्टी 
परिषद का उलरदायित्व बना दिया गया है। इस प्रकार की सेवओ के 
उदाहरण के रूप में शिक्षा एवं निर्धन-भ्रधिनियम को लिया जा सकता है। 
शिक्षा सेवा के सम्बन्ध मे सन्‌ १६७० के ग्रधिनियम ने उन पेशरशो 
एज बारोज में स्कूल बोर्ड स्थापित किये जहां कि स्कूलों के लिए स्वेच्छ पूर्ण 
प्रावधान प्रपर्याप्त थे । सन्‌ १६०२ के शिक्ष। ग्रधितियन्म के अनुभार छाटे 
स्कूल बोई क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया । इस अधिनियम के आ्राधीन 
काउन्टी परिषद और काउन्टी बारो परिषदो को स्थातीय जिक्षा सत्ताए 
बना दिया गया। ग्रधिनियम के माग तीन के भ्रनुप्तार व बारोज एवं शहरी 
जिला परिषदों को केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय शिक्षा सत्ताए 
बना दिया गया । सन्‌ १६४४ के शिक्षा अधिनियम के भाग तीन द्वारा 
स्थापित शिक्षा सत्ताग्नो को समाप्त कर दिया। वतंमाव सत्य में स्व नीय 
शिक्षा सत्ताएं काउन्टी परिषदें एवं काउन्टी बारों परियदें है। सन्‌ (६०१ 
के निर्धत कानून अधिनियम ने पेरियो को गरीबो की राहत के प्रश्न की 
इकाई बनाया किन्तु जब सत्‌ १८३४ में इस श्रधिनियम में सशाघधन किया 
भैया तो इकाईयों का रूप बडा कर दिया भया प्रर्थात्‌ पेरिंशों के सध को 
इकाई बनाया गया। सव्‌ १८२६ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने 
पऐेरिशो के सघ को समाप्त कर दिया और नि्ंव कानूत के कार्यो को 
क|उन्टीज तथा काउन्टी बारोज की परिपदों फो सौंत दिया । 


सेवाओं का स्थानान्तरण स्थानीय सरकार से केन्द्रीय सरकार के 
लिए भी क्या गया। जब छोटो सत्ताएं कमजोर हुई तो उतके बड़ 
भाईयो ने श्रपनी शक्ति बढाली । इसी प्रकार से बडी स्थानीय सत्ताओं ते 
भी प्रपने अनेक कार्य केन्द्रीय सरकार शौर सरकारी निगर्मों या राष्ट्रीयकूत 
उद्योगों को सौंप दिए। ऐसा मुख्य रूप से प्त्‌ १६४४५ के दौरान किया 
गया । इस प्रकार के स्थ|नास्तरण के कई एक उदाहरण प्रस्तुत जिए जा 
सकते हैं। इसका सर्जप्रथम उदाहरण सडको से सम्बन्ध रखता है। सन्‌ 
१६६६ के ट्‌ क रोड अधिनियम ने ३६ मुझ्य स्को वो ट्रक रोड कर नाम 
है दिया और उतके उत्तरदायित्दों को काउन्टी परियदों एथ काउन्टी बारों 
से लेकर यातायात मन्त्रालय को सौंत दिया । इन सड़कों की सरचना के 
प्रम्बन्ध मे काउन्डी परिपरदे तथा काउन्टी बारे परिपदें मन्त्रालय के ब्रमि- 
करण के रूप में कार्य करेंगी । सन्‌ १६४६ के ट्रक रोढ प्रधिनियम ने और 
भी बई सडक को ट्र के रोड घोयित कर दिया और'यातायात सन्‍्त्री को यह 
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अधिकार दिया कि वह किसी भी सडक को ट्रक_रोड घोषित कर सके । 
दूसरे, सन्‌ १६२६ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने गरीबों की राहत से 
सम्बन्धित कार्य काउन्टी परिषद तथा काउन्टी बारो परिषद को सौपे।॥ 
वे इस शक्ति का प्रयोग सत्‌ १६४८ तक करती रही जब कि राष्ट्रीय सहयोग 
अधिनियम ने निर्धन कानून को ही समाप्त कर दिया। तौसरे, सभ्‌ १६४६ 
के स्वास्थ्य सेवा अधिनियम ने स्थानीय सत्ता के अस्पतालों को स्वास्थ्य 
बिल से लिए सौंप दिया । चौथे, सन्‌ १६४७ के विद्युत भ्रधिनियम ने 
विद्युत वितरण के उत्तरदायित्व कौ स्थानीय परिषदों से ल्लेकर केन्द्रीय 
विद्युन सत्ता को सौंप दिया । 


कं स्थानीय शक्तियों के इम केन्द्रीयकरणा की प्रवूति का प्राय: विरोध 
नया जाता है बिन्‍्तु कई बार यह अपरिहार्य बन जाता है । स्थानीय सेव।भो के 
लिए व क्षेत्र की व्यवस्थ, का प्रवन्ध किया जाता है क्योकि ऐसा करने 
पर ही वे सेवा के बित्तीय मार को यूहणा कर पातो हैं। बड़ क्षेत्र को 
यह गुविधा रहती है कि बह कार्यों को सम्पन्न करने के लिए ग्रधिक थोग्य 
एवं समर्थ ब्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। इसीलिए बड़े क्षेत्र का 
प्रशामन झधिक कुशलतापूर्वक सचालित होसे की श्राशा रहती है। 
लान्तरण की इस प्रक्रिया मे यह डर रहता है कि छोटी सत्ताएं अपनी 
बहुत सी सेवाग्रो से गचित रह जाए गी और कुछ समय बाद स्थातीय सरकार 
वो क्षेत्रीय सरकार का क्षेत्र सिल जाएगा। ९ 


जिले की कुछ सेवाए' 


[59०96 फडलंद 5लनभ्नंटरड ] 


जैप्ता कि वस्तु स्थिति से प्रकट है कि विभिन्‍न सेवाप्रो को स्थानीय 
सत्ताप्रो के प्राधार पर विभाजित नही किया जा सकता किस्तु फिर मी 
हम क्षेत्रीय प्राधार पर कुछ वर्यीकररम कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम क्र 
प्रोर तो उन सेवाओं को रख सकते हैं जो कि जिले की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
हैं तथा जिले की सत्ता द्वारा सम्पन्न की जाती हैं श्रोर दूसरी श्रोर बुछ 
ऐसी लैवाए हैं जिन्हे क्षेत्रीय महत्व का समझा जाता है। इन सेवाप्रो को 
सम्पन्न करने के लिए पृथक सगठनो की रचना करनी पड़नी है । जहां तक 
जिले वी सेवाप्रो का सम्बन्ध हैं उनके द्वारा प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय विभिन्‍न 
पमस्याएं उत्पन्त की जाती हैं। किसी विश्येप सत्ता के क्षेत्र एवं कार्यों 
के बीच स्थित सम्वन्धो को जानकारों के लिए इन सेवाओं का भ्रध्ययन 
किया जाना उपयोगी रहेगा। इनमे सबसे महत्वपूर्ण सेवा जन-स्वास्थ्य से 
सम्बन्धित है। इस सेवा के लिए स्वास्थ्य के मेडिकल अभ्रधिक/री वी 
भरावश्पक्ता होती है। इसके कार्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि सन्‌ १८६७२ 
से ही बेन्द्रीय रात्वा ने स्थानीय स्वास्थ्य सत्ताओ को एक मेडिकल प्रपिकारी 
नियुक्त करने को बाध्य किया । इस अधिकारी को झावश्यक योग्यताए' भी 
- निश्चित कर दी गई | यह व्यवस्था करदी गई है कि मेडिकल प्रपिवारी 
भपनता सारा समय जन सेवाओं में लगाए गे भौर व्यक्तिगत कार्य, में अपना 
समय नष्ट नही करेंगे ॥ 


स्थानीय सत्ताओं का कार्य ॒ 


जब काउन्टो परिपदों को जन-स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में प्रेरक 
सतताएं बना दिया गया तो यह निर्णय ले लिया गया कि काउन्टो परिषद 
को ही इस बात के लिए उत्तरदायी बनाया जाए कि वह पूरी काउन्दी में 
पूरे समय कार्य करने वाले मेडीकल अधिकारियों की नियुक्तित का कार्यक्रम 
बताएं । जय कमी जिले मे जयह खालो हो तो जिला परिषद पहले काउन्टी 
परिषद और किसी भ्रन्य जिले की परिषद से सलाह लेगी और उसके बाद 
पृषक रूप से भ्रथवा काउन्टी परिषद था ग्रन्य जिला परिषद के साथ सयुकत 
रूप से मेदी कल अधिकारी की नियुक्तित करेगी। मन्त्री को यह झधिकार दिया 
गया है कि पह इस प्रक्रिया का अतिक्रमण कर सके । स्वास्थ्य म्तालय ते 
काउन्टी को इस सम्बन्ध में कुछ और शक्तिया दी । यह बिसा सासास्य कार्य- 
श्रम बनाएं कही मी खाली जगह होने पर हस्तक्षेप कर सकती है और वहा 
नियुक्ति के लिए प्रावश्यक रूप से प्रवन्ध कर सकती है। इससे दोनो ही 
उद्देश्य पूरे हो जाते हैं भ्र्यात्‌ एक नियोजित व्यवस्था प्राप्त-होजाएँ ॥/22%५ 
पूरे समय के लिए सेवाए प्राप्त हो जाएगी; किन्तु इम्र भ्रवह॒थोर में 'जित गे कि 
अपनी स्वतस्त्रता के श्रति खतरा हो जावा है। , #फ्र के 


मउन्टीज ने स्थानीय सरकार के विशास-के, दौरान उन सभी 3 | 
के भ्रधिकार को प्राप्त करते का प्रयास विर्धा जॉ कि जिलो में लि 
काउन्टीज का तक था कि उन्हे श' ॥20 ') सत्ताओं को हः स्‍त 
करने की कचुनी ग्राज्ञ दी गई है। इस अतिरिंका शक्ियों का प्रग्रिम 
विमाजन उत्ही के द्वारा किया जाता [एक काउक्रीय के दरार यो दे 
किए गए और जो सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए धउबफे...विपरीत थे जिनका 
जिलों द्वारा प्रतितिधित्व किया गयः। इसके परिणामस्वरूप झावश्यके जाब 
की गई भौर सघपंपूर्ण सिद्धान्तो के बीच समझौते की व्यव॑स्था का प्रयास 
किया गया । सेवाश्रो का निर्धारण करते समय सामान्यत: जिस सिद्धान्त को 
अपनाया गया उसका वर्णन स्थानीय सरकार पर शाही प्रायोग के ट्वितीय 
प्रतिवेदन मे किया गया है । किसी स्थ,नीय भत्ता को सेवा का उत्त रदायित्व 
झौंपते समय पहले उसके विशेष कार्य की प्रकृति को देखा जाता था जिसे 
कि सौंपा जाता है तथा उसके बाद उस कार्य को प्रशासित करने वाली 
सत्ताश्रो की उपयुक्तता को परखा जाता था। इसके अतिरिक्त यह भी मह- 
त्वपूर्ण माना गया कि कार्यो का निर्धाएण इस प्रकार किया जाए कि प्रशास- 
कीय काउन्टरी में विभिन्न सत्ताओ के बीच सहयोग एवं सदुमावना का विकास 
हो । आयोग का कहना था कि वार्पों के वितरण को परारिभाणित करते समय 
जनमख्या, क्षेत्र, वित्तीय स्थिति एवं कार्यकुशलता आदे का ध्यात रखा जाना 
चाहिए । यहा जिले के महत्व वी कुछ सेवाओरे क, वर्णंत किया ज्ञा सकता 


है। 


स्कून से सम्बन्धित मेंडोकल सेवा को सन्‌ १६४४ तक प्रायमिक 
शिक्षा की समी सत्ताओो द्वारा ्रशासित किया जाता था । काउन्दी परिषद, 
काउन्टी बारो परिषद, नगरपालिका बारो तथा कुछ शहरी जिलो को इस 
सेवा की शक्तिया प्राप्त थीं॥ बाद मे केवल काउन्टी प्ररिधद तथा काउन्दी 
बारों परिषद ही शिक्षा की एकमात्र सत्ताएं बन गई। फलत: काउन्टी 


ट ग्रेट ब्रिदेन में स्थानीय प्रशासत 


परिषदो द्वारा स्कूलो का सचालन श्रपनी विभागीय कार्यपालिका द्वारा किया 
जाने लगा। यह काउन्‍्टी परिषद को स्वेच्छा पर ही छोड दिया गया कि वह 
चाहे तो स्वय ही स्कूल मेडीकल सेवाम्रों का प्रबन्ध करे श्रथवा उतको पूरी 
तरह या झाशिक रूप से समाग्रीय कार्यपालिकाओं को सोंप दे । 


गर्भवती स्त्रियों एव बालकों से सम्बन्धित सेवाओं का प्रशासन सन्‌ 
१६१८ के भ्रधिनियम के भ्रनुसार काउन्टी परिषदों तथा जिला परिपदो द्वारा 
विया जाता था । व्यवहारिक दृष्टि से जिले की सभी सत्ताग्रो के पास इससे 
सम्बन्धित कार्यक्रम होता है। जिया परिषदों मे से लगभग २७६ के पाप्त 
भ्रपना कार्यक्म होता है किस्तु इन जिलो के पास स्कूल सेवाएं नहों 
रहती । १ ग्रप्रैल १६३६ को ३६५ सत्तायें इस प्रकार की सेबाों को 
सचालित वर रही थी। लल्दन का छोड कर समो काउन्टी परिपदे, सभा 
क्राउन्टी बारोज, स्रभी राजधानी वारोज, १५१ गैर काउन्टी बारोज, ५६ 
शहरी जिले तथा ३ देहातो जिले इस सत्ता को सचालित कर रहे थे | सत्‌ 
१६४६ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रधिनियम के आधीन काउन्दी परिषद तथा 
काउन्‍्टी वारोज इस प्रकार की सेवाओं के लिए एकमात्र सत्ता घन गई 4 
वर्तमान प्रवृति इस भ्ोर है कि स्कूल मैडीकल सेवाग्रों को बाल कल्याण 
सेवाभो की और .ग्राकपित किया जाये । 


“जन्म! का झ्मिलेख रखते का कार्या काउन्टी परिषद द्वारा जिया 
जता थर | जिले शी इस कारण को सप्पज्ञ कर रुपते थे। इस घात का 
निर्णय केन्द्रीय सत्ता द्वारा क्या जाता है। इस सेवा का उद्देश्य साल्यितीय 
अभिलेख रखना है । दूसरे, मातृत्व एवं दाल कत्याण सेवाप्नों से सम्बस्धित 
सत्ताप्रो को जन्मों की सूचना देता है। कुछ क्षेत्रों को इस सेवा का उत्तर- 
दायित्व रौपा जाता था यद्यपि दे मातृत्व या शिशुकल्याण सेवा से सम्बन्धित 
कोई भी कार्य नही करते थे। शाही भायोग ने इस सेवा के वितरण है 
सम्बन्ध में कोई सुझाव नही दिया किन्तु उसने वेवल यह कहा कि प्रत्येक 
सूचना की एक प्रतिलिपि शीघ्र ही मातृत्व एवं बालकल्याण सत्ताभ्रों को 
भेज दी जानी चाहिए । १६४६ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा श्रधिनियम के द्वारा 
यह शक्ति काउन्टीज तथा काउन्दीं बारोज को स्थानान्तरित कर दो गई है। 


दाईयो एवं नर्सो के पर्यवेक्षण का कार्यो १६०२ के प्रधितियम के 
भ्रमुसार वाउन्टी परिषदो द्वारा किया जाता था किन्तु ये श्रपनी शक्तियों को 
जिली को हस्तातरित कर सक्रती थी। सन्‌ १६१८ में हस्तातरण की यहू 
शक्ति छीन ली गई किन्तु इससे पूर्व किये गये हस्तातरणो को प्रमावहीन ही 
रखा गया। यदि काउन्टी परिषद केन्द्रीय सत्ता को अपील करें तभी बोई 
परिवर्तन क्या जा सकता था। अ्रधितियम द्वारा काउन्टीज को यह शक्ति 
सौंपी गई कि ये दाईयो (40७४7८5) की प्रशिक्षित करने में सहयोग दें 
तथा इस वार्यें के लिए अनुदान की व्यवस्था करें ॥ १६३६ में इससे सबन्धित 
झ्रधिनियम ने दाईयों के पर्यवेक्षण वां पूरा उत्तरदायित्व काउन्टीन तथा 
काउस्टी बारोज को सौंप दिया । सन्‌ १६४६ के अधिनियम ने इस स्थातान्त- 
"रण को मान्य बना दिया | 


स्पानीय तत्त्ताप्रो के कार्य है 


पृथक अस्पतालो की व्यवस्था के प्रावधान के लिये बड़े क्षेत्र को 
प्राथमिकता दी गई ताकि छूत की बीमारियों के निवास्णा्थ इन अस्पतालों 
की स्याबना के लिए पर्याप्त स्थान एवं साधन पश्राप्त हो सक्रे तथा 
सैवित जनसंख्या भी पर्याप्त हो । यह एक ऐसी सेवा थी जिसे कि बाध्यकारी 
(0ण३8079) होना चाहिये था । १५७४ के जन स्वास्थ्य ग्रधिनियम ने 
इस सेवा को बाध्यकारी नहीं बनाया तथा शहरी एवं देहाती जिलो को इन 
सेव/फ्रो के लिए हम क्षेत्र भाना गया । यह भी प्रावधान रखा गया कि दो 
या दो से अधिक जिले संयुक्त प्रबन्ध कर सके । यदि जिला परिषद द्वारा 
ऐसा नही किया जा सके तो काउत्टी परिषद ह्वारा ऐसे प्रस्पताल खोले जा 
सकते थे झषवा केन्द्रीय सत्ता से यह प्रार्थना की जा सकती थी कि यह 
के क।उन्टी या उसके कुछ माग के लिए इस प्रकार के ग्रस्पतास्त का प्रवन्‍्ध 
करे | 

माप भोर तोल को प्रशासित करने वाले उचित क्षेत्र से सम्बन्धित 
समस्याप्रों के द्वारा मी उन विभिन्न तत्वों को प्रकट किया गया जो कि 
पर्याप्त स्थानीय सरकार के क्षेत्र को समस्याओं में उलके हुए थे । सन्‌ 
१६२६ तक इन विभिन्न तत्वी का प्रभाव यह रहा कि दस हजार से अधिक 
वाली बारो परिपदों को इनका उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस सेवा में तीन 
बातें मौलिक थरी-प्रथम थी यथा सम्मव क्षेत्र पर स्तर की एकरूपत्ता | 
चीजो के खरीदार बाहर से मी आ सकते थे, इसके अतिरिक्त बेचने वाले भी 
बाहर जाकर अपना माल बेच सकते थे जहा कि स्थानोग्र सत्ता का निरीक्षक 
कार्य नही करता । दूसरे, क्षेत्र ऐसा होना चाहिये कि निरीक्षक एवं व्यापारी, 
जो कि स्थानीय पार्पद हैं के दीच ऐसा स्वामी सेवक जैसा सम्बन्ध स्थापित 
न हो जाये कि निरीक्षकों की निष्पक्षता ही खतरे मे पड़ जाये | तौमरे, क्षेत्र 
पर्याप्त बडा होता चाहिए ठाकि सर्वश्रेष्ठ तकनीकी योग्यता वाला स्टाफ 
रखने का खर्चा सहन कर सके । शाही प्रायोग ने बताया कि इस सेवा को 
सम्पन्न करने के लिए काउन्टी बारो तथा काउन्टी बारों परिषद सर्वेश्रेष्ठ 
क्षेत्र है। ये कार्य पुलिस कार्यों से कुछ सम्बन्ध रखते हैं भ्रतः इनको वितरित 
करते समय पुलिस कर््त॑ब्योंका भी ध्याव रखा जाना चाहिए। प्रत्तः यह 
उचित रहेगा कि इस सेवा को काउन्दी परिषद, काउन्दी वारो परिषद तथा 
गैर काउन्टी बारो परिषद को सौंपा जाये जिसके पास प्रृथक से पुलिस सेवा 
होती है तथा जो पहले से ही इन कार्यों को सम्पन्न कर रहे हैं। गैर- 
कांउन्दी वारोज जब कमी यह भ्रनुमव करे कि वे इन कार्यों को सफनता 
पूबंक सम्पन्त नही कर पायेंगे को वे इक्हें काउल्टी परियदों को सौंप सबते 
है। बाउन्टी परिषदो को भी अपने ये कार्य स्वेच्छा पूर्वक जिला परिषदों को 
हस्तातरित करने की शक्ति होनो चाहिये ! 


बारोज तथा काउन्टीज के चीद इसी प्रकार का अवुद्धिपूर्ण प्रवन्ध 
भोजन एवं दवाइयों के प्रशासन के सम्बन्ध में मीथा। इसमें पुनव्यंवस्था 
करने के लिए तोन सिद्धान्तों की आवश्यकता थी भ्रर्थात्‌ एकरूपता, योग्यता 
एवं स्वतन्त्रवा। आयोग द्वारा सिफारिस को गई थी कि इन कार्यों की 
शक्तिया काउन्टी परिषद तथा काउन्टी बारो परिषद को सौंपी जानी चाहिये । 


६6 ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


जिला परिपदो को भी यह अधिकार हो कि वे सीमित भ्र्य में इन शक्तियों 
का प्रयोग हरे तथा काउन्टी परिषदो को यह शक्ति हो कि यदि वे उचित 
समर्के तो जिला परिपदो द्वारा जो व्यय किया गया है उसे प्रदान करदें। 
सन्‌ १६३८ के मोजन एव झपधियो के काजुत द्वारा वाउन्टी दारो परिपदो, 
नगरपालिका वारोज एवं ४० हजार से ऊपर वी जनसख्या वाले शहरी जित्नो 
को इन सेवाशो के प्रशासन का अधिकार सौंपा गया। दे इस अधिकार का 
प्रयोग उस समय तक कर सकते थे जब तक कि मी की रवीक्ति प्राप्त न 
हो जाये । मत्री चाहे तो इन क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार को छीन सकता 
था | साथ ही वह चाहे तो २० हजार की जनसख्या वाले शहरी जिलो को 
भी इस अधिवार को सौप सकता था $ ३ 


शाही आयोग द्वारा अन्य कार्यों के बारे में मी जाच को गई तथा 
स्थातीय सरकार की सेवाओ का वित्तग्ण्य करने के बारे मे अनेक सिफारिसें 
प्रस्तुत की । 
क्षेत्रीय महत्व की सेवायें 
[प06 छक्कत्तं:०5 6 रेट्वॉं००ड क्राः००/३७८९ ] 


स्थानीय सरवार द्वारा सम्पन्न की जाने वाली कुछ सेवाएं क्षेत्रीय 

महत्व बी होती हैं। इनका प्रशासन भी यदि क्षेत्रीय ग्राघार पर ही क्या 
जाये तो अधिक भ्रच्छा माना जाता है। इनमे जिन सेवाओ को समाहित कर 
सकते है वे है जल-वितरणा हालिया नदियों की सफाई, शहर नियोजन, गरृह- 
विर्माए्श, पुलिस, सडक, शिक्षा, विद्यूत, निर्धन सहायता श्रादि-श्रादि । ये सभी 
स्थानीय सरकार की संवाए हैं। ये राष्ट्रीय दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण 
होती है जित्तनी कि स्थानोय दृष्टि से होनी हैं। इनको तबनोकी प्रकार से 
गदित किया जाता है | वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्णा भाग 
होती हैं ग्रतः उनका सगठने एवं प्रबन्ध विशेष रूप में करना होता 
जैमे कि स्थानीय स्तर पर निकायों का नहीं क्षिया जासा। वतंमान ग्रुग में 
ग्रनेक महत्वपूर्ण परिवर्तत हुए जिनका महत्व अनुरूघवीय है। तकतीकी वा 
ठेजी के साथ विकस हो रहा है, सचार के साधन अधिक गतनिवाने होते जा 
रहे हैं. विज्ञान प्रगति कर रहा है, न्याय, क.्यदुशलता एव उभ्च जीवन स्तर 
के मूल्यों के प्रति मारी चेतना जागृत हो गई है। यह सब बातें केवल तमी प्र/प्त 
को जा सकती हैं जवकि प्रधिक जागरूक एवं एक्रूप सरकार केन्द्रीय रूप से 
निर्धारित मिद्धान्तों के आ्रघार पर कार्य बरे। इन सिद्ध 'न्तों को सामान्य रूप 
से नियोजन के रूप मे जाना जाता है। इन सेवाशो को प्रदान ऋरते समय 
इनके क्षेत्र निर्धारित क्यि जा सकते हैं। प्रधामन की दृष्टि से महत्वपूण 
सर्व प्रथम लटय॒ एवं कार्य को समभा ज ता है उसके बाद दनतावट का ताम 
झाता है । संगठन की बनावट तो गोण होती है, इसको उपयोगिता एवं 
सार्थकता भी इस वात पर निर्मर ऋर्तो है कि इसने लट््यी की प्राप्सि में 
कितनी सफतता प्राप्त को ; इसलिए यहा कुछ महंत्वपूर्णों सेवाओ्रों का प्रध्यवन 
विया जाना उपयोगो रहेगा। 

जल वितरण [४४४४ 5ण%5]-- सन्‌ १६४५ ने जत आअधिनियम झे 
पूर्व इस सेवा को सम्पन्न करने के लिए किसी श्रकार का नियोजन नही शिया 


स्थानीय सत्ताओ के कार्य ६१ 


गया था । १८७५ के अधिनियम ने शहरी एवं देहाती मिलो को यह अ्रधि- 
कार सौंपा कि वे अपने जिलो मे पानी की व्यवस्था कर सर्के। सन्‌ १८६७८ 
के अधिनियम में यह कहा गबा कि देहाती डिला परिषदें इस बात की 
निगरानी रणें कि उनके क्षेत्र मे आने वाले प्रत्येक घर पर पानी की व्य- 
वस्था की जा सके । ये क्षेत्र केचमेल्ट के तो (080८0ए6॥॥ 87285) को तुलना 
में अत्पस्त छोटे थे। प्रशासकीय भेद-माव एवं गरड़बडी पूर्ण पर्थव्यवस्था 
को मिटात्रे की गरय से सयुक्त जल-मण्डलो की स्थापता की कई किन्तु 
इनकी मो सख्या कम थी शौर आावश्यकृता को देखते हुए, ये बहुत 
थोडी थी । 

जल वितरण क्य वार्य॑ या तो व्यक्तिगत जल कम्पनियों द्वारा किया 
जाता था अथवा स्थानीय मत्ताग्रो द्वार, किया जाता था जो कि स्वय के वित्त के 
आ्राधार पर स्वयं की योजनाएं बनातों थी। यह व्यवस्था भी ग्पर्याप्त पाई 
गई तथा १६२९ के अधिनियम दारा काउन्टी को इन्हे सहयोग प्रदान करने की 
बात कही गई। प्रत्येक सत्ता प्रायः अपनी ही आवश्यकता भें उलभी रहती 
थी उस भ्रन्य सत्ता के लिए प्रावधान करने का समय ही प्राप्त नही हो पाता 
था। विभिन्न सत्ताम्रो के घीच पर्याप्त समन्वय का भ्रभाव होते के बएरण इन 
सत्ताओ में कई बार सहयोग की मावना का प्रमाव देखने को मिलता था । 
सन्‌ १६२६ के अ्रधिनियम ने जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों को विकसित कर दिया 
गौर इस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में जल-ब्यय को काउन्दी तक बढ़ा दिया। 
स्वास्थ्य मन्‍्नालय मे बड़े क्षेत्रों के समन्वय का कार्य स्म्माल लिया। सत्‌ 
१६२४ में विभाग के अन्तर्गत एक जल पर परामर्धदाता समिति नियुक्त 
की गई | प्रति वर्ष मन्त्रालय के प्रतिवेदन द्वारा परिवर्तत का भामस्त प्राप्त 
होने लगा, इसके बाद भी बुद्धिपूर्ण स्तर को प्राप्त नहीं छिया जा सका। 
इसके लिये एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि समिति को प्रावश्यक समझा गया जो कि 
विभाग एवं जल पर परामशंदाता समिति के साथ मित्र कर कार्य वर 
सके । सन्‌ १६३६ में नौ परामशंदाता समितिया बतायी गई ) इनके अन्तर्गत 
लगमग आधे नगरपालिका उद्यम प्रागये । केन्द्रीय परामर्शदाता जल समिति 
को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता थ। किये क्षेत्रीय समितिया विभागीय 
सम्पर्क रहने पर भी कमजोर पी । इनके कार्यों में देरी लगती थी तथा ये श्रपने 
से बडी सत्ताओ की शुमकामना पर बहुत कुछ निर्मेर रहती थी। सर्वसम्मत 
समभौते के प्रमाव मे उनका कार्य असफल हो गया। 

केन्द्रीय परामर्शदाता समिति ने यह मिफारिश को कि क्षेत्रीय समिति 
को कानूनी रूप से लागू क्ये जा सकने वाले कोटा (0७०७) द्वारा समधित 
किया जापे तथा उनके समापति को मन्‍्त्री द्वारा नियुक्त किया जाये। इन 
समितियों को भपनी कोई मी योजना बनाने से पूव अपने उपयोक्ताओ से 
परामरं प्राप्त कर लेना चाहिए । इनको ग्रपना वापिर प्रतिवेदन प्राम्शंदाता 
समिति को देना चाहिए। इसके मरा रिक्त समिति ने एक महत्वपूर्णो सिफ़ारिस 
यह की कि क्षेत्र की सीमाए पानी स्िएन की सीमाओं के एकरूप होनी 
चाहिए जिसमे कि सम्बन्धित जनसर्या रहती है। मन्त्रो को यह श्रधिकार 
दिया जाये कि वह नियोजन के लिए प्नथवा क्षेत्रो मे परिवर्तन करने के लिए 
से त्रीय समितिया नियुक्त करे। 


श्र ग्रैंट ब्रिटेन में स्थ्यनीय प्रशासन 


सन्‌ १६४५ का जल अधिनियम एक मौलिक प्रकृति का महत्वपूर्ण 
झभिलेख है। इस अधिनियम के झाघार पर स्वास्थ्य मन्‍्त्री को इ गरल॑ण्ड तथा 
वेह्स में जलवितरण की रक्षा, उचित प्रयोग एवं प्रावधान के लिए उत्तर- 
दायी बनाया गया । केन्द्रीय परामशंदाता समिति एक काघूती निकाय बन 
गई तथा जब भी कभी ये दुलायी जाती तो भनन्‍्त्री तक श्रपना प्रतिनिधित्व 
ले जाती थी । इन समितियों मे रथानीय रात्ताओ एवं जल उद्यमों के स्वा- 
मियो के प्रतिनिधि होते थे । मन्त्री को अधिकार था कि क्षेत्रीय समिति को 
वह स्बेच्छा से गठित करे क्योकि वही इसके समापति की निंयुक्रित करता था। 
कस्बा नियोजन [767 ए)आएाएए ]--जब कभी हमको किसी 
कस्बे मे पहली वार ही मकानात बनाने पडे तो अनेक बातो का ध्यान रखा 
जाता है । उस क्षेत्र के हजारो निवासियों के हितों के बीच पारस्परिक सह- 
योग रखा जाता है साथ ही शहर की जनता के स्वास्थ्य, उद्योग, सवार- 
साधन श्रादि वी उचित व्यवस्था की जाती है। इसके लिए गरलिया चौडी 
रखी जायेंगी, मवन श्रधिक ऊचे नहीं होगे, शहर के बाहर और भीतर पार्क 
हंगि, फंक्ट्री क्षेत्र को बस्ती से अलग रखा जायेगा ताकि उनका शोर-गुल एवं 
घुआ खराब प्रसर न डाल सके । ये सारी बातें ब्रटिश राजनीतिज्ञों के ध्यान 
में सन्‌ १६०६ तक नहीं भाई फाइनर के कथनानुस/र उल्नीसवी शताब्दी में 
उनके हारा जिन क,नूतों को पास किया गया वे एसे थे जैसे कि मानों केवल 
दे ग्रपनी निद्रा में ही बाते कर रहे हो । * उस काल में जो विभिन्‍न वानून 
पास विये गये उनकी १६२५ के मगर नियोजन कानून (40७7 4णासाह 
8० ० ]925) में सझ्ाहीक़ृत कर लिया गया। बारो, शहरी जिले एवं देहाती 
जिलो को कार्य-क्म बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने की शक्ति प्रदान की 
गई। १६२६ में वारोज था बीस हजार वी जनस ख्या वाले शहरी जिलो के 
लिये यह जरूरी बना दिया गया जि वे कार्य-क्रम बनाये तथा उसे बनाने के 
बाद सन्‌ १६३४ दक स्वास्थ्य मन्त्रालय को प्रस्तुत कर दे ॥ 


विकास कार्य के लिए जो ये पृथक इकाइया बनायी गई उतको 
प्रशासन वी दृष्टि से अत्यग्त छोटा माना गया | वें कई बार तो एक नस्‍्तरे 
से काफी दूर होती थी । इन स्वतन्त नामियों द्वारा समस्त क्षेत्र पर उत्तर 
दायित्वपूण नियन्त्रण नहीं रखा जा सका। ऐसी स्थिति मे विसी 
क्षेत्रीय सत्ता बी आवश्यकता का अनुमव क्या ज'ने लगा | कानून के भनु- 
सार सयुक्त समितियों का प्रावधान रखा गया । ये समितियाँ केवल परामश* 
दाता थी नति वानूनी शक्तिराम्पन्न संयुक्त तिकाय। इन रामितियों के 
कार्य में एक कठिनाई यह थी कि वाद्धित सड़क जो कि क्षेत्र में एक लिशेष 
जिले की हो सेवा नहीं करती, व। खत्चं किस भ्रवार वितरित किया जायेगा। 
शाही झायोग के सम्मुख मि० पि्डर (९ एए0०5) ने कहा था कि 
क्षेत्रीय सत्ता क्षेत्र 'क' मे एक सडक के लिए यौजना बना सक्‍तो है. विन्धु 
क्षेत्र 'ख' वी जित्रा परिषद यह कह सकती है कि 'हम सटक नहीं चाहते, हम 
इसे अपनी योजना में रखेंगे ।/ तब क्षेत्र सत्ता क्‍या करेगी ? वे तुरना ही 
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स्थानीय सत्ताग्रो के कार्ये ३ 


कठिनाई मे पड जायेंगी; उनको कोई शक्ति नही रहेगी और परिणामस्वरूप 
समग्र क्षेत्र को इससे हानि होगी । 


शहर नियोजन सत्तायें जब कुछ समय त्तक भ्रकेले रूप मे कार्थ करेगी 
तो वे निराश हो जायेगी । वे एक निश्चित चौडाई वाली सडकों की 
योजना बनाये गी और उनके सीमावर्ती इलाकों मे सकडी सड़के है, वे अपने 
घरों के लिए नालो का प्रबन्ध करे गी त्तो पड़ोसियों से भगई ज्त्पन्न हो 
जाये गे, जब कमी वे अपनी घनो आबादी के विस्थापितों के लिए जगह 
चाहेंगे तो पडौसियो के साथ उतका मतभेद बढ़ेगा। इस प्रकार इन मुक्त 
प्रबन्धों के मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइया उत्पन्न हो जाती है प्त- यह 
उपयोगी रहेगा कि एक क्षेत्र के लिए स्वय की कार्य पालिका सत्ता बनायी 
जाये। सम्मावित रूठिनाई की स्वाभाविकता का वर्ण ने करते हुए स्वास्थ्य 
मनालय ने यह बताया कि योजना की क्रियान्विति सामान्य सह कानूनों तथा 
सफाई प्रशासन से इस प्रतार सम्बन्धित है क्रि इन वार्यों के किसी भी 
गम्भीर क्रायाखयत से अतिराव एवं भ्रम पैदा होने का भय रहता है । दुसरे, 
यदि इग नियम का सशर्त पानन किया जाये तो यह पार (' भी घन 
सकता है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि योजना मे पर्याप्त महत्व बे 
कार्यों को किसी एक जिले के लिए रखा जाये जब कि यदि उसे भ्रन्य डिले के 
लिए रखा गया होता तो ग्रधिक लामदायक होता । इस प्रकार की कठिनाइयों 
से बचने के लिए समिति ने एक जटिल सपीय व्यवस्था का सुभाव दिया । 
उसने बताया कि यूहनिर्माण एवं शहर नियोजन के वार वे बीच पर्याप्त 
सम्बन्ध रखा जाये । 


सन १६३२ के शहर एवं देश नियोजद अधिनियम ने क्षेत्रीय नियो- 
जन वो क्‍ई प्रयासों से सरल बना दिया | भ्रव॒ जिला परिषदें नियोजन के 
अपने कार्यों को काउस्टी परिषदों को सौंप सकती थी। दूसरे, प्तयुक्त समिति 
दी निर्मायकर सत्ताग्रो के बीच खर्च का वितरण अब लोचभीन बता दिया 
गया ॥ तीसरे, मत्री को यह शवित दी गई कि वह प्रपनी श्रोर से पटल करके 
संयुक्त समितियों वी रचना के लिए आश्ञायें जारी कर' सके। प्रव भो न्यो- 
जन वा भुण्य दायित्व छोटी स्थानीय सत्ताशो पर ही छोड़ दिया गया क्योकि 
मन्त्री को हस्तक्ैय करने योग्य समय ही नही मिलता था। इस दिशा में को 
गई प्रगति वी गति धीमी थी । स्थानीय सत्तायें योजना तो बनाती थी किन्तु 
उनका राष्ट्रीय आवश्यकताओशो एव. प्रडोसियो के तियोजव से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता था । 

यह स्पष्ट था हि वियोजन के क्षेत्र इस सद्ष्य की दृष्टि से दित्तीय 
ब्यय की दृष्टि से, पूरे राष्ट्र की श्रावश्यकताओ को दृष्टि से तथा उसके कसी 
मी क्षेत्र की दृष्टि से झन्यन्त छोटे थे ! यदि नियोजन के द्वारा समग्र राष्ट्र के 
हित की साधता करनी है तो यह जरूरी हो जादा है कि प्रत्येक स्थानीय सच्चा 
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को एक राष्ट्रव्यापरी साथे मे ढाला जाये | इसके लिए बुद्ध मौलिक सिद्धान्त 
बनाये ही जा चुके हैं जैसे-भूमि का कृषि के लिए तथा उद्योगों के लिए प्रयोग, 
प्रौदोगिक तकनीक पर आधारित शहर का झाकार एवं स्थान, औद्योगिक 
विकेन्द्रीकृरण की सम्भावनाये, स्वास्थ्य, सुविधाये, गृहनिर्माण एवं चनता के 
यातायात की सुविधायें श्रादि | प्रत्येक सत्ता जिसका सम्बंध नियोजन से था 
तढु यह ज्ञानती थी कि उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा उसका प्रमाव 
प्रदौसियो पर ब्रवश्य पढ़ेगा। ५ 

असल में नियोजन की समस्या को अत्यन्त सरल करके देखा गया तो 
क्षेत्रीय परियद मुख्य नियोजन सत्ता बन गई। क्षत्र को मुख्य आवश्यकता्रो 
को पूरा करने कय कार्य इसी के द्व'रा किया जाने लगा। कसा एव देश के 
नियोजन पर जो अधिनियम मन्‌ १६४७ में बनाया गया उसकी मुख्य विशेष- 
तायें तीन थी । प्रयम यह कि सभी स्थानीय नियोजनों को राष्ट्रीय हित की 
दृष्टि स किया जाना चाहिए किन्तु टसे स्थानीय जनता के ज्ञान एवं पहल 
पर प्न धारित रहता चाहिए । दुसरे नियोजन झ्रव एक विधायी कार्य बन चुका 
है यह अवाछनीय विकास के लिए एक अवरोधक मात्र नही है । तीसरे, भ्रव 
मुआ्रावजे की कठिताई को प्र यः समाप्त ही कर दिया गया है। 


गजकन नियोजन का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल एक ही मंत्रालय 
प्रथात्‌ शहर एवं देश नियोजन मंत्रालय पर ही झा पड़ा है। स्थानीय स्तर पर 
पियोजन वी शक्तितया जिले से काउन्टीज के और काउन्टी बारोज को सौंप 
दी जाती हैं। इससे नियोजन के लिए बर्ड क्षेत्र प्राप्त हो जाते हैं किननु 
मत्री को यहू भी शक्तित प्रदान की गई है कि वह यदि उचित समझे तो इने 
क्षेत्रों को भी परस्पर मिला दे । नियोजन के सम्बंध में पहल उत स्थानीय 
मत्ताप्रों द्वारा की जानी चाहिए जिनको कि अधिनियम के पास होने के तीन 
सात ने ब्ल्तगंत योजना बनाकर मतलय को भ्रस्तुत करनी हैं। इन योजवाप्रो 
तापार पर कोई कार्य क्या जाये इससे पहले इन्हे मत्नालय द्वारा 
स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके बाद ही स्थानीय तत्तायें इनके अवुसार 
व्यवद्यर कर सकती हैं । 
मंत्रालय को यह शक्तित त्राप्त है कि वह किसी भी क्षेत्र को एक नये 
कस्बे के लिए स्थान घोषित कर सकता है। इसको बनाने एवं नियोजित करने 
के लिए यद एक अस्थायी विकास निगम को नियुक्ति रूर सकता है। यह 
निगम भपने किसी काम के लिए भूमि को भावश्यक रूप छे ले सकती है। 


पुलिस सेवायें [70,० 567०७ ]--सन्‌ १६१८ में इज्जुल॑प्ड तथा 

वैल्म में लन्‍्दन के बाहर १ 5६ झलग-अलग पुलिस सत्तायें थी | काउन्टीज में 

*ैंष,धी तया १२८ काउन्टी दारोज में थी। प्रथम को वाध्यकारी रूप से 

उन १८५६ के अधिनियम द्वारा स्थावित क्या गया था श्रौर काउन्टो वारोज 

मे।इसे १८३५ के नगर निगम अधिनियम तथा १८८२ के प्रधिनियम द्वारा 
स्थापित किया गया ॥ 

पुनिप्त सेवा में बरती गई स्वतश्रता, मितन्ययता एव कार्यकुशलता के कारण 

एक हानिकारक तथ्य थी। बलग-प्रलय संगठित की गई पुलिस सत्ता वंसे 

कम होती थी किन्तु उसके भवन एवं प्रशासन पर हो भी खर्च द्वोता या वह 


स्पानीय सत्ताओो के कार्य ढेर 


झनुपात मे बहुत अधिक था। छपेटी सत्ताओ वी छ्यवस्था के कारण अनेक 
सेवी वर्ग सम्बधी समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती थी भ्रर्थात्‌ उनको भर्ती, प्रशिक्षण, 
व्यापक झनुमव आदि को पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जा सकती थी न 
ही पदोन्नति एवं स्पानान्तरण की सुविधायें प्राप्त हो याती थी । इसके झति- 
रिवित यदि कमी पुलिस शक्ति को एक स्थान पर केम्द्रित करने की आवश्यकता 
पड जाती तो वह भी सम्मव नहीं था । एक छोटे क्षेत्र का यह लाम श्रवष्य 
था कि ग्रधिकारी एव जनता दोनो ही अच्छे प्रशासन की दिशा में एक होकर 
कार्य करते थे। किन्तु कठिनाई तो उन सगठित अ्रपराधियों के सम्बंध में 
उत्पन्न होती थी जो क्रि स्थानीय सरकार के अधिकारों के प्रति कोई सहा - 
भूति नहीं रखते थे तथा स्थानोय सत्ता की द्वोटी, स्वतत्र एवं परथक पुलिस 
शक्ति जब तक कुछ करने का प्रयास करती तब तक वे लोग क्षेत्र को छूटकर 
जा भी चुके होते ये । 


सगठित प्रव्यवस्था को मिटाने के लिए १८६० में पुलिस प्रधिनियम 
पारित किया गया जिसके अनुसार स्थानीय सत्ताझ्ो को झ्रावश्यक्ता के समय 
परस्पर व्यक्तिगत उधार देन व सेने की शकित प्रदान की गई। यह व्यवस्था 
कई कारणों से सफल न हो सकी | प्रथम करण यह था कि एक पुतिस सत्ता 
को बई एक स्थायो समभौते करने होते ये । ऐसा न करने पर यह सम्मव था 
कि जिन सत्ताओं के स्ताथ समभौत। किया गय! है उनको स्वय ही प्रतिरिवत 
व्यक्तियों की प्रावश्यक्षता है भ्रववा समय पड़ने पर वे प्रदान ती कर सके । 
दूसरे, प्रावश्यक्षता पड़ने पर व्यक्तियों को भेजने के प्रश्त पर पुलिस सत्ता की 
स्वोकृति लेता जरूरी था भौर इस कार्य में पर्याप्त समय लगता था।। तीसड़े, 
पनेक पुल्रिस सत्तायें इस प्रकार का समभौता करने मे कक्‍्तराती थी। ऐसे 
बहुत कम पभ्रवपतर भ्राते थे जबकि वे इस प्रकार के समझौते करती हो । इसका 
मूल करण गह था कि इन सत्ताझो कोम्देव ही यह मय रहता था कि उनसे 
किसी भी ऐसे समय सह यता माग्री जा सक्ती है जदकि वे ऐसा कर सकने मे 
असमर्थ हो । चौथे, पुलिस मत्तायें इस प्रकार की पारस्परिक सहायता के मूल्य 
पर एक्मत नहीं हो सकी । डेसवॉरो (0०9५70५१॥) प्रतिवेदन में यह सभाया 
गया था कि स्वयं गृहविमाग इस सम्बंध में मानक शर्ते एवं दशायें तय 
करे | यह सव॒ १६१६ के प्रधितियम एवं १६२० के नियम तया आदेशों के 
द्वारा किया गया | जब छोटे बारोज को पुलिस सत्ताओं को मिलाया गया तो 
छोटी मत्ताग्रो द्वारा इस दात का विरोध किया गया । यह कहा गया कि एक 
सशकत प्रशासन के लिए स्थानीय ज्ञान का होना जरूरी है। स्थानीय नियत्रण 
से यह सम्मव बनता है कि क्षेत्र की विशेष पमस्याप्रो की श्रोर प्रधिक ध्यान 
दिया जा पके । दृरस्थ सत्ता के द्वारा प्रबन्ध क्या जाना उचित नही है । 


मम्तिति द्वार यह हिफारिश की ग्ई कि छोटी बॉरों शक्तियों को क, उ- 
नदी का सत्तागो में मिला दिया जाये। वैसे समिति यह चाहती थी कि वारो की 
पुलिस के लिए एक लाख से मधिक पुलिस सत्ता की सोमा रखदे किस्तु मिर भी 
प्रशासतरीय सुविधा की दृष्टि से उसने केवल गैर काउन्टी बारोज की पृथक 
पुलिस सत्ता को समाप्त करने की बात कही । क्िसों काउन्टी बॉरो मे उस 
समय तक कोई नई सत्ता स्थापित नही होनी चाहिए जब तक कि गृह विभाग 


६६ प्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


के कार्यातय को यह सहठ्ोप न हो जथये कि प्रेथक सत्ता की स्थापना के फल- 
स्वकप निश्चित प्रशासकीय बाप प्राप्त हो सक्रेगा। उसने यह्‌ सिफारिश की कि 
सवन्ध का प्रस्तार करने से व्यवस्था मे कुछ लाभ हो सकता है, इसके लिए 
काउन्टी की कूछ छोटी सत्ताओं को समूहीकृत कर दिया जाये । इन सिफारिशो 
के परिणामस्वरूप भी परिस्थिति क। सामना नही किया जा सका अतः 
समिति ने भर्ती, गनुशायन, प्रशिक्षण एवं वेतन झादि के बारे मे नियमों को 
प्रभावीकृत करने के लिए भी सिफारिश की । पुलिस व्यवस्था की प्रुनर्स्थपना 
के बाद छोटी सत्ताओ को मिलाने की नीति का पोलन किया गया । सन्‌ 
१८८२ भें छाटे बारोज मे प्रथक-सत्ताओ की/सख्या को बम करने के लिए 

यह व्यवस्था की गई कि किली भी नये बारो को पृथक पुलिम सत्ता रखने की 
इजाजत ने दी जध्ये जब तक कि उसकी ग्ावादी बीस हजार से अधिवा न 
हो। गह-मत्रालय हारा भी यह शर्त रखी गई कि बॉरो को अ्रपनी शवित 

काउन्टी के साथ एकीकृत कर लेनी चाहिए'। १८८८ तक जो ५७ बारोज 
बनाये गये उनमे से केवल सात को ही नयी पुलिस सत्ता की श्रनुमति दी गई । 

(८5८७८ के भ्रधिज्ियम में यह व्यवस्था की गई कि उन समो वॉरोज को पुलिस 

शक्ति १८८१ में काउन्टी की शक्ति के साथ मिला दी जायेगी जो कि दस 

हजार से कम जनमख्या रखते है । 


मितव्ययता_ एवं पुलिप क्यकुशलता के विचार से प्रभावित होकर 
सन, १६३२ में पुलिस सत्ता के सुक्तीकरशा पर एक प्रवर समिति की 
स्थापना को गई। इस सरततिति के प्रतिवेदन को पुलिस क्षेत्रों की समस्‍या 
पर सर्वाधिक प्रशसनीय विश्लेषण समझा जाता है | इसमें बताथा गया 
कि क्षेत्र प्रनेक होने के कारण अनेक प्रकार की जटिलताये पैदा हो जाती ९। 
उनके ठीच सीमा बन्धन लगाये पर ल्थिति और मी झधिक खराब हो जाती 
है। दसके बीच परस्पर सहयोग स्थापित करने के बाद भी इनकी कमजोरियों 
को दूर नहीं किया जा सकता । पर 


पुलिस सेवा मे प्रशिश्षण केयल तमी ठीक भ्रकार से प्रदान किया जा 
सकता है जबकि क्षेत्र का आकार पर्याव्त हो । छोटे क्षेत्र भे यह बड़ा कठिन 
होता है कि व्यक्तिगत पक्षपातपूर्स भावनाओं को रोका जा सके । इगके 
अतिरिक्त जब झनुशासनात्मकू कार्यवाही करते हैं उस समय मी यही दृष्टि-, 
कोण रहता है। अतीत की तुलना में टेलीफोनो के काररा अधिक पक्षपात 
एव भ्रमाव के लिए अवसर हो गये हैं । वारोज के प्रतिनिधियों मे उन तकोँ 
का विरोध किया जो कि विलीनीकरण का पक्ष ले रहे थे । उनका कहना था 
कि गृह मवालय द्वारा जो समस्तय स्थावित किया जा रहा है यही पर्याप्त है । 
इसके अतिरिक्त वाउन्टी की पुलिस शक्ति का प्रशासन भी कुछ भ्रधिक उच्च 
नही कहा जा राकवा, बह बारोज के प्रशासन सै श्रेष्ठ नहीं या। गे रकाउन्टी 
बारोज ने यह शिकायत की कि उनका काउन्टी परिण्दों मे बहुत थोड़ा मक्षा 
प्रतिनिधित्व है। वे काउन्टी परियदों को रेटों के सप मे जो घन देती हैं 
उसकी मात्रा उनके द्वारा प्राप्त सैवाझो से पर्याप्त अधिक है ॥ उनका तक 
था कि उस निकाय का नियन्त्रण प्रधिक प्रमावशील रहता है जो कि 
शिकायत करने की दृष्टि से नजदीक है तथा जनता में झ्धिक विश्वास प्रोरित 
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कर सकता है । एक दूरस्थ एव अज्ञात परिषद द्वारा यह सब नहीं किया 
जा सत्ता । 

गृह मत्रालय ने उन सभी वारोज की पुलिस शक्ति के विलीनीररण 
का सुभाव दिया जिनकी जनसख्या ७५००० मे नीची थी। कास्खटेबुलो के 
निरीक्षक इस मत से सहमत थे। १६४६ के पुलिम प्रधिनियम द्वारा 
सयुक्तिकरण के सिद्धान्त को और भी आगे ले जाया गया । एक अपवाद को 
छोडकर ४६ गैर काउन्टी बारो पुलिस शक्तियों को समाप्त कर दिया ग्या। 
अ्रधिनिय्म ने गृहसचिव को यह अधिकार दिया कि वह क्षितनी ही सत्ताग्रो 
के पुचिस निकायो को मिला सके । इस प्रकार के बिलीतीकरण में कुछ 
शर्ते रखी गई । प्रथम तो स्वेच्छापूर्ण ति तीकरण का प्रयास किया गया 
किन्तु यह सफल न हो सका। दूसरे, ज कही कोई स्थानीय सत्ता यदि 
विलीमीकरण का विरोध करे तो गृह र ५वव इस सम्बन्ध में जाच कर सकता 
ध,। इस सत्य का वाामन्स समा में विरोध किया गया और अन्त -ढसे 
सशोधनकरके स्वीकार कर दिया। इस सशोधन के अनुग़ार" कोई: त्मी 
काउस्टी परिषद यः काउन्टी बारों परिषद जिसकी सल्या ए# ला या 
इससे अधिक है उसे उससे (उच्च सत्ता) साथ मिलने के ९ लिए बाध्य नही 
किया जा सकता था । 


शिक्षा [छत0९४४००]--सन्‌ १६७० में परशयर्मिक जिक्षा के सम्बन्ध 
मे भ्रधिनियम पास किया गया । इससे पहले कि 7 इन कोई स्थानीय प्रशाक्षद 
नही था। शिक्षा व्यक्तिगत उद्यमो एवं धार्शिकै्सेमाडो के.हाथ में थी, 
किन्तु फिर भो राज्य द्वारा अनुदान देकर शिक्षा सः यम की सहायता की 
जाती थी। इसके स।थ ही सन्‌ १८३३ तक राज्य उसके प्ियमत 
एवं नियत्रण का कार्य करती रही । इसके बाद शिक्षा के सबध मे एक के 
बाद एक सार्वजनिक प्रावधान रखा गया। १८७० में शिक्षा सबन्धी कार्य 
स्कूल थोई को सौंप दिए णए। १६०२ मे जब कि प्रशासन का क्षेत्र बदल 
गया ता इ गलेंड भौर गेल्स को २५६०स्कूल वोर्डों द्वारा प्रशसित किया गया | 
उस समय तक शहरी जिले सार्गजनिक रूप से स्थापित नही हो सवते थे। इस 
प्रवार दुछ भ्रपवादों को छोड़ कर भ्रन्य क्षेत्र चहुत छोटे थे। १८८६ और 
१८६१ के तकनीकों निर्देश अधिनियमों ने काउन्टी परदिददों और काउन्टी 
बरो परिषदों त्या शहरी जिलो को कुछ सीमित शक्तिया दी । १६०२ में जो 
शिक्षा सम्बन्धी विकास किया गया उसमे वैज्ञानिद् रूप से विचार करके 
काउन्टीज तथा काउन्टीज दारोज को सभी प्रकार की शिक्षा के लिए 
उत्तरदापी बनाया । किन्तु छोटे बारोज त्या शहरी जिलो में जो सत्ता 
पहले से ही कार्य कर रहो थी बह अपनी शक्ति को छोडने के लिए तैयार नहीं 
थी। उनका तक था कि स्थानीय रुचि, ज्ञान एवं व्यकितिगत सम्पर्क बनाए 
रखने के लिए यह बरूरी है कि क्षेत्र छोटा होना चाहिए। परिणाम- 
स्वरूप समफौतेपूर्ण दृष्टिकोण अपनाये गये । प्रायमिक छिक्षा के लिए 
काउस्टी परिषदों को सत्ता बनाया गया, साथ ही काउन्टी बारोज और 
दस हजार से प्रधिक की जनसस्या वाले ग्र काउन्दीज फ्लो मी यह शक्ति दी 


गई ! प्पिनिप्रम के अनुसार वासेज तथा शहरी जिले झपनी सत्ता छोड़ 
सकते ये । 


ध्द ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


उच्च शिक्षा काउन्टी तथा काउस्टी बारोज के हाथो मे सौप दी गईं। इनमे 
५८ शहरी जिला परिपदें मी थी। १६०२ के भ्रधिनियम के अनुसार बारोज 
तथा जिले श्रपनी शक्तिया काउन्दी के लिये दे सकते थे किन्तु व्यवहार मे 
इस प्रावधान का प्रयोग बहुत कम हुआ । जिन सत्ताग्ों ने अपनी शक्ति 
त्याग दी वे स्वय_ तथा काउन्टीज दोनो ही इससे लामान्वित हुए क्योकि बड़े 
क्षेत्र में अध्यापक मोग्य मिल सकते थे भौर उसमे प्रति ब्यनित खर्चा भी कम 
झाता था । कुछ काउन्टीज ग्रपनी शक्ति को उच्च शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा 
के बारे मे शहरी परिषदों को सौंप सकती थी । काउन्टी बारो के माध्यमिक 
स्कूल जब अपना प्रबध करते थे तो वे काउन्टीज का उपयोग करते थे । इससे 
काउन्टीज को यह मय हुआ कि कही उन पर काउन्टी बारोज का अधिकार 
ने हो जाए। विभिन्न अधिनियमो में श्रनेक स्थानीय सत्ताओ को मिलाने वी 
व्यवस्था वी गई थी। १६१८ के अधिनियम ने परिषदों को इस योग्य 
बनाया कि वे क्सी भी कतंब्य एवं शक्ति के लिये आपस मे मिल सकें। 
इन प्राधघानों का भी अधिक प्रयोग नहीं किया गया। कुछ काउच्दीज में 
संगठ का दोहरापन पूर्ण रूप से किया गया । ज्यो-ज्यो दोहराव हुआ स्यो-दयो 
अमभेक गम्भीर समस्याएं उठती गई | 


१६४४ के शिक्षा अ्रधिनियम के द्वारा काउन्दी और काउन्टी बारो 
परिपदे एकमात्र शिक्षा सत्ताए बन गई । इस प्रकार १६६ सत्ताप्रो का 
अस्तित्व समाप्त हो गया । इन सत्ताो के बीच समभीता करने के लिए तथा 
इनके द्वारा किए गए कार्यों की उपयोगिता की हानि को पूरा करने के लिये 
अधिनियम में कुछ प्रावधात रखे गए। इनमे प्रथम यह था कि जहां वही 
काउन्दी बारोज या काउन्टी परिपदें बहुत गरीब हो और भ्रकेली रहकर ये 
न कर सके तो वे एक ही सयुवत शिक्षा मंडल में मिल सकती भी | दूमरे, 
काउन्टीज के क्षेत्रों को सम्माग।य कार्यपालिका क्षेत्रों में विभाजित करना था 
जहा कि सम्मागीय कार्यपपालिका को शिक्षा सम्बस्धी समी शक्तिया प्रत्यायो- 
जिन वी जा सकती थी । केवल कर लगने या उसे इकट्ठा करने की शक्ति 
नही सौंपी जा सकती थी । तीसरे, साठ हजार से अघिक जनसहमा बाले 
बारोज या जिला परिषदें यदि अपील करें तो उनको उक्त विमाजन से मुक्त 
किया जा सत्ता था और वे छोड हुए जिले बन सकते ये । 


सइके (प्लां्राण४95५):--१८६२ तक सडक का प्रशासत दो सत्ताप्ों 

द्वारा क्या जाता था।ये थी टर्नप्राइफक न्यास (परणाशए 6४ 7४०9/) श्रौर 

व्यवितगत पैरिसें ॥ सन्‌ १८६२ के अधिनियम मे, पेरिसों को, सडक जिलों 
(प्रा&0७४०५$ 0!8ग्र4) में समूदीकृत होने के लिए शक्ति प्रदान की । कुछ 

समय बाद रेलों के साथ प्रतियोगिता होने के कारण झौर कामून द्वारा व्यवस्पा 
“करने के कारण टर्नेपाइकन्यास को समाप्त कर दिया गया। हैदछ८मे 
“सडको वो जिलों का उत्तरदायित्व दिया गया। तमी यह भी निश्चित 
' फर दिया गया कि मुख्य सडव क्‍या है भोौर उसी के ग्राघार पर उसे भ्रमुदान 
प्रदान किया जा सके । १८८२ के बाद केन्द्रीय सरवार सड़क सत्ताग्रो को 

पनुदात देने लगी॥ १८८८ के स्थानीय सरकार भधिनियुम ने काउन्टी १रिषद 

को यहू उत्तरदायित्व सौंपा कि वह काउन्टी वी सभी मुख्य सडको की रचना 
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कराये । किन्तु यदि शहरी सत्ता यह चाहे कि अपने क्षेत्र की सडक की रचना 
बह स्वय ही करे तो उसे ऐसा करने का अधिकार था झौर उप्तका खर्चा 
काउन्दी परिषद द्वारा ही दिया जाना था| दूसरे, काउन्टी परिषद मुख्य सडक 
मी सरचना के लिए किसी भी देहाती या शहरी सत्ता से ठेका कर सकती थी। 
उसके व्यय-भार काउन्टी परिषद को उठाना पडता था। शेष सडके बारोज 
एन जिलो के प्रषिकार दोत्र मे श्राई $ उस ध्यवस्था के मुख्यतः दो दोष थे । 
प्रथम यह कि काउन्टो बिना किसी बाहरी प्रतिबन्ध के ही इस बात का निर्णय 
करती थी कि कौनसी सडक मुख्य सडक है | इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक 
काउन्टी में सडक के प्रशासन के सम्बन्ध में पर्याप्त भिन्‍नता रही । दूसरे, ऐसी 
कोई सत्तः नहीं थी जो कि जिलो की नीति के बीच समन्वय स्थापित कर 
सके । यही कारण है कि राष्ट्रीय आघार पर सडको के प्तम्बन्ध भे कोई एक 
जैसी मीति न प्रपनायी जा सकी । 


काउन्टीज, बारोज तथा जिलो के बीच लगातार इस आधार पर 
संघर्ष बना रहा कि सड़कों पर वे स्वय ही नियन्त्रण रखे ताकि उतके स्वय के 
स्थानीय लक्ष्य आसानी से पूरे किये जा सके। जब कभी सडके जिलेसे 
काउन्दी को दी जायें भ्रषवा वे बारो प्रतार योजना में ग्रा जायें तो जिलो को 
उनके व्यय से मुक्त किया जाये तथा उनके लिए मुप्रावजा भी सोंपा जाये । 
काउन्टी परिषद को सड़कों से सम्बन्धित दायित्व सौंपने बा सभी छोटी 
सत्ताप्रो द्वारा प्राय: विरोध किया गया ॥ यद्यपि अनुभव द्वारा यह स्पष्ट था 
कि जहा कही भी इस प्रकार का स्थामान्‍्तरण किया गया वहा विभिन्‍न 
सत्तामो के बीच मनेमुटाद पैदा नहीं हुआ था । दहूरवर्ती आवाग मत के लिए सत्‌ 
१६०६ में एक सडक मंडल की स्थापना वी गई। इसका मुख्य लक्ष्य सडक» 
सत्ताप्रो का विकास करना था ताकि सडको का सामान्य रूप से सुधार क्या 
जा सके । १६१४ की करारापरप पर विभागोय समिति द्वारा यह प्तिफारिस 
की गई कि मुख्य सडको को परिमापित करने की शक्ति सडक मण्डल को सौंप 
दी जाती चाहिए जो कि इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सडकों कां समय-समय 
पर यर्मीकरण करती रहे तथा उनके महत्व के ग्राघार पर हो अनुदान की 
व्यवस्था करे । सन्‌ १६२० मे सडक प्रशासन को सडक-मण्डल से यातायात 
मन्त्राल्य को स्पानान्तरित कर दिया गया। मन्त्रालय द्वारा सडको का वर्गी- 
बरशा किया गया। मुख्य सडक एवं प्रन्य सडक के रूप मे जो पुराता वर्गी- 
करण था उसके स्थान पर एक वेज्ञानिक पद्टति को प्रपनाया गया कि सडकें 
प्रथम श्रे सी, द्वितीय श्रेणी एवं प्रन्य प्रकार को होगी । 


यातायात पघत्रालय के कार्य के बावज्ूद भी मौलिक कठिनाई यह 
बनी रही कि जो काउन्टो सड़कें एवं राष्ट्रीय सडक थी उतका प्रशासन एवं 
नियत्र्ण छोटे क्षेत्रों द्वारा किस प्रकार किया जाये। जब तके यह समस्या ने 
घुलभादी जाती उस समय ठक कोई मौलिक परिवतंन नहीं भा सकता था 
सड़कों के सम्दध में जो सयुक्त कार्यत्रम श्रपनाया गया वह स्थानीय सरकार 
वर शाही झायोग् को प्ालोचना का पात्र बवा। सन्‌ १६२६ के पधिनियम 
में समस्‍या को एक नये तरीके “से ही सुलझाने का प्रयाप्त किया। इसने 
प्रशासन के क्षेत्र को बढ़। कर ठथा स्थानीय सत्ताभों एवं यातायात मंत्रालय 
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के बीच सम्बंध को झधिक वढा कर सुधार लाने का प्रयास किया | झत्र तक 
सडक प्रशासन के बारे में जो शक्तिया देहाती जिला परिषदो द्वारा श्रयुवत की 
जाती थी श्रव उतको काउन्टी परिषदों को सौंप दिया गया । नगरपालिका 
बारोज वी तत्मम्बधी शक्तियों को भी काउन्दी परिषद के हाथ में दिया 
गया । इन प्रभी सडको को “काउन्दी सडक' कहा जाने लगा । 


यात्री यातायात सेवायें (९8$5शाइ९ 'प्‌ाकाछ्ृणा 50९९३) 
बई एक स्थानीय सत्तायें ट्राम्वे ट्राली तथा पैट्रोन बस यातायात के उद्यमो 
का सचालन कर रही थी । कुछ के द्वारा केवल ट्राम्वेज ही चलाई जा रही 
थी । इनको घीरे-घीरे दसो ह्वरा बदल लिया गया। कुछ स्थानीय सत्तायों 
यातायात के उत सभी साधनों का सचालन कर रही थी जो कि गलियों में 
चलाये जा सकते थे। यातायात के साधनों की दृष्टि से स्थानीय मत्ताओ्रों के 
बीच पर्योप्त सहयोग की मावना वर्तमान थी । एक सत्ता के ट्रकों या बसो की 
आवश्यकता के समय दूसरी के द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, सयुक्‍कत प्रबंध 
विया जाता था किन्तु यह वार्य इतना सरल नहीं था | कई बार वर्षों ता 
प्रयास करने के बाद भी इस कार्य मे सफलता भ्राप्त नही हो पाती थी, वद्यपि 
इस प्रकार के प्रबन्धों द्वारा मितव्ययता एवं सुदिधा होती थी। एक 
क्षेत्र में यातायात की मुविधायें तथा उनका प्रशासन क्षेत्र वी भ्रावश्यकताओं 
एवं परिस्थितियों पर बहुत बुछ निर्भर करता है।। क्षेत्र मे भ्रोद्योगिक रिथिति 
का हे, विद्युत की सुविधायें कितनी प्राप्त हो सकती हैं, तथा उस क्षेत्र मे 
कितने घर है श्रादि बातो का प्रत्यक्ष अथवा प्रप्रत्यक्ष रूप से प्रमाव पडता है । 
लगमग नो सयुकत यातायात मण्डल बनाये गये जिनके कार्यों की 
देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी उपयोगिता फ़ितनी ग्रधिक है। 


गिर्धन राहत एवं सरक्षकों का मण्डल (90एा रसोॉर्स 900 (९ 
8028 ७६४ 59570॥805)--सन्‌ १६२६ के स्थानीय सरकार अ्रधितियम ने 
तिर्घन कानून प्रशासन का एक मौलिक पुनगंठत तैयार किया । इस प्रधि- 
नियम ने पहले की सामाजिक सत्ताप्नो को समाप्त कर दिया तथा ६६वीं 
शताब्दी के सिद्धान्तो तथा सस्थाओं का निराकरण कर दिया। ये सभी 
परिणाम उस रामय तक स्पष्ट मही हो सके जब तक कि १६०५४ भे शाही 
आयोग द्वारा समस्या की पूरी तरह जाँच नहीं कर ली गई । इस अयोग ने 
जाध मे प्राप्द दोपो को सुधारने वे लिए उपाय सुमाये | सुकाये गये सुधारो 
के आधार पर १६२६ में सुधार क्यि गये | इस क्षेत्र मे सन्‌ १६०५ से जो 
कुछ क्या गया था उमकों कई एक सोपानो द्वारा सम्पन्न विय। गया धा जप 
१८३४ के सिद्धान्त, उन पर बहुमत एवं भ्रल्पमत के आयुक्‍वों का दृष्टिकोण 
एवं वर्तम्रान अधिनियम की विपयवस्तु १६३४ क्रे सुधार ८३४ की 
रिपोर्ट पर ग्राधारित थे । इनको दो भागो में विभाजित करके देखा जा सकता 
है--प्रथम, प्रशासन का यत्र एवं राहत के सिद्धा्त । गरीब राहत को 
१४००७ पृषत्र पेरिशों मे प्रशासित किया जाता था| अ्रधितियम ने गरीद 
कानून सधों को समाप्त कर दिया और इसके परिणामस्वरूप लगभग ६४० 
संघ की सत्ता कम हो गई । यह सुधा इस तब्य से प्रमावित होकर किया 
गणा था कि पेरिश एक अत्यन्त द्वी छोटा क्षेत्र दोता है शौर इसके द्वारा 
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पर्याप्त घन, कौगल, कार्य क्रम एवं राहत के लिए अन्य ग्रावश्यक्त चीज 
उपलब्ध नही कराई जा सकती । दूसरे, एक ति्धेन कानूत झ्ायोग का संगठन 
किया गया जो कि एक केरद्रीय सत्ता थी तथा जिसका वार्या था सरक्षकरों के 
मण्डल पर निय त्रण रखना तथा निरीक्षको को महायता से यह देखते रहना 
कि सरक्षको द्वार! ठीक प्रकार से कार्यो किया जा रहा है ग्रथवा नही । तीक्षरे, 
बोर्ड को चुनाव के झ्राधार पर संगठित किया गया था यद्यपि यह चुनाव 
"एक व्यक्ति एक मत! के सिद्धान्त पर आधारित नहीं या फिर भी इसे 
प्रजातत्रीय व्यवहार का प्रारम्म तो मानता ही होगा | अपाहिजो की ब्यवस्था 
का दायित्व परिवार पर ही डाला गया, यदि परिवार ऐसा करने से मना 
कर दे तो राज्यकोष से उसको व्यवस्था वी जातो थी । 


राहत के सिद्धान्त एडम स्मिथ तथा माल्यस की विदचारघारा एवं 
वेन्पम के राजनैतिक मनोविज्ञान पर आ्राधारित थे । व्यक्तियों को यदि सुगम 
समय दिया जाये तो वे शीघ्र ही स्वीकार कर छेगे श्रौर यदि उनवो कोई 
कृष्ट दिया जाये तो वे कम बुराई को छाटेंगे । गरीबों की सझया कम करने 
के लिए यह उचित रहेगा कि निर्धंत राहत द्वारा दिये जाने वाले लामों को 
कमर कर दिय। जाये । राहत को प्राप्त करता मजदूरी प्राप्त करने स भी 
अधिक कठिन बना दिया जाये तो उसे केवल जरूरतमन्द ही लेना न्रहगे। 
इस सिद्धान्त की भ्रियात्विति को इतना त्रुटिरहित एवं स्वचालित बना 
दिया जाये कि बोई मी थोई़, चाहे ववितना ही मूर्ख क्यो न हो इसे 
क्रियान्वित व रने मे गलती ने करे । इसके लिए यह व्यवस्था की ज।य कि जो 
लोग झथ्म में रहे केवल उनको ही राहत प्रदान की जाये तथा आश्रम मे 
प्रवेश पाते पर भी कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। प्राश्रम के सम्बन्ध में 
भ्ररोध वी नीति प्रपनाने पर स्वत: ही झनुफ्युकत झमागो की सख्या कम 
हो जायेगी ! 


एक शताब्दी के अन्दर-प्रन्दर निर्धन कानून सत्ताय १८३४ के 
सिद्धान्तों स्त पृतक हो गई तथा भ्रमागो से सम्बन्ध रखने के नये तरोझे प्रपनाते 
लगी | साथ ही नवीन स्थानीय सत्ताग्रो का मी गठन किया गय। जिनका 
सामान्य लेक्ष्य उचित परिस्थितियों में श्रमायों की समस्या पर ही विचार 
करना था। (रेड के ग्रशयुक्‍्ती ने जाचे करने के वद उत सही सलाम 
को अलग कर लिया जो ऊि प्रमायो के साथ गलत रूप से मिल कर राहत 
के लाभो वा उपयोग कर रहे थे। निर्धभ कनूतर मण्डल (20०07 8७ 
०93५) ने धीरे-धीरे प्रमागो के विभिन्‍न वर्गों के लिए पृथक-पृश्र प्रबन्ध 
करन ५ी व्यवस्था को । यह व्यवस्था करते समय जिन सिद्धास्तों को ग्रपताया 
गया वे न तो अधिक पतिरोबात्मक कहे जा सकते थे भर नही कम पहुच 
योग्य । अश्रमों में बालकों की शिक्षा, सामान्य मेडिकल मुविधा, आत्म 
सम्मान की भावता का विकास, गरीबी से उत्पत्न हीनता का विवाश भ्रादि 
के लिए मी व्यवस्थायों की गई । 


श्श्वी झताब्दी का प्रारम्भ होठे हो व्यक्तितादी विचारधारा पर 
झाजमरा दोता प्रारम्म हो गया तथा मजदूरों को मुग्रावजा देने, शिक्षा जन- 
क 
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स्वास्थ्य एव अन्य अनेक साधनों का प्रबन्ध करने के बारे में राज्य का तियमत 
प्रास्म्म हो गया, समाज अपनी मुल्न भूल एकता के प्रति जागरूक हो गया 
ओर प्रत्येक वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए समान रूप से प्रयास्त किया 
जाना ग्रारम्म हो बया। तिर्धनों एवं श्रमायों के कल्याण के लिए भी कई 
एक सस्थाये गठित की गई । बाद में ससद द्वारा बृढ्ो की पेन्‍्शन पर विचार 
किया गया ताकि उनको आश्रगों रे अलग रखा गा सके । धीरे-पीरे 
बेरोजगारो, रुएल के बालकों, श्रटदि की रक्षा के लिए उचित व्यवस्थायें की 
गईं । इम दिशा में केद्रीय एवं स्थानीय परवारों द्वारा जो प्रयास किये 
गये उनके परिणामस्वरूप भ्रभागों एवं भ्रपाहिजों की सख्या को कम करने 
की दिशा ये सहत्तपुर्श वार्य किया गया क्योकि अपाहिजपन की सम्मावता के 
समय ही रोकने का प्रयास किया जा सकता था | इस प्रकार शारीरिक 
प्रपाहिजपन को ती रोका ही ज्ञा सकता था। इत सरबवारी सस्थाग्रों हारा 
उनका उपचार क्रिया गया जो कि वीमारी की सामाजिक दुर्घटना, छत की 
बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था या बेरोजगारी के कारण लमागे बन सकते ये । 
प्रयास यह कियो गया कि समस्त प्रक्रिया प्रतिरोधात्मक बन सके भर धजाय 
इसके कि भ्रमागों का पालने पोपण किया जाये, उचित यह समभा गया कि 
उतको प्राथमिक अवस्था में ही अग्ागे बनने से रोक दिया जाये । एक ही 
साग दो प्रकार की प्रशासनिक व्यपस्थायें की गई । एक ओर तो यह व्यवस्था 
की जो कि उत सभी सागरिवों के बारे मे विचार कृरती थी नो कि प्रभागें 
नहीं थे। भ्रत्य एक गिशेष सामयरिक अपहिद सत्ता थी । इन दोनो के बीच 
कोई भ्रावश्यक सम्बन्ध नहीं था । दोनों के बीच कई जगह प्रतिरात उत्पन्न 
हो जाता था। सरक्षक मण्डल द्वारा अनेक सस्याओं एवं भ्रषिकादियों का 
संगठन व नियुक्ति की जाती थी ! ये गृह, भ्रस्पताल, रकूल, डाबटर, भ्रध्यापक 
ग्रादि की नियुक्ति एवं सगठत करते थे। इनका प्रसार नगरपालिका के 
समान ही था तो भी यह उप्तसे स्वतस्त्र रह कर कार्य करती थी । 


१६०४ मे निर्घत कानून के सम्बन्ध भे जो शाही प्रापोग नियुक्त 
किया गया उप्तके कारण भ्रमाभों की सस्या में कोई बढ़ाया स्थायी धदाव 
नहीं हुआ | सरक्षकों द्वारा इस जटिल सेवा का प्रवस्ध नहीं हो सका श्रौर 
न ही वे धपने जैब्रों मे प्रधिक कार्पकुशलता लाने के लिए वित्तीय सहायता 
प्राप्त कर पाते! ये। प्रायोग के बहुमत एवं भ्रत्पमत दोनों ही दस बाते 
पर एक्मत ये कि वे सभी सेवाएं जो कि अश्मम के बाहुर भहायता की 
समस्या पर विचार करती हैं उनको उचित रूप से व्यवस्थित क्या जाना 
चाहिये । उदाहरण के लिए एक वृद्धावस्था पैशशन कार्यक्रम हो, स्वूलों में 
चिकित्सालय हो, एक राज्य मैडीवल सेवा हो, तथा श्रम वितिमय वायंक्षम 
हो । १६१४ तक ये सभी प्रच्छी प्रकार बा करने लगी, यध्धपि इस समय 
ये पूर्ण नही थी। दुसरे, यह माना गया कि प्रशासन वा क्षेत्र काउन्टी तपा 
_काउन्टी वारो ही.रहे, उनको विसेन्द्रीररएण को बुछ शक्तियां सौंप दी आये । 
2 इस प्रव:२ से सेवा का क्षेद्र ढढ़ जायेदा और वह लिर्घतों को आवश्यक राहत 


“आसानी से प्रदान कर पायेगा ॥ 


स्थानीय सरकार के कार्य ग्रे 


श्रायोग कुछ बातो के सम्बन्ध मे पर्याप्त मत भिन्नता भी रखता था। 
प्रल्पमत का यह कहना था कि उनका अध्ययन तथा सामाजिक इतिहास इस 
बात को प्रमाणित करते है कि निर्धन कानून सत्ता नाम की किसी चीज का 
अस्तिश्व ही नही रहता चाहिये । इस सत्ता द्वारा जिस-जिम्र वर्ग को सेवा 
की जाती थी उसे श्रब ग्रलय अलग समितियों को सौप दिया जाये । काउन्दी 
तथा काउन्दी बारोज की ये समितिया होगी-पीडा समिति, शिक्षा रामिति, 
जन-स्वास्थ्य समिति, पेन्शन समिति प्रादि आदि । इस प्रकार जन्म के ब।द 
से लेबर जीवन मर तक पर्यवेक्षण बना रहे चाहे वह स्कूल हो या फंक्ट्री 
अथवा कोई वार्यालय । स्थानीय सत्ता के कार्यों की दृष्टि से गरीव एवं 
सामास्य नागरिक के बीच किप्ती प्रकार का अन्तर न रखा जाये । आयोग 
का बहुमत इस बात से सहमत नहीं था कि नागरिक की नैतिकता की जाच 
की जाये। यह प्रश्न तो पहले ही प्राता चाहिए प्र्थात्‌ सहायता देने स पूर्व 
ही यह मली प्रकार से जाच कर ली जाये कि क्या राम्इन्धित व्यक्ति इस 
सहायता को प्राप्त करने के उपयुक्त है। सन्‌ १६०६ से लेकर १६१४ तक 
श्रनेत स वैधानिक सुधार किये गये किन्तु अ्रमायों से सम्बन्धित मूल समस्या 
के । भछुता ही छोड दिया गया। 


३ प्रप्न ल, १६३० को सरक्षकों के मण्डल का भन्‍्त्र कर दिया गया 
तथा निर्घनों की राहत का कार्यो पूरी तरह से काउन्टी बारो तथा काउमन्ही 
परिषदों को सौप दिया गया। इसके झतिरिक्त परिषदों को अपने कार्या 
सम्पन्न करने के लिए पररपर संयुक्त होने की सुत्रिधा दी गई। मत्री को यह 
अ्रधिकार था कि यदि वह यह सोचे कि इन परिषदों को सयुक्त कर देने से 
खर्च कम हो जायेगा प्रथवा जनता को इससे लाभ होगा तो वह प्रनिवार्य 
रूप से उन्हे परस्पर सयुक्त कर सकता था । इस प्रकार केन्द्रीय विम।ग को 
हस्तक्षेप वी शक्ति सॉप दी गई । परिषदो का स्थानान्दरित कार्यों को सम्पन्न 
करने के लिए प्रगासकीय योजना बतानी पड़ती थी । इस भोजना को स्वीकति 
के लिए स्वास्थ्य मत्रालय को भेजा जाता था। स्वास्थ्व मत्रालय का 
यह प्रधिकार था दि वह परिवर्तन के साथ भ्रथवा परिवतंन के बिना ही इस 
योजना को स्वीकार करे । सद्‌ १६२६ के स्थानीय सरकार ग्रधिनियम ने कुछ 
बड़ क्षेत्र को प्रशासन का भ्रधार बनाया । इसके परिण्पामस्वरूप कर-दात/भो 
(79४ 7०9८४) की सस्या बढ गई । 


विद्युत के क्षेत्र [ #८७६ ० 56८धाला७] उन्‍नीसवी शरराब्यी के 
प्रारम्म तक बारोज तथा जिलो को ही विद्युत प्रतारण को शक्ति दी गई । 
[वध त प्रसारण का बडा क्षेत्र उम॒ समय तक सम्मव नहीं धा जब तक कि 
सम्बन्धित क्षेत्रो को शक्ति श्रघिक न हो। इस सम्बन्ध में १९१६, १६२०, 
१६२२, भौर १६२६ में भ्रधिनियम पारित किये ग्ये। जब एुबित की 
तबनीकी में क्रान्तिकारी विक्रास हुए तो प्रथिक बडा एवं उचित क्षेत्र 
प्राप्त करने की समस्या जटिल बन गई। यह समस्या १६१६ के विद्यत 
प्रसारण भ्रधितियम से सुलभाई गई। इस अधिनियम के द्वारा विचत 

के रूप मे एक निकाय रो स्थापना की गई। यह निकाय यातायात 
मचालय के तत्वावधान मे सयुक्त विद्युत व्यवस्था की-स्थापना का प्रयास 
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करता था। इस प्रयास का विभिन्‍न उद्योगों में विरोध किया तथा केवल 
कुच ही सत्ताए आपस में मित सकी। इसके लिए एक नया दृष्टिकोण 
भसैपनाया गया । चिच्यूत से सम्बन्धित समस्या को दो मागो में बाटा यया 
प्र्थात्‌ विद्युत का उत्पादन और उसका वितरण अथवा विक्रय । इन दो कार्यो 
को पृथक पृथक रख कर देखा जा सकता था। 


पे विद्युत के उत्पादव के लिए बडे क्षेत्र का रखा जाता सरल था 
कैन्तु विवरण के लिए बडे क्षेत्र को आवश्यकता को उपयुक्त बता कठित 
था। १६२६ मे एक विद्युत-वितरण-प्रधिनियम पास किया गया जिसके 
अनुसार एक सरकारी निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रव्यापी विय.तत 
प्रमारण से सम्बन्धित यह केन्द्रीय विद्युत मडल अत्यन्त महत्वपुरां था। 
केन्द्रीय चिद्यूत मडल के कार्यों की आधारभूमि बनाने के लिए विद्युत बायुक्तो 
ने दस क्षेत्रों का नियोजन किया जिसमे कि विभिन्‍नताओो का पर्याप्त ध्या् 
रखा गया । विद्युत के क्षेत्रों के लिए ऐसा ग्राधार प्रत्यन्त प्रावश्यक था। 
विद्यत को बचा कर नही रखा जा सकता क्योकि यह उपगोक्ता की ग्रावशर- 
तानुमार बनती रहती है । श्रत: मह आवश्यक है कि विद्य॒त के निर्माण वी 
ऐसी विधि हो जो कि सभी भावश्यकतांग्रों को पूरी कर राके यदि विद्युत 
उत्पादन के लिए बहुत बडा यत्र लगा दिया जाये जो कि श्रधिक से प्रधिक 
मांग को पूरी कर पाये तो ऐसे यत्र को उपयोगी बनाने के लिए पह भी 
जहूरी है कि क्षेत्र इतना वड़ा हो जो कि उस यत्र को सर्देव ही वामेरत रख 
सके । क्षेत्रों का निर्धारण कस्ते समय इस विचार की ध्यान मे रखा जाये 
और सभी उद्योगों, सभी व्यापारिक संस्थानों तथा घरो का प्रकाश, ताप एवं 
अन्य आवश्यकताओं को भी घ्यान मे रखा जाये। शक्ति उत्पन्त करने वाले 
क्षेत्रों भें जो सुधार सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं, यह जहूरी नहीं है कि 
बे सुधार शक्ति का वित्तरश करन के कार्य मे भी सफलतापूर्वक कार्य के 
सबकग 

१६३८ में ३६४ स्थानीय सत्ताए' एवं २३४ कम्पनियों ((०7- 
एश॥५5) विद्युत वितरण का कार्यो कर रही थी । वे आवार, क्षेत्र, जन 
धख्या एवं उपयोग की दुषद गे पर्याप्त विमिन्‍तताएँ रखती थी। इनमें से कुछ 
के वित्तीय स्रोत इतने कम थे कि प्रशासत के नये तरीकों एव योग्य भ्रधि- 
कारियो को नियुक्त नहीं कर सकते थे। प्रति यूनिट विवरण का मूल्य 
उद्यम के आकार पर निर्भर करता था किन्तु फिर भी समर्थ प्रशासन एवं 
बित्री की नीतिया, कुछ ऐसे तत्व थे जो कि छोटे उद्यम कौ बितरणएा का 
अधिक मूल्य दे सकते थे कार्यकुशलता भी छोटे खेत्र मे अधिक रहती थी 
क्योंकि वह वित्री से सम्बन्धित समस्याझों फट भली प्रकार विचार कर 
सकता था झौर स्थानीय अ्रधिकारियों पर उपमोक्ताओों का अमाव भी रहता 
चा | प्रगस्त, १६३७ मे विद्युत भायोग ने भपने प्रस्तावों वी रूपरेखा रखी | 
वच्चीम विद्युत जिलों को जिनमे कि भडसठ समूह ये यह ता गया कि 
उत्तवी स्थानीय सत्ताएं या वस्पनियां अथवा दोनी को ही नये वितरण क्षेत्र 
बनाते वे लिए परस्पर मिला दिया जाय। धोरम्म में इसकी प्रतिक्रिया 
संतोष जनक नहीं रही । मगरपालिकाएं कम्पतियों के साथ कोई समभौता 


स्थानीय सरकार के कार्य १०५ 
करने की इच्छुक नही थी। छोटे उद्यम भी अपनी कार्यकुशलतवा के कारण 
ऐसे ही बने रहना चाहते थे ॥ सन्‌ १६४७ में विद्युत अधिनियम द्वारा विद्युत 
के वितरण को राष्ट्रीयकृत कर दिया गय। भ्रब एक केन्द्रीय निकाय भ्र्घात 
ब्रिटिश विद्युत सत्ता, विद्युत के उत्पादद एव' बिक्नी के लिए उत्तरदायी है । 
स्थानीय वितरण को चौदह क्षेत्रीय मंडलों के हाथ मे सौंपा गया है । क्षेत्रीय 
मडल द्वारा विद्युत का वितरण, बिक्री आदि को जाती हैं। श्रपने कार्यों मे 
इनकी सहायता परामशंदाता परिषदो द्वारा की जाती है जितको कि स्थानीय 
सत्ताओं द्वारा नियुक्त किया जाता है। 


8 
स्थानीए सत्तात्रों का रूप एतं 
रगता 
हम ता गिरा न 





कक क+++ककण+* 


किपी भी देश की स्थानीय सरकार का अपना ह्वतन्न प्रस्तित्व नही 
होता । बह उस देश की केन्द्रीय सरकार के संगठन का शक अमिन्‍त भाग 
होती है भौर उसी के द्वारा सौंपी गई सत्ता का प्रयोग करती है श्र दिये गये 
कार्यों को सम्पन्त करती है । ऐसी रिथिति में रथानीय सच्चाश्रों को भपना 
सविघान स्वय बनाने वा प्रश्न ही नही उठता । वे अ्रपना कार्यक्षेत्र एवं प्पने 
कार्यों वी प्रह्ृति भी स्वय निर्धारित नहीं कर सकते । गह व्यवस्था सही है 
या गलत है, लामदायक है या नुकसानदायक है झादि बातें कम महत्व रखती 
हैं । यदि रखती भी है ता कितना, यह एक विवाद का विषय है कि तु कानून 
इस सम्बन्ध में स्पष्ट है। स्थानीय सत्ताओ को कोई ऐसा प्रधिकार नहीं 
दिया जायेगा कि वे श्रपने आपको पृथक एव स्वतन्त्र निकाय समभने लगें। 
स्थानीय प्रशासकीय निकायों को जो मी सत्ता सौंपी जाती है चह उनकी 
इच्छा से अथवा स्वतन्त्रतापूर्णषक नही सौंपी जाती बल्कि इसे वे केन्द्रीय ससद से 
प्राप्त ब्रती हैं ।फाइनर का महकहना सही है कि स्थानीय सत्ताभ्ो वी बनावट 
श्रौर मतदाता, परिषद कया आकार और कार्यकाल, क्षेत्र, समितियों का संगठन 
आदि से सम्बन्धित मौलिक सिद्धात स्थानीय सक्ताप्रों पर थोपे जाते हैं-- 
क्मी-वमी भाजशा के रूप मे और कमी कानून द्वारा निर्धारित सीमाप्रो के 
प्रत्तगेत भ्नुमति के रूप में * 





>पुप्रह धधएटाएर ण॑ ॥6०व | १फऐणांएंट$, एल लल्टाणबाल, 
(6 #ं75 49 ६४७ 06 ६8६ ९०७७ द्वार55, ए०च0४६९६ 0783953« 
(07... ॥॥6 पिटाई! जाएलंए965 ७ ८५९ आठ 472905०0 
चछफुणा पिला, $0गटाग्रात६ 45 3 एण्र्ाात बचत॑ गरारायर6ड 
85 एटाएं5500 ध्यातात गाजीड €४३)७2त 9/ ६940८."* 
--मककरबा रींवल, 09. (७९, ?, 89, 


स्थानीय मत्ताओ्नों का रूप एवं रचना १०७ 


स्थानीय सत्ताओ पर समसद का व्यापक नियन्त्रण रहता 'है। वे क्‍या 
खर्च कर सकती हैं; क्या सर्च करना चाहिए तथा वे क्या कार्य कर 
सकती है और क्या उन्हे करता चाहिए झादि बातें मसद द्वारा तय की जाती 
हैं। सगद द्वारा निर्धारित सिद्धातों को क्रियान्वित कराने की शक्ति कार्य- 
वालिका को हस्तातरित कर दी जाती है। स्थानीय तिकायो का क्षेत्र चाहे 
कितना हो बडा हो, उनकी आथिक स्थिति चाहे कितती ही अच्छी हो एक 
उनको जनसछूपा चाहे कितती ही अधिक क्‍यों न हो किन्तु उतका स्वण का 
कोई पृथक व्यक्तित्व नही होता । स्थानीय सत्ताग्ों को उनका अस्तित्व एब 
कार्य करने की सामर्थ्य बाहर से प्राप्त दोतो है । 


स्थावीय निकायो के इस प्राथयी व्यक्तित्त का झआघार सस्द को 
सम्प्रभुगा है। स्थातीय सत्ताए प्रायः कृत्रिम व्यक्तित्व होती हैं जिन्‍हे प्रधि- 
नियम द्वारा कुछ विशेष पारिभाषित क॒तंब्यो एन शक्तियों को सम्पन्न करने के 
लिए बनाया जाता है । 


स्थानीय सत्ताप्तों की रचना 
(प%४ (०0५7४०० 0[/०९॥॥ &ए४०४॥४६७) 


प्रोट ब्रिटेन में जो भी स्थानीय सत्ताएँ कार्य कर रही हैं उनका सवि- 
धान या रचना सम्बन्धी अभिलेख एक स्पान पर प्राप्त नही हो सकते । इसका 
कारण यह है कि कोई भी स्थातीय सत्ता एक समय भें एक अधिनियम द्वारा 
नही बनायी गयो। इसके विपरीत प्रत्येक स्थानीय निकाय का विकास हुआ 
है । यदि हम स्थानीय निकाय को रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना 
चाहते हैं तो हमे पहले उन सामान्य कादूनों का अध्ययत करना होगा जो 
कि मभी स्थानीय सत्ताओ से सम्बन्ध रखते हैं श्रौर उसके बाद उस्त विशेष 
प्रधिनिषण को देखना होगा जिसका सम्बन्ध किसी व्यक्तिगत उत्तासे है। 
सामान्य कानून मे यह बताया जाता है कि स्ण्णनीय स्तर पर कितती प्रकार 
बी सत्ताए कार्य करेगी भ्रर्थात्‌ काउन्टीज, कस्बे, जिले, गाँव या जो भी विमा- 
जन हो वे सभी स्पष्ट कर दिये जाते हैं, किन्तु यह सामान्य व्यवस्थापन पत्येक 
व्यक्तिगत सत्ता के सीमा सम्बन्धी एव अन्य विशेष मामलो पर विचार नहीं 
करता । यह विचार उन ग्रन्य परिपत्रों द्वारा किया जाता है जो कि व्यवस्या- 
पन की प्रकृति के होते हैं तया जिनको सामान्य कानून के द्वारा दी गई 
शक्तियों के भाधीत प्रसारित किया जाता है। स्थानीय सला एक प्रादेशिक 
इकाई होती है भौर इसलिए इसकी रचना की प्रक्रिया एक निगम (009०- 
7200॥) जैसी होती है । एक नियम की मुह्य रूप से दो विशेषताए' होती हैं- 
प्रथम यह कि इसकी रचना किसी एक उच्च सत्ता द्वारा की जाती है श्रौर 
किसी बनाने वाले निकाय द्वारा इसे कमी भी नष्ट किया जा सकता है भ्यवा 
विकतप्तित किया जा सकता है, दूपरे, इसके विशेष प्रधिकारों को प्रघिनियम 
द्वारा पारिमाषित कर दिया जाता है। यह परिमाधा प्रतिबंधित रूप मे होती 
है। हरमन फाइनर के कघनतानुसार ब्रिटिश स्थानीय सरकार को समस्त 
सत्ताप्रो वी यही प्रकृति है चाहे उनका जन्म चार्टर ।या हुआ हो अथवा 


०८ ग्रेड ब्रिटेन थे स्यानीय प्रशासन 


कानून ' द्वारा !* 


थे समी स्थानीय सत्ताएं अधीनस्थ व्यवस्थापिका एवं कार्यपालि 
निकाय हैं । थे अपने आपको गठित करने एवं सक्रिय बताने का निहित 
अ्रधिकार नहीं रखती। स्थानीय सत्ताओं की भोगोलिक सीमाए होनी 
चाहिए। एक नयी स्थानीय सत्ता को बनाने के लिए पृथक भू-माग 
की भ्रावश्यकता होती है ॥ यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहा पर कि बहुत सारी 
भूमि खाली पड़ी हुई है और कोई नहीं रहता तथा लोग यहा वहां कही-कही 
रहते है, ऐसी स्थिति मे यह सम्मव है कि स्थानीय सरकार को ऐसी व्यवस्था 
को अपनाना पड़े जो कि पूरे देश को समाहित नही करती । इसके लिए यह 
व्यवध्या अपनानी होगो कि जहा जनसल्या है वहा स्थानोथ पत्ता वा संगठन 
कर दिया जाये भौर उन इकाईयो के बाहर की भूमि को खुला छोड दिया 
जाये जो कि किसी भी स्थानीय सरकार के अधिकार क्षंत्र मे न अय्ये । 
राज्य इन क्षेत्रों का प्रशासन स्वयं करेगा, उस क्षेत्र में हो कर जो सडक 
निकलेंगी भौर जिन भ्रन्य सेवाजी की आवश्यकता होगी वे समी राज्य के 
द्वारा प्राप्त होगी । ऐसी, स्थिति में एक नई स्थानीय सत्ता को रघना कोई 
कठिनाई उत्पत्त नही करती? प्योही एक स्यान पर यर्याव्त वनसब्यां 
एकत्रित हो जाये त्योरी बहा स्थानीय निकाय की स्थापना फी जा सकती है । 


नयी सत्ता के द्वारा जिस क्षेत्र को आसानी के साथ प्रशासित किया 
जा सके उसके आधार पर उसकी सीमाए तिश्चित करदो जाती है, कपरीकि 
भौगोलिक रूप में इस नयी इकाई को एक ऐसे क्षेत्र से लिया जाना है जो कि 
स्थानीय सरकार की दृष्टि से किसी को भी भूमि नही है । यह स्थिति जितनी 
सरन है उतनी ही भ्रप्राप्य भी है ; क्य्रोकि प्रायः स्थावीय सरकार के उद्द श्य 
से कोई ऐसी भूमि नहीं मिलती जो कि किसी के भ्रधिकार में न हो । प्रत्येक 
स्थानीय सत्ता को सीमाएं अपनी पास बाली सत्ता से मिली रहती हैं गौर 
इस प्रकार पूरा देश मुख्य सत्ताओं के जाल से ढका रहता है। स्थानीय 
सरबार के संगठन से यदि सूत्र व्यवस्या को श्रपनाया गया हो ती एक बडी 
सत्ता के क्ष॑त्र को छोटी सत्ताओं के क्षेत्रों में विमाजित कर दिया जाता है । 
ऐसी स्थिति में हम कोई प रिवर्वेद्ठ करता चाहे तो इसके लिए दो-तोत तरीके 
अपनाने होगे --प्रथम तरीबवा यह है कि उनवी सीसा में परिवर्तन कर दिया 
जाय । इसका श्र यह है कि स्थानीय सरकार की इकाईयों को तो ज्यो का त्यों 
रहने दिया जाय भौर एक सत्ता को भूमि का कुछ माग दे दिया जाय तथा 
दूसरी मे कुछ भाग से लिया जाम । काउन्टी द।रोज का ध्रम"र इसी प्रकार 
क्या जाता है। दूसरा तरीका यह है कि, स्थित सत्ताओो को समाप्त करके 
या उतक़ो झापम में सिल्ला करके नयी स्थानीय सत्ता बता दी जाय । 
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स्थातीय सत्ताझों का रूप एवं रचना १०६ 


यह कहा जाता है कि जब दो नजदोक की जिला परिषद के क्षेत्र का 
प्रशासन एक ही परिषद द्वारा बहुत भ्रच्छी तरह से किया जा सकता हो तो 
दो परिषदों को झनावश्यक रूप से वयो रखा जाय और इसलिए उन दोनो 
निकायों को मिला कर एक बना दिया जाय 3 विसी क्षेत्र के गठन की 
प्रक्रिया प्रायः जनसख्या के परिवर्तन के बाद सम्मव होती है। जब वतंमान 
क्षेत्र जनसख्या की दृष्टि से भ्रत्यधिक हो जाता है तो यह उचित समभा 
जाता है कि उसके एक भ(ग को ग्रलग करके पृथक से ही एक इकाई बनादी 
जाय । एक तीसरा तरीका स्तर मे परिवत'न करने का है। एक गांव अपने 
आकार एव' महत्व को इतना बढ़ा सकता है कि उसे कम्बा मानता पड़े श्यौर 
ऐसी स्थिति मे वह काउन्टी के भ्रन्तर्गंत जिला स्तर परभ्रा जाता है। उसमे 
यदि श्रधिक वृद्धि होती है तो उसे भ्रौर भी उच्च सत्ता बनाया जा सकता 
है। ये तीनो ही प्रक्रियए ध्यवहार मे मिल्त-भिन्‍्न नहीं हैं। यह हा सकता 
है कि किसी सीमा के परिवर्तत का कारण स्तर का परिवततत हो र तीनो 
ही प्रकार के परिवर्तत एक साथ मिल जाय । ये पत्विर्तन जहा भी कही 
और जब भी कभी होते हैं इनके अशघार पर नयी इक्।ईग्रा बन जाती हैं । 
जब बभी सीमाओ मे परिवर्तन विया जायेगा श्रौर यदि एक स्तर की सोमा 
को बढाया जायेगा तो यह स्वामाविक है क्रि दूवरों सत्ता की सीमा घट 
जायेगी। इसी प्रकार से स्तर का परिवर्तन मी सूत्रो की बनावट मे धतुलन 
को बदल देगा । जब एक इकाई को विभाजित क्या जायेगा तो उसकी 
सम्पत्ति के स्रोत मी विभाजित हो जायेगे। इन सभी बातों को मंत्री एवं 
सहयोग पूर्ण समभौतो के हारा तय किया जा सकता है किन्तु वाद-विवाद के 
लिए एवं विरोध के लिए इनमे पर्याप्त गुन्जाइश रहती है। ऐसी स्थिति में 
यह जरूरी हो जाता है कि भगडों के बारे मे जाधथ करने और उनको तय 
करने के लिए किसी यत्र की स्थापना की जाय। इज्ूलेण्ड की व्यवस्था में 
देहाती एव शहरी तथा जिला बारो एव' मुख्य सत्ताओ के बीच स्पष्ट 
विभाजन किया गया है । 


काउल्टी परिषदों को ग्रह क॒त्तंव्य सौपा गया है कि वे पेरिस की 
सीमाम्रों तथा देहाती एवं शहरी जिलो का पर्य वेक्षण करें। उनके द्वारा यह 
कार्य दस साल बाद प्रथवा प्रावश्यकता पड़ने पर कमी भी किया जाता $ पं 
जब कभी क्षेत्रीय परिवतंन का कार्य करना होता ह तो काउस्टी परिषद 
स्थादीय जाच कराती है और यह देखती हैं कि अधिकाश लोगो की क्या राय 
है। यदि वह यह देखती है कि परिवर्तेन किया जाना चाहिये तो वह इससे 
सम्बन्धित आगे कार्य करके उसे स्वीकृति के लिए स्थानीय सरकार के पास 
भेजती है । यदि मत्रालय को यह ज्ञात हो कि प्रभावित पत्पिद हारा इस 
परिवतेन का विरोध किया जा रहा है तो_ वह इसके सम्बन्ध में स्थानीय जाच 
का प्रबन्ध करता है। इस प्रकार परिवर्तन के बारे में प्रन्तिम निर्णय मत्री 
द्वारा ही लिया जाता है। 


बारोज वे गस्‍्बे होते हैं जिनको शाही चाहंर प्राप्त हो चुका 
होता है । ये चादर सदियों पूर्व दिये गये थे । कई एक को ठो राजा से सौदे- 
बाजो के रूप मे प्र८प्त किया गया । बारोज के तिवरातियों को सर्देव ही कुछ 
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विशेय अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि ग्रन्य सत्ताग्री क्री जनता को नहीं होते । 
दका एक महत्वपूर्ण विशेष अधिकार यह मानः जाता है कि ये काउन्टी 
के सामान्य नियन्त्रण से बचे रहते हैं तया इनको अपने प्रशासन का अधिकार 
स्वय को ही होता है ! पहले यह व्यवस्था थी कि कियी भी कस्बे के लोग 
राजा को झाथिक सहायता प्रदान करके चार्टर प्राप्त कर सकते थे । प्रब कोई 
भी कस्वा उस समय तक वारो बनने का स्वप्न नही देख सकता जब तक 
कि उसकी एक निश्चित जनस ख्या न हो तथा उसमे वह साम/जिक एकरूपता 
तथा सहयोग न हो जो कि उसे चुस्थापित कस्बा बना सके | अब भी शाही 
चार्टर ही प्राप्त करना होता है किन्तु इसे व्यवस्थापन द्वारा विनियमित 
कर दिया गया है। इस प्रक्रिया मे आज अनेक प्रकार की प्रौपचारिकताश्रो 
का निर्वाह किया जाता है | शही चाटंर मे सीमाये, परिषद का आकार 
एवं त्थानीय सरकार के समठन के अन्य कई विषयो का वर्णन होता है । 

3... काउन्टी एवं का न्‍टी बारोज को मुख्य सत्ताये कहा जा सकता है। 
ये' दोनो परस्पर पर्याप्त मिस्नताये रखते है। काउल्टी बारे एक सूत्र वाली 
सत्ता है तथा जहाँ तक काउन्टी से इसका सम्बन्ध है यह एक चाहरदीवारी से 
युक्त नगर होता है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कभी एक नया काउस्टी 
बारो बनाया जाता है श्रथवा स्थित बारो का प्रसार किया जाता है तो 
काउन्टी से ही प्रदेश लिया जाता है । ब्रिटिश स्थानीय परिस्थितियों के प्रनुसार 
वहा धन प्राय: शहरो मे ही प्राप्त होता है, वह भी बड़े शहरों मे। दूसरी शोर 
जो घन व्यय फरना होता है वह प्राय: देहाती इलाकों पर भ्रधिक किया जाता 
है क्योकि किसी भी सेवा को उस स्थान के लिए ग्रासानी से प्रदात किया 
जा सकता है जहा पर लोग परस्पर निक्टता के प्ताथ बसे हुए हैं। किन्तु जहा 
के निव।सी दूर- रह रहे हैं उन देहूती क्षेत्रों में सेवा की व्यवस्था करने मे 
घन एवं श्रम अधि % व्यय करना होता है । ऐसी स्थिति मे यदि शहरी जन- 
स॒ स्या को काउन्टी से बाहर कर दिया जाये तो यह साथनो वी दृष्टि से कम» 
जोर हो जायेगी रिन्‍्तु उत्तरदायित्व उस पर भ्रधिक हा जाये गे । इसी कारण 
नये बारोज की स्थापना या स्थिति बारोज के प्रसार का प्रश्त इतना अधिक 


महत्वप रा समभा जाता है और उसे निर्णाय के लिए स'सद के सम्मुख रखा 
जाता है । 


स्थानीय सत्ता की रचना या उसके संविधान से हमारा प्रर्थ उस 
तरीके में है जिसके द्वारा इसके प्रशासकीय निकाय का गठन किया पाता है 
लथा जिस ढग से इसकी सदस्यता को संगठित किया जाता है | स्थानीय 
सत्ताओं की रचना परस्पर पर्याप्त मिन्नताये रखती हैं जिसका उल्लेख किया 
जाना अत्यन्त महत्वप्‌ ण॑ प्रतोत होता है । 

काउन्टी परिषद को रचना--काउन्टी परिषद में एक समापतति 
एक उपसभापति, एल्डर मेन तथा परपद होते हैं । काउन्टी पापंदो को 
स्थानीय सरकार के निर्वाचको द्वारा चुना जाता है तथा दे तीन वर्ष तक अपने 
पद पर कार्यो करते हैं। तीन साल समाप्त होने पर वे सभी सेवा निवृत हो 
जाते हैं। काउन्टी के एल्डरमेनों को काउन्टी के स्थानीय मतदाताशों द्वारा 
अही चुना जाता बरन्‌ इनका चुनाव काउन्दी के परायदों द्वारा झिया जाता 
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है। ये छः वर्ष तक अपने पद पर कार्या करते हैं तथा इनमे से आये हर 
तीसरे वर्ष श्रपने पद से हट जाते है। एल्डरमेनों का पार्षाद होना जरूरी 
नही है किन्तु उसमे ऐसा बनने की योग्यताये' होनी चाहिए। एक परिषद में 
एल्डरमेनो की सझ्या परिषद के कुल पार्षदों की सख्या का एक तिहाई होती 
है। इस प्रकार ये एक चौथायी भाग होते है । 


समापति (८0भह्ाण.॥) का चुनाव पापंदो एवं एल्डरमेनो द्वारा 
स्थित सदस्यो मे से तथा ऐसी योग्यता रखने वाले सदस्यो मे से किया जाता 
है । समापति एक वर्ष तक अपने पद पर कार्य करता है तथा अपने कार्य काल 
मे वह शान्ति का न्यायाधीश होता है । सन. १६४६ के पूव॑ वह अपना कार्य - 
काल समाप्त होने के बाद मी एक वर्ष तक शान्ति का न्‍्यायाधोश (॥05- 
६८० ० ९९३०८) रहता था किन्तु १६४६ के शान्ति के न्यायाधीश सम्बन्धी 
कानून ने उसका यह प्रधिकार समाप्त कर दिया। उपसमापति का चुनाव 
परिषद द्वारा अपने सदस्यों मे से ही किया जाता है। वह एक वर्ष तक 
भ्पने पद पर रहता है। 


काउन्टीज दारों परियद को रचना--काउन्टी थारों परिण्द में एक 
मेयर, एक उपमेयर (०9०५ १(89०7), एल्डरमेन तथा पाषोद होते हैं । 
काउन्टी बारो के पापंदो का चुनाव इस क्षेत्र के मतदाता द्वारा किया ज ता 
है। ये श्पने पद पर तीन वर्ष तक कार्यों करते रहते है। इनमे से एक 
तिहाई प्रति वर्षा सेवा निवृत हो जाते हैं। ऐल्डरमेनों का चुनाव पाप दो 
द्वारा उम्री प्रकार किया जाता है जिस प्रकार काउ टी परिषद में किया 
जाता है; प्रर्थात्‌ उनको ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाता है जो कि या तो 
पर्पंद है ग्रथवा पार्पांद बनने की थोग्यता रखते हैं। परिषद में मेयर 
(0४७9०) का बड़ी स्थान होता है जो कि काउन्टी परिषद मे सभापति का । 
उसका चुनाव पार्षदों एवं एल्डरमेनो द्वारा वाधिक सामान्य 
समा में किया जाता है । उप्का प्रार्धद होता आवश्यक तो नही है किन्तु 
उसमे पार्षाद बनने की योग्यताये' श्रवध्य होनी चाहिए । मेयर परिषद को 
बैठको वी भ्रध्यक्षता करता है किन्तु उसका मुख्य कार्यो यह है कि वह अपने 
समाज वा प्रथम नागरिक होता है।इस हृष्टि से वह नागरिक गर्व की 
मावता रखता है। इसका महत्व उसमे कही झघक है जितना कि यह समझा 
जाता है। मेयर भी भपने कार्य काल मे श,न्ति का न्याय चाा होता है । 
॥ गैर काउन्टो बारो परिथद को रचना--गैर-काउन्टी बागेज अचवा 
सगरपालिका वारोज के विकास मध्य युग की देन है ऊब क्रि ये क उन्ही 
व्यवस्था से पृथक एवं .उस सरकार की व्यवस्था के नियन्त्रण से स्वतन्त् 
शहरी,केन्द्र वन गये । उतकी शक्तिया उनके संगठन केचार्टर में भ्र कित 
रहनी हैं। मैर-काउन्टो बारो की परिषद में एक मेयर, उपभेयर, एल्डर मेन 
तथा पाप द होते हैं जिनका निर्वाचन काउन्टी- बारो में इन पदाधिका रियो के 
[निर्वाचन से साम्य रखता है। कट 
,.. शहरी एवं देहातो शिल्ता परिषदों को रचना--शहंरी एवं देहाती जिला 
सरिषदो शी रचता १८६४ के स्थानीय सरकार ,' भ्धिनिण्म- दारा की गई। 
इन दोनों के ,वीच मुख्य अन्तर ,यहं है कि शहरी» जिले मे 'शहरी क्षेत्र आता 
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है जब कि देहाती जिला एक काउन्टी जिला, होता है । उन दोनो की रचता 
पूर्णान: एक जेसी ही है तथा उनकी शक्तिया अपने-अपने क्षेत्र की रामस्याभो 
के आधार पर भिन्‍नता रखती है । शहरी एवं देहाती जिला परिषदो मे एक 
समापति, एक उप-समापति तथ्य पाप द होते हैं। इसमे एल्डरमेन ग्रथवा 
मेयर नही होते । परिषद के पापंदो का चुनाव, क्षेत्र के मतदाताझ्रो द्वारा 
किया जाता है। वे अपने पद पर तीन वर्ष तक कार्य करते रहते हैं । प्राय: 
एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष सेवा निवृत हो जाते हैं। रिक्त पदो को प्रतिवर्ष 
मतदान द्वारा भरा जाता है | शहरी या देहाती जिला परिपदो में से कोई भी 
परिषद एक प्रस्ताव पास करके काउन्टी परिषद से ऐसा आदेश प्रसारित 
करने को कह सकती है कि उसके सभी पार्षद तीन वर्धा के बाद एक साथ ही 

सेवानिवृत्त हो जायें और प्रतिवर्ष चुनाव न करने। पड । समापति का चुनाव 

पा दो द्वारा क्या जाता है । उसका कार्यकाल एक वर्षा है।यह जरूरी 

नहीं है कि समापति के रूप मे चुने जाने से पूर्व वह परिषद का सदस्य हो 

फिश्तु उसमे पार्षद बनने की सरोग्यताये अवश्य होनी चाहिए । वह अपने 

का काल मे शान्ति का न्‍्याय,धीश होता है। उपसभापति का चुनाव भी 
प्रापंदो द्वारा अपने से से ही किया जा सकता है। 


स्‍ पेरिस सौटिंग की रचना-पेरिस मौटिय एक ऐसी मीटिंग होती है जिपतमे 
कि पेरिस के सभी स्थानीय सरकार के मतदाता होते हैं । इसकी एक वापिक 
बैठक होती है जिसमे कि समापति का चुनाव किया जाता है। 

पेरिस परिषद को रच्ना--पेरिस परिपद मे क्य पार्पदें तथा एक 
सभापति होता है। परिषद के सदस्यों का चुनाव स्थानीय सरकार के पेरिस 
के मतदानाप्रों द्वारा किया जाता है । वे तीन वर्धा तक अपने पद पर रहते हैं 
तथा एक साथ ही सेवा निवृत होते हैं। सभापति का चुनाव परिषद के 
रादस्यो द्वारा अपने मे से किया जाता है भ्रथवा ऐसे व्यक्ति को भी समापति 
बनाया जा राकता है जो कि परिषद का सदस्प तो नहीं है किन्‍्तु बनने की 
योग्यता रखता है। 


सदन के निकायों का संगठन--लदन मे स्थानीय प्रशासन का सचा* 
लन करने वाले तीन निकाय हैँ--छदन काउन्टी परिषद, राजघानी वारो 
परिषद प्रौर नगर परिषद ॥ काउल्टी परिषद में मी एक समापति होता है 
एक उप-समापति“[ ७४८४७-८४आए»॥) _ एल्डरमेन तथा पाषोंद होते हैं। 
इनके प्रतिरिक्त इसमे एक प्रवर समापति (एक्पए था भी 
होता है / परिषद की रचना बहुत कुछ ऐसी ही है जैसी _कि क्‍न्य निकायो की 
बर्शन की गई है । परिषद के सदस्य उसी प्रकार एल्डरमेतो का चुनाव करते 
हैं जिन प्रकार कि भत्य परिपदें करती हैं! एल्डरमेतो की स रुया इस प्रिषद 
में एक तिहाई नहीं होती चरन्‌ छटा भाग होोतो है। समापति का घुनाव 
अतिवर्यो वाधिक रूप से किया णाता है। उसके करय काल में वह जो भी सर्च 
करता है उसका परिषद द्वारा बहन किया जाता है। समापति की सहायता 
वायस-चेयरमेन तथा डिप्टी-चेयरमेन , द्वारा की जाती है। इनमें से प्रथम का 
जुताव परिषद द्वारा अपने में से हो किया जाता है॥ यह उस राजवैतिक इल 
का होता है जिसका कि परिषद में बहुमत द्वो । डिप्टी चेयरमेतव परिषद के 
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विरोधी दल के सदस्यो भे से लिया जाता है | इनको भी झपते स्वीजृत व्यय 
के लिए भत्ते दिये जाते हैं । 


राजधानी बारो परिषदों पूरे सदन क्षेत्र में २८ है। इनमे से 

प्रत्येक में एक मेयर होता है, साथ ही एल्डरमेन तथा पा द होते है । मेयर 
का चुनाव पाप दो मे से, एल्डरमेनो भे से या परिषद के बाहर से किया जाता 
है किन्तु उसमे परिषद की सेवा की आवश्यक योग्यताये होनी चाहिए। 
पार्ष दी का चुनाव तीन वर्ष के लिए किया जाता है श्लौर उतरे से एक तिहाई 
हर वर्ष सेवा निवृत हो जाते हैं। परिषद को यह अधिकार है कि वह एक 
प्रस्त!।व पास करके भन्त्रालय से यहू कहे कि उसके सदस्यों को हर तीसरे 
साल ही एक साथ सैवा नियृत किया जाये न कि प्रतिवर्षों एक-निहाई को। 
प्राय; सभी रजघानी परिपदो ने इस प्रकार कौ आज्ञा प्राप्त करली है ओर 
अब उगके सदस्यों का निर्वाचत हर तीसरे वर्ष ही किया जाता है । परिषद 
में एड्डरमेनों को सख्या पार्षदों की सख्या का छठा भाग है। इनका चुनाव 
पाई दो द्वारा छः वर्ष के लिए किया जाता है) इनमे से आधे हर तीसरे वर्षे 
सेवा निवृत हो जाते है । 

वर्तेमात समय में लदन मे ३२ वारोज हैं-इनका संगठन स्थित शाज- 
धानी बारोज, काउम्टी बारोज, बारोज तथा काउन्टी जिलो को मिला कर 
किया गया । * यद्यपि पूर्ववर्ती बारोज या जिलों को विमाजित कर दिया 
गया । कुछ अ्रपदादों को छोड़ कर नये बारोज की सीमाये पुरानी काउन्दी 
की सीमाओ के बाहर नही जाती । लन्दन में बारोज को मुख्य रूप से दो 
भागों में विभाजित कर दिया है। लम्दन महित वे ब।रह्‌ बारोज जो कि पहले 
लन्दन की प्रशासकीय काउन्दीये, भ्रान्तरिक लन्‍्दन वारोज (॥#67.00000 
807008॥ ) के नाम से जाने जाते हैं तथा शेष को भाहरी लन्दत बारोज 
(00067 7,006005 8०४००४४) कहा जाठा है । 

प्रत्येक बारो में पार्ष दो की सही सख्या कम रहेगी यह उनके निर्मायक 
चार्टर मे दे दिया जाता है। $ उनका नाम भी चार्टर पे ही दिया हुआ 
होता है । लन्‍्दन सरकार अधिनियम, १६६३ के प्रनुसार किसी भी वारो में 
साठ से अ्रधिक निर्वाचित पार्षद नहीं हो सकते ! इनके भाथ ही कुल संख्या 
के 4 एल्डरमेन भी रखे जा सकते हैं। भ्न्य बारोज की भाति इन परिषद 
का ममापति भी मेयर कहलाता है । परिषद वी बैठकें प्रायः प्रत्येक छः सप्ताह 
बाद होती रहती हैं। 

लन्दन शहर का नगर निगम यदि कानूनी रूप से पारिमापित किया 
जाये तो यह कहना होगा कि लन्दन शहर के मेयर और पार्याद तथा मागरिक 
(१०४५० शात (0घ्रषणठणानाए गा6ह एग॥रांटक्कक्‍ड. ० फछड एाए ० 





#ु.०स्व 007९0॥व00 8 फियांदा, _ छिष्एबाटत॑ 0 फ्रांधडप 
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कानून द्वारा निर्मित होने पर भी समी लन्दरन बोरोज को चार्टर प्राप्त 
है । 
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१.006०४) । लम्दन शहर के तगर निगम का इतिहास, सबिधान एवं शक्तिया 
इ'गलैण्ड एव वेल्स मे ग्न्य किसी स्थानीय निकाय से पूणुतः मिन्‍न है। यहू 
शत्ताब्दियो से लेकर श्राज तक तीन प्रकार के न्यायालयों के माध्यम से कार्य 
करता भ्रारहा है। * ये हैं-- 
सामान्य परिषद का न्यायालय [7986 (७७ ण॑ (०एएआण/ (०ए- 
0]--इस न्यायालय का सभापति मेयर होता है! उसके श्रतिरिक्त इसमे २५ 
अन्य एल्डरमेत तथा १५६ सामान्य परिपद सदस्य होते है जो कि वापिक 
रूप से चुने जाते हैं । इनका चुनाव २४ वाऱों ह/रा भिन्न-भिन्न अनुपात मे 
किया जाता है। लगभग १३००० मतदाता इसमे भाग लेते हैं। निवाचक का 
मत देने का प्रधिकार या तो उसके निवास-स्थान द्वारा तय किया जाता है 
अथवा उस क्षेत्र मे व्यवस य करने के भ्रधार पर दिया जाता है।यह 
मिम्रग का मुर्य कार्य पालिका एवं प्रशासकीय निकाय है। इसके कार्यों मे 
लन्दन बारोज द्वारा किये जाने वाले सभी सामान्य कार्या आजाते हैं। 
इसकी वित्तीय व्यवस्था का आघार रेट (8०८5) होते है । ज्यो-ज्यों राज- 
धानी शहर का विक्रास्त हुआ है त्यो-त्यो इसके कार्यों मे विशेष वृद्धि होती 
चली गई है | यह एक व्यवस्थापिका समा भी है तथा यह अपना संविधान 
स्वयं सशोधित करने का शभ्रधिकार रखती है। श्रपती सस्थाश्रो एवं रीति- 
रिव जो में मो इसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। इप्तके लिए एक 
विधेयक सामान्य परिपद में पढ़ा जायेगा तथा ससद की ही तरह से उसके 
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वाचन होंगे। 
एल्डरमेन का स्वायालय [प्रताल 000॥ ० &0000९0 ]--एल्डरमेन 
के स्यायालय को इ गरुण्ड में नगरपालिका के द्वितीय रादन /96०००० 
00377067) का एक माश्र जीता-जागता उदाहरण माना जाता है| इसमे 
२६ एल्डरमेन होते है जो छ्ि प्रत्येक वाई द्वारा ससदीय रजिस्टर के श्राधार 
पर चुने जाते हैं। ये अपने पद पर जीवन भर तक कार्यों करते रहने हैं। 
लार्ड मेयर भी इनके साथ मिल वर कर्य' करता है। उसका मुख्य कत्त व्य 
यह है कि वह न्यायालय को अहृत करे और उसकी बैठकों वी ग्रध्यक्षता 
करें | उसकी उपस्थिति को ग्त्यन्त अनिवार्य माना ज।ता है। सामान्य 
परिषद के कार्या बढ जाने वे कारण इस न्यायालय दे कार्या श्रब कुछ कम 
हो गये हैं किन्तु भव भी यह स्वतन्त्रवाओ, चुनावों, कुछ बम्पतियों एवं 
न्याय के प्रशासन के रास्वन्ध से कुछ श्रथिकार रखता है। दसके पग्रतिरिक्त 
यह रे पुराने अधिकार क्षेत्र की स्मृति के झवशेष के रूप में मी महत्व- 
पूर्ण है। * 
कामन हाल फा न्यायालय [06 (०06 ० (ण्शाण्णा सा ] -- 
इस न्यायालय में लार्ड मेयर, शैरिफ, एल्डरमेन तथा एंड पुरानी कम्पनियों 
जे फ्रोमन तथा लिवरैमिन होते है जो सि भध्यक्ञातीन ब्यूपारी सधो एवं 
ज्पुप्रट ०0970थांग ० फल लांक्‍+ ० 7.070000, 
| छ.,5,,२, 4664/65, ? 3. 
१7२. 00 (6 एणएण्गांण०. ण 7.णाए४ए०, 0णि7 एगाएशडआा9 
ए९$५, ॥950. 
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कलाकारों की सस्याग्री के भ्रवशेष है। एक नगर कम्पनी को लिवरी कम्पनो 
[-! ३४ 0०००शा३४] कहा जाता है । ये मोलिक रूप से तो किसी विशेष 
व्यापार के सदस्यों के निगम थे किस्तु झ्राज जिस व्यापार का उनके साथ 
नाम जुड़ा हुआ है उससे वे बहुत कम या विल्कुल ही मम्छेन्ध नही रखते. 
लिवरीमेन वह होता है जो कि एक विद्येप प्रकार की पा की 
वर्दी पहतता हो । कामन हाल का मुख्य कार्यो यह है किए, लाड के 
कार्यालय के लिए दो सदस्यो को नामजद करे। अन्तिम चयन तो“एल्डरैमेन के 
न्यायलय हारा ही किया जाता है। कामन हॉल द्वारा ग्न्य कुछ चयन मी किये 
जाते हैं ; उदाहरण के लिए नगराधिपो, नगर चेम्बरलेन, ब्िजमास्टरों [टावर 
पूल (प०४८7 छा08०), ब्लेक फायर पुल, लन्दन पुल, साउथ व्क पुल], 
नगर झाडीटर तथा निग्रम के अन्य ग्रधिकारी गएा । 
स्थानीय सत्ताओों की निर्वाचन व्यवस्था 
[706 हाल्तगाव $फ500 ० ],.००४ #णा०7॥ 85] 

स्थानीय सत्त्ताओ का स्वरूप प्राय: निर्वाचित ही है । जे० एच० वारेन 
के कपनानुसार ब्रिटिश स्थानीय सरकार की इफाइया एक अ्रपवाद को छोड- 
कर निर्वाचित ही है | देहाती पेरिस मे कुछ शक््तिया पेरिस मीटिंग के लिए 
सरक्षित रूप मे रख ली गई हैं। यदि पेरिस परिषद भी स्थापित कर दी 
जाये तो इसके पास मे शवितिया रहती है। जहां कही पेरिस परियद नही 
होती वहा स्थानीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग पूरांतः पेरिस मीटिंग 
द्वारा ही किया जाता है । जहाँ पेरिस परिषद होती है वहाँ पर कुछ शक्तियों 
का प्रयोग पेरिस मीटिंग करती है तथा भन्‍्य का प्रशासन पेरिस परिषद को 
सौप दिया जाता है | इसको छोड़ कर भ्रत्य जितनी भी ह्यावीय सत्तायें है, 
अर्थात्‌ काउन्टी परिषदे, काउन्टी वारो परियद्दे, बारो परिपदें, शहरी जिला 
परिपदें एवं देहाती जिला परिषदे श्रादि-प्रादि, ये समी निर्वाचित तिकाय हैं । 

पापंदों के चुनाव के सम्बंध मे स्थातीय सलाओ के बीच बहुत कम 

अन्तर पाया जाता है। सत्ता का रूप चाहे कुछ मी हो और क्षेत्र का झ्राकार 
चाहे कुछ मी हो किन्तु उस पर प्रायः चुताव से सम्बन्धित एक जंसे ही 
सिद्धान्त लागू क्ये जस्‍्ते हैं। प्रंट द्िटेन की स्थानीय सत्ताप्रो के इुनाव से 
सम्वधित पूरा व्यवस्था प्राय. श्राघुतिक ही है। केवल लंदन नगर इसका प्रप- 
याद है जहाँ पर कि परम्परागद नियमों को अ्रपनाया जाता है। अगस्त 
१६६५ तक स्थानीय सत्ता के निर्वाचन का वार्म १६४६ के जनता के प्रतिदि- 
घित्व से सम्बंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता था । इसके 
अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति को स्थानीय सरकार के चुनाव में मत देने का 
अधिकार है जो कि २१ वर्ष या इससे अधिक की आयु वाला है, ब्रिटेन की 
प्रजा है भयवा प्रायरिश मागरिक है तथा जिस क्षेत्र का चुनाव ही रहा है 
उसके लिए वह एक मतदाता के हूप में पंजीकृत हो चुका है । 
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स्थानीय सरकार के चुनाव मे प्रत्येक उस व्यक्ति की मतदाता बना 
लिया जाता है जो कि एक निश्चित समय तक उस क्षेत्र में रहा हो प्रथवा 
क्षेत्र मे वह जमीन का स्वामी हो अथवा उसने उशे किराये पर ही ले रखा हो 
ठरथा उसका वाधिक मूल्य १० पौण्ड प्रतिवर्ष सेकमन हो। एक क्षेत्र में 
किसी भो व्यक्ति को एक से श्रघिक बार पजीकृत नहीं किया जा सकता। 
किन्तु यदि एक व्यक्ति एक स्थान पर निवास स्थान सम्बंधी योग्यतायें 
रखता है भीर दूसरे स्थान पर इसके भ्रतिरिक्‍्त योग्यतायें रखता है तो उसको 
दोनों ही स्थानों पर पंजीकृत क्या जा सकता है। सभी मतदाताओं के नाम 
उस रजिस्टर पर लाने होते हैं जो कि पशीकरण अधिकारी द्वारा साल मे एए 
वार तैयार क्ये जाते हैं। इनकी नियुक्ति ग्रधिनियम के आघीत ही होती है । 
यह कार्य प्राय: सत्ता के लिपिक ही करते है । 
स्थानीय सरकार की परिषदो मे पार्षद के उम्मीदवार के रूप में वह 
व्यवित खड्ा हो सकता है जो कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता प्राप्त हो एवं २१ बर्ष या 
इससे ऊपर की उम्र का हो तथा या तो वह उस क्षेत्र के मतदाता रजिस्टर 
में पजीक्षत हो जहाँ कि घह उम्मीदवार होना चाहता है अथवा चुनाव से १२ 
माह पूर्व से ही वह लगातार उस क्षेत्र में रह रहा हो, पेरिस प*पदी से सम्बद्ध 
तीन भील की सीमा में रह रहा हो क्यवा रवय की या किराये की जमीन 
रफता हो । किसी भी व्यक्ति को उस स्थातीय मत्ता के लिए नदी चुना जा 
सकता जिसका कि वह कर्मचारी है। इसके ग्रतिरिकत श्रनेक कामूनी प्रतिवध 
भी हैं जो कि यह व्यवस्था करते हैं कि श्रयोग्य व्यक्ति चुनाव के लिए प्रत्याधी 
ही बन गके । उदाहरण के लिए दिवालिया, अरवधानिक या भ्रष्ट चुनाव 
प्रक्रिया श्रपनाने का दोपी पराच वर्ष पूर्व तक सीन माह वी सजा पाया हुम्रा 
भादि व्यक्त चुनाव लड़ने वर श्रधिकार नहीं रखते ॥ 
शहरी क्षेत्रों मै त्रधिकाश उम्मीदवार किसी भी राष्ट्रीय राजनैतिक 
दल के प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते है, डरूध लोग उत सस्याग्रो के सदस्यो के 
रूप में सढ़ें होते हैं जो कि कमी स्थानीय ढित का प्रतिनिधित्व करते हैं । कुछ 
सदस्य रवतस्त रुप से भी खड़े होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को दो भत- 
दाताशरो द्वारा नामजद॑ किया जाता है, एक उसका प्रस्ताव करता है धौर 
दूसरा उप्तका समर्थन करना है। देहाती जिला परिषदो एव पेरिस परिषदों के 
चुनाव को छोड कर ग्रन्य परिपदो के चुनाव मे क्षेत्र के ग्राठ प्न्य मत- 
दाताओं को भी स्वीकृति देनी होती है | यदि उम्मीदवारों को सल्या रिक्त 
स्थानों वी सस्या से ज्यादा है तो मतदान द्वारा चयन किया जाता है । 
स्थानीय सरवार के चुनावों में उम्मीदवार को कुछ जमा नहीं बराना 
इड़ता । वह झपने चुनाव प्रचार में २५- पौष्ड से अधिक. खर्च नहीं कर 
पकता। यदि मतदातामों की सख्या पांच सौ से प्रधिक है तो उम्मीदवार 
गो २ डालर अधिक व्यय करने का श्रौर अधिकार प्राप्त हो जाता है। चुवाव 
सम्बन्धी व्यय का पूरा हिसावु किताब लिपिक:के सम्मुख, रखना होता है। 
।रिणाम घादित होने के ३५ दिन के भोतर*भीतर यह करना होता है । 
__ मतदान गुप्त उलन-पत्र द्वारा जिया. जाता है “मतदान सम्बन्धित 
फिटेनिंग भ्रधितारी द्वारा मतदान केच्रो रे अवन्धित्रं किया जाता है । यह 


शस्पानीय सत्ताशों का रूप एवं रचना ११७ 


कार्य, एक अध्यक्ष को देखरेस में होता है जो कि इसी कार्य के लिए नियुक्त 
किया जाता है। काउन्टी परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए रिटनिद्ध 
अधिकारी का कार्य इस पद पर काउन्टी परिषद द्वारा नियुक्त अधिकारी 
द्वारा किया जाता है। मतदाता व्यक्ति स्वय ही भाकर मतदान करते है 
यद्यपि यह व्यवस्था की गई है कि कर्मचारी मतंदाता, विशेषकर सशस्त्र 
सेनाओं के सदस्य, समुंद्रपार काउत द्वारा नियुक्त सेवक तथा उनकी पत्निर्यां, 
आदि यदि साथ हो रह रही हो तो प्रोक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं। 
यदि कोई मतदाता प्रपनी बीमारी के कारण श्रथवा श्रपने कार्य को प्रकृति 
के कारण स्वय आ सकने में असमर्थ हो तो वह डाक द्वारा भी मतदान कर 
सकता है। भ्रत्येक मतदाती को भपने क्षेत्र के चुनाव में प्रत्येक सीट के लिए 


एक मत देने का ग्रधिकार होता है। प्रत्येक उम्मीदवार को बह केवल एक 
ही मत दे सकता है । 


स्थानीय सत्ताप्रो का चुनाव करते समय पूरे क्षेत्र को कई मगो में 
बाट दिया जाता है। स्थानीय सरकार का जब चुनाव किया जाता है तो 
प्रायः प्रत्येक वारो को वार्डों मे विभाजित कर दिया जांता है। लन्दन वारों 
को छोड़ कर भ्रन्य सभी बारोज के प्रत्येक वाई से तीन पार्धद लिए जाते है। 
ये तीन से भ्रधिक भी हो सकते हैं। शहरी जिले को चुनाव के लिए बाड़ों में 
विमाजित किया जाये अथवा उसको एक इक ई के रूप में ही छोड दिया जाये 
इस बात का निणंय काउन्टी परिषद द्वारा किया जायेगा जों कि इस सम्बन्ध 
में भ्रत्तिम सत्ता होती है ) देहाती जिलो मे प्रत्येक पेरिश या पेरिशों के समू हो 
के लिए भलग से चुनाव किये जाते हैं । प्रत्येक पेरिश के लिए देहाती जिला 
पार्षदों की सख्या को काउन्टी परिषरों द्वारा निश्चित किया जा शफता है 
या बदला जा सकता है ! वह पेरिशों को एक साथ भी मिला सवती हैं 
अथवा उनत्रो वाह्हों मे भी बाट सकती है। अ्रधिकाश पेरिश परिददे पूणा 
रूप में निर्वाचित की जाती हैं किन्तु बाई भी बनाये जा सकते हैं पौर कमी 
कमी बना भी दिये जाते हैं । काउन्टी परिषद के चुनावों मे बाई तहीं बनाये 
जाते । इन चुनावों को एउ-सदस्थीय मतदाता मम्मागों के आधार पर किया 
जाता है तथा ये गृह सचिव द्वारा नियमित किये जतते हैं। विस्तृत लन्दन 
परिषद ।0धव8 [.000०7 (०णार्ता) वे चुनाव जब स्व प्रथम हुए थे तो 
प्रत्येक लन्दन बारो को चुनाव क्षेत्र बना दिया गया जिससे कि दो, तीव या 
चार पापंद चुने जाते चे। जब लन्‍्दन महान्‌ (फरंगद 7.076०व) में 
ससरीय मतरन क्षेत्रों का पत्वितेंत किया गया तो ये ही उसके मतदान क्षेत्र 
बन गये । प्रत्येक क्षे त् से महान ल्दन परिषद के लिए एक पार्पद लिया 
जाता था । 


मतदान के लिए एक दिन निश्चित कर रिया जाता है । मतदाता, 
मतदाभ केन्द्र पर जाकर-मपना मत डालते हैं। जब मतदान बन्द हो जाता 
है तो मत पेटियों को चहा ले जाया जाता है जहां पर कि इनको गिनदा हो। 
पह स्थान प्राय पर्यिद कार्यालय ही होता ' है। ज्यों ही मतदान समाप्त 
होता है उसके बाद जितना जल्दी से जल्दी सम्मव ही भदों को गिना 
जात़, है ) रिटनिग श्रघिकाही .उम्मीदबार ।एवं 'उसकेजितििवि को उप- 
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स्थिति में मत्त पेटियों को सोलता है। ये भत्रणणना प्रदितिधि, उम्मीदवारों 
द्वारा नियुक्त किये जाते है तथा उसकेत मुख्य कार्य यह देखना होता है कि जो 
लोग भंतगंणवा कर रहे हूँ वे यह कार्य इमानदारी केसाव करे । याद रियो 
मत पत्र पर मत्त साफ़ हप में तथा बिचा गलती किये हुए नही डाला गया है 
तो उसे रिटनिंग अधिकारी के निर्भय के लिए रख लिया जाता है। वहीं इस 
बाते को तय करता है कि गहदाठा क्रिस को मत देता चाहता होगा। गंब 
पूरी मतगणना करती जाती है तो सिटिनिंग अधिवारी द्वारा मतदाब का 
परिणाम घोषित कर दिया जाता है। 


भाग चुतावों एवं स्थानीय चुनावों का यदि तुप्तात्मक प्रध्ययत किया 
जये तो ज्ञात होता है हि आराम चुतावों में मतदात प्रायः ५०% रहता है 
जब कि स्थानीय चूदाकों में यह सरझा बहुत थोड़ी ही रहती है। उच्च 
प्षेत्रो में भी जो कि भ्रपिक मतदान वाले क्षेत्र माने जते हैं, मादाव ती 
मात्रा कठिनाई से ही ५०५४ तक पहुँच पाही है॥ काझादी में मतदाव का 
प्रोसत ३०३ रहता है। रामान्य रुप से क्षरोज तथा शहरी जिलों की जनता 
मत में भ्रधिक रसि लेती है। यह उद्ासीयता कैदल मतदाताओ्रो तक ही 
सौमित नहीं रहती बरद्‌ पह निर्वाचन के उम्मीदवारों पर भी प्रभाव दोलती 
है। धतेक सीट ऐमी बब जाती हैं जिनके लिए चुनाव ही महीं ला गाता । 
स्थानीय राजनैतिक दलो की एक मुझ्य_ समस्या मह होती है कि वे थोगों की 
चुनाव सने को किस प्रकार तेपार करें। स्थानीय जतवा मे मतदान है प्रति 
रुचि के प्रमाव का एक वारण तो यह बताया जाता है कि. स्थानीय 8०५ 
परिषदों द्दा किये जाते वाले कार्यों एव. पश्यस्व की जाने दाली सैवा' 
ते पूरी तरह प्ह्ड रहती हैं प्रतः वह गतदान करने की ग्रावश्यकता ही रे 
मूत्र नही ऊरतीकिसु यह तक अधिक प्रमावएूर्ण प्रतीत नही शा यो 
इममे मी तत्यता का कु प्रश्न है विन्तु इतना मही जितना किजमीला ] 
सोच पिया जाता है) इस उद्यागीनता का एक कारश बह हो । 
कि स्थानीय निकायो का दा बुध ऐसो प्रकृति का होता है जि कमी- 
स्थानीय अमिदेचि कागृत ही ने हों सक्के। स्थावीय संस्कार को हि आग 
कमी तो सप्ताह में एक थार कृडा-करकट के स्थानों की साफ का बधानीप 
मे ही चगाया यात्रा है ।ऐे ग्रवर बहुत ही कम झेल वाला 
सरकार वो स्थानीय बनता के तिए जीवन का एक दया तोता है है! 
भाना जे । इस सम्बन्ध मे स्थातीय सत्तावे' भी कम दोए की कोई 
वेबल बुध ही उत्ताये' घन-सम्पर् के कार्य मे रवि मेतो हैं । रथ जंदक मे 
नागरिक गनेती से या ध्रवशरबश भ्रपनी श्यातीय परिषद की कि्ती बैठक कप 
हे परी हो जाये तो वहू उप्धये डुदास छातेका श्रोर्ताहत बहुत ह 
पर सकेगा। 


दर्तमान प्रवृद्ति के अनृत्तार छोटी स्थानीय सत्ता के कार्ट बी स्थातीय एच 
को धोर बड़ी स्पानीर सत्ता के राय स्वादीय स्कार के बाहए की बततामो 
को सौंप दिये जाते हैं । इस प्रवृत्ति ने स्थानीय जनता पर डुख पन्फ प्रभाव 
तही डाला ! बह यह समभने लगी है. कि स्थानीय सरकार गत 
प्रम्मवत्ः महृत्व ही जद्ी रहती वरतू उबके एतते की भ्रत्रिया का भौर भ्रष 
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ही क्‍या होता है । स्थानीय सरकार के कार्यों की प्रोर प्रेस द्वारा भी 
पर्याप्त ध्यान नही दिया जाता । ससद के स्थानीय सदस्य की क्रियाये प्राय- 
खबरों का विषय होती हैं तथा लोगो को उसकी स्थानीय स्थिति के बारे में 
गलत बताया जाता है | यही कारण है कि स्थानीय जनता अपनी उन 
समस्याओ्रो के बारे भे मी ससद सदस्य को ही लिखतो है जो कि उसकू अधि- 
कार क्षेत्र मे नही श्राती। ससद सदस्य को भपने निर्वाचन क्षेत्र से कई 
एक पत्र गृह निर्माण के सम्बन्ध मे प्राप्त होते हैं। यह उसका कार्य नही है 
किन्तु यह स्थानीय मत्ता का कार्य है तथा स्थानीय पाप॑द द्वारा सम्पन्न किया 
जा सकता है जिसे कि इस प्रकार प्रवहेलना का पात्र बनाया जाता है । इस 
समध्या को सुलकाने के लिए एक सुझाव यह प्रस्तुत किया जाता है कि 
परिषद भपने प्रचार एव प्रकाशन के साधतों का विकास करें तथा जनता 
को स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यो. का प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाये । 


स्थानोय तत्ताग्रो के पदाधिकारी व्यक्तित्व 
[76 00॥तग एश्५णा३॥॥९5 ०६ [.003॥ &०(४०१॥।६६] 


स्थानीय सत्ताओ का कार्यो जित पदाधिकारियों के द्वारा सम्पन्न 
किया जाता है उनका ब्यस्त्वि भी अपने झाष में अत्यन्त महत्वपुर्ण होता 
है। उनकी योग्यता एवं कौशल पर ही इन सत्ताओं का सफल सचालन 
निर्भर करता है। य॑ श्रषिकारी निर्वाचित सदस्प मी हो सकते हैं तथा उच्च 
सत्ताओं भ्रथवा स्वय' स्थानीय सत्ताओ्रो द्वारा नियुक्त उच्च कार्यकर्ता मी हो 
सबते है । विभिन्न स्थानीय सत्ताग्रो मे निर्वाचित एवं ग्ननिर्वाचित प्रनेक 
प्रकार के सदस्य होते हैं । इनमे मुब्य रूपसे उल्लेखतोय प्रापंद, एल्डरमेन, 
मेयर, समाप्ति तथा अन्य बानूती प्रधिफ़ारी हैं । 

स्थानीय सरकार की सत्ताओं मे मुख्य 'परिषद' को माना जा सकता 
है जिमके द्वारा प्रशासनिक, कार्यपालिका सम्बन्धी एवं व्यवस्थापन 
सम्बन्धी भ्रधिकाश कार्यो सम्पन्न किये जाते हैं । स्थानीय स्तर पर अपने क्षत्र 
भें यही सर्वोच्च सता होती है। परिषदो द्वारा विभिन्न समितियाँ नियुक की 
जाती हैं। ब्रिडिश स्थानीय सरकार मे इन स्थानोय्र परिपदों की समितियों 
का प्रत्यन्त महत्वपूएं स्थान है तथा इनके द्वारा परिषद के प्रमुख दायित्वो 
को सम्पन विया जाता है । पर्यिदों को अपने कार्य करते के लिए संगठन 
बताने की पूरी-पूरी स्वतात्रता रहती है । इसके लिए वे समितियों के ग्रतिरिक्त 
अन्य अ्भिक्रणो एवं सस्थाओ्रो की नियुक्ति भी करती हैं। यहा एक बात 
उल्लेखनीय है वह यह कि ब्रिटिश स्थानीय सरकार वी व्यवस्था में अलग से 
कोई कार्यपालिका निकाय नहीं होता जिसकी अपनी पृथक शक्तिया हो तथा 
जो कि परिषद में से ही या उतके बरहर से नियुक्त हो कर उसके साथ-माथ 
कार्य +र। भहा कार्यप्रालिका मम्उन्धी दायित्व जिस निकाय द्वारा सम्पन्न 
फ़िये जाते हैं उसके लिए अन्तिम रूप से परिषद ही उत्तरदायी होती है । 

स्थानीय सला को अपना कार्य सम्पन्न करने के लिए तथा सम्पत्ति 
का उचित रूप से प्रबन्ध करने क लिए एक निगम (ए०फणल्बोक०ा) का 
रुप दे दिया जाता है। इस प्रकृटट यह एक व्यक्ति का व्यक्तित्व धारण कर 


१२० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


लेती है निसके जीवन मे निरन्तरता रहती है एकरूपता रहती है तथा जिसके 
निर्मायक सेवीवर्ग में परिदर्तत करना जरूरी नहीं होता । यह एक व्यकित 
के रूप में सम्पत्ति का स्वामित्व करती है। यह समभौते या ठेके कर सकती 
है पथ अन्य ऐसे कार्य कर सकती है जो कि कानून द्वारा आवश्यक समझे 
जायें। निगम के रूप मे इसे एक वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है । 
बाराज की स्थिति ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ भिन्न है। शाही चार्टर द्वारा 
जब बारो की रचना की जाती है तो मेयर, एल्डरमैन, नागरिकों 
या वर्गतीज (0078०५$९७) श्राहि को नामाकित किया जाता है भर वे मिल 
कर निगम की रचना करते हैं। ऋयून द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि 
नगर निगमो को जो शक्त्िया सौपी गयी हैं उनका प्रयोग बारो की परिषद 
हारा क्रिया जायेगा, जो कि प्रत्यक्ष रुप मे इसे सौपी गई शक्तियों का भी 
प्रयोग करेंगी । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्थानीय सत्ता का 
रूप चाहे कुछ भी हो इसकी मुख्य शक्तिया १रिषद में निहित रहती हैँ । 
यह इन कनूती श्रधिकारों, शक्तियों एवं कत्तंब्यो एश निर्वाह करती है। 
स्थानीय सत्ताए निगम होती हैं इसका अर्थ यह है कि निगमो से सम्बन्धित 
पलक कबुन स्थानीय सत्ताओं पर लागू होगा, जब तक कि इससे भिन्न कोई 


अ्निश्चितफाल तक कार्या करती रहती हैं। एक पुरानी कहावत के अनुसार 
मत उनके कोई शरीर होता है जिसे सष्ट किया जा सके और न ही आत्मा 
है।ती है जिसे बुरा- भला कहा जा सके । वे अपनी प्रकृति के अनुसार वे काय 
नहीं कर सकती जो कि एक भौतिक शरीर के लिए आवश्यक समझे बाते 

प्र्थातु न मे बन्दी बचायी जा सकती हैं, न उन्हे फासी चढाई जा सकती 
है ग्रौर न ही इस प्रकार के भ्रन्य कार्य । इनका प्रतीक एक सामान्य भोहर 
होती है जा कि निगम के प्रत्यधिक प्रौपचारिक ग्रधिनियमों को सत्तायुक्त 
करने के लिए काम मे ली जाती है । स्थानीय मत्ताझ्रो के सम्बन्ध में जो 
काजू त है उसका क्षेत्र इतवा व्यापक है कि उम्के द्वारा अन्य नियमों से 
सम्बन्धित काबूवों को श्रपताने के लिए बहुत कम स्थान छोडा जाता है । 
स्थानीय सत्ताम्रो से सम्बन्धित व्यवस्थापन इतना भ्रधिक हो सका है कि 
प्राय. प्रत्येक बात को कानून द्वारा ही स्पष्ट कर दिया गया है भौर जब कमी 
हम इनकी शक्तियों, कर्तव्यों एवं भ्रधिकारों के बारे मे जानना चाह तो 
हमको इन कानूनों का ही अ्रध्ययन करना होगा । 


पारपद [(0ए०थं।श्--परिषदों की बनावट एवं संगठन, स्थानीय 
सत्ता के प्रकार के घनुसार भिन्न-भिन्न होता है किन्तु उत सभी मे एक 
#नान्य बात यह होती है कि वे तीन वर्ष के लिए चुने गये पारदों की 
निकाय होती हैं ।॥ पारषदो की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह मानी जाती है 
कि इस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्षेत्र का स्थानीय निवासी हो। 
एक सामास्य आ्रावधान के झनुसार वह पारपद के रूप में उम्मीदवार होने का 
तमी प्रधिकारी माना-जायेगा जब कि यह उस क्षेत्र का मतदाता हो। एक 
बादों के किसी भी वार्ड का मतदाता उसी बारो के किसी पन्य या छे 
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उम्मीदवार बन सकता है । यह भी हो सऊता है कि वह एक निर्वाचन सम्भाग 
में रहना हो प्रौर दूसरे निर्वाचन सम्माग में जाकर चुनाव लड़ किन्तु यह 
नही हो सकता कि वह एक काउन्दी को छोड कर दूसरी काउत्टों में चन्ना 
जये । इ गण के कानूत के अनुसार कोई मी व्यक्ति उस स्थानीय सत्ता का 
सदस्य हो सकता है जिसमे कि वह सम्पत्ति का स्वामित्व करता हो प्रश्चा 
उस क्षेत्र भे वह बारह महीने से रह रह है। निवास के कारण से प्रपना 
नाभ स्थानीय सत-दाताझो की सूची मे लिखा लेना चाहिये। काउम्टोज, 
र जयानी बारोज और देहाती पेरिसो मे पारपद हर तीसरे वर्ष श्रपने पद से 
हट जाते हैं, किन्तु बारोज पे ये पारषद हर तीमरे वर्ष एफ साय नही हटते 
वरन्‌ इनमे से एक तिहाई प्रत्येक वर्ष हट जाते हैं भौर इस प्रकार मतदान 
तीसरे वर्ष न हो कर प्रतिवर्ष किया जाता है । 
शहरी एवं देहाती जिलो में भी व्यवस्था बारोज जैसी ही होती है 

रिन्‍्तु थे इस ब्यवस्था को अपने दो तिह ई बहुमत से तथा काउन्टी परिपद 
वी स्व्ोकृति से बदल सकती हैं। इन दोनो ही व्यवस्था प्रो के प्रपने-प्रपने 
लाभ हैं। जब्र निर्वाचत प्रतिवर्ष किया जाता है तो स्थानीय सत्ता बदलती 
हुई नयी श्रावश्यकताप्रों के प्रनुरूप श्रपने पश्रापको ढाल पाती है। इसके 
प्रतिरिक्त इसमे प्रतिवर्ष लगातार कुछ अनुमवी पारपदों का एक केन्द्र बन 
जाता है फिन्‍्तु यह व्यवस्था कभी कमी नुकसानदायक भी प्रतीत होती है 
वयोकि इसके द्वारा परिषद के कार्यों में देर होने का भय रहता है। काउन्टीज 

को परिषदो के सम्बन्ध मे कानून मे कोई विकल्प नहीं छोडा है। बहा यह 

सम्मव मी नहीं है कि प्रतिवर्ष चुनाव कराये जाए । वारोज मे दांड के रूप 

में चुनाव सम्बन्धी विमाजन किया जाता है। यह व्यवस्था की जाती है कि 

एल वार्ड में मे लिये जाने वाले तीत पारपदों में से प्रतिवर्ष एक को सेवा 

निवृत्त कर दिया जाय, किन्तु काउन्टी परिषद में ऐसा नही किया भा सकता 

क्योक्ति वहा चुनाव क्षेत्र को इतना बडा रखा जाता है कि यदि एक क्षेत्र 

से तीन सदस्य लिये गये तो काउम्टी परिषद की सख्या प्रबन्ध किये जाने 

योग्य व रहेगी ।, विभिन्न स्थानीय सत्ताओं के कार्य का वर्ष समाप्त होने की 

तिथियां मी अलग प्रलग हैं । 

१६४६ से पूर्व एक बारों का सर्वधानिक वर्य १ नवम्बर पे प्रारम्भ 
होता था तथा निर्वाचन ! नवम्बर को किये जाते थे। जिलो का सर्वेघानिक 
दर्ष १५ प्रप्न ल से भ्रौर वाउन्टीज का १६ मार्च से प्रारम्भ होता है किन्तु 
१६४८ के जन प्रतिनिधित्त अधिनियम ने सभी स्त्ताओ के लिए चुनाव तथा 
वापिक बेठफो के हेतु एक ही मौसम निर्धारित कर दिया है। पेरिस परिषद 
का चुनाव हाथ उठाकर किया जाता था। पेरिस की वापिक बैठक मे या 
तो इस तरीके से प्रथवा मतदान द्वारा निर्वाचन क्रिया जाता था किम्तु 
ह१ै६४८ के जन-अतिनिधित्त अधिनियम ने इस व्यवस्था को समाप्त कर 
३ 3 भव सभो स्थानीय सत्ताशो के तिर्वाचन युप्त मत पत्र द्वारा किये 
जाते हैं 

पद्चपि पारषदों की योग्यवाएं एवं प्रयोग्यताएं कानून तथा व्यवहार 
द्वारा निर्धारित करदो गई हैं विन्तु फिर मी ये इतना महत्व नहीं रखती। 
मुर्य तथ्य यह है कि उम्मीदवार का मतदाताप्रो में कंपा सम्मान है, 
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वे परिषद और इसको समितियों मे क्या कार्य करेंगे तथा उन्हे उनके 
अम के लिए भूगतान या मुआवजा दिया जाय अथवा नहीं, आदि। पार- 
पदो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे प्रतिनिधि होते हैं, 
इसका भर्थ यह है कि वे डेवीयेट (/0278०0०) श्रथवा एजेन्ट (86०॥8) 
नही होते । मि० जैकतन (39८750ध) के कथनानुखार स्थानीय सरकार के 
परारपद किसी भी निर्वाचित सदस्यो वाले निकाय की माति प्रतिनिधि प्रजातत्र 
क्ेक्षेत्र मे श्रांत है। जब वह एक प्ररिषद की बैठक में जाता है तो वह 
मतदाताओं को क्रोई सुचना या निर्देश दे कर नही जाता श्रथवा उस बहुमत 
से पूछ कर नही जाता जिन्होने कि उमको सफल वनाया है। यह सच है कि 
चुनाव लड़ते समय व व्यक्तिगत रूप से अ्रथदा अपने राजनैतिक दल की झोर 
से अनेक वायदे करता है । यदि तिर्वाचन से पूर्व किये गये वायदों को एक 
रादरय पूरा करता है तो यह उसकी सज्जनतता मानी जायेगी किन्तु ऐसा करते 
के लिए वह बाध्य नही है।_ सिद्धान्त के ग्रनुसार प्रतिनिधियों को उनके स्वयं 
के निर्णंयो क। प्रयोग करने के लिए चुना जाता है तथा वे समी परिस्थितियों में 
अपना अधिक से श्रधिक योगदान करते है । वदि परिस्थितिया समान रहे तो 
प्रतिनिधि को वे ही कार्य करने चाहिए जिनको पूरा करने के लिए उसने 
चुनाव से पूरे बायदा किया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि युद्ध की 
परिस्थितिया उत्पन्न हो जाने पर विकास सम्बन्धी सभी योजनाओं को रोकना 
पढ़ता है और सारी शक्तिया, हथियार एवं भ्रन्य युद्ध सामग्रियों के निर्माण 
में लगानी होती है। कु इस सबका अर्थ यह नहीं है कि प्रतिनिधियों का 
मनदाताप्रो के प्रतिं कोई कतंव्य ही नही होता । वे सैद्धान्तिक रूप से मम्पूर्णं 
समाज के प्रति उत्तरदायी है तथा उन्हे अपने किये हुए धायदों पर टिकना 
होता है। यदि मतदाता उस तरोके को पसन्द न करे जिसके द्वारा कि एक 
उम्मीदवार द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वे अग्रले। चुनाव तक प्रतीक्षा 
कर सकते हैं श्रौर चुनाव आने रर उसके स्थान पर थे किसी अन्य को चुर 
सकते है। मतदाताओं को अपना उम्मीदवार बापस बुलारे का भ्रधिकार 
नही होत। । ५ 


इस प्रकार अत्पेक् प्रतिनिधि एक निर्वात्रित सदस्थ होता है भ्रीर 
अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति का वह प्रतिनिषित्य करता है तथा 
उनके प्रति उसके कुछ कर्तध्य होते हैं। इसका एक्र स्वामाविक परिसणाम यह 
है कि उम्मीदवार को अपने मतदाताओ्रो से समय-समय पर पूछताछ वरते 
रहना चाहिये, उनकी समस्याओं के बारे मे जानकारी रह्नी चाट्यि और 
अधवश्यकता पड़ने पर उन्हे पूरी सहायता देनी चाहिये ।_ वह प्रतिनिधि 
अ्रपने पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, बम के उन लोगो वी 
आवश्यक्षताओ्रों का भी ध्यान रखना होता है जिन्होंने कि उसे मत नही 
रिया था। 7 2४% हे 


एक पारषद को ब्रैतन दिया जाय भ्रथवा नही, दस प्रइन का निर्शय 
उसके कार्यों के आघार पर ही क्या जा सकता है। बसे इज़ु्ण्ड की 
परम्परा के कह मार पारपद को उसकी सेदाओो के लिए कई वेतन नही दिया 
जाना चाहिये किन्तु ग्रवः इस सम्बन्ध मे कुछ परिवनंद-दो गये हैं ॥ ये परि* 


स्थानीय सत्ताग्रो का रूप एवं रचना श्र्‌३े 


वर्तेन कँसे झाये, इसका एक लम्बा इतिहास है । शताब्दियो पर्व स्थानीय 
सरकार की महत्वपूर्ण इकाई पेरिस थी) भपने जन्म के समय मह एक 
घाभिक इकाई थी किन्तु कालान्तर भे पेरिस नागरिक प्रशासन की एक इकाई 
बन गई तथा इसने अमेक कानूनी कतंव्य सम्माल लिये; उदाहरण के लिए 
सडको की रचन्य एवं गरीबों को राहत देना भ्रादि कार्यो । ये कर्तव्य पेरिस 
के भ्धिकारियो द्वारा सम्पन्न किये जाते थे । जो व्यक्ति इन पदा पर कार्य 
करते थे उनको किसी प्रकार का बेतन नहीं दिया जाता था। इन पदों के 
लिए जो व्यक्ति निर्वाचित क्ये जाते थे वे एक वर्ष तक कार्य करते थे । 
अप/नुप्तार इन पदो पर क्षेत्र के सम्पन्न एवं उत्तरदायी निवासियों को एखा 
जाता था। जहा कही कार्य करने की आवश्यकता होती थी वहा सामूहिक 
श्रम द्वारा काम चलाया जाता था। पेरिस का भ्रत्येक निवासी प्रपनी सेवाएं 
प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था। पेरिस की इस व्यवस्था के 
ऊपर शात्ति के न्यायाधीशों की सस्था होती थी जिसमे क्राउन द्वारा नियुक्त 
योग्य व्यक्ति होते थे । उनके कार्य प्रशाशधक्रीय एवं न्यायिक, सयुक्त प्रकृति 
के होते थे । उन्हे प्रपनी मुख्य बैठकों मे उपस्थित होने के लिए कुछ घन देने 
वी व्यवस्था थी किन्तु इसे प्रायः कोई लेता नही था और वे स्वेच्छापूर् क कार्य 
करते थे । इस व्यवस्था मे यदि किसी सडक को बनवाना है तो इस काम के 
लिए नियुक्त तिरीक्षक समय निश्चित कर देगा झौर स्थानीय 
निवामी प्राकर इस कार्य को सम्पन्न करेंगे । काउन्टी के उस माग का शाति 
वा न्यायाधीश इस बात वी जाच रखेगा कि कार्य मली प्रकार सम्प्तन किया 
जाय; यदि ऐसा नही किया जा रहा है तो वह भ्पने साथी न्यायाधीशों से 
शिकायत कर सकता है। कार्यो को सम्पन्त कराने के लिए उन्हे यह शक्ति 
प्राप्त थी कि कर्तेब्यों की श्रवहेलना करने वाली स्थानीय जनता पर वे 
जुर्माना करदे । 


कार्य कराने की उक्त व्यवस्था देहाती इलाकों मे उस समय तक 
चलती रही जब तक कि थे समय के परिवर्तन के साथ-साथ नवीन विचारों 
में प्रमावित नही हुए | किन्तु भोदोगीकरण के साथ साथ इज्भूलेण्ड मे लगा- 
तार शहरो का विकास होने लगा और इसके साथ ही भ्रवँ तनिक बाध्यकारी 
सेवा तया सामाजिक श्रम की व्यवस्था अनुपयुक्त वत गई। शहरों में जहा 
पर कि फैक्ट्रियों मे काम करने वाले लोग रहते हैं और ऐसी परिस्यितियों 
वाले प्रन्य कमंचारी रहते हैं वहाँ सामाजिक श्रम सम्मव नही होता । इसके 
अतिरिक्त कार्य वा क्षेत्र इतना बढ गया है कि उसे कुशल रूप से सपादित 
करने के लिए सर्वतनिक एवं उचित योग्यता प्राप्त भ्रधिकारियों का होना 
परमावश्यक है । वर्तमान समाज को अपनी सुविधाओं के लिए एवं विमारियों 
से बचने के लिए जिन सेवाग्नो की भ्रावश्यक्ञता है वे सेवाए तमी प्रदान की 
जा मक्ती हैं जब कि नागरिक प्रमियताओ एद मजदूरों को लगातार सेवा 
में व्यस्त रखा जाय | यदि भ्रवँतनिक कार्यकर्ताप्रों के स्थान पर सं तनिक 
कार्यकर्ता रखे जायेंगे तो यह जरूरी है कि उन पर नियत्रण रसने के तरीको 
को सशक्त बनाया जाय । 
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वर्तमान समय में मह माग काफो बढती जा रही है कि पार्प दो वो 
बेतन दिया जाता चाहिये | इसके समर्थन में दो प्रकार के तक प्रस्तुन दिये 
जाते है प्रथम यह कि जब तक किसी प्रकार का पेमेन्ट (0०:ए०॥) नहीं 
किया जायेगा तब तक कोई मी व्यक्ति पापेद नहीं बनना चाहेगा वयोकि 
परिषद का सदस्य बनने के बाद व्यक्ति को आने जाने मे काफी खर्चा करना 
पढेया औौर उसे बैठकों में उपस्थित होने के लिए अपना समय 'नी लगाना 
होगा । एक दूसरा तक यह हैं कि हमे यह अपशा नही करनी चाहिए कि कोई 
व्यक्ति बिना किसी मतलब के कोई कार्य करेगा । यह तर्क किया जाता है 
कि सार्वजनिक कार्य भी एक प्रकार से कार्य ही है और यदि इस कार्य को 
उचित रुप से सम्पन्न कराना है तो इसके लिए उचित दाग दिये जाने 
चाहिए । प्रोफ़ेसर लास्की का मत है कि स्थानीय सरकार की सेप/ओ फो भी पूरे 
समय की तथा सर्वतनिक (थीं "27० 470 ९0) बना दिया जाये | एक 
सदस्प के सम्मुख जो विषय निर्णय के लिए भ्राते है उन पर विचार करने के लिए 
पर्याप्त धुद्धि एवं समय लगाने की ग्रावश्यवता है। अन्य कार्यो मे उनभा हुआ 
व्यक्ति यह सब नही कर पायेगा। यदि स्थानीय सरकार के कार्य को अवेतरिक 
बना दिया गया तो धनवान वर्ग के लोग इन सस्थाझो मे घाजायेंगे यौर उनका 
कार्य लोगो की आवश्यकताप्रो से प्रभावित नहीं होगा वरन्‌ वह स्थानीय 
सरकार के कार्य को प्रधिकाघिक सस्ता बनाने के लिए सचातित किया 
जायेगा । लाग्की के शब्दों मे वे लोग योग्यतापर्ण वाली व्यवस्था प्रदान 
कर सकते हैं किन्‍नू अपर्याप्त शिक्षा देयें, प्रच्छी सड़कें दे सकते 'है किन्‍्नु 
स्त॒कालय नहीं देगे ।( वे उन मनोवैज्ञानिक तत्वों को महत्व नही देंगे जिनसे 
के गरीबों का मस्तिष्क प्रभावित होता है । 
पार्पद को कुछ दिया जाय भयवा नही दिया जाय, इस प्रश्व पर 
विचार करने से पूर्ण उन योग्यताभ्रो को देखना उपयुक्त शहेगा जो कि परिषद 
के सदस्यों में होनी चाहिए । एक पाषद से यह भाशा नहीं की जाती है कि 
वह उत विषयों में विशेषज्ञ होगा जिनसे कि परियद सम्बन्ध 83 4 
विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञाब एज प्रशासत का प्रनुभव उत सेवाहो द्वारा प्रदात तिया 
जाता है जो कि शैतनिक स्लाफ में प्राती हैं। निर्वाचित सदस्य का गरु्य 
उद्देश्य दनता का प्रतिनिपित्व करंदा होता है जो जतमत का बोनक ९ । 
उसका दृष्टिकोण एक गैर-निशेषज् का दृष्टिकोण होता है! वह यह देखता है 
कि क्सो काये के प्रति साधारण जनता की प्रक्रिया क्या है, श्रशासक नहीं 
बल्कि प्रशासित लोग उन कार्यों के बारे पे वया सोचते हैं? ये सत्रेतनिक 
स्टाफ के साथ मिलकर वाये बरते हैं ताकि कार्यो को भली प्रक्ञार से सम्पन्त 
भर रबी 
एफ वार पापंद के उत्तरदायित्वों को सही रूप से निमाने के लिए विसी 
विशेष,प्रकार को शिक्षा या प्रशिक्षण को शावश्यन्ता नहीं होटी, एक अच्छे 
प्रतिनिधि वे” गुख जीवन के किसी मी क्षेत्र में रहकर प्राप्त किय जा सकते 
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हैं। जब हम परिषद के सदस्यों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं 
के लिए भुगतान करना चाहते हैं उस समय यह भी देखना होगा कि यह 
भुगतान किस प्राधार पर और कितना किया जाय । यदि प्रत्येक सदस्थ को 
उम्रकी सेवाग्रो के लिए उतना घन दिया जाय जितना कि वह अपने व्यक्तिगत 
जीवन मे प्राप्त करता है तो विभिन्न प्रवार के पाएंदो के श्राघार पर श्रनेक 
विभिन्नताएं हो जापेंगी प्रौर उस परिपद के पास मे स्थानीय कोष पर्याप्त 
रहेगा जो कि पूरी तरह से रोजनदारी पाने वाले मजदूरी द्वारा गठित है । इस 
मान्यता को अपनाने पर एक ही कार्य के लिए दिये जाने वाले घन की-मात्रा 
में भत्यत परिवरतेन होगा । भपतल में वेतन की एक मापक दर सिश्चित करता 
होगी किन्तु यह किम्त प्लाधार पर तय को जाय । वेतन निश्चित वरने का 
एक सामान्य तरीका यह होता है कि एक पद के लिए कमर से रूम वेतन 
निर्धारित किया जाय जो कि उस पद पर सही योग्यता वाले व्यक्तिदो का 
ग्राकपित कर सके । बेतन को निश्चित करने का यह तरीका भी कार्य न$ 
करेगा वयोति ऐसा कोई निश्चित बाजार नही होता जहाँ कि ऐसमो विशेश 
योग्यता प्राप्त व्यक्ति मिल सके ) 
एक व्यक्त जो कि वास्तव मे प्रथम श्रेणी का एरयंद है वह जिसी प्रन्थ 
परिषद का सदत्ष्य होने के लिए प्रार्यंन्रा नहीं करेगा क्योंकि यह एक ऐसी 
जिया हैं जो कि किसी व्यापार या ब्यवस्ताय से भिन्न है। यदि परिषद 
के सदस्य का बैठक के प्रतुसार या मासिक प्रयवा वार्षिक रूप से ब्ेदन निश्चित 
कर दिया जाये तो यह हो सकता है कि कुछ लोग पार्षद बनते के लिए भ्राक- 
पित हो, दूसरे लोग इसे साधारण वेतन और श्रत्य लोग इसे ्रावश्यकंता 
से भी कम समभो । यदि इस प्रकार बेतव निश्चित कर दिया जाय तो पापेद 
के पद पर वे श्राकृपित हो पायेंगे जो कि बहुत कम वेतन पाने बाले 
मजदूर या कर्मचारी लोग होते हैं किन्तु मध्यम वर्ग के भ्रथवा घनवान लोग 
इनकी तरफ आकंषित नहीं हो पायेंगे। इस प्रकार पापद क। पद एक ऐसा 
पद ही जायेगा जिसे पाने वाले लौग दे होगे जो कि भपनी जीविका के साधनों 
को तलाश से है | उतमे विशेष योग्यताएं या प्रशिक्षण होगा श्रथवा नही होगा 
यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता | चुनाव में जीतना उत्तना ही महत्व- 
पूर्ण बन जायेगा जितना कि बव्यवेसाय पाता | जब कि चुनाव सिद्धास्तों के 
झ्राधार पर लड़ा जाना वाहिए, चुनाव उम्मीदवार के व्यक्तिगत व्यवसाय का 
विषय बन जायेगा । वतमान में व्यवहार यह है कि एक पार्पद यात्रा, निवाव 
एव भ्रन्य खर्च के लिए भत्ते के अलावा आये दिन के लिए पन्द्रह शिलिय और 
पूरे दित के लिए तीस शिलिप की माँग कर सकता है । किन्तु इसके लिए 
उसे यह प्रमाणित करना पर या कि सचमुच उसे इतने धन की हानि हुई है 
यजा के सम्यन्ध मे नियम है कि जहाँ सरदारो वाहन प्राप्प हो सके चहां 
उसका उपयोग क्थि। जाय और जहां यह प्रप्त नही हो सके बह म्वप घी 
कार का प्रयोग करके या माई की गाड़ी का प्रयोग करके यात्रा व्यय 
लिया जाथ । 
कस्बे मे रहकर की जाने वाली यात्राओं के लिए तथा अपने घर 
से तोन मीस दूर की यात्राओो कै लिए वह किसो प्रकार को यात्रा व्यय नहीं 
ले धऊता । झश्षपि पाषंदों के अधिकतर व्यय का तिर्वाह करने के लिए ये 
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विभिन्न प्रावधात बनाये गये हैं किन्तु कमी-कभी यह प्रश्त किया जाता है 
कि क्या मे योग्य ब्यक्तियों को स्वेच्छापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए ग्राक- 
पित करते रहेंगे । इस सदेह का आधार यह विश्वास है कि भ्रवेतनिक स्वेच्छा- 
पूर्णा सेवा एक विशेष वर्ग द्वारा ही सम्पन्न की जो सकती है ! ऐसे लोगो मे 
उच्च मध्यम वर्ग के या उच्च वर्ग के व्यक्ति ही झा सकते हैं। इगलेण्ड मे जो 
सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उनके परिणामस्वरूप यह वर्ग वहुत घट चुका है 
और स्वेच्छापूर्ण कार्यो का मार अपने ऊपर नही लेना चाहता । अवैतनिक 
शाति के न्यायाघीशों की व्यवस्था मी इसलिए खतरे में पड गई थी क्योंकि 
स्व व्छाप्‌ णा कार्यो का समय समाप्त हो चुका था । उस विश्येप वर्ग के समाप्त 
होने पर चरित्रवान एवं ईमानदार व्यक्तियों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया 
जो कि कुछ के लिए कार्या कर सकें। 


एक हार्षद, के कार्य, परिषद के कार्यों के संगठन के श्राधार 
पर तिर्षारित होते है। विशेष रूप से वे समिति व्यवस्था द्वारा संचालित 
किए जाते हैं। यहा एक बाद उल्लेखनीय यह है कि विभिन्‍न स्थानीय 
सत्तान्नो के पापंदों को जो कार्य करने होते हैं उनके वीच पर्याप्त विभिलताएंँ 
रहती हैं । यह विभिन्‍नताएं सम्बन्धित स्थानीय सत्ता के आकार एवं प्रकार 
२[भर करती हैं प्रौर झ्शिक रूप से उन समितियों की सख्या पर मी 
निर्भर करती हैं जितमे कि पापंदो को कार्य करना होता है। यदि वह किसी 
समिति का सभापति हैं तो उसके कार्य भ्रन्य परिषदो से भिन्‍न होंगे । 

एल्डरमेन [4]0९/7९० हु स्थानीय सत्ताओ वी प्दस्यते। का 
एक मांग एल्डरमन होते हैं. जो कि अप्रत्यक्ष हूप से चुने जाते हैं प्र्थात 
इनवो_ स्थानीय सच्चाह्नी के मतदाताग्रो द्वारा नहीं चुना जाता किन्तु 
उन लोगो द्वारा चुना जाता है जो कि मंतदाताप्रो द्वारा परिषद मे भेजे जाते 
हैं अर्थात पार्षद लोग । इस व्यवस्था के समर्थन में प्रनेक तक दिये जाते हैं विन्तु 
कई प्रकार की आनोचनाएं भी दी जाती हैं। 


प्रशासकीय काउन्टीज तथा काउन्टी एवं गैर काउन्टी बारोज की परि- 

घदो का एक भाग प्र्थात प्रत्येक तीन पा दो के साथ एक एल्डरमन रहता है। 
इस प्रकार एक सात वार्ड वाले बारों में इककरीस पारयंद होंगे। इसके साथ 
ही सात एल्डरमेन भी होंगे। इस प्रकार परिषद वी कुल संब्या श्रट्टाईंस हो 
जायेगी। राजधानी वारोज में एल्डरमैन का प्रनुपात& से होता है । एल्डरमैन का 
चुनाद यद्यपि पार्षदों द्वारा किया जाता है विन्तु यह जहूरी नही कि दे पार्षदों 
में से ही चुने जाँय । दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि वे सामाथ 
मतदाताप्रो के सामने चुनाव मे खडे नहीं होते बल्कि परियद की विशेष बैठक 
मे चुने जाते हैं। वे भपने पद पर छ' वर्ष तक कार्य करते हैं श्रथौत, परिपदों 
के सदस्यों से पूरे दुगने समय तक ॥ यह व्यवस्था की जाती है कि उनमे ते 

आधे प्रति तीसरे वर्ष सेवा निवृत्त हो जाय झौर इस प्रकार हर तौसरे वर्ष 

एल्डरमैतो वा चुनाव किया जाय। जिस वर्ष एल्डरमेन का चुनाव करना हमे 

उस वर्ष की वापिक बैठक में यह चुनाव किया जाता है। पापद लिखित एवं 

हस्ताक्षययुक्त मत देते हैं। उसमे उस व्यक्ति का माम लिखा जाता है जिसे 

कि वे निर्वाचित देखता चाहते हैँ । उनके मत को व्यक्तिगत रूप से बैठक 
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की कार्यवाहियो में श्रमिलिखित किया जाता है ।परियद के अधिकाय निर्णय 
उपस्थित एवं मतदान करने वालो के बहुमत से लिए ब।ते हैं। इसका अर्थ 
यह हुआ कि जहाँ कही भी निमुकित के सम्द्ध मे विरय लिया जाता है तथा 
कुछ नामो पर मत डाले जाते है तो केवल यही काफी नहीं है कि एक सदस्य 
सर्वाधिक मत प्राप्त करले विन्‍्तु यह भी जरूरी है कि वह प्रत्य सभी को 
प्राप्त कुल दोटो से अधिक मत प्राप्त करे वरना उरस्थित एवं मतदान ब्रने 
वालो का बहुमत उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा। किन्तु कानून द्वा। यह 
व्यवस्था वी गई है कि एल्डरमैन वह व्यवित होगा जो कि सर्वोच्च समस्या में 
मत प्राप्त कर सदे । प्राय; एल्डरमेत पापंदो मे से मी नियुक्त कर लिये जाते 
है भौर इसके परिणामस्वरूप उपचुनाव बराना होता है। एल्डरमैद का 
चुनाव सदेव ही उन व्यक्तियों मे से किया जाता है जो कि पापंद बनने की 
बोग्पता रखत हैं. किन्तु कई कारणो से परिपदें प्राप: बाहर के व्यवि्रयो का 
चुनाव नही करती । 


एल्डरमैत को न व्यक्तिगत रूप से, न सामुहिक रूप से, न काबुत के 
पनुसार भोर न ही व्यवहार में कोई विशेष श्रधिकार या शक्तितिया प्राप्त 
मही होते । एक या दा अपवादों को छोड कर उतका कोई विशेष कर्तव्य 
भी नही होता। बारोज मे वे पा॑दो के निर्वाचन के समय रिटनि गे अधिवारी 
का कार्य करते हैं। यह केवल तमी होता है जब कि बारो को बार्डी मे विभाजित 
कर दिया जाये तथा प्रत्येक वापिक बैठक में परिषद द्वारा श्लागामी वर्ष के 
चुनावों के लिए एक एल्डरमेत को इस अधिकारी के रूप में नियुक्त क्रिया 
जायेगा । रिटनि ग अधिकारी का कार्य मतद,न कराने से प्म्बंधित नहीं 
होता बरत्‌ यह मतगरणाना से सम्बन्धित होता है यह मतगणना के समय एक 
समापति के रूप में कार्य करता है तथा मदिग्ध मतो के बारे में भ्रपना मत 
देता है । यदि किसी को समान मत श्राप्त हुए हो तो भाग्य (!०() द्वारा वह 
निर्णय लेता है । किन्तु सभी में नहीं तो प्रायः भ्रधिक्ाश काउन्टीज मेंये 
कत्ते ब्य स्थातीय सत्ता के लिपिक पर छोड दिये जाते हैं। वारोज में यह पर- 
पपरागत व्यवहार है कि रिटनिंग प्रधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग कस्ले 
के लिपिक वी सलाह से करता है। इस प्रकार बारोज मे मी इस अधिकारी 
के वर्तव्य प्रधिक व्यापक नहीं होते । 


एल्डरमेत का पद कोई प्रधिक महत्व नही रखता किन्तु उसे सम्मान 
एवं शवित्त अबषय प्राप्त रहती है । इस आधार पर कभी-कमी इसकी आलो- 
चना भी की जाती है कि जब इस अधिकादी को कोई कार्य ही नहीं करना 
तो शवित विस लिए सौंपी जजये + इस पद पर जब चुनाव कराये जाते है तो 
स्थानीय सत्ताओ का यातावरध पर्याप्त क्लुपित बन जता है । इसके प्रप्रत्यक्ष 
विर्वाचगों जो पध्रप्रज छात्रिक अऋ कर मी प्रानोचना वह पात्र बनाया जाता 
है । इस चुनाव के बाद स्थानीय सम्कार मे जो फिरके पढ़ जाते हैं उनके परि- 
णामस्यहूप बसवश्यक कार्यों के बारे मे मी बहुत कम एकता रह पाठी है। 
एह्डरमेन दे चुनाव से कमी इज्जत एवं सम्मात को निर्णायक तत्व माना 
जाता है कभी दलोय सम्बन्धो रो और कभी वरिष्यता को। यह एक निश्चित 
तथ्य * कि युताव के समय चाट कोई मी मावना प्रधान रही हो किन्तु जब 
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यह हो जाता है तो व्यक्तिगत मावनाझरो में जो फिरने पड़ जाते हैं वे नही 
हट पाते । यह ब्यवस्था सम्मवत: नगरपालिका अधिनियम १६३४ के द्वारा 
भ्रतीत के चार्टर युक्त नियमो की थाती क्ले रूप मे प्रारम्म की गई जिसने कि 
एल्डरमेन म्रावश्यक भाग थे जो कि सेदीवर्ग की दृष्टि से कुछ एकरूपता एव 
नीति की निरन्तरता रखते ये । जहा पर तीन वर्ष दाद चुनाव कराये बाते 
है तथा हर तीसरे वर्ष सभी पापंद अपने पद से हट जाते हैं वहा पर एल्डरमैनो 
की सर्या निश्चय ही मुल्यवान प्रतीत होती है। किन्तु इस प्रकार का तर्क 
बारोज पर लागू नही होता जहा कि चुनाव वाधिक रूप से कराये जाते हैं तथा 
समी पापंद एक साथ नहीं हट्ते किन्तु, केवल एक-तिहाई पार्षद ही प्रतिवर्ष 
सेवा निवृत हो पाते हैं । 


इस भ्रकार कुल मिलाकर देखा जाये तो एल्डरमैन के कार्यालय को 
अशस एवं आलोचनों दोनो का ही पात्र बनाया जाता है। जो लोग इसकी 
प्रशसा करते हैं उनका कहना है कि यह पद भ्रत्यन्त प्राचीन पद है तथा इशाकी 
परम्पराये गहरी हैं। इनके रहने से यह लगता है क्वि परिषद की नीति एवं 
सेवी वर्ग मे कुछ निरन्तरता रहेगी । यद्यपि यह व्यवहार मे प्रायः कमी नहीं 
होता हिन्‍्तु सैद्धान्तिक रूप से तो समव ही है कि सेवा निदुत होने वाला कोई 
भी.पार्पद चुनाव में पुर्ततिर्वाचित ही न हो। इसका थर्यथ यह होगा कि नई 
काउन्दी परिषद में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके अनुमव एज पर/मर्श के 
प्राधार पर परिषद को सचालित किया था सके । ऐसी स्थिति में एल्डरमेन 
पर्याप्त उपयोगी सिद्ध होते हैं क्योकि उनमे से केवल प्राधे ही प्रति तीसरे वर्ष 
सेवा निद्वृतर होते हैं। इस पद के पक्ष मे एक तर्क यह भी दिया जाता हैकि 
ऐसे भ्रनक व्यक्ति होते हैं जिनमे परिषद रादस्य के रूप मे कार्य करने की भारी 
योग्यतायें होती हैं किन्तु जो कई कारणों से चुनावों की पचडेबाजियों में नही 
पड़ना चाहते ऐसी स्थिति मे योग्य व्यक्तियो को एल्डरमेल कै रूप मे परि- 
पदों में लिया जा सकता है। 


इस पद के विरोध में भी श्रनेक तर्क दिये जाते हैं। सर्व प्रथम यह 
वहा जाता है कि इसका रूप भ्रप्रजातांत्रिक है। यह तक दिया जाता है कि 
निर्वाचित प्रतिनिधियों का परिषद पर पूरा नियत्रण होना चाहिये तथा परिषद 
के किसी भी सदस्य का चुनाव इस प्रकार प्रप्रत्यक्ष रूप से नही, किया जाना 
चाहिये । यदि ऐसे प्रालोचको को सैद्धान्तिक तर्कों से संतुप्ट 02:54 जाये 
तो वे यह कहते हैं कि इस व्यवस्था का प्रयोग गलत कया “जाता है। 
यदि इस व्यवस्था का प्रयोग सही रूप में किया जाये तो स्थानीय परिषरदे योग्य 
एवं कुशल व्यक्तियों के ज्ञान तथा कार्यों से लामान्वित हो सकती है विन्तु 
इस व्यवस्था को उचित रूप से कमी कार्यान्वित ही वही क्या जाता। इसका 
प्रयोग कमी-कमी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी कर लिया जाता है 
जिसे कि मतदाताओं द्वारा भ्स्वीकृत कर दिया गया या। जो व्यक्ति भपने दस 
का माना हुभा व्यक्ति श्यवा नेता है पौर घुनावों में वह हार चुका है तपा 
यदि उसके देस का परियद में बहुमत हो जाये तो उसका दल उसे एल्डरमैन 
के रूप में निर्दाचित करके परिषद मे प्रवेश दिला सकता है। इस्त प्रकार मत- 
दाताप्रो षी इच्छा को भवदहेलना दी जाती है ! जहाँ कहीं भी कड़ा दतीय सर्प 
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होता है वहा बहुमत वाला इल संदेव ही यह प्रयाह् करेगा कि गपती शक्ति 
को श्र बढाने के लिए एल्डरमेंन का चुनाव भी अपने हो पक्ष में कराले । 
तथ्यपुणं अध्ययन के बाद यहे स्पष्ट हो जाता है कि अनेक परिपदों ढारा 
एल्डर्ेन की ब्यवस्पा का दुश्पयोग किया गया है। सररार द्वारा भी उनकी 
झालल को सुधारने की दिशा मे सधिक कुछ सही किया जा सकता है। 

भेयर एवं समापतति [परी काह्छण 20 (शीश |->वियमा- 
नुद्ार प्रत्येक परिषद को एक ऐसे व्यक्त का चुदाव करना होता है जो कि 
उसकी चैठकों को अध्यक्षता कर सके | इस प्रकार से निर्दाचित व्यक्त को 
समापति या मेयर कहा जाता है। प्रन्य परियदों में यह समापति है किन्तु 
बारोज में यह मेपर बेन जाता है। यह परम्परायत हूप से एक प्रध्यदा से 
अधिक काये सम्पत करता है। जेक्सत (2305०४) महोदय के झयनानुभार 
एड भेणर, अववर समाप्ति ढारा मुझ्य रूपसे दो कार्य हिये जाते है। वह 
परिषद की वंठकी की प्रध्यक्षता करता है. तथा वह र्यानीय जनेता के उत्सव- 
पूर्ण कार्यों एवं स्व जतिक कार्यों मे महत्वपश रूप पे भाग लेता है। एहढर- 
मैन की भाति यह जहूरी नही है कि समायति को परिषद के संदस्यों मे में ही 
चुना जाये। उसे बाहर से भी चुद बा सकता है दिन्‍नु उसमे एक पार्षद बनने 
वो योग्वार्ये होती चाहिये । सभापति या मेयर का चुनाव परिषद के सभी 
परदत्य प्रात पाद एवं एल्डरमेन शिलकर करते हूँ। काउन्टीज में तथा 
बारोज भें ज़ब 'एडडरमेन सेवा निवृत हो जाते है तो वे चुनाव मे मा तहीं 
ले पाते क्योकि नये एल्डरमेद का चुनाव समापत्ति या भेयर के घुनाव के वाद 
किया जाता है । 

इ ग़रेण्ड में मेयर युक्त वारोज तथा तमापति युक्त भ्रन्य परिषददों के 
दीच पर्याप्त ग्रत्तर होता है। नोम॑व काल में राजाओं का यह लक्ष्य रहता 
था| है शाही णलिद को पूरे देश फे ब्याध्त रखा जाये । इसके लिए उन्होंने 
काउन्टीज में एक शाही कार्पालय की आवश्यकता का प्रतुभव किया जिसकी 
पियाप्रो को शाहो न्यायाधीशों द्वारा समय-समय पर चेक किया जा पके । 
पहले मुंध्प काउस्टी अथिकारों नगराधिष (89०76) था। जब काउन्‍्टी 
परिषद ने वतेमान रूप ग्रहण किया तो उसका समाषति काउन्ी का एक 
प्रमुख व्यक्तित्व नही वन पाया वयोकि यह पद तो पहले से ही रुगराधिप को 
प्राप्त गा । बारोज के लिए जो चार्टर प्रस्तुत किया जाता था उसमे उसके 
प्रएएएरीय निकाय के हू का भी दर्श न कर दिए जाती य। ६ कई चर्च होते 
प्रव मेयर का छुनाव परिषद द्वारा किया बाता है। इसके श्ुनाव में परिपद 
के ममी सदस्य जिनमे कि एल्डरमेन एवं प्रारपद सम्मिलित होते हैं, भाग' 
लेते है। क्राउत की यह अधिकार है कि वह किसी विशेष बारों को यह 
लिदेशन दे कि बहा मेयर न हो कर लए मेयर होना चाहिये । इस दोतों के 
बच केवल सम्मान का और शब्द का अन्तर है देखे लाई फेयर को शेयर की 
भोक्षां बुध ब्रतिरिक्त शक्तियां प्राप्त नहीं होती । केवल एक अन्तर है वह 
दह कि जद छा मेयर को रुम्दोषित किया जाता है तो कहा जाता है' 
“माई लाइं मेवर्र और मेपर के लिए केदल 'मिन्‍्म्ेयरः कहा जाता है। 

मेयर का कार्मावण बाये के आधार पर- निश्चित किया 


या 
छोड़े धारोज मे मेयर अपने खातों समय में परिषद के कार्यों में 22] 
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आग ले सकता है और अपने सभो सामाजिक कर्त्तव्यो का निर्वाह कर सकता 
है। दूसरी श्रोर बडे बारोज मे मेयर का सारा समम घ्यत्तीत हो जाहा है। 
अतिदिव इसने अधिक कार्य होते हैं जिनसे उसी उपस्थिति अनिवार्य है) 
बहु प्रनेक पस्थाश्रो को देखता है, बैठकों मे बोलता है, विशेष आगस्तुकी का 
स्वागत करता है और अन्य महत्वपूर्णा कार्य करता है / अपने कार्यकाल भे 
बह स्थानीय राजा से कम नही होता। बड़े शहरों में जो उसे अधिकृत 
निवास स्थान दिया जाता है वह एक शाही महल से सादृश्यता रखता है। 
बह जब भी कमी सावेजनिक भ्रवतरो पर उपस्थित होता हैं तो कार्यालय की 
अपनी सुनहरी जन्नीर पहनता है और झधिव तर मुख्य ग्रवसरों पर वह गाउन 
पहुन कर निकलता है । उसकी सेवा के लिए शहर का लिपिक होता है तथा 
उसके साथ एल्द्रमैद एवं अन्य नागरिक सम्मान वाले व्यक्ति चलते है। 
जब बह परिषद के कक्ष में प्रवेश करता है तो मेस ()४॥८८) उसके सामने 
चलती है प्रौर उसकी वुर्सी के सामने रखी जाती है। जब मेयर को इतने 
प्रधित गहस्वपूर्णा कार्य करने हाते है तो परिषद के कार्य को विस्तारपूर्वक 
करने के लिए. उसके पास अधिक समय नहीं बच पाता | वह यद्यपि परिषद 
की सभी बैठकों की अ्रध्यक्षता करता है और परिषद के कार्यों के बारे मे 
उसके अधिकारियों से वार्ता करता रहता है। वह प्रत्येक समिति का एक 
ददेन सदस्य होता है किन्तु वह इन सभी में उपस्थित नहीं हों पाता आर 
केवल बुछ्ध कार्यो को छाट लेता है जिनमे कि वह अ्रपना श्रधिक घ्यान दे 
सके । इस प्रवार बडे वारो का मेयर अपने वार्यों मे बहुत प्रधिक शब्ति एव 
श्रम खर्च करता है) उसका वार्य पूरे समय का कार्य है। एक प्रामान्य 
परम्परा के प्रनुसार उस व्यक्त को प्रायः पुनः निर्वाचित नहीं किया जाता । 
इसलिए यह उचित छत्तका जाता है कि वह अपना साहा कार्य एक ही वर्ष 
में ध्माप्त कर दे। बई एक बारोज में ऐसी परम्पराए बन जती है 
मैयर के चुनाव को विनियर्मित बरती हैं। एक सामान्य व्यवहार के प्रतुस/र 
परिषद के प्रत्येव सदध्य को घह ग्रवप्तर दिया जाता है कि वह बा री-बारी से 
पेयर नामजद कर सके चाहे उतका परिषद में मत विध्वना भी ज्यों न हों। 
राजनैतिक दलो द्वारा नामजदगी करते समय वरिष्टता को पर्माप्त मर्दृत्व 
दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप जो व्यक्ति परिषद का सदस्य बना 
रहता है उम्के मेपर बनने के प्रवसर बढ जाते हैं । 


एक वारो श्रयवा काउन्दी बारों के मेयर का निश्चित योगदान 
इन नागरिकों द्वारा सरलता से नहीं समझा जा सकता जिनमें कि बह वर्य 
करता रहता है। इसका कारण बह है हि कादून के भनुमार इसके 
फ्र्यातय रा जो रूप है वह एक पृथक चोज है श्रौर वास्तविक व्यवहार गे 
दर्म्परात्रौ द्वारा इसका नो रूप निर्धाटित हो यया है वह एक मलग चीज 
है। मेपर के बारे में लिखते हुए भि० जे० एच० वारेन [2 मं, 
पृएआ7००) ने दताया है कि यह कार्यालय झम्दी परम्पराश्रो: उच्च सम्मान 
एवं भच्छे प्रमाद के लिए व्यापक क्षेत्र रखना है. डिन्तु मेयर जो गंध भी 
करता है वह अपने कार्पालय के सम्माल के सहारे करता है तथा धरने 
व्यक्तिगत प्रभाव के सद्वारे करता है। वह इस सेब के लिए कहनूती शक्ति 
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का सहारा बहुद कम लेता है ।* मेयर द्वारा समापति के रूप मे परिषद की 
अन्यक्षता की जाती है। वह परिषद की स्थाई आज्ञाओ के झनुस्तार परिषद 
की प्रक्रिया एव बाद-विवाद को निर्देशित करता है। अपने शहर के 
नागरिक नेता एवं मुख्य नागरिक के झूप में मेयर को मुख्य स्थान प्राप्त 
होता है| उप्तका मुख्य कार्य शहर में नागरिक मादना का प्रसार करता है। 

बह शहर में परिषद का प्रतिनिधित्द करता है और आवश्यकता पउने 
पर परिपद में शहर का प्रतितिधित्द करता है। यह विशेष आगत्युको 
एवं बाहर बालों के लिए शहर का वैयक्तिकरण करता हैं। इन लक्ष्यों को 
प्राप्त दरने के लिए वह शहर के प्रत्येक वर्ग में प्गनी पहुंच रखता है। 
इस कार्य मे उसका बहुत समय व्यवीत हो जाता है। ऐसी स्थिति मे यह 
स्वाभाविक है कि अपन कार्यकाल के समय मे वह परिषद के कार्पो में 
सक्रिय माय ने से सके । यदि वह स्थानीय राजनीति में उलक जाए गअ्रथवा 
एक पारपद के रूप में वह शहर का एक सक्रिय कार्यकर्ता हो तो श्रपने 
कार्यकाल के दौरान उसे ये सब्र कतंव्य छोडने होते हैं। उत्ते बुछु काल के लिए 
स्थानीय सगठतों से झपना सम्बन्ध तोडना होता है । 


केवल यह सोचना गलत होगा क्रि मेयर का प्रमाव एवं क्षम्मात केवल 
उसके बाहरी कर्त्तव्यों सेही महत्व रखता हैं। इनका मूल्य उस समय 
भी पर्याप्त हीए है जब कि परिषद नीति एवं प्रशासन सम्बन्धी निर्णय लेती 
है। मेयर का सम्मान एवं प्रमाव का मूल्य तमी रह पाएगा जब कि इसका 
प्रयोग उचित भ्रवसर पर क्या जाए। सामान्य रूप से मेयर का कार्य यह 
नही है कि वह स्थानीय सत्ता के प्रशासन मे अधिक उलभे । वह प्रपने प्रधि- 
कारियों को निर्देश नहीं दे सकता क्योकि वे समितियों के माध्यम से परिषद 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समितियों के समापत्ति अधिकारियों से निकट 
सम्पर्ब रफते हैं भर भ्रावश्यकता के समय उनसे विचार-विमर्श करते हैं। 
ऐस्तो स्थिति मे जरूरी है कि मेयर सजय रहे भोर रामिति के समापति के 
कार्यो को न्‌ दोहराएं। कई बार ऐसे प्रवम॒र भ्राते हैं जब कि घरेलू वाद 
विवाद में मेयर का मध्यस्थता करती होती है। वह इस कार्या को मली 
प्रकार निमा सकता है ॥ मेयर का प्रमाव सर्देव ही उस समय प्रपिक रहता 
है जब जि वह उसका प्रयोग कम से कप्त करे। यदि वहू परिषद के वाद- 
विवाद से परे बना रहे तो उसका प्रभाव भ्रघिक रहेगा । इसी दात को ध्यान 
में रख बर कई एक परिषदें अपने स्थायी प्रादेशो द्वारा यह ध्यवस्था कर 
देती हैं कि मेयर प्रपने कार्यकाल मे कसी समिति का समापति नही 
रहेगा | टाउन कल मेयर का कं परामशंदाता होता है भोर परिषद का 
मुख्य भ्रपिकारी ॥ ऐसी स्थिति मे यह उपयुक्त समभा जाता है कि मध्य* 
स्पता का कार्य उसी के द्वारा सम्पादित जिया जाए! 
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जेपर के द्वारा अधिकारियों के मनोरजन मे, शहर के ग्रदेक स्वेच्चान 
पूएं सस्थाओं की सहायता में तथा अनेक व्यक्तिगत कार्यो में बहुत अधिक धन 
खर्च करना होता है । इसीलिए यह प्रावधान किया गया है कि इस घन का 
भुगताव परिषद हवा रा किया जाएगा । इसके अतिरिक्त उप्ते कार्यालम की और 
में कार दी जाती है तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है। वेसे 
नानून मे मह नहीं कहा गया है कि सेयर को दिया छाने दाला घत उसके 
द्वारा क्ए जाने वाले व्यय का मत्ता है। इससे यह मी काठूनी समझा 
जाएंगा कि मेयर जो प्राप्त करे वह श्रपनी सेवाओ्रों के बदले में प्राप्त करे 
किन्तु सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि जो भी धन भ्रैयर को प्रदान 
किया जाता है वह उसके न्यय के अनुपात में होता है भौर उसे वेतन नहीं 
बहा जा सकता । वेतन न होने के करण भेयर को कोई भी धन स्वतः ही 
प्राप्त नही होता । जब वह अपने पद से सम्बन्धित कार्यों पर खर्च करता है 
तो उसके सम्बन्ध मे वह प्रम/शु-पत्र प्रस्तुत करता है जिसके भ्राधार पर ड्से 
घन दिया णाता है। बनुमान के भ्रदुसार घत पी मात्रा श्रत्िव से प्रधिक 
रखी जाती है । यह भी हो सकता है कि मेयर अ्रपने समी म्ते को छर्च मे 
बरे । बुछ बारोज ने यह भी समस्या रखी है कि वहा मैयर द्वारा झपते परम 
परागत कार्या उस समय तक पूरे नहीं किए जाते जब तक कि भरते की म। 
ते बढा दी जाएं । इसका भर यह हुआ कि मेयर पद पर केवल वही व्यक्ति 
का सकेगा जो कि श्रपनी जेब से खर्च कर सके । 

कार्यों के ग्रनुसतार भेयर वो. परिषद के सदस्थो में से भी चुना णा 
सकता है भर बाहर से भी । केवल एक ही शर्ते है वह यह कि मेयर सथा- 
सीय व्यक्ति होना थ।हिए । एक परिषद कमी-कभी बाहर के व्यक्ति को भी 
मैयर नियुक्त कर लेती है किन्तु यह सामात्य व्यवहार वहीं है क्योति ऐसा 
करने पर परिषद के वरिष्ठ सदस्यों को बारी-वारी से मेयर बनने का 
अवसर प्राप्ठ नही हो सकेगा । एक छोटे बारो में जहां कि परिषद में कुछ 
ही श्रदस्प होते है, एक व्यक्ति को दो या तीत पर्ष॒तव मेयर पद पर रसा 
था सवता है। इ ग्ररुँण्ड मे एक छोटा बारो ऐसा है जिसमें कि एक प्रसिद्ध 
पदस्य को इसका कई वर्ष तक मेधर बनाएं रखा गया, यहां तक वि उस 
ब्यक्ति का नाम ही मेयर प्रद गया । 

भेपर द्वारा लिखित रुप में एुब उप-्मेयर (0०7७/३ 7१०) की 
निमुर्ति वी जा सकती है। बह अपने पद पर उप्त क्मय तक बाय कसा है 
जब तक ऊ़ि मेयर कार्य करता रहता है। बारोज के अतिरिक्त झनत्य सत्ताभो 
से तेयर की नियुविद्र गरिपद द्वारा नी जाती हैं। मेयर एवं उप-्मंयर दोनो 
का पद कानूनी रूप से एक जैसा नही है। मेयर के भव मे उप-्मेयर स्वतः 
हो परिषद वा अध्यक्ष नही बच जाता ऐसे भ्रवस्तर पर परिषद श्रपना अस्थायी 
संमाषत्ति चुनती है जो'हि प्रायः एल्डरमेंन मे से होगा है और यह जहरी नहीं 
है कि उपन्यर एल्डरमेन हो। उप-मेयर पद का महत्व पह है वि इसके 
द्वारा मेमर वी सहायता की जाती है और जब गेयर बीमार पडनाता है तो 
उप-मेंयर परिषद के बाहर के उस दायित्व कोट सम्भातसा है । ऐसी स्थिति 
मेंट्टचित यह रहेगा कि उपन्मेयर वी नियुक्ति मेयर द्वारा ही वी जाएं हाकि 
वह उसमें विश्वास रस सक्ते भौरे वाछ्ित सहायता श्राप्त बर सके ॥ उप-मेयर 
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का चयन मेयर द्वारा किए जाने के पक्ष में एक भ्रन्य तक यह दिया जाता-है 
कि प्रिपद के चयन मे दसीय राजनीति की उलभनें उत्पन्न हो सकती न्‍ैं 
जो कि मेयर एवं उपन्मेयर के बीच सघर्षा उत्पन्न करने का काईणे खने 
प्क्‍तो हैं। 22 अर 
बारोज के अतिरिक्त सभी स्थानीय परिपदें समार्प ४ त्िर्दुक्त करती 
हैं। सभापतियों का चुनाव मेयर की भांति प्रतिवर्ष रह दा प क्या जाता 
है । चुना जाते वाला ब्यक्ति या तो परिपद का सदस्य हुईं थे सदस्य बनने 
की योग्यता रखता हो । परिषद के समापति के पास मे। अपेक्षा: आप 
चारिक चिह्न फम होते हैं। वह कार्यालय का एक बिल्ले+ गा लगाता है किन्तु 
उसके पास गाउन, जन्जीर था मेस आदि चीजें नही होती । उनेके कार्यो के 
सम्बन्ध में कोई विशेष उत्सव भी नहीं मनाया जा सकता । एछ समापत्ति को 
भी प्रभेक सामाजिक कर्तव्य करने होते हैं किन्तु उनको सख्या और महत्व 
मेयर के कर्चव्यो की तुलना मे_ बहुत कम होता है । प्रपने पद के नाम के 
अभ्रनुमार वह परिपद का समापति होता है। सभापति का पद सम्मालने के 
बाद भी बह परिषद के कार्यो को करता रहता है। जब कभी महारानी 
शहर को देखने भ्रार्ती है तो उनका स्वागत उन सभी प्रसाधनों द्वारा क्या 
जाता है जिन्हे कि वारो उपस्थित कर सके। काउन्टी परिषद के समावर्ति 
को भी उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है किन्तु परिषद के प्रमुख सत्ता 
होने के बाद मी मेयर का नाम पहले आता है । इस राबके बारे में मेयर 
प्रौर समापति के बीच कोई ईर्ष्या नही रहती, यह पुर्णंतः परम्पर।गत रूप से 
होता है भौर काउन्टीज इन पुरानी व्यवस्था को सम।प्त करना नही चाहती । 
एक क्षेत्र में जहा कि काउन्टी के समान क्षेत्र का कोई अध्यक्ष नही होता 
बहा इसका कोई कारण नही कि परिषद के समापति को ब,रो के मेयर से 
कम महत्व भ्राप्त हो । समापति को भी जो झरचारिक एवं उत्सव सम्बन्धी 
कार्य करने होते हैं उतके प्राधार पर उसका सम्मान काफी बढ जाता है। 
एक निर्वाचित लोकप्रिय निकाय का अध्यक्ष होते के कारण सभापति पर्याष्ति 
सम्मान एवं गौरव का भ्रतोक बन जाता है। 


समापति का चुनाव प्रति वर्ष किया जाता है किन्तु उस्चे पुम* निर्वा- 
चित भी क्या जा सकता है ) एक सामाग्य परम्परा के अ घार पर उसे एक 
या दो वार पुनः निर्वाचित किया जाता है ताकि उसे दो-तीन साल वा 
प्रनुमव प्रदम क्या जा सके इस सम्बन्ध में मी स्पष्ट झमकौता नहीं 
रहता कि राजनंतिक दलों को समापतित्व >प अवमर जरमानुसार दिया 
जाएगा। इसका मुख्य कार्य यह है कि उन क्षेत्रों की परिवदों म रूद्िवादी 
दृष्टिबोण का बहुमत रहता है ॥ परिषद ५ में दलीय सगठन या तो होता ह्ठी 
नही है मौर होता भी है तो बहुत कमजोर होता है। कई एक सदस्य तो 
प्रष्य आपवो राजनंतिक मानने से भी भस्वोवार करते हैं। ऐसी स्थिति मे 
प्रत्येक नियुक्ति दिसी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखे बिना की जा सकती है । समा- 
पति का चुनाव प्रायः तद होता है जब कि पहले उप-सभाषति का चुनाव 
कर तिया जाए। सामान्य धारणा यह रहती है कि इसलिए उपन्यभापति 
वो ही सम्ापति'बना लिया'जाए'। वह चुमाव- उपयुक्तता एवं वरिध्ठता के 
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ग्राधार पर क्या जता है । काउन्टी परिषद को यह अधिकार है कि वह 
अपने समापतियों को धन दे सके किस्तु जा कि मेयरों के बारे मे होता है 
यह धन किए गए खर्चे के भुगतान के रूप में होता है । शहरी एवं देहाती 
जिला परियदो मे कानून के अनुसार समापति को कोई ञ्याय नही दी जाती 
किन्तु उत्के दारा किए जाने वाले खर्चो का भत्ता मात्र प्रदान किया जाता 
है । छोटी सत्ताओ्रो वो छोड कर अन्य स्थानों पर परिषद के समापति को 
परिषद कार्यलिय में एक कमरा दिया जाता है श्रौर वह झाफिस की कार 
का उपयोग कर सकता है । 


उच्च भ्रधिकारों [प्राहाल 0/880०0५ |--ऐतिहासिक विकास के 
प्रारम्भिक युग के ही कुछ उच्च श्रधिकारी इ गहुण्ड की नागरिक सरकार के 
सचालन में सहायता करते हैं । वर्तमान व्यवस्थापन द्वारा स्थानीय सत्ताग्रो 
को यह भ्रधिकार दिया गया है कि वे अपनी श्रावश्यकता के भ्रनुसार ऐसे 
रडाफ की नियुक्ति कर सके । व्यवस्थापन द्वारा इस अ्रधिकारियों की नियुक्ति 
के सम्बन्ध में निर्देश दिए जाते है। पेरिश परिषद को छोड कर सभी स्था- 
नीय सत्ताएं एक लिपिक की नियुक्ति करती है जिसे कि बारो में टाउन कलके 
कहा जाता है। इसके साथ ही वे एक खजान्ची तथा एक रवास्श्य मेडीक्ल 
अधिकारी की भी नियुक्ति करती हैं। पुलिस सत्ता द्वारा एक मुख्य 
सपाही पश्रीर शिक्षा रात्ता द्वारा एक मुख्य शिक्षा अश्रधिकारी 
नियुक्त किया जाता है। इनके ग्रतिरिबत कई प्रौर भी मुख्य भ्रधि- 
कार्य होते हैं नो कि बडी स्थानीय सत्ताग्रो द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 
कानूनी रूप से इनमे से किसीमी भ्रधिकारी की शक्तियों को स्पष्टतः 
पारिमाधित नही किया गया है। बदलती परिस्थितियों के प्रनुसार समायो- 
जन को मम्मव बनाने के लिए लोदशीलता रखी जाती है। 


क्ल्क या टाउन क्लक मुख्य अ्रधिकारी समभा जाता ८ झौर सन्‌ 
१६२८ के स्थानीय सरकार के शाही आयोग ने यह बताया कि ऐसा ही 
प्रमझा जाना चाहिए। वर्तेमान समय में स्थानीय सत्ताओं के सगठनों ने 
क्लक॑ को मुख्य प्रशासकीय एव" कार्य पालिका भ्रधिकारी का पद देना स्वी- 
कार कर लिया। कल्वें अथवा टाउन बल आवश्यकता के झनुसार परिषद 
एवं उसकी समितियों के सचिवालय सम्बन्धी कार्य के लिए उत्तरदायी होता 
है। वह स्थानीय सत्ता का कनूती झधिकारी मी है। बह प्रायः समी अशास- 
कौय प्रवन्धों पर दृष्टि रखता है भौर प्रशासकीय मामलो पर परामर्श देता है । 
किन्तु वह प्रशासकीय व्यवहार में अन्य विभागीय भ्रध्यक्षो के कार्य पालिका 
सम्बन्धी दायित्वो में हस्तक्षेप नही करता । परिषद के मुख्य परामर्शदाता के 
रूप में वह उसके नीति सम्दन्धी प्रश्नो पर भी विचार करता है। स्थानीय 
सत्ता को इस पद पर उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए, उसकी योग्यताए 
निर्धारित मही को गई हैं। यद्यपि क्लक के वर्च॑व्य बहुत व्यापक होते हैं 
विन्तु उप एक ब्रौद्योगिक या व्यापारिक सगठमों का सासास्य प्रबन्धक नहीं 
कहा जा सकता। 


सजान्दी परिषद का मुस्य विप्तीय भ्रधिकारी एवं लेखाधिवारी होता 
है; विस्तु कुछ जिर्मों में यह प्रबन्ध बड़ा ही भस्पष्ट हैं जहा पर बंक मैनेजर 
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को एक खजान्ची नियुक्त कर दिया जाता था श्रौर पृथक से एक लेखाधिकारी 
की नियुक्ति कर दी जाती थी। बैंक के लिए यह गैर-कनूनो था क्रि 
बह एक खजान्वी की नियुक्तित करे । किन्तु अनेक बैक स्थादीय प्रबन्धक को 
स्थानीय पत्ता का खजान्वी नियुक्त करने के बारे मे सहमत हो गए। छोटे 
जिलो में पहले एक क्लर्क को ही लेखाघिकारी या मुख्य वित्तीय अभ्रधिकारी 
बना दिया जाता था किन्तु यह प्रबन्ध अब समाप्त होता जा रहा है क्योकि 
इसके प्रति गहरा अस्नन्तोष है। खजान्वी भौर लेखा अधिकारी के बीच अन्तर 
क्या जाता जरूरी है। खजान्वी लेखा अधिकारी के आधीन रह कर बारो के 
कोप की रक्षा से सम्बन्धित कानूनी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता हैं जब 
कि लेखा अधिकारी एक स्रहकर्त्ता, वित्तीय परामशंदाता एव लेखापाल के 
कर्तव्यों का निर्वाह करता है। वित्तीय कर्चव्यों का वास्तविक उत्तरदायित्व 
लेखापाल पर भ्रा कर पडत) हैं। एक सुवितियमित्र स्थानीय सत्ता में यहू 
प्राशा की जा सकती हैँ कि खजान्वी ही स्थानीय सत्ता का मुख्य लेखा 
भ्रधिकारी होगा । इथी के द्वारा प्राप्तिया एवं भुगतान करिए जाए गे तथा वही 
वित्तीय मामलो में परामर्श देगा । 


सर्वेक्षक का कार्यालय सवैधानिक दृष्टि से विशेष रूप मे उल्लेजनीय 
नही है। सर्वेक्षक ही सत्ता का नागरिक अभियस्ता होता हैं और कभी-क्मी 
उसका भवन निर्माता भी। कुछ शहरो में बहू जल प्रमियन्ता भी होता हू 
एक मध्यम प्राकार की सत्ता में इस ग्रधिकारी के कार्यो अत्यन्त स युक्त एव 
विस्तृत प्रकृति के होते हैं । बडे शहरों या काउन्टीज में कार्या बढ जाने के 
कारण यह जरूरी हो गया है कि इप अधिकारी के कार्यों को कु भागा में 
विभाजित कर दिया जाए । 

जन-स्वास्थ्य निरीक्षक का कार्यालय थे प्रथक उत्तरदायित्व रखता 
है । व्यवस्थापन द्वारा उसे ये उत्तरदायित्व सौपे जाते हैं। कानून के बनुवार 
इस निरीक्षक को सामान्य मेडीकल श्रधिकारी के प्रधीन कार्य करना 
चाहिए। स्वास्थ्य का मेंडीकल अधिकारी स्थानीय सत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं 
का प्रध्यक्ष होता है । यह क्षेत्र की सफाई से सम्बन्धित दशाओओं की देख-माल 
करता है । 


सामान्य रूप से स्थानीय सरकार के प्रधिका ) उस समय तक प्रपने पद 
पर कार्य' करते हैं जब तक कि उन्हे तियुक्त करने वाली परिषद चहे। 
परिषद और इन अपिकारियो के बीच जो स्वामो-सेवक का सम्बन्ध विकसित 
हुप्मा उसके परिणामस्वरूप ये भ्रधिकारी दलीय राजनीति में 
लगे। इसी कारण सभद द्वारा यह व्यवस्था की गई कि किसी भी झ्रधिकारी 
को हटाने स पूर्व समद की स्वीकृति लो जाए। इमर प्रकार एक काउल्दी के 
बलक॑ तथा मेडीक्ल अधिशारो भौर बारोज तथा जिलो के मेडीकल भ्रधिकारी 
तथा जन-स्वास्थ्य निरीक्षक एवं पुलिस सिपाहियो को हटाने से पूर्व ससद 
की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। इस सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्थापन क्या 
गया झौर इस समय कोई ऐसा चिह्न दिखाई नही देता जिसके भरधिकार पर 
यह कहा जा सके कि प्रधिकारीगण झौर भपिक केन्द्रीय नियन्त्रण चाहते हैं । 
केस्दीय नियन्त्रण मी अधिकारियों को रक्षा की दृष्टि से कुछ भपिक नही 


उलभने 
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कर पाता क्योकि यदि किसी अधिकारी को पद से हटाने की धमकी दी जाए 
तो केन्द्रीय हस्तक्षेप मी उमे उसके पद पर बनाएं रखने भे सफल नहीं हो 
सकता । कमो-कभी सन्त्रियो का सियन्‍तेण अनुप्युतत नियुक्तियों का कारण 
मी बन जाता है । शिक्षा मस्ती का मुख्य शिक्षा अधिकारी के चयन पर 
निषेध करने का भ्रधिकार श्रोर यूद्ध सचिव को बाल-प्रधिकारी के सम्बन्ध में 
ऐसी शज़ितया प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त गृह-सचिव मुख्य कास्टेबुलों की 
नियुवित को स्वीकृति प्रदान बरता है । जहा -वही यह नियुक्ति पदोलति 
के माध्यम से होती है वहाँ यह स्वीकृति जरूरी नही समक्री जाती । 

बारो के प्रकेक्षणकर्त्ता[ छणणाह् 4ए०/०६]--जिस वबारो में 
परिषद अकेक्षण के लिए न व्यावसायिक तरीका भ्पनताती है और न सरकारी 
हो वहा नगरप लिक। के लेखो का अ केक्षण करने के लिए बारो के झकेक्षण-- 
कर्त्ता नियुक्त किए जाते हैं । ये अवैततिक अ्रध्िकारी होते हैं)ये न॑तों 
परिषद के कर्मचारी होते हैं प्रौर न ही निगम के निर्मायक प्रग ही | इनमे 
से दो को निर्वाचित झ्वेक्षणवर्त्ता वहा जाता है। इनको प्रतिवर्ष सार्च के 
महीने में स्थानीय सरकार के मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से छुना जाता है । 
इस पद के उम्मीदवार में पारपद की याग्यताएं होनी चाहिए किन्तु वह 
से तो परिषद का सदस्य होता चाहिए श्रौर न ही उसका झ्रधिकारी । तीसरा 
प्रकेक्षगकर्त्ण मेयर का श्र केक्षणकर्त्ता (१४/३५/०४७7 #70॥07) कहलाता है। 
इसकी निगुक्ति परिषद के सदस्यों मे से मेयर के द्वारा की जाती है। यह 
व्यवस्था गगरपालिका के भ्रतीत की निशानी है और भ्रनेक बारोज में यह 
समाप्त भो हो चुनी है चाहे लेखो का अर केक्षण सरकारी हो, व्यावसायिक हो 
अ्रथवा तिर्षाचित इन समी प कुछ छोटी सत्ताओ को छोड कर पह एक सापक 
भ्रम्याम है कि खजास्थी या मुख्य दिस्तीय अधिकारी द्वारा योग्य स्टाफ की 
सहायता से भप्रान्तरिक भर केक्षण मी किया जाए। 

श्रचिकारियों फा घोगदान [396 70६ छ ४९ 04/6९5 ]-स्प।तीय 
सरदार के बारयों पर बेन्द्रीय नियन्तश पर्याप्त मात्रा मे रहता है किन्तु जहां 
तक स्थानीय सरवार को झ्ान्तरिक संगठन का प्रश्त है वहा यह रुक जाता 
है। स्थानीय सत्ता को श्रपना कार्य सम्पत्त करने के लिए मार्ग छनने 
एवं साथन भ्रपनाने की पूरी स्वतन्त्रश होती है। स्थानीय सत्ता का यत्र भाहे 
क्तिना भी विकसित क्‍यों न हो वह सुरुय रूप से समितियों की स््थापता एवं 
अधिशारियों तथः स्टाफ की नियुक्ति घर भ्ाधादित रहता 5 ) जब कभी 
स्थानीय सत्ताओ के सगठन के बारे मे कोई ध्यवस्थापन किया जाता है तो 
उसका सस्दन्प पुरुष रूप से इन दो पहलुप्नो के साथ रहता है। स्थानीय 
सत्ता द्वारा झिसी विशेष सेवा के लिए या प्रशाप्त्‌ के किमी विशेष पहलू के 
लिए समितियाँ नियुक्त की जाही हैं।इन समितियों एवं प्रधिकारियों के 
माध्यम से स्थानीय सत्ता झ्पनी श्रातरिक व्यवस्था को स्वयं ही सचालित 
नरती है। स्थानीय सरकार की भश्रातरिक व्यवस्था प्रत्यत लोचशील होती 
है भोर उसे वदलतो हुई परिस्थितियों के भनुमार बदला जा सकता है। 
अलग अलग स्थानों पह एवं भिन्न मिश्न परिस्थितियों में म्न्न व्यवस्थाएं करनी 
होती है। प्रधिवञारियों का स्थानीय सत्ता के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान 
होता है। हमयह बल्पता दर गत्ते हैं किये रामितियों के बिना कार्य कर 
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सदते हैं किन्तु यह कल्पना नही कर सकते क्रि अधिक्षारियों के बिना इनजा 
काये चल सत्रता है। स्थावीय सत्ताओो के कर्स को प्रशासकीय कार्यपालिका एवं 
प्रवस्धात्मक पहलुप्रो को ऐ सर्वतनिक अ्रधिकारियों एवं सेवकों द्वारा सम्पत्त 
किया जाना चाहिये जो कि विशेषज्ञतापूर्ण कार्य के लिए पर्याप्त अनुभव 
व प्रशिक्षण रखते हैं । ऐसी स्थिति मे अधिकारियों एवं उनको नियुक्त करने 
बाली परिषद्‌ के बीच भी विशेष प्रकार के सम्बन्ध बन जाते है जो मि उप 
सम्नन्धों से मिन्न नहीं होते जो हमे प्रशात्षकीय, पभौद्योगिद्त या व्यापारिक 
क्षेत्रो म मिलता है । 


स्थानीय सत्ता द्वारा नीति सम्बन्धी निंय लिये जाते हैं तथा वह 
उसका निय त्रण करती है और वेतत-मोगी सेवक नीति से सम्बन्धित उन 
निर्णपों को क्रिपान्वित करते हैं। यह कथन वस्तुस्थित्रि का एक प्रकार से 
सरलीकरण है । आधुतिक समाज मे प्रशसव के कार्य इतना जटिल हो 
गया है कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी अश्रपने आपको पूर्णत तीति सम्बन्धी 
तिर्णयों से ही सस्बद नही रखते क्योंकि ये तीतिया एंसे लोगों द्वारा विर्धा- 
रित की जाती हैं जो कि गैर-विशेषज्ञ एवं गैर-प्रनुमची होते हैं तथा जिनकी 
योग्य केवल यह होती है क्रि जनता द्वारा वे निर्वाचित कर लिये जाय । यह 
उचित भी नहीं समझा जाता कि अ्धिकारीगण अपने प्रापको इन कार्यों तक 
ही सीमित रखें । सन्‌ १६३० में लोक प्रशासन प्रशिक्षण शाला के उद्घाटत 
के समय अध्यक्षीय मापण देते हुए लाड' स्टाम्प ([,.०6। 80370) ने वहां 
था कि श्रधिकारियों को नये समाज की मुख्य प्रेरणा होना चाहिए जो कि 
प्रत्येक स्तर पर सुझाव दें, प्रोत्साहन दें एवं परामर्श दे । वह समय ग्राज 
अतीत वी कहादी बन चुका हैं जब कि वाछ्धित कार्म को देखने एवं कहने 
के लिए गैर-विशेषज्ञ के निय पणों को पर्याप्त समभा जाता था और भ्रधिका- 
रियो का कार्य केवल वही कार्य करना था जो करने के लिए उससे कहा जाये । 
झाज वी परिस्थितियों मे निरतरता, व्यवस्था निष्पक्ष व्याझ््या, परम्परा और 
निस्वार्थ उत्साह बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि कुशल एवं प्रशिक्षित 
अधिकारियों पर विश्वास क्रिया जाय। श्रो० लास्वी ने भी कुछ ऐसा 
ही मत प्रगट किया है । उनके कृथनानुसार जिस किसी ने भी प्र ग्रे जी नगर- 
पारिया निकाय को कार्य करते हुए देखा है वह यह जातता है कि कुशल 
एवं श्रकुगल प्रशासन के बीच का मुब्य अतर निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा 
अधिकारियों के कुशल प्रयोग पर निर्मर करता है (* 

आ्राजक्ल विश्व के प्राय: समी देशो को स्थानीय सरकारो में यह माता 
जाता है कि प्रधिव/रियों को नीति सम्बन्धी मामलों पर परामणें देना चाहिए। 
प्रगतिशील देशों मे स्थानीय सता से यह आशा की जातो है कि वह इस कार्य 
को सम्पन्न करेगी प्रौर उसमे भ्रधिकारी वर्ग तिर्दाचित सदस्यो को अपना परा- 
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जय] ॥३ए४९ इर्ठीए5ल्व परछ( [6 ७06 ताएट्ट30०४ 9६(छ९९७ 
चीन्सिध्ा। 386 ऐ_ट फार्थीव्टधा 8१वयांम्रिडत्णांणा [65 व. 6 
एा९४४७ एड५ ० ल॒ध्दच्व॑ एलाइणा5. 7 


--न्पा, 8. ठ3णण१३7 ण एगाएं5, ९, 425, 
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मर्श देने का कार्य निमायेंगे | स्थानीय सत्ता के कार्यो' मे अपना पूरा जीवन 
व्यतीत बरने वाला अधिकारी अपने पद की समस्याझ्रो एवं नीतियों के उचित 
परिणाम को अच्छी प्रकार से जानता हैँ । इसके अतिरिक्त अधिकारी अपने 
स्रोतों को भी अच्छी प्रकार से जावत। है और वह आसानी से इस बात वा 
का अ्रनुमान लगा लेता है कि नवीन परिस्थितियों का त्वामना करने के जिए 
वे पर्याप्त है या नही हैं। सेवाग्रो के सम्बन्ध मे उसका ज्ञान इतना नितट 
होता है तथा उस्रका अश्रनुमव इतना व्यप्रक होता है कि वह यथासम्भव मवि- 
प्यवाणिया कर सकता है। प्रावश्यकताथों के प्रति उसकी जागरूकता दोषे- 
कालीन नीतियो को प्रेरित कर सकती है जिनमे कि एक स्थान वी अनेक 
पक्षीय भावश्यकताओ को सतुलन एवं झनुपात में रखा जा सके 


इस सब का स्रय यह नदी है कि विद्येय्न का दृष्टिफ्रोण सदैव ही 
सही होता है। स्थानीय सरकार की भ्रशामकीय व्यवस्था में यह एक गुण 
पाया जाता है कि यह विशेषज्ञों के परामर्श को विनारने एव उसरी जाच 
करने के लिए भ्रनेक अवसर प्रदान करती है । स्थानीय प्रशासन में विशेषज्ञों 
की राय के महत्व का यह अर्य कदापि नहीं होता कि इस प्रकार से निर्वाचित 
सदस्यों वा नियवण घट जायेगा। अधिकारियों का नीति के क्षेत्र में पर्याप्त 
परामर्श सहयोग एवं पहल रहने पर भी अर तिम नियत्रण् निर्वाचित ग्रधिका- 
स्थो द्वारा ही रखा जाता है । यह आशक्ना इसलिए भी मही होनी चाहिए 
क्योकि स्थातीय सरकार के झ्धिकारियों को यह पता रहता है कि यदि उनका 
परामश नीति के सम्बन्ध में अधिक महत्वाकाक्ष पूर्णो हुआ तो वह अस्वीकृत 
कर दिया जायेगा । उनके व्यवस।/यिक भ्राचरण के नियमो में यह उल्लेख रहता 
है कि वे >त्वेक नीति को जिसके स्ताथ कि बे चाहे व्यक्तिगद रूप से महमतते 
मे हो इस प्रकार स्वामीमकति के साथ उपयुक्त करें किमातों वे 
तीतिया उनकी स्वय की है | कई एक आलोचक यह बहते पाये जाते है कि 
शक्तिशाली श्रधिक्रारी अपनी सेवाह्रो की कार्यकुशलता के इच्छुक 
रहते हैं और इन संवादो की प्रगति के प्रति महत्वातराक्षी रहते हैं तथा उनका 
परामर्श पर्याप्त भारयुक्त होता है।वे प्रजातत्रात्मक सरकार के लिए एक 
बाघा है । एसा इसलिए ८ क्योकि ये अधिकारी नीतियो_ पर पूराप्रमाव रसते 
हैं। विन्‍त भ्रालोधको का यह मत ग्रतिशयो खिल प्रतीत होता है क्योत्रि तथ्यों के 
भ्रनुसार झनेक प्रकार के व्यवस्थापत एवं निर्देश परिषद मैं प्रशामन एवं नीति 
पर पर्याप्त नियत्रण रखते हैं। प्रसल मे अधिकारियों के योगदान को स्पष्टतः 
तमी समझा जा सकता है जब कि हम अधिकारियों एव समिति को परिषदो 
के पबम्पारिक भम्बन्धो का अध्ययन बरखञणें। ऐसा करेला फ सर्व समि- 
तियो के सम्यन्य में बुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करता उपयोगी रहेगा । 


समितियों का योगदान [कहर 7णल ण 06 (०काणा[(६6 ]-तिडिग 
स्थानीय सगब्यर के संगठन में समितियों का भ्रत्यत महत्ूपूर्ण स्थान है। 
ग्राज स्थानीय सनाझो में जो समितिया वाय॑ कर रही हैं वे एक लम्बे प्रौर 
श्रम्िव ऐतिहासिक विकास वा परिणाम हैं । उनतक जन्म एवं विवास अबने 
पीछे ४ हे गारण रखता है। पह कहा जाता है कि नीति सम्बन्धी ब ये 
जिसने परिषद के निर्वाचित सदस्य उत्तरदायी होते हैं, परिषद द्वारा 








स्थानीय पत्ताप्रों का रूप एव रचना श्३्६ 


अली प्रकार सम्पन्न नही किये जा सकते ब्रयोकि परिषद का आकार पर्याप्त 
बडा होता है। इसके ग्रतिरिक्त पार्षद 'लोग भ्रपनी जीविका के लिए घनोपाजन 
करने में मी समय व्यत्तीत करते हैं भौर इस सबके बाद उनके पास बहुत 
कम समय बच पाता है जिसे कि वे परिषद के कार्यों मे लगा सकें। परिषद 
की बैठकों को भी समपामाव में श्रविक देर तक नहीं चल्नाया जा सकता। 
ऐसी स्थिति में यह सुझाव व्यवहारिक प्रतीत होता है कि परिप्रद अपने प्राप 
को नीति से सम्बन्धित केवल मुख्य कार्यों से ही सम्बन्धित रखे और भ्न्य कार्यो 
को किसी छोटे निकाय को सोपदे | खुले आम जद पूरी परिषद की बैठकें वी 
जाती हैं तो केवल्न उन विपयो पर विचार किया जाना चाहिए जो कि विस्तृत 
नीति से सम्पन्ध रखते हैं किन्तु विस्तार के विषयों को समितियों मे निण ये 
लिये जाने के लिए छोड दिया जाता चाहिए। ममिततिया किसी समस्या पर 
गम्मी रतापूर्व॑क विचार-विमश कर सकती है जो कि जनता के सम्गुख होते 
बाली परिषद की बैठकों में सम्मव नहीं होतो + इसके भ्रतिरिक्त परिपद के 
किसी विशेष कार्य को एक समिति के लिए सौप दिया जाता है तो यहू 
आशा बध जाती है कि उप्त विशेष शाखा के कार्य मे निश्तर एवं केन्द्रित रूचि 
तथा ध्यान रखा जा सकेगा । इसके पनतिरिक्त एक तीसरा विचार यह भी है 
कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने प्रधिकारियों के साथ नौति एवं प्रशासन 
के कार्यों मे कधे से कधा मिलाकर चलना चाहिए। यह केवल तभी सम्मव 
हो सरेता हूँ जबकि समितियों के माध्यम से इसे सम्मव बनाने का प्रायास 
किया जय । 

समितियों एवं विभागीय प्रध्यक्षो के बीच घरिष्ट सम्बन्ध रहत। है 
जिसके कारण निर्वाचित प्रतिनिधि भ्रधिकारियो पर पर्यवेक्षण एवं 
तियत्रए रखते हैं। इस घतिप्ट सम्पर्क का यही एक मात्र एवं सर्वोच्च 
लाम नहीं है । इससे यह मी मसम्मद बनता है कि अ्रधिकारी द्वारा 
प्रस्तावित नीति पर उचित बातावरण मे विचार क्या जा सके । इस प्रकार 
प्रशासन का पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसमे कि नोति 
विशेषज्ञों एवं जनता के प्रतिनिधियों के घनिष्ठ सहयोग से बिकृप्तित होती 
है । प्र येक के द्वारा दूसरे को मत एवं सूचना के पूर्ण एवं खुले ब्रादात प्रदान 
द्वार प्रशिक्षित किया जाता है। इसमे से एक दूसरे वी आलोचानाए बरते 
हैं प्रौर मुभाव देते हैं । मि० जे० एच० वारेन (0. प्त॒ फ़क्माव्ा0 ने समितियों 
के योगदान को तीत प्रकार का बताया है--प्रथम, परिण्द की ओर से विभागों 
पर पर्यवेक्षण रखता, दूसरे, भ्रधिकारियों के सहयोग द्वारा परिषद को नौति 
के सम्बन्ध में परामश् देना प्रौर परिषद के विचार के लिए नीति के विस्तृत 
झणो को प्रकाश में लागाप्रोर तीसरे, कम महत्व के विपयो में परिषद को 
अपनी शक्तियों को एक सीमा तक काम में लेता ) ये सभी कार्य परस्पर एक 
दूसरे से घतिष्ठ रूप मे सम्बन्धित हैं । जब एक समिति के कार्य की एक विशेष 
शाखा के लिए स्थापना करदी जाती है तो परिषद के निर्णय से उस विषय 
मे का होने वाले समी मामलों पर पहले प्मिति हारा विचार किया 
जाता है । हि 

परिषदो की समितियों के समापति ग्रेट ब्रिटेत की स्थानीय सरकार 
की महत्वपूर्णा पत्ता कह्दे जा सकते हैं॥ समिति के इन संम्रापतियों का कार्य, 


१४० ग्रेट ब्लिठेन में स्थानीय प्रशासन 


समिति वे बाद-विवाद को नियत्रित करना मात्र ही नहीं होता वल्कि यह इस 
से भ्रधिक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। व्यवहार में जब विभिन्न समितियों एवं 
झधिकारियों वे बीच सम्पर्क स्थापित करना महत्वपूर्ण धन जाता है तो यह्‌ 
सम्पर्क समिति के सम्रापति के माध्यम से ही स्थापित किया जाता है | जब 
कभी तुरत महत्व के विषय उत्पन्न होते हैं तो उन पर विचार करने के लिए 
शीघ्र हो कार्य वाही करना जरूरी होता है । ऐसी परिस्थितियों मे समिति की 
विशेष बैठक बुलानी पडती है किन्तु यह हमेमा ही सम्भव नही होता श्ौर 
स्वय अधिकारी को ही निर्णय क। उत्तरदायित्व मपने ऊपर सेना होता है और 
उसके वार्यों से प्रअयः परिषद को बन्चना पडता ६॥। ऐसी परिस्थितियों में पर- 
म्परा यह है कि श्रधिवारी, समिति के समापत्ति से विचार विमर्श फरे। 
अधिकारी प्राय: समिति के समापति की स्िफ रिश एवं निर्देशन के भ्राघार 
पर कार्य करता हैं। समापति अपनी बुद्धि के आघार पर यह वहते में समर्थ 
होता है कि किसी विशेष समस्या पर समिति का क्‍या दृष्टिकोरए रहेगा । 

प्मिति का समापति अपती समिति का भ्राख और कात होता है। 
जिस प्रकार परिषद विभाग के कार्य के बारे मे श्रधिक जानकारी प्र'प्त करते 
के लिए समिति की ओर देखती है, उसी प्रकार समिति भी इस नर्स से पूरी 
तरह परिचित होने के लिए स'्मान्य सदस्य की अपेक्षा प्राय; समापति की 
श्रोर देखती है। इसके श्रतिरिक्त यदि समिति के सभापति को कार्य के बारे 
में पहले से ही कुछ जानकारी हो तो समिति का कार प्रच्छी प्रकार से 
सम्पन्न क्या जा सकेगा । एक परम्परा के ग्नुसार प्रत्येक विमागीय प्रध्यक्ष 
को उन विधयो से समिति के समापति को परिचित रखता होता है जिनके 
बारे म उसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। सभापति के व्यक्तित्व का एक 
अन्य पहलू परिधद के साथ उसके सम्बन्ध हैं। यह कहा जाता है कि परिषद 
से सम्बन्धित सभापति द्वारा जो महत्वपूर्ण कत्तव्य सम्पन्न «ि्ये जाते है वे 
प्रस्य सभी नार्यों में सवसे श्रघिक्त महत्व रखते है। समिति के प्रस्तावों एवं 
सिफारिशों को परिषद के सामने समापति द्वारा ही रखा जाता है। समापति 
समिति के किसा कार्य भ्रयवा प्रतिवेदन पर होने वन्‍ली वहस के समय समिति 
का मुरय वक्ता होता है। जब रूमिति का समापति परिषद में समिति की 
प्रिफारिशों या प्रतिवेदनो को प्रस्तुत करते समय बोलता है तो जनता स्वानीय 
सत्ता के 7्यों ेश्ले भली माति परिचित हो जाती है। प्रशासकीय दृष्टिसे 
समिति का समापति परिषद के निर्वाचित सदस्यों में एक महत्वपूर्णांव्यतित 
होता है। उसके कार्य मुख्य रूप से परिवेदक के कय॑ हैं ॥ इस सबके धतिरिक्त 
ब्रिटिश स्थानीय सरकार में समितियों के समापति का विकसशीक्ष योगदान 
बढ़ते हुए पार्य मार की स्थिति मे मी कार्यकुशलता लाता है। साहान्य रूप 
से झ्धिदारोगण श्रौर विशेष रूप से दलक परिषद की शोर से यह देखता है 
कि समापति अथवा समिति मे से कोई अपनी सत्ता का, श्रधिरारों काया 
विश्वास वा दुर्पयोग तो नही कर रहा है। यदि वह ऐमा कर रह/हा ता 
इस वात वी ग्रूचना परिषद को दे दी जाती है। 

समितियों एवं भ्रधिकारियों के बीच सम्बन्ध 
[78६ एघेशांगाड #तास्शा (0क्रगरॉ९९ड #गऐं ()॥0श5] 
प्रिडिश स्थानीय मत्ताओं के भ्धिकारी परियदा तो पत्तितियों के साप 


स्थानीय सात्ताओं का रूप एवं रचना रथ 


धनिष्ठ सम्बन्ध रसते हैं ॥ इस सम्बन्ध के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यो एवं नियुक्त भ्रधिकारियों के बीच 
कंसा सम्बन्ध रहता है। अ्रधिकारियो से यह श्राशा बी जाती है कि वे 
समितियों के वार्यों में महयोग प्रदान करेगे । समितियों के साय उनके यम्ब घ 
परिषद वी अपेक्षा अधिक घनिप्ठ होते हैं ॥ इस बात पर जोर दिया जावा है 
कि भ्रधिवारीगणा समितियों के साथ अपने सम्बन्धों पर विद्येप ध्यान दें । इन 
अ्रधिकारियों को उन सभी विपयो पर अपना प्रतिवेदन समिति के सामने 
प्रस्तुत करता होता है जो कि इनके ग्रधिकार क्षेत्र से बाहर होते है। परिषद 
के उत्तरदायित्व के क्षेत्र मे अधिक्राश विपय उस प्रतिवेदन से प्रक्ट होते है 
जो कि सम्बन्धित समिति की प्रत्येक बैठक मे रूम्बन्धित विभागीय अध्यक्ष 
द्वारा प्रस्तुत क्रिया जाता है। श्रपती समिति को एक विशेष प्रतिवेदन देकर 
प्रधिकारी भ्रपने द्वारा किये गये कार्य की सूच । समिति को देता है। उन 
मामलो को सामने लाता है जिन पर क्रि ध्यान देने की या निर्णय लेने की 
जरूरत होती है । कई विपयी पर वह झपनी निफारिशें और सुभाव प्रस्तुत 
करता है। नीति सम्बन्धी विषयों एवं अन्य विषयों के बीच एक विभाजक 
रेखा होती है जो कि इतनी पतली और श्रस्पष्ट होती है कि रूपप्ट हप से 
कभी कमी उम्रे देखना वड। मुश्किल पड़ जाता है। एक विभागीय अध्यक्ष 
द्वारा अपने सामयिक प्रतिवेदत भे प्राय झनेक विषय ऐसे रखे जाते है जिन 
पर कि वह समिति क, निर्देश चाहता है। 


छोटी सत्ताओ में प्रधिकारीयण कमी-वभी मुस-जबाती पअ्रपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देते हैं. प्रववा बैठ में प्रपने प्र+वेदन को पढ़ कर सुना 
देते है। बडे प्राकार वाली मत्ताझ्रो मे एक सामान्य व्यवहार के अनुसार 
प्रतिवेदन को लिखित रूप में पहले ही वितरित कर दिया जाता है। कार्यों 
की म।त्रा अधिक एवं स्वरूप जटिल होने के कारण यह व्यवस्था थत्यन्त 
श्रावश्पक हो जाती है। झ्राज की बदली हुई परिम्यितियों में यह जरूरी बत 
जाता है कि पारपद परिषद की बेठक में आते से पहले ही आवश्यक सामग्री 
का प्रध्यमन करलें । लिखित प्रतिवेदन का महत्व बई दृष्टियों से बढ जाता 
है। इसके द्वारा पारथदों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे अपना प्रधिक 
ध्यान वाइ>विव द एवं विचार-विमर्श म॑ लगा सके । लिखित प्रावेदन के 
होन से उत विषयों पर जल्दी एवं बिना विचार क्यि नि य लेन को 
सम्मावनाए कम हो जाती हैं जिनको क्रि ग्राखिरी क्षण में परिधद के सामने 
रखा गया है। इसके भ्रतिरिक्त एक भ्रच्छे प्रशासत वी यह मुरय विशेषता 
मानी जाती है कि उसमे उत्तरदायित्व प्रकट होना चाहिये । जिन महत्व7ृणों 
विधरों पर अ्रधिकारियों द्वारा सूचना दी जाय अपवा जिनके अनुसार सामति 
काये कर उनका लिसित रूप में अभिलेव होना चाहिएं। इसके प्रतिरिकत 
जब एक अधिकारी भपने प्रस्ताओ एवं सम्बन्धित सूचणा को कागज पर 
लिघित रूप दे देता है. भौर उसे बैठक से पहले व्यक्तिगत छात्र-बोन के लिए 
रख देता है तथा वाद में उस पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श क्या जाता 
है तो इस सबसे उममे ऐसी झादतें पड़ जाती हैं कि वह प्रस्तावों पर स्पष्ट, 
मूर्त एव निश्चित रूप से विचार कर सके । समिति को बेढक से पूर्व विखित 


श्ड्र प्रट ब्रिटेन सें स्थानीय प्रशासन 


प्रत्विदन प्रसारित करने मे पर्याप्त शक्ति, श्रम एवं धन का व्यय हवा है 
किन्‍्यु यह ब्यय उपयोगी है। 


परिषद की प्रक्रिया [(०णार] 70९०0७० ]--परिपद का अभ्रधिकाश 
क मे सॉमनिद्वारा उप्तको अस्तुत अतिवेदनों एवं सिफारिशों पर प्राबारित 
रहता है | पहले परिषद वी कोई निश्चित कार्प प्रक्रिया नही थी विन्यु वा३ मे 
जब कार्य भार अधिक बढता चला गया तो गह आवश्यकता महसूस की जाने 
लगी कि इसकी प्रक्रिया को निर्धारित कर दिया जाय । परिषद की प्रक्रिया 
वे सम्बन्ध मे सर्वप्रथम महत्वपूर्ता प्रघ्त यह होता है कि उसकी बैठकों के 
लिए प्रबत्ध किस प्रक/र वियः जाय | परिषद की बैठक का प्रबन्ध स्वाभाविक 
रूप से उस कार्य के प्रकार पर निर्मेर करता है जो कि सचालित किया जाता 
है । यहा यह बात उल्नेखनोय है कि स्थानीय परिप्रद ससई नही होती, बह 
मुर्य रूप से एक कायंप्रालिका निकाय होती है । यह अपने कर्सब्यों को अपने 
स्टाफ एवं विभिन्‍्त समितियों के माध्यम से सस्फन करती है । इसके कार्यों 
का व्यवस्था वा एक मुरुष सिद्धात यह है कि प्रत्येक विषय को किसी ने किसी 
समिति के पास भेजा जाय । इस प्रकार समिति के सम्मुख जो कुछ मी प्राता है 
वर सब कुछ समिति के अतिवेदनो के रूप मे आता है। इसके कुछ भ्रपवाद 
भी है झथात्‌ ग्रावश्यक्ष महत्व के विषयों को समित्ति के प्रतिवेदन के बिता 
भी "यार के लिए लिया जा सकता है। इसके अ्रतिरिक्त कुछ कांबूती 
प्रत्रियाय, उताहरण के लिए एल्डरमैन फा चुनाव भ्रादि समिति के सम्मुख विचार 
के लाए नही भेजे जाते | वेद अन्य सभी साधारण कार्यों मे परिषद भ्रपती 
कायवही को समितियों के प्रतिवेदनो पर विचार द्वारः प्रारम्म करती है । 


परिषद के कार्यों का अ्धिकेतम माय कार्यपालिका की प्रकृति का 
होता है किन्तु यह कूछ व्यवस्थापन का कार्य भी करती है। परिषद को उप- 
कानून (8/८ ].9४3) बनाने का भी भ्रधिकार है। ऐसी परिस्थितियों में 
जब परिषद के कार्य की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाये तो इत सब बातो 
को ध्यान में रखना चाहिए त्ताकि वह सही रूप में भ्रपते दार्य का संचालन 
कर सक्ते । इस सम्बन्ध से प्रथम महत्वपूर्ण बात यह है कि सदत में सदस्यों 
के व्यवहार वो नियमित करने के बारे में तिबम बनाये जाये । यह माना 
जाता है वि. परिषद के सदस्य जब बोलेंगे तो प्पने स्थान पर खड़े हो 
जायेंगे। श्रतुमव द्वारा यह बताया जाता है कि जब कोई सदस्य अपने स्थान 
से हृद कर बोलने के लिए खड़ा होता है तो बह बुछ भ्रषिक बोलेगा। डिन्‍्तु 
यदि उसे एक विशेष स्थान से बीलने के लिए कहां जाय तो उसके भाषण का 
श्रावार भौर भी बढ जायेगा। ऐसी स्थिति मे जब कि परिषद को अनेक 
काम सम्पन्न बरने होते हैं तो यह उपयोगी माना जाता है हि प्रत्येक सदस्य 
कम से कम दोले व उतना ही दोले जितना कि जरूरी है। अतः यह उपगुवत 
समभा गया कि व्यक्ित को उसी के स्थान से वोलने दिया जाम ॥ इस व्यवस्था 
का एक साम यद भी है कि व्यक्ति बीच बीच में भी अपना दृष्टिवौण स्पष्ट 
“क्र(सकता है जो कि पर्भाप्त भहृत्वपूर्ण द्वोता है । 


स्थानीय सत्ताग्रो का रूप एवं रचना १४३ 
समिति के प्रतिवेदन, समिति के सभापति द्वारा प्रस्तुत किये जाते- है 

तथा वही उस्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में होने वाले प्रश्तो एवं बाद-विवाद हा 
उत्तर देना है। इसलिए यह उपयुक्त समझा जाता है कि समिति का सनावति 
पूरे निकाय के सामते बैठे ! समिति के समाप्ति को उसके कार्य में महायता 
देन के लिए यह उपयोगी समझा जाता है कि विभाग का मुस्प अधिका) 
उराक़े विकट रहे । सर्व श्रेष्ठ प्रबन्ध यहूं सम्रका जता है कि परिषद के वचर्क 
को परिषद के समाप्ति के पास वैठाया जाय और समिति के समापति को 
परिषद के समापति की दूसरी ओर बैठाया जाय ऐसी स्थिति में समिति का 
सभापति अपने भ्रधिकारियों के सम्मुख बोलने मे अ सारी का अनूमव करेगा । 
पापदों के लिए प्रीटे ग्रद्ध -गोलाकार ग्रथवा घोड़े की नान के रूप में रती 
जाती है किन्तु विशेष व्यक्तियों क्री सीटें किस स्थान पर लगाई जायेंइस 
सम्बध में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। एक मुस्य प्रश्त यह उठता है कि 
कया उनकों राजनैतिक दल के आधार पर बैठता चाहिए । जमनी की परि- 
पदों में यही भ्रम्यास अपनाया जाता है। यहाँ प्रत्येक दल के समर्थक एफ प्रोर 
बैठने है, वे प्रपने दल के पास ही बैठते हैं । इस व्यवस्था से जनता को यद शक- 
नही रह जाता कि कौन सदस्य किस दल का सम्थंक है। ग्रेट ब्रिटेन मे दत्ीथ 
ब्राधार पर की जाने वाली यह व्यवस्था, उपयुक्त नहीं सती जाती वहाँ यह्‌ 

कहा जाता है कि यदि किसी परिषद मे दलीय राज्नीति राश्कत है तो ? 

इतना सब कुछ करने की श्रावश्यक्ता नही दिखाई देती । इसके ह'रा दलील 

विभाजनों पर अनावश्यक रूप से जोर दिया जाता है। एक तरीका यह 

वि पापंदों वा किसी योजना के मा ।र वैठाया जाये । यह योजना ऐलिह सिक 

भी हो सत्ती है श्रोर मोगोलिक मो, चाहे आधार कुछ मो हो किन्तु बैठने 

की एव व्यवस्था भ्रवश्य होनी चाहिए ताकि सभी पारपद वही थुछ् से लेकर 
अन्त तक बैठ सके | सीटो की व्यवस्था जिस्म प्रफार भी की जाई 

उसकी सूचना जनता को प्रेस को तथा परिषद के समापति को दे देनी चाहिए 

ताकि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो वे उसका नाम जाते में कठियाई का 

अनुभव न करें। इससे उस वनर्क को मी लाभ हाता है जो कि उपस्थिति से 

सम्बन्धित था ग्रन्य क ये करता है जिवके लिए कि सदस्यों का नाम जानना 

जरूरी बन जाता है। 


परिषद की बैठक का कार्यक्रम निर्धारित समय पर सभी सदस्यों मे 
थाँट दिया जाना चाहिए तथा उसे चिपक भी दिया जाता चाहिए तायि 
सामान्य जनता यह जान सके कि बेठक कहाँ और कब होते जा रही है। 
कार्यक्रम से सम्बन्धित परचा छोटा होता है और इसमे केवव बैठक वी सूचना 
रहती है एवं तिये जाने वाले कार्य के मुख्य शीर्षक रहते हैं। कर्यक्रम के 
माय जो ग्रन्य कागजात बादे जाते हैं उनमे प्रन्य प्रकार को सूचनाय होगे 
है। छोटी, सलाग्रो को छोड़ कर सभी परिपद्दें अअनी वायव ही. का प्रारूप 
छपाकर बैठक के पूर्व ही वितरित कर देती हैं * यह का्यवारी क्रिस ख्प 
में छाटी जाएगी यह निश्चित कर लिया जाता है किन्तु फिर भी कई एक 
बातो पर मिन्‍तताएं मो पाई जाती हैं। वाद-जिवाद का अ्रभिनेख रखना 
एक बहिन कार्य है। यदि उनको सक्षिप्त रूप मे ही लिखा जाए तो यह 
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खतरे से खातो नही है, _ जब पक क्रि पूरे विषय को ते पह लिया जाए तब 
तक एक सदस्य को यह विज्वध्स ही नही होता कि ये सब बाते वहीं हैं जी 
कि उसके द्वारा कही गई थी ! अभिलेख रखने का चाहे कोई मी तरीका 
प्रपनाया जाए किन्तु उमका संक्षिप्त हुए करने से सदेव ही बचना चाहिए। 
एक नियम यह है कि परिषद की बैठक से सामान्य रूप से किसी विषय पर 
उस शभय तर बाद-विवाद नहीं किया जा सकता जब तक कि उस विपय 
से र स्वस्घित सूचना पहले से ही न दे दी जाये । प्रन्य विपयो को भी समय 
रहते कक के पास भेजा जा सकता है ताकि वह चतते व ले वाय-क्रम में उते 
स्थान दे यक्ले 


एजेग्ड। के साथ जो भ्रन्य कागजाद होंगे उनमे विभिन्‍न प्रभितियो 
के प्रतिवेदन होगे + ये प्रत्तिविदन दो छपो से पाये जा सके है। एक सरल 
वराता यह हैं कि समिति के कार्यों, का पूसा चुताव्त (७७९५४) ज्यों की 
त्यों परियद के सामने रख श्या जाये । यह तरीबग सरच इसलिए कहा जा 
सकता है क्योकि समितियों के कार्यो का वृत्रात्त तो वैसे भो श्रमितिजित 
किया ज/ममह | उसकी हर कापिया और बंगाली जाये ताकि उतको समिति 
के बाहर भी भेजा जा सके | इस व्यवस्था का अपना लाभ है वह यह कि 
समितियों के कार्यों वा! धृतास्त के की ५३४४ त हो सकता है तथा णो सदस्य 
उसका बेउको में उपस्थित नहीं थे उसको इसे समभते में सरय लगेगा। ऐसी 
स्थिति में उपयुक्त यह समभा जाता है कि उत सभी सदस्यों को लिखित रूप 
में हारी वाले स्पष्ट कर दी जाये ताकि वे यह आ्रांसानी से जात जावे कि 
संप्तिति क्या कार्य कर रही है। व्यवस्था को और भ्धिक सहल बनाने के 
लिए यह मी फिपा जा स्ताता है कि प्रत्येक स्तप्तिति से उसके प्रतिबेदन का 
सक्षिप्त हप मांगा जाये तथा उसको ही वितरित क्षिया णायें। इस प्रवार 
का अग्रवेदत तैयार करते समय विषयों के बीच अन्तर स्थापित क्या जाता 
है । समिति द्वारा किये गये कार्य, परिषद को प्रतिवेदित कार्यो एवं तिखा” 
ज्वित होम से पूर्व परिषद के प्रत्याव की आवश्यकता रसने वाले वायों के 
बीच प्रन्तर जिया जाता है। ये प्रतिवेदन कार्यवाही के वृत्मल्त की तुलना मे 
प्रत्यन्त छोडे होते हैं. ब्योकि इसमे उन बहुत सी बातों की विकाल दिया 
जाता है जो कि प्रचलित होती हैं। इस प्रकार का विशेष अतिवेदत पच्छा 
सप्रमा जाता है क्योकि इसे पारणद अच्छी प्रकार से समभ सदती हैं सौर 
परिषद के सामने मी अतावश्यक्ष चीजें नहीं भा पाती भरत: उसका समय 
खराब होने से बच जाता है विन्‍्तु दिशेष प्रतिवेदन तेयार करने वी वी५ 
विशेष एवं योग्य स्टाफ द्वारा दिया जाना चाहिए इसे कतिष्ठ स्टॉफ बो 
सौंपना उपयोगी नहीं रहेगा । मिविदृत, ( )#००॥८४ )_ तपा अतिवेदस 
(पच्एण७) मे ते चाहे कोई धरा शी तरीका अ्रपनाया जाये, इसको परिषद 
के बुछ लड़यो वो पूरा करता चाहिए। प्रथम, मिनिट्स या प्रतिवेदते में 
समितियों दी व्रियाभों घयवा सिफारिसों को दम झूप में प्रस्तुत किया जाता 
चाहिए कि जो दुघ मी बहा यया है था परामर्श दिया. यया हैं उस्ते परिषद 
अली प्रकार के समझ सके । दुसरे, उनमें सम्बन्धित अधिवारियों के लिए एवं 
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विमागो के लिए जो निर्देश दिये जाये उनके शब्दों को सावधानी के साथ 
रखा जाना चाहिए। तीसरे, कानूनी सीमाओ एवं प्रशासकीय वाछनीयता 
को ध्यात में रख कर उप्तका रूप ऐसा बनाया जाना चाहिए कि सामान्य 
जनता के पामने जब उम्रको प्रेस द्वारा प्रतिवेदित किया जाये तो वह इन्हे 
समझ सके ! इन तीनो ही बातो का पूरा-पूरा ध्यात रखता सरल नही है । 


स्थानीय परिषदों की प्रक्रिया समिति की अपेक्षा ग्नधिक श्रौपचारिक 
होती है । इस प्रक्रिया के कुछ विपयो को कानून द्वारा विनियमित किया जाता 
हैं तथा अन्य को स्थानीय परिषद द्वार ही बनाये गये स्थायी आदेशो द्वारा । 
कानून के भनुवार प्रत्येक वर्ष परिषद की कम से कम चार बैठकें होनी 
चाहिए । सभापति या मेयर को यह शक्ति सौपी गई है कि वह आवश्यकता 
समभतने पर इसको अतिरिक्त बैठकें मी बुला सकता है ॥ परिषद के सदस्यों 
की एक निश्चित सछया वी पार्थना पर भी इसकी अतिरिक्त बैठकें बुलाई जा 
सकती हैं। वास्तविक व्यवहार में ऐसी कोई मी स्थानीय सत्ता नहीं होती जो 
कि वर्षा मर मे केवल चार बंठकें कर के ही अपने कार्यो का प्रबन्ध कर सके । 
अनेक क(उन्‍्टी परिषदें वापिक चार बैठकों के अतिरिक्त बजट के लिए बैठक 
बुलाती है तथ। थौर भी बैठकें करती हैं। ग्रनेक_ वारो परिषदे कभी भी बैठकें 
बुलाता प्रावश्यक मानती हैं । वे प्राय. मासिक बैठक बुलाती हैं । 


स्यातीय सत्ताओ वो अपनी बैठकों मे सासरान्य जनता को बुलाने की 
जरूरत नही होती किन्तु वे प्राय: ऐसा करती हैं। यह व्यवस्था की गई है 
कि 'प्रेस! परिषद की बैठकों मे, उसकी समितियों की बैठकों में तथा उत 
तिकायो की दैठको में जिनको कि शक्ति हस्तातरित की गई है, उपस्थित हो 
सकती है । यद्यपि परिषद एक प्रस्ताव पास करके प्रपनों बंठकों से प्रेस को 
यह कह कर बाहर रख सकती है कि ऐसा करना जनहित मे है, किन्तु यह 
सम्मव नहीं है कि वह अप्ती सभी बैठकों से से प्रेस को प्रलग रखने का 
प्रस्ताव पास करदे । यद्यपि वह सामान्य जनता को बाहर रखने का नियम 
बना सकती है । सम्मवत: यह देखा जाता है कि परिषदें यह चाहती हैं कि 
प्रेस एव जनता दोनो ही उसकी बैठकों मे भाग लें। जब कमी परिषद यह 
चाहती है कि ब्यक्तिगत रूप से बैठक करे तो वह समिति रूप में अपनी 
बैठक कर सकती है। ऐसे कई भवसर पाते हैं जब कि पूरी परिषद ही समिति 
के रूप मे बंठ जातो है। उदाहरण के लिए जब नीति से सम्बन्धित कोई 
मामला इतना बडा हो कि उसे पूर्ण एवं मुक्त परिषद की सिफारिश के 
लिए भपिकारी रूप से तिर्धारित करने से पर्दे उस पर विस्तार के साथ एवं 
गुप्त बँठक में विचार क्या जाना जरूरी हो। शहरी एव' देहाती जिला 
परिषदों का जहां तक सम्वन्ध हे उसके सम्बन्ध में प्रावधान हैं कि मन्त्री ढारा 
नियुक्त एक निरीक्षक उनकी परिषदो वी दबँठकों में उपस्यित होगा। वह 
प्रत्रिया मे भाग ले सकता है किन्तु उसे मतदान का प्रधिकार नही होगा । इस 
शबित का बहुत कम प्रयोग किया गया है । 


परिषद की ब॑ ठको को भध्यक्षता सभापति तथा उसको भनुपस्थिति 
में उपसमापति द्वारा की जाती है| उपस्थित होदे वाले लोगो का ताम का 
प्रभितेख रखा जता है । परिषद के सभी निणंय प्रायः उपस्थित एव" मतरान 
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करने वालो के बहुमत से लिए जाते हैं तिस्तु कांबून द्वारा किप्ती विषय के 
बारे में विशेष आ्रवघाग कर दिया जाये तो वात दूबरी है। अध्यक्षता करने 
वाला व्यक्ति दूसरा बोठ [0५००४ ४५६४] भी रता है। मिनिट्स रखता 
जररी होता है। उन पर उसी वौठक ने या अगली दौठक गे हस्ताक्षर 
किये जाने चाहिए । मिनिट्स का वाय वाही का वास्तेविक्त प्रमाए माना ना 
सकता है । वित। किसी झन्य गवाही के ही इसरो श्रस शा साना जा सकता है। 


इत्तके अतिरिकत क्षतरेक ऐसे प्रावधान है जो रि स्थानीय सत्ताओ के 
कार्य को प्रभावित करते है । उनको कुछ समितिया रखनी होती है दिल 
सामान्य ध्यवहार के प्राधा३ पर स्थानोय मत्तयये स्वय हो यह तय करतीं 
कि वे किस प्रवार कार्य करेंगी | इसके लिए वे स्थायी प्रादेश जादी करती 
है! यदि सामत्य बानूव द्वारा कोई शक्तित वही दी गई है तो भी स्थानीय छत्ता 
उस विपय में स्थायी आदेश जारी करने का अधिकार रखती है; वेसोकि 
जब इसे कुछ वा्य करने या झक्लियों वार प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी 
ठरा दिया जाता है तो यह स्वय ही इस ब्त का निरुंय करती है हि वह 
बाय किस प्ररर सम्पनत किया जयेग्रा। कामूत द्वारा कुछ विपय निश्चित 
बर दिये गये है, इन पर स्थायी आदेश जारी करता अनिवार्य समभा जता 
है । स्थायी आदेशों का सम्बन्ध परिषद के कार्य संचालन से होता है विच्तु 
फिर मी गहं पर्पिद की बटकोे की भ्रक्रिया से अधिक विपभो पर विदा 
करते है | पे समितियों की बनावट उनके पारस्परिव सस्वन्ध तथा परिषद 
एद समितियों के सम्बन्ध तथा सतत्पूर्ण स्टाफ से सम्बन्धित अनेक विपयो पर 
भी विचार करते हैं! 

जहा वही समितियों के व्यवहार भे तथा वार्यों के सगठन के सम्बन्ध 
में अनेक विमिल्ततायें होती है बहा १९ बउको के ध्यवहार के तियमों को उमर 
हमय तक के लिए प्रम पोवूत कर दिया जाता है जेब तके कि सामान्य रूव 
है स्थीकत आचरण की सहिता ने बत जाये ) णव कभी एक परिषद स्थायी 
प्रदेश [54070॥8 0:0६5) बनाना चच हवी है ठो एक सामान्‍य व्यवहार 
यह है वि समान प्रवार एवं झावार को ग्रत्य परिषदों के स्थायी ग्रादेशों वा 
तुलबात्मक श्रष्ययल किया जाता है । साथ ही मत्वासय द्वारा निश्चित क्ये 
गये स्थायी आदेशों वे नमूनों को संगाया जाता है। इन परम्पराभो को तिर्दे- 
शक बनाकर जब व्यवटार किया जाता है तो स्थाए आदेण वा एवं सतोप- 
जतेक प्र/रप तेयार करना सरल वन जाता है जिस के आधार ९ पर बाधित 
व्यवहार वो तय विय जा सके । इस व्यवस्था में स्थानीय विशेषत शो को 
औी पर्याप्त महत्व देंगे के लिए स्थास प्राप्त हो जाता है। 

बभी-क्गो यह प्रइद विया जाता है कि स्पादीय परिषदी में प्रतग से 
नियम वंयो गाय जायें, उन नियमों वे धद्थ,र पर ही कार्य क्यों न विया 
जाये जो कि ससद में बहस के समय अपताये,]जाते हैं। ससद की प्रकिया के 

उसके विशेष कार्य वे भ्राधार पर तथ किये जाते हैं। बाय पालिवा 
के क्षेत्र में संसद को इससे झतिरिकद बोई ध्रषितार प्राप्त नही होता जि 
बाय वर एी पर सियन्तण रखतों है तथा सन्तियो की श्रालोचता गर 


सतों है। ब्यवस्यापन के खो त्र में इसबो विधेयक के सक्िप्त शब्दों पर ही 





सहमत होना पड़ता है । जो व्यक्ति किसी समिति कौ काय वाही के लिए 
प्रारूप तैयार करता है उसे इस कार्य को कठितवाई का पूरा मान रहता है । 
ससद को प्रारूप बनाने वी समस्या का सामना एक ऐसी समा में करन। होता 
है जिसकी सख्या छः सौ से भी अधिक होती है । यही कारण है कि झाचरण 
सहिता के स्पष्ट नियम बनाने होते है तथा उनका पालन करने की प्रोर 
पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। ससद के विश्ेप कार्य के लिए ये नियम सतीष 
जनक एवं सही माने जाप्तक्ते है। स्थानीय सत्ताझ्ो की झ्रावश्यक्रतायें ससद से 
निश्चय ही भिन्‍न होती है + वे अपने कार्य का सचालन उन सरल आचरण 
के नियमो से भली प्रकार कर सकती है जिनको कि उन्ही के द्वारा विकसित 
क्या गया है। स्थायी प्रादेशो को छपे रूप भे वितरित किया जाता है, इससे 
परिषद के सदस्यों एवं अन्य सम्बन्धित लोगों को पर्याप्त सुविधा रहती है । यह्‌ 
सुझाव दिया जाता है कि इन झादेशों को एक डायरी के रूप में प्रकाशित 
करना चाहिए जिसमे कि समितियों की सूची हो, उनका कार्य-श्षेत्र हो, 
सदस्यता हो तथा परिषद एवं समितियों की बौठकों वी तारीखें हो। इस 
प्रकार समी श्रावश्यक सूचना लोगो को ह थ में ही मिल्र सकेगी। 

स्थायी प्रदेशों की व्यवस्था हे फ्ठितनी ही स्पप्ट क्‍या न हो उसे 
अपरिवतततीय नही माना जाना चाहिए । प्रत्येक वर्षा स्थानीय सरकार की 
किमी न जिसी सेवा के क्षेत्र मे परिवर्तन होते ही रहते हैं प्रौर इन परिवततों 
का प्रशासक्रीय यत्र पर प्रभाव पंडनो मी अनिवार्य है। समिति के कार्यो का 
सगठव एवं विभागीय बनावट भी इससे पर्याप्त प्रमावित होती है। प्रशासकीय 
सगठत की समय-समय पुनरीक्षा करते रहना उपयोगी होता है ताकि उसे 
बदनी हुई परिस्थितियों के भ्रनुकूल बनाया जा सके। स्थायी श्रादेशों के 
माध्यम से ऐस। किया जाता है । इन्हे वपिक रूप से बदल दिया जाता है । 
वार्य कुशल स्थातीय सत्तायें इसी व्यवहार को अपनाती हैं । 


परिषद की कायंबाही में समाप्ति का मुख्य स्थान होता है | इस 

दृष्टि से मेयर एवं समापति की स्थिति में किसी प्रकार का अन्तर नही होता 
वे दोनो ही कुछ कुछ एक जैसे कार्य ही सम्पन्न करते हैं । परिषद का समा- 
पुतित्व मेयर, समापति, उपसमापति भ्रादि द्वारा किया जाता है। समापति 
का कार्य बुछ एक दृष्टियों से तो समिति के समाप्ति से मिलता है । जब वह 
बैठकों का कार्य-क्रम तैयार करता है तो ढीक उसी प्रकार व्यवहार करता है 
किन्तु परिषद के सामने जो विषय विचारार्थ श्ाते हैं उनके विषय में वह 
समिति के समापति से भिन्न व्यवहार करता है उसका कार्य बैठक की 
केवन प्रध्यक्षता करना मात्र होता हैं वह किसी विशेष नोति को प्रपना कर 
नहीं चलता | समापति का यह कत्त व्य है कि वह वठक में समापतित्व करने 
से पूर्व ही बैठक के कार्यक्रम एवं उसके साथ लगे कागजो को भ्रच्छी प्रकार 
से पढ़ ले परिषद के क्लर्क से वात चीत करने के बाद वह उन पर तिशान 
जगा लेगा तथा आवश्यक ठा के प्रनुमार समय पर कार्यवाही करने की स्िफा- 

'रश करेगा । विशेण रूप से वह दिषयो में इस झाधार पर भेद कर लेता है 

कि किसको परिषद में विचादार्थ झोपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाये और 
किसको अस्तुत नहीं किया जाये । जब एक यादों समितियों के प्रतिवेदन 


१४८ गेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रेशांसल 


प्रस्तुत दिये जाने के बाद कुछ छिपय विचारार्थ सामने प्राते हैं वो परियद 
द्वारा एक विशेष सरीक क्षपनाया जाता है । उदाहरण के लिए एक सापोरण 
से कैस वो लिया जा सकता है बहाँ कि व्यम समिति बहू सिफारिश करती है 
कि प्रतिरिक्त स्टाफ की वक्त की जाये, वित्त समिति धनुमानों के बारे में 
सिफारिण करतो हुईं अतिरिक्त वेतन की सबाह देती है जवति' स्टाफ समिति 
की सिफारिश स्टाक वौ संख्या एवं प्रेंड्स से सम्रस्धित होंगी । ऐसी परिस्वित 
में प्रथम सिफारिश को देखकर कोई निरंय नेहीं लिया जाना चाहिए गढ़ 
तक अन्य तिफ रिंशो की भो अच्छी प्रकार से न देख लिया जाये पयोकि यह 
हो गकता है कि प्रथम प्रतिवेदन पर ही जो नि य छिपी जीव उप्तते धाद 
बाली भी समस्‍यायें हल हो जाये। अत. यह प्रथा डली गई है कि परिषद्‌ 
बिसी निर्णय पद आये ईससें पर्व वह सभी समितियों दर वंवडृत विचारी 
का श्रध्ययत करती है | भ्रधिकांश परिषदों में 4ह व्यवद्ार श्रपनाया जाता है 
कि वहाँ यदि प्रक्रिया के मामले में कोई दिंवाद पूर्ण प्रश्त उठ खेंडा ही वी 
समापति ऐसा प्रबन्ध करता है कि कलके उस कठिनाइयी को पर्रियंद में स्पष्ट 
कर दे तथा यह बता दे कि उनको किस अकार दूर किया जा सकता है प्रार्य 

अन्य श्रधिकारिषी से इस सभ्वन्ध मे विचार“विमश तहीं किया जाता) क्र 
भी तभापति को यह अधिकार है कि यदि वह कसी विशेष समस्या पर विशेष 
अधिवारी से परामर्श लेता चाहे तो वह ऐसा कर सकता है 


समिति व सभापति समित्ति के विशेष कार्ये में रवि लेता है तथा 
उसके बारे में स्वय_दृष्टिकोण भी रखता है। उसे इस अर्थ मे पक्षपात्र पु. 
बहा जा सकता है कि वह समिति को एक सुकाव बी अपेक्षा) दूसरे को स्वी- 
काद करते की सिफारिश कर सकता है। किन्तु वह एक दृष्टि से पक्षपात्‌ 
रहि* मो होता है। क्योकि वह समिति के प्रत्येक सदस्य की समस्‍या वे बारे 
में उसके विधार प्रघ्तुत करने का ग्रबसर देता है घाहे वह स्वयं उनसे 
प्हमत हो प्रथवा ने ही । इस प्रवार अपिति के सामते समी प्रकार के दृष्टि- 
कोश रघ दिये जाते है | इतना करने के बाद सम्तिति का सभापति कोई मी 
दक्ष पहए। करने उसके भजुर्मार इृष्टिफोश श्रपना सकता है । इसके विपरीत 
परिषद के समाएति को कोई पक्ष नहीं लेनो ख्ीहिए। उमका मुध्य उत्तर 
दायित्व तो परिपद के बाय का उचित रूप ते स्ालन करना है। बे यह 
देखता है कि परिषद की प्रक्रिया में समी सम्यस्धित स्थादी ग्रीदेशों एवं वाद: 
विवाद वे सामात्य तियमो कां, पालन क्या जाये ) इसके लिए कह दिवादपूर्ण 
प्रश्नों को इतने सरल रूप मैं अस्तुत करता है जितने मे कर | यदि 
यह विी विषय पर, घोलता चाहे तो निरंचय 'ही को” रिता है किल्तु बह 
एंसे भ्वसरों को थी सम्मद दूर ही रखता है ॥। ऐसा पह विवाद से बदन कै 
लए परना है | जब सैक ऐुक व्रिपद ता वें दं-विवाद वर्या्लि र्मानगा् रूप 
श्ारण करनेता है ती सेमापतिं ऐसी स्थिति मे उस विवाद दो मर्दी सुत्रका प.एगा 
जब कि वह स्व भी एक पक्ष वी और ही समाप्ति का मुख्य कार्य विष्प- 
पतापवेक भ्रध्यक्षता करता होने के कारण पेह उचित समभा जाता है कि 
सकी नियुवित वरते समय रोजितेतिक दले वी मत हीं दिया नाएु। 
क्षमापति के पद पर पेर्य करेगे आती व्यर्तित छोवे जनिके ये का पयध्ति भदुमेय 


स्थानीय सत्ताओं का रूप एव रचना हू 


रखने वात होना चाहिए | उसमे भानसिक एवं बौिक विशेषताएं उच्च 
स्तर की होगी चाहिए । उम्तका दृष्टिकोष बहुमत से मिचता है या नही इससे 
कोई मतलब नही होता । 

स्थानीय प्रशासन के धपने कुछ गुण हैं जो कि इस तथ्य पर प्राधारित 
हैं कि स्थानीय प्रशासन स्थानीय अभिकरण द्वारा सम्पन्न किया जाता है। 
इसमे स्थानीय निकाय तागरिकों एव उपभोक्ताओं से मिल कर बनता है । 
इसके भ्रतिरिकत यह स्थातीय नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के आधोन कार्य करता 
है । स्थानीय प्रशासन में ये सारे ग्रुण बहुत कुछ समिति व्यवस्था के कारण 
उत्पन्त होते हैं। जब स्थानीय तिकायों मे निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा नियुक्त 
प्रधिकारियों के बीच पारस्पारिक सहयोग स्थापित कर दिया जाता 
हैतो जनता की समसस्‍्याये प्रधिक आसानी से सुलभने लगती हैं। 
प्रशाप्तन में विशेषज्ञों का परामर्श एवं गैर विशेषज्ञों का निर्देशन 
मिल कर पर्याप्त उपयोगी सिद्ध होता है। इस व्यवस्था के प्रन्तर्गत 
नगरपातिका यन्त्र मे तथा उसके द्वारा सेवित जनता उपभोक्ताओं के 
बीच पर्याप्त महत्वपूर्ण उपयोगी सम्पर्क स्थापित हो जाते हैं । जनता के साथ 
प्रशासन की निकेटता स्थापित करने के लिए एक स्थायी समिति नियुक्ति की 
जाती है जो कई प्रकार से नागरिकों की सेवा करती है। यह उनकी 
शिकायतो, आलोचनाम्रो श्रौर सुकाओ को प्राप्त करती है॥ सरकारी तिगमो 
एवं अन्य स्थानीय सत्ताप्रो द्वारा जनता को जो सेवाएं श्रदाव को जाती हैं 
उन पर ससद का प्रत्यक्ष नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण नहीं के बराबर रहता है। 
इसके अपने लाम भी हैं और हातिया भी । पर्याष्व समत्वय के प्रमाव भे दोह- 
राव एवं भ्रपव्यय की सम्मावनाएं बढ जाती हैं किन्तु इससे स्थानौय निकायो 
को जो ल्वायत्ता प्राप्त होती है उसका अपना महत्व है । 


् 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग” 
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स्थानीय सरकार के विभिन्‍न उत्तरदा दित्दों का सचालत करने बाले 
दो पहिय्री में मे जतता वा भ्रतिदिधि एक पहिया होता है। यह यथपि 
गाडी वा महत्वपूर्ण ध्रय है रिन्‍्तु फिर भी पर्याप्त तही है लर कैवल इसी 
के सहारे गादी का चलना या गति प्रहशा करना ग्सम्भव है। स्थानीय 
मरकार वी गाडी का दूसरा पहिया नियुक्त भ्रधिकारी होते है जी कि यद्यपि 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के झाधीत रह ३र उनके निर्देशन में बार्य करते हैं 
फिन्ल व'स्तविक व्यवहार में उनहा योगदान अ्रधिक महत्वपूर्ण होता है। 
ये श्रप्िक्तरी किस प्रकार नियुक्त किए जत्ते हैं ? डिसि प्रकार इन्हें प्रशिक्षण 
प्रदान क्या जाता है? इतके वेतन तथा सेवा वी अन्य शर्तें कया हैं 
भर झावश्य् ता के मम इनके विरद्ध बया अ्रनुशासनात्मक कार्यवाही ५ बी 
जाती है ? श्रादि प्रग्व विशेष महत्व के होते हैं. जिग पर विचार किए बिना 
स्थानीय सरकार का पध्यवत पूर्णना से बहुत दूर रहता है। इस सम्बन्ध में 
भि० लेक्मन का यहे कहना पूर्णत सत्य है कि ह्यातीय सरकार वी सफ्लता 
चहुत बुछ उन विभिन्‍न गुणों के श्रच्छे समायोजन का परिणाम है जो कि 
निर्वाचित व्यक्तियों एव वेतनिक झपिवाएिों द्वारा प्रदात किया जाता है 
इम दृष्टि रे यह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है कि स्थानीय सत्ता सर 
स्ट्राफ प्रत्यन्तु योग्य हो वया उत्की भर्ती, प्रशिक्षा।ं एवं सेवा की शर्ते 
ओौचित्य पूर्ण हो। कालूम के प्रवुसतार ग्रेट ब्रिदेन में स्पानीय सल्लायें 
भर्ती कर्ता के पूरे झधिकार रखती है। थे कभी कसी को हटा सकती हैं। 
उनको इस सम्बन्ध में सर्वोच्च सत्ता प्राप्ठ है। स्थानीय सरकार के प्रधिरा रियो 
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स्थानीय सरकार के सेदीवर्ग का प्रवन्ध १५१ 


पर प्रतिरोध एवं नियन्त्रण की जो व्यवस्था लागू की जाती है उससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह कर्मचारी बहुत कुछ भ्रपने निय्‌ क्तिकर्ता की दया 
पृर तिरमर रहते है । 


स्थानीय सरकार की सेवा में उनके पद ऐसे हैं जो कि पिछली कई 
शताब्दियों से चले भा रहे हैं। कई एक पुराने बारोज का यह रिकाई है 
कि उनमे मध्य युग से चला भ्रा रहा काउन्दी बल का पद श्रब भी ज्यों का 
त्यो बना भ्रा रहा है। वँसे कई व्यावहारिक दृष्टियों से देखा जाए तो 
स्थानीय सरकार की सेवाएं उस समय उत्पन्न हुयी जवक्रि भाधुनिक स्थातीय 
सरकार प्रारम्म हुई प्र्गत्‌ करीत्र एक शताब्दी पूर्म । उन्‍्नीसवी शताब्दी के 
प्रारभ्म तक स्थानीय सरकार की सेवाओं का प्रशाप्तन सामास्य हछूप से 
बैततिक भ्रधिक/ रियो द्वारा नहीं किया जता था। स्थानीय सरकार के 
कार्पों मे सबसे महत्वपूर्ण पद शाल्ति के न्‍्यायाधीश का होठा था जो कि एक 
डवेत़निक पदाधिकारी था । इसी प्रकार प्ते विमिस्त पेरिशों के श्रधिकारी भी 
बिना वेतन पाए ही सैवाए प्रदान करते थे। ज्यों ज्यो सैवाप्रों का विस्तार 
हुआ तथा उनका क्षेत्र एव. सह्या वढी त्यो-त्यो दैतनिक ग्रधिकारियों की 
प्रावश्यकृताएं महसूस होने लगी। उनलनोप्तरी शताब्री के मध्य तक अवेततिक 
अधिकारियों के स्थान पर पूरे समय कार्य करने बे वेतनिक कर्मचारियों 
की निमुक्षित थी जाने लगी । जब वाउन्दी परिपर्दे और जिला परिपदें 
प्रस्तित्व मे भ्राई तो स्थानीय भत्तान्नों द्वारा कई एक अधिकारी नियुक्त 
किए गए। ये व्यवित भ्रन्य सत्ताओ्रों के कर्मच,रियों के साथ बहुत कम 
सम्बन्ध रखते थे । सन्‌ १६०५ तक उनका कोई व्यवसायिक स्घ नहीं कहा 
जा सता था । 

बोसबी शताब्दी के प्रारम्म मे बडे आकार की स्थानीय भत्ताए इस 
बात में रूचि लेने लगी कि उनके मुख्य अधिकारीगण व्यवसायिक याग्य- 
ताप्रो से सम्पन्न हो । इस समय मी जो अधिकारी स्थानीय सत्ताओ मे कार्य 
कर रहे थे वे श्रधिक विशेषज्ञ नहीं थे केवल कुछ ही प्रगतिशील गात्ताए ऐसी 
थी जो हि नियुक्ति के समय प्रतियोगी परीक्षाएं लेती थी जिन्‍्तु फिर भी 
ब्यवद्वार में नियुक्त था पारिवारिक, राजनेतिक एवं घामिक प्रभ्'व परिणा4- 
स्वरूप होती थी । डिए जाने वाते वेतन का कोई राष्ट्रीय स्तर नहीं था । सेवा 
की शर्तें अत्यन्त नीची थी, प्रत्येश् स्थानीय रुत्त एक पृथक इवाई थी जिसमे 
कि भर्त्ती एवं पदोक्षत्ति के कोई सामान्य तिद्धान्त नहीं थे । इप प्रकार प्रग्रेजी 
स्थानीप मत्ताप्नो के श्रधिकारी कोई एक ऐसा निऋय नहीं बनाते जिसे को एक 
मालिक द्वारा नियुक्त न,ग्रिक सेवा कहा जा सके । 


स्थानीय सरकार को सेवओ वी अय्यवस्थित स्थिति मे 
सुधार प'ने के प्रपासो का प्रारम्म स्वयं स्थानीय सत्ताग्रों बे स्टाफ द्वारा ही 
किया गया । प्रधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों ने अने विशेष वतन स्तर को 
सुधारों के लिए व्यावमायिक निकायों की स्थापना पर जोर दिया जो कि 
परीक्षा्री द्वारा योग्यताशो का पता लगा सके, इस अ्रकार वे 
अप्रशिक्षित प्रधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगाने की ग्राशा करते थे | 
प्रारम्भ में सेवाधो के सुधार वी घोर दिए गए उतर बयासों को 


१४२ ग्रंट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


औोर बहुमत काथश्याव नही दिया गया ब्रयोकि सेवा की शर्तों वो सुधारता 
वया एक्रीवृत स्थो्ीय सरकारी सेवा की स्थापता करता इस व्यावेसादिक 
निकायों की शक्ति के बाहुर की वात थी। वास्तविक व्यापारिक संघ श्राली 
लग [वा3७ एए०॥ ० ६ाशा।) सच १६०३ से प्रार्म्म होता है जब कि 
स्थानीय सरकार अधिवारियों की राष्ट्रीप ससथा (वि॥ण8] ॥5506 आ/णा 
० ।०९8॥ १०४६ एवध३-]धहै।.30) वी रचना हुई। यह निकाय सभी 
ब्यवसायों एवं स्तरों के स्थानीय अधिकारियों को अपना प्रदत्य बा 
रेतो थी । 


वाल्या का एक मुख्य उद्दे श्य स्थानोय सत्ता के स्टाफ के लिए सेवा की 
राष्ट्रीय दश'ए प्रदान करना था। एक अकार से स्थानीय सरकार सेवाो को 
न/ल्‍गो वी रचना ही कहा जा सकताहै क्योंकि यह सैवा उस समध तक 
अप्तित्व मे नहीं आ सकती थी जब तक कि अधिवारियों के विभिन्न 
स्तरों एव मपूद्ों को एक बढ़े संगठन में नहीं मिला दिया जाता। 
नाल्‍गो ने हमशा अपने सदस्यों के प्रशिक्षण, शिक्षा एवं योग्यताओं को अपने 
झान्दोलत दा एक भाग माना श्रौर इसने उत्साह के साथ इन उद्देश्यों को 
प्राप्त करते का प्रयास किया जितना कि स्थानीय सत्ताग्रों ने भी नहीं दिखाया | 
तेए्गो का एस तात्कालिक कार्य इनको भर्ती करता था जो कि भप्तमढित थे 
तथा स्थानीय सत्ताग्रो से अपती सस्था की मास्यता प्राप्त करना ताकि 
पह एक स्रमभौता कराने वाले निकाय के रूप में विकर्तित हो जाए। सब 
१६१८ ठेके इस सस्या को सदस्यता बहुत हो गई ! सन्‌ १६४८ तक इस 
सह्या की सदस्यता स्पानीय सत्ताओ्ो के बौद्धिक श्रधिकारियों तक ही सीमित 
थी किन्तु जब विद्य ते, गें। एवं अस्पवालों से स्बन्धित सेवाए हधादीय 
भत्ता में लैशर ब्रत्य विकायों वो सौंप दी गई सो भी इन सैवाद्री का स्टाफ 
नल्यों दा सदरय बना रहा गौर इस प्रकार से नाहगो के सदस्यों में वे अधि- 
करी गी आ गए जो हि स्वातीव सरझार के बाहर कार्य करते ये। ऐसी 
स्थिति गे नाल्यो का नाम बदल कर सन्‌ र&१२ में राष्ट्रीय एवं स्थानीय 
सरकार भ्रधिकारियों वी सस्या [पंआ०४० शत [०००४ 009५ 0[/०88/ 
#॥5$5002॥ था) रख दिया गया । 


प्रथम विश्व युद्ध के दौराव सरकार द्वारा कर्मचारियों पृ चियुक्ि 
कर्त्ाओं के वीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक सर्तिति तियुका की गई 
जो वि अपने समापति के नाम से छ्िटले समिति (एए/धव्४ 0007॥055) 
बहलाई | उस रमितिने यह मिफारिस की कि कर्मेच्रासियों एवं अत्तीकर्ताओं 
के दोच एक सवारी समसौतार्ता मन्त्र स्पापित कर दिया जाए ताकि उनके 
बीच मुमीबत खड़ी होने से पूर्व ही समायोजन पूर्ण सम्वन्व ध्वापित विया जा 
झ्क्के । स्थानीय सरकार पर भी मह सिद्धात्त लाए किया गया । सन्‌ (६१६ 
से: माल्पो भौर स्थानीय सत्ता सो के दोच दिवार-विनिमय ० के-बाद एक 
राष्ट्रीय संयुवत परिषद दनाई गई ६ यह अ्याक्ष पतफ़त रहा विच्ठु गष्ट्रीय 
(संगत परियढ़ द्वारा जो भ्रान्तीय परिषदें स्थापित की गई वे पर्याप्ठ फपता: 
+पूमेक कार्य करती रही। 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध (४३ 


सन्‌ १६३० में स्थानीय सरकार पर शाही_ भायोग की सिफारिसों 
के भ्राघार पर सरकार ने एक समिति स्थापित वी और उसे स्थानीय सरकार 
के भ्रधिकारियों की योग्यता, मर्त्ती, प्रशिक्षण और पदोल्‍ति के वारे में 
प्रतिवेदत देने को कह/ घया १ इस समिति के सभापति सर हेवरी हेडो (आए 
पत्ता॥ 800७) थे । इसने सन्‌ १६३४ मे अ्रपता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 
इस समिति ने दताया कि स्थानीय सरकार के अधिकारियों की योग्यता में 
इस शनादी के प्र-रम्म से लेकर गव तक बहुत सुधार हुआ है। स्थानीय 
सरकार की सेवाझ्रो ने एक उच्चस्तर प्राप्त कर लिया है किन्तु फिर भी 
सिश्ति भे सुधार की झावश्यकता है । इस समिति ने भर्ची, प्रशिक्षण भ्रौर 
पदोन्नति के बारे ने अनेक सुरूप्व रखे। सन्‌ १६३५ के बाद अधिकाधिक प्रान्तीय 
परिपदें स्थापित की जाने लगी | उन्होने अपने आपको भर्त्ती के मापदण्ड, 
बेनन के प्रान्तीय स्तर तथा ऐसे अन्य विषयों से सम्बन्धित रखां। सन्‌ 
१६३६ मे राष्ट्रीय सयुक्त परिषद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया । 
उमका जन्म तो हो गया, वह सल्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर सकी क्योकि 
परिषद में जिन स्थानीय सत्ताप्रों का प्रतिनिधित्व होता था वे इस बात पर 
सदमत नही हो सक्री कि बडी एवं छोटी स्थानीय सत्ताओ को एसमे क्रितना 
प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधित्व का नया झ्ाधार स्थापित किया 
गया और सन्‌ १६४४ मे परिषद की पुनरंचना को गई । 


वर्तमात में ब्रिटिश कानून के अनुसार स्टाफ के समी सदस्य स्थानीय 
सत्ता के सेवक हैं किन्तु सामान्य लोगो द्वारा वस्तु स्थिति को इसके रूप में 
नही समझा जाता ओर इस प्रकार कानूनी स्थिति एवं वास्तविक व्यवहार 
में पर्याप्त अन्तर है । यहा सेवक का ग्र्थ उसका स्राधारण शाब्दिक प्र 
नही है रन उसका एक तकनी की एवं कानूती प्रथे है वह यह है कि ऐसे 
ब्यक्ति ने नियुक्तिकर्ता की क मूनी आज्ञाओ के पालन करना होगा। 
इस प्रकार इसमें ग्रमो नियुक्त व्यक्त झा जाते हैं चाहे उनकी स्थिति ऊची 
हो भथवा नीची हो । ब्रिटिश स्थानीय सरकार की सेवाओ की कई एक 
विशेषताए हैं जैसे प्रत्येक पद पर थोग्यता के प्राघार पर चयन किया जाता 
है । योग्यता की जाच्‌ तथा बेतन श्र खला तथा निर्धारण एक ही सत्ता द्वारा 
किया जाता है । वह है ट्रंजरी जो कि नागरिक सेवा भ्रयुकतों की सलाह से 
अ्रपता वार्य करती है | उम्मीदवार लिखित परीक्षा द्वारा अथवा मौखिक जाच 
द्वारा एक दूसरे से प्रतियोगिता कन्‍्ते हैं।यह प्रतियोगिता सभी लोगो के 
लिए खुली रहती है चाहे वे देश के किसी भी माग से आ्राएं । जिन वर्गों वो 
प्रति सामान्य होती है उनकी योग्यदाए निर्धारित वर दी जाती हैं चाहे 
उनका विभाग एवं सेवा की प्रकृति कुछ भी हो । योग्यता की परीक्षा नागरिक 
सेवा आयोग द्वारा की जाती है।य प्रमिकेरण किसी मो सरकारी विभाग 
के झायोन नहीं होता । यह पूरी तरह के स्वतस्थतापूर्वक कार्य करता है। 
हिंटले परिषदों के माध्यम से क्‍्नुशासनात्मक मामलों में न्‍्याय एवं भ्पील 
की गारन्टी दी गई । 


जिस समय स्थानीय, सरका< के स्टाफ पर विचार क्रिया जाए उस 
उमय कर्मचारियों की विभिन्‍न श्रेणियों के दीच भन्‍्तर स्थापित कर लेगा 


श्श्र्ढ ग्रेट ब्रिदेत में स्थानीय प्रशासन 


उपयोगी रहेगा | कर्मचारियों की प्रथम श्रेणी मे अधिकारी स्टाफ भाता है 
अर्थात्‌ विभिन्‍न विभागों के श्रध्यक्ष तथा उनके आधघीन कार्य करने वाले भ्रन्य 
लोग जैसे समिति वी बैठकों एवं परिषद वी बैठकों के हिए वागज तंयार 
करना, लेखे रखना, घन प्राप्त करना और झुगताव करना तथा परिषद भौर 
समितियों के निर्णय को क्रियान्वित करना आदि कार्यो से सम्बन्धित तरंग 
हाते है | दूमरे समूह में विभिन्‍न श्रेणियों वाज़े प्रदेके कर्मचारी पर तै हैं, जैसे 
अध्यापक, नगरपालिका उद्यमों के प्रवन्धक एवं कार्यपालिका पदों पर कार्य 
करने वाले ग्रन्य लोग । तीसरे समूह मे वे कर्मचारी ग्राते हैं जो कि विमिश्न 
सेबाशो में शारीरिव' श्रम करते हैं, जंसे सडक बनाता जल पित्तरण तथा परिषद 
द्वारा किए जाने वाले ऐसे ही भ्रन्य कार्य । डिनीय एवं तूदीय समूहो में आते 
वाले क्मंचारियों को योग्यता, नियुक्ति एवं कार्यों को सामान्य शर्तों की दृष्टि 
से स्थिति दंसी ही होती है जैसी कि व्यतियत रोजगार मे होती है। स्थानीय 
सत्ताप्रो के अधिवारियों से हमारा तालम प्रथम समूह भे प्राने वाले जधिका- 
रियो से है । इन भ्रधिकारियों मे भी उच्च एवं मध्यम श्रेणी के तोग ध्यान 
के अधिक केन्द्र हैं क्योकि अन्य कार्य तो यहा भी ऐसा ही होता है जैसा कि 
अन्य विभागों में ॥ 


स्थादीय सत्ता श्रपती श्रावश्यकता के अनुसार वध अपिशारियों की 
नियुक्ति करती है एक क्म्र्क या सचिव एवं वे विशेष ग्ीय श्रष्यक्ष जो 
कि उस विशेष स्थानीय सत्ता की प्रकृति एवं कार्यों से मेल खाते हो । ये 
श्रधिद्गारी अन्य ऐसे ्रधिरारियों की नियुक्ति करते हैं जो कि ठनके बार्यों के 
झूचालन के लिए श्रावश्यक सिद्ध हो ) विभुक्ति की शक्तियां परिषद भें निहित 
होती है वही कर्मचारियों का बेतन निश्चित करने के लिए भी उत्तरदामी है 
तथा उसी के द्वार। सेवा की शर्ते निश्चित की जा सकती हैं । स्थानीय सरकार 
के प्रधिकारी श्रपने पद पर परिषद के प्रसाद पर्यन्त ही रहते हैं । यदि उनको 
पद विमुक्त करना हो तो एक निश्चित समय पूर्वे नोटिमत दे दविब्रा जाता है । 
ये कानूनी प्रावधान हैं| वास्तविक व्यवहार में कोई मी परियद प्रपने कर्मचा* 
रियो को मनमाना बेतत नही दे सबरी धौर न ही वह चाहे जुँसी शर्ते निश्चित 
कर सकती हैं | वेधानिक व्यवस्था के अतिरिक्त स्थानीय सरकार के संगठन के 
सम्बन्ध भें भ्रनेक परम्परायें स्थापित हो गई हैं। यही बात उसके कार्यालय के 
बारे मे मी सही है द॑ से कानून के अनुसार तो उसका कार्यकाल निश्चित सही 
होता किन्तु वास्तविक व्यवहार भे प्रत्येक भ्रविकारी को कार्य सावन्धी पर्याप्त 
धुरक्षा प्राप्त रहती है । 


स्थानीय परिपद को अधिकारियों को नियुक्ति वेठन, एव प्रदविमुक्ति 
भादि के बारे में जो भ्रधिकार प्राप्त हैं उनके कुध अपवाद भी हैं। बुच्च 
अ्धिवारियों के सम्बन्ध में वानून द्वारा यह कहा गया है कि उसके हज 
केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त नियत्रण रखने वा अधिक र है) भतः इन घि- 
कारियो को नियुक्ति, वेतत एवं पदविमृक्तित प्रांदि के बारे में केल्ट्रीय सरवादर 
की स्वीहृति आवश्यक समम्धे जाती है । इ ज्भुलैण्ड में काठन्टी परिषदों के 
बच्कों वो नियुश्ति पर केन्द्रीय सरकार की स्वीहुति सी जाती है | इसके 
अतिरिक्त स्वास्थ्य के अधिकांश मेंडोकल भषिकारियों एव' जनस्वास्प्प निशे- 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध श्श्र 
क्षत्री को पदविमुक्त करने के सम्बन्ध मे भी उसकी स्वीकृति श्रावश्यक समभी 
जाती है। इस प्रक,र के प्रावधानों के पीछे ऐतिहासिक कारण है। केन्द्रीय 
सरकार नश्यय ही इस बात में रूचि लेती है कि स्थानीय सरकार मे उच्च 
पशे पर किसकी नियुक्ति की ज॒, रही है । यही कारणा है कि दस सम्बन्ध मे 


किये गये व्यवस्थापन ने केन्द्रोय सरकार के हस्तक्षेप वी मात्रा को बढ़ा 
दिया है । 


जहाँ कही भी यह व्यवस्था की गई है कि अधिकारियों कौ नियुक्ति, 

देवन या पद विमुक्त्रि आदि पर वेल्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाये 
वहाँ इन प्रावधानों का उद्देश्य स्थानीय सरकार के इन अधिक रियों के कार्यो 
को प्रमावित करना मही होता है वरन्‌ उतको उनकी परिषद के विरुद्ध सुरक्षा 
प्रदान करना होता है । इतना होने पर मी अधिकारी को स्थानीय सत्ताओो 
के सभी श्रादेश एवं निर्देश मानने होते है वह किसी मरी प्र्थ में केन्द्र सरकार 
का सेवक नही बत जाता । सैद्धान्तिक रूप मे यह सब सच होते हुए भी व्याव 
हारिक रूप में ऐसा नही हो पाता क्योकि केस्द्रीय सरकार के हाथो में स्थानीय 
सरकार के सेवको के भाग्य की ब(गडोर रहती है उसकी ओर निर्देशन के 
लिए निहारता इत अधिकारियों के लिए स्वामाविक है। भ्रनुमद के भ्राधार 
पर यह माना जाता है कि एक अधिकारी को अपनी पूरी स्व।भिभक्ति उसी 
सस्था के प्रति रखनी चाहिए जिसकी कि वह सेवा कर रहा है। यदि वह 
केन्द्र सरकार को खुश रखकर श्रपना लाम करने की धुन मे रहेगा तो निश्चय 
ही स्थानीय सरकार के प्रति वह भ्पने दायित्वो को पूरा कर पायेगा । जेक्सन 
(४ (७ 7220509) महाशय का यह कथन पर्याप्त महत्व नही रखता है कि 

स्थानीय सत्ताप्रो को इस सम्बन्ध मे केस्द्रीय सरकार की किसी मी शक्ति को 
अवादित शनना चाहिए जिसे कि केवल अपवाद रूप परिस्थितियों मे ही न्‍्या- 
योचित व गा सकता है। * स्थानीय सत्त। की परिषद को यह भ्रधिकार होता 
है कि वह स्टाफ से सम्बन्धित किसी मी विषय पर विचार विमर्श कर सके । 

किस्तु यह विदार विमर्श परिषद्‌ की साधारण बंठक में नही किया जाना 
चाहिए जहाँ पर सामान्य जनता एवं प्रेस उपस्यित रहती है । भ्रधिकारी को 
अपना पक्ष स्पष्ट करने का अउसर ही प्राप्त नहीं हो पाता प्रत; उसकी 
दृष्टि से यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण मानी जायेगी ॥ जहाँ तक सम्मव हो सके 

स्टाफ से सम्बन्धित मामलों को समिति में हो सुलझाया जाना चाहिए तथा 

परिषद में उसके ऊपर वाद-विवाद नहीं किया जाना चाहिए । यदि स्वयं 

परिषद इन मामलो पर विचार करना चाहे तो उसको समिति के रूप में की जाने 
वासी प्पती गुप्त बेठक में ही ऐसा करना चाहिए । इस व्यवस्था को प्राप्त 

करने के लिए कई एक स्थानीय सत्तार्ये यह स्थायी भादेश स्वीकार कर लेती 

हैं कि “यदि परिषद की बैठक में नियुक्ति पदोन्‍तति, पदविमुक्ति, वेतन या 


+>पुृद्ाएह, ॥0००४ उष्गी०गंपचड 5०णॉ१ शैज़29३$ एटएआ0 879 
छए०छचा$ 0 6 स्टडी 80एथाएएला। 0 057659०ए7 85 एथए2 
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शाएए्द्राइ8 9065." 


-+#. 2४, उब्ट्ज, 09. 0, 9 ]04, 


१२६ प्रेट ब्विटेन में स्थानीय प्रशापन 


सेवा दो इर्तों से सम्बन्धित अथवा परियद द्वारा न्यिक्त व्यक्तियों के 
व्यवहार से सम्बन्धित कोई प्रश्न उठे तो इत पर परिषद द्वारा समिति का 
स्प धारण करके विचार किया जाना चाहिए यदि परिषद अन्य कोई प्रावधान 
क्रदे तो बात दूसरी है । 
श्रधिकारियों की नियुक्ति एबं प्रशिक्षण 
(एिव्टतक्रोप्ला वे वांव्धाह ० 0गींव्शड]ु 
सावेजनिक सेवा के कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण के लिए दो 
प्रकार के तरीके श्रपनाये था सफ्ते है अर्थात के य सरफ़ार द्वारा की गईं 
नियुक्ति ग्रौर स्थानीय सरवार द्वारा को गई #ियुक्ति। ग्रेट क्िटेत की 
नागरिक सेवरा वो पर्याप्त प्रवायंकुशल म,ना जाता है तथा समय-समय पर 
इसमें रुधा बरने के सुभाव थिये जतते रहे है। प्रारम्भ में भर्ती के लिए 
कीई परीक्षा लेने की व्यवस्था नहीं थी। बिना बजिसी जाच क्रेही बाहरी 
प्रभाव वे भ्राधार पर सेवा में प्रवेश प्रदान देशर दिया जाता था। नियुक्तिया 
मत्री द्वारा बी जाती थी । जब कमी किसी अभिकारी की मृत्यु या सेवा 
निषृत्ति के कारण पद रिक्त होता था उस पर मप्नी के मित्रो एवं सबब-फयों 
को नियुवत्‌ कर दिया जाता था ! इन पदों का वेतन बहुत भ्रच्छा होता था । 
बद् के वत्त व्यो को अधीतस्थ अधिकारी के कन्दो पर डल़कर पदाषिवारी 
बड़े ग्राराम का ज॑बन व्यतीत वर सकता घा। टारकारी कार्यात्रियों मे की 
करन वाले लोग प्राय, अस्वस्थ एवं कमजोर होते थे । उनको प्रौर पही भी 
स्थान प्राप्त नहीं होता था तथा ते व्यक्तिगत सस्थाक्रो में भी का) नहीं कर 
सकते थे भ्रत: वे सरवारी सेवा मे प्रविष्ट हो जाते थे त कि शाराम ते अपता 
ढ्ार्थ करते रहे । जब इस व्यवध्था में सुधार किया गया तो यह सिद्धात्त 
स्वीकार किया गया कि सतिया छुली प्रतियोगिता के झ्राघार पर की जायें। 
इस व्यवस्था को लणू करने के लिए चागरिक सेवा श्रायोग की स्थापना की 
गई जो कि एक निष्पक्ष निकाय होता है| 
भर्ती वी पुरानों व्यवस्था में योग्यता! बेदार जल्ती थी क्यीहि 
जिप्त व्यक्तित वो बहू नियुक्त क्या जाता था उम्रयो नीचे से ही प्रारम्भ 
करना होता था । प्र: जिस व्यक्ति में अधिक उत्तरदायित्वपूर् वार्य के 
लिए योग्यता, बुद्धि एवं प्रशिक्षण था उसे प्रपते आरम्मिक ब्ष कागमों की 
किया बरने तथा अन्य ऐसे ही सरल ढाय करने में ही बिता[ज़ाह्यीता या। 
शुक्ष व्यवस्था वो हटाने के लिए प्रतियोगितापुर्ण परीक्षाओं के साय ही सेवा/ 
के विभिक्ष वर्ग भी दवा दिये गये जिनने लिए आवश्यः ट्राशिक्षण बोरताए 
अ्लग-भ्रलग निर्धारित कर दो गई 
स्थानीय सेवा का बर्गकरण (0॥8अप८/००) तीत वर्गों मे रिया 
गया । सबसे निस्‍्न वर्ग में लिपिक अधिकारी थे जितमे टड़राकर्तता प्रादि भी 
शामिल ये । इन भविकारियों वे कत्त ब्यो था प्रमार प्रया होता था ये पिशी 
भी विषय को सुपरिभादित विनियमों, रिदेशों एवं सामान्य व्यवहार क्के 
आधार पर लेहों को, दावो को, तथा डिटनों को देखते थे, छातवीन शर्ते 
थे, चैक करते थे। निर्देशों के अनुसार ही -रिटरने के लिए विषय को लैंदाए 
जरते ये तथा निर्धारित रृप,मे लेखो एवं साह्यिकी मो तैयार बरते थे) 
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ऐसी प्रावश्यक साप्रप्री तैयार करते थे जिसके ग्राधार पर कि निशेय लिये 
जा सकें तथा लिपिक सहायको के कार्य को पर्यवेज्षित किया जा सके । ग्रधि- 
कारियों का दूसरा दर्ग कार्येपालिका दय (8॥6४७४७४९ 0॥955) था। यह 
बर्ग लिपिक वर्ग एवं प्रशासक्रीय वर्ग के बीच का था। इसका मुएप्र काये 
स्थापित वियमों की सीमा में रह रूर दिल प्रसिदित के कार्यों को सम्पस्त 
करत था। इवक द्व रा विवरण, वित्त, लेखा कार्यो एवं ब्न्य विशेष्ञाएण 
कार्य भी किये जाते थे जिनमे किसी व्यावस्ञापिक योग्यता की आदश्यक्रता 
नही होती थी। तीप्तरा वर्ष, जोकि सर्वोच्च वर्ग था, प्रशासविक वर्ग 
(8१0।00/0207< (355) था । वे मुख्य छूप्र मे नीति से सम्बन्धित रहने 
हैं। वे विमागो के कार्यों का निर्देश करते हैं, मंत्रियों को ससदीय एवं 
विभागीय मामलो पर पराभर्श देते हैं साथ ही प्रशासनिक क्रियाओं में आवश्यक 
समन्वय की स्थापना करते हैं। 


संशोधित व्ययस्था में यह सिद्धास्त अपताया गया कि लोक सेवा को 
इन तोनो ही वर्गों के लिए प्राप्त व्यक्तियों में मे योग्यतम की विश्रुक्ति करनी 
चाहिये ॥ इस 8तिद्धाल को व्यवहरिक्त रूप में परिशितर करने के लिए यह 
जशूरो होता है हि प्रत्याणी को परीक्षा लो ज,ये श्रौर परीक्षा भी उन विपयो 
में ली जाये जिनका सम्बन्ध उसके विशेष कार्यों से रहता है। सावजनिक 
सेवाप्रो मे प्रविध्ट होने के लिए यह प्रावश्यत् होना बाहिये कि प्रत्याशी को 
प्रशासन, कातूत, प्र्थशाप्त्र, तथा विमगरीय कार्य से प्स्मन्धित सामाजिक 
विज्ञान की भनन्‍्य शासाझों का ज्ञोत होना चाहिये। जिन्तु इस सिद्धान्त को 
व्यवहार में कम भ्रयवाया गय। तथा प्रत्याशों स लो जाने व।ली परीक्षा का 
सम्बन्ध उस विषय से बहुत कम होता था जिसके अनुसार कि उसे अपने 
भावों पद के दायित्वों को सम्पन्त करन: है 


लिपिक वर्ग ही सेवाओं में प्रवेश पते वाले लडझे -ल3ठक्यों की उम्र 
सोलह ग्रोर भ्रठागह के बीच मे होती है । इसकी परीक्ष के विषय रखे जाते 
हैं झप्रेजी, ॥्रबगशित या तीन श्रत्य विषय जिनका चपन प्रत्याशी द्वारा 
गशित, विज्ञान, माया, इतिहाम, एवं भूगोल में से रिया जाता है । प्रत्याशी 
प्राय: वे होते हैं जिन्होने साधारण स्तर पर शिक्षा का सामन्‍्य प्रमतापत्र 
लिया है। वार्य पालिका वर्ग की १रीक्षाप्रो वे व्रिपय कुछ झधिक व्यापक 
होते हैं । प्रशासकीय वग के सैवाग्रो के प्रत्याशी अश्रय सभो सन तक होते 
तथा थे उन विषयो में से कोई भी विश्य ले सकते हैं जो कि उन्होने विश्व- 
विल्य,लय में डिग्री स्तर पर पढ़े हैं! 


परीक्षत्रों द्वारा प्रत्याशी को योग्यता के अनुसार श्रम से रखा जाता 
है तथा फिर रिक्त स्‍्थातों के श्रनुसार उम्मीदव रोगों ऊपर से ही लिया 
जाता है। दस व्यवस्था में यह हो सकता है कि जिम व्यक्ति को सेवा के लि। 
छाटा पया है उसत्रो उस विपयो के बारे मे थोड भी ह्ञाव+ारी न हो जो कि 
उसके पद से सम्दर्ध रखते हैं। इसने परीे मूल विधार यही काया बरता 
है हि परीक्षा के द्वारा प्रत्यागी वी सामरा्य सूक एवं बुद्धि के हतर को 
मापा जाता है ते कि उसके विषय ज्ञान को । (विषय का शान तो केवल एकड़ 
म्राध्यम सात्र है। जब एक व्यक्ति एक काय मे योग्य सिद्ध हो जाता है तो 
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आ्राशा की जाती है कि अन्य कार्यो को मी बह योग्यत्ता पूर्वक ही सम्पस्त 
करेगा । सभी वर्गोंकी सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए लिझित परीक्ष। के 
अतिरिक्त मौदिक परीक्षा भी की जाती है ताकि प्रत्याशी के व्यवितत्व का 
पूरी तरह से भ्रध्पपन विया जा सके । 


ग्रोंट ब्रिटेन मे प्रत्याणी को उसके कार्य का प्रशिक्षण तब प्रदान किया 
जाता है जब कि वह नियुक्त कर लिया जाता है। नियुतित के बाद प्रशिक्षण 
देने की प्रथा सभी दंगों में समान रूप से नहीं अ्रपनायी जाती । उद्हरण के 
लिए जरमनी मे एक व्यक्ति को प्रशासतिक पद के लिए उप्त समय उपयुक्त 
समभा ज ता है जब कि वह विश्वविद्यालय का अध्ययन करने के ग्रतिरिकत 
प्रशासन में भी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करले। सेवा-पूर्त प्रशिक्षण को कुछ 
सेवाओं मे उपयुक््र समझ जाता है क्ित्तु प्रन्य सेवाझ्रों में इसे झव्यावहारिक 
माना जाता है + मुस्य रूप से वौद्धिक कार्यों में इस प्रकार का प्रशिक्षण अधिक 
प्रभावशाती सिद्ध नहीं होता । श्रमियन्ताओं के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण 
उपयोगी हो सझता है किन्तु नागरिक सेया में इस व्यवस्था को अपनाने मे 
कठिताई होगी । जेक्सत के कृथतानुसार इस व्यवस्था को नागरिक सेवा मे 
नहीं अअन या जा सकता क्योंकि यहा नियुक्तिकर्ता अ्रेक प्रकार के नही 
होने । नागरिक सेवक को या तो कार्य पर ही सीखना च।हिये श्रयवा सीखता 
हो नहीं चाहिये ।* हि 


वर्तमान युग मे प्रशासकीय व की तियुक्ति से सम्बंधित परीक्षा 
प्रणात्री में कुछ प्रन्तर प्रा गया है । विश्त युद्ध के परिणामस्वरूप भर्ती 
प्रशाती पर भारी प्रमाव पडा । युद्ध के वादे यह सम्मव नहीं था कि सैता 
में कार्य कर रहे व्यक्तियों से यह कहा जाए कि वे विश्वविद्या्यों ते हाल ही 
में डिग्री प्र प्त प्रत्याशियों के साथ प्रतियोगिता करें । इसके परिणामस्वरूप 
साक्षात्कार का समय बढ़ा तथा लिखित परीक्षा के प्रसाद एवं प्रभाव वो कम 
क्या गया। इन परिवर्तनों के बावजूद भी मूल सिद्धान्त में किसी प्रकार 
का परिवर्तन नहीं किया गया कि प्रत्याशो को उसकी सामान्य मोखता कै 
प्राधार पर नियुक्त किया जाए न कि उसकी किसी तकतोकी मोखता के 
श्राधार पट । प्रश सहीवर वर्ग की सेवाप्रों में सामःन्‍्य योग्यता के | प्राघार ५८ 
लोगो की नियुक्ति करने के पीछे यह पान्यता थी कि प्रंगाप्ततत एक प्रपने ही 
प्रकार वी व्यादसायिक कुशलता है तथा इसको सीखने का एरुमात्र साधन 
इसदो करना है श चर्तघान प्रशासन मे व्यावसायिक कुणलला एवं तकनीकी 
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योग्यता का महत्व पहले की भ्रपेक्षा बहुत बढ गया है किन्तु फिर भी 
विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रशासन के उच्च शिखर पर नहीं बंठाया जा 
सकता, उनका प्रमाव प्रवश्य उल्लेखनीय रहता है। सिद्धान्त रूप मे ये लोग 
परामशश देने एव सहायता करने का कार्य करते हैं। यह ब्यवत्या उपयोगी 
है प्रथवा नही ? सतोपजतक है अथवा नहीं? ये ग्रलग प्रश्न हैं जितक 
बारे में विचारक एकमत नही है । नागरिक सेवकों मे तकनीकी योग्यताद 
नागरिक सेवक बनने के बाद भी आ सकती हैं श्लौर उनको ही उपत्ोती 
माना जायेगा सभी वर्गों के सेवकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया 
जाना ही भ्रथिक उपयोगी माना जाता है। औपचारिक रूप से कुछ निर्देश भी 
दिए जा सकते हैं किन्तु प्रशिक्षण का अधिकाश माग किसी उच्च प्रधिकारी 
के तात्कातिक पयंवेक्षण में व्यतीत होता है । 


हरि रि ८ | 

उक्त व्यवस्था ब्रिठिश नागरिक सेवा के राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई 
जाती है | यदि हम स्थानोय स्तर वी भ्रोर दृष्टिपातत हद पीयेगे कि 
स्थिति पूर्णा रूप से उल्टी है। स्थानीय स्तर पर जे करती उच्च पदों पर 
व्यावसायिक योग्यता सम्पन्न व्यक्ति रहते हैं तथा िफ सेवा की 
भाति प्रणासकीय वर्ग नहीं होता । यहां यह प्रश्न जठ कि. स्था वीर 
सेवा वी तकनीकी प्रकृति का कारण क्‍या है कि ब्यैवर्स्मों 0 | 
अपनाया गया। इसके स्पष्टीकरण स्वरूप यही कहा ज। सकता हैं कि"स्थ/नो+ 
सरकार की सेवाएं वुछ विशेष कार्य को सम्पन्त करने के लिए भ्रस्तित्र मं 
आई जो कि मुख्य रूप से इन्मीनीवरिंग प्रकृति का था। स्थानीय परिपदों को 
ऐस लोगो की प्रावश्यकता थी जो कि जल वितरण एवं सफाई का कार्५ 
संम्माल सकें, भवनों एव सडकों की रचना कर सकें, पुल बनवा सकें । उह 
सारा कार्य कोई मी गेर-विशेषज्ञ अधिकारी सफलता के साथ नहीं कर सकता 
था भरत; इन सेवाझ्ओो के लिए डाक्टरो, श्रमियन्ताप्रो, मैंडीकल व्यवहार- 
कर्ताओं ग्रादि वो लिया गया । एक वकील को रखा गया ताकि वह परिषद 
को व वी सीमाओ के भ्रन्तगंत ही रख सके । ऐसी स्थिति मे जो व्ययस्था 
गप्रपनाई गई उसके अनुसार परियद का मुख्य अधिकारी श्रर्थात क्‍्लक़ या 
टाउन वलक एक कानूनवेत्ता ([.4७४)६४) होता था एवं दूसरे विभागों के प्रध्यक्ष 
मभौ प्रसने-प्तते जिंमाग के व्यावसायिक विशेषज्ञ होते थे। एफ अन्य 
बात जो यहां उल्लेखनीय है वह यह है कि पहले स्थानीय सरकार द्वारा कसी 
प्रधिकारी को पूरे समय के लिए नियुक्त नही किया जाता था वरन्‌ केवल 
आशिक समय के लिए ही नियुक्त किया जाता था। ऐसी स्थित 

£ बह स्वाभाविक था कि ऐसे हो व्यक्ति को काम दिया जाता जो कि 

ब्यक्तिगत रूप से एक विशेष ब्यवसताय में अम्यास कर रहा है । 


स्थानीय सरकार की सेवाए देखने में तो ऐसी लगती हैं कि मानों 
बे,एक ही सेवा होगी किन्तु यह वास्तविकता नही है। प्रत्येक स्थानीय सत्ता 
प्रपनी आवश्यकता के अनुरूप मात्रा में नियुक्तियाँ करती है। इस प्रकार 
स्थादीय सरकार की सेवाएं उतनी ही हो जाती हैं जितदी कि विभिन्‍न 
स्थानीय सत्ताएं होती हैं। देमे वर्तमान समय में स्थानीय सरकार के 
अधिकारों सुसगठित निशाय बन गए हैं। राष्ट्रीय सयुक्त समभौरों 
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के परिणामस्वरूप भ्रव ये इतनी एक्रूपता प्राप्त कर चुके हैं कि इनको 
सामान्य व्यवस्था कहा जा सकता है] 
॥ 


स्थानीय सरकार के अधिकाश अधिकारियों की निमनुकित प्रत्यक्ष रूप 
से उसी समय करली जाती है जव कि प्रत्याशी स्कूल छोड कर आता है। 
इस अवसर पर उनको जो पद प्रदान क्या जाता है यह अधीनरध स्तर का 
हाता है तथा उनको अवसर प्रदान क्या जाता है कि वह अपने पद पर रह 
कर ही कार्य का प्रशिक्षण पा सके । उसके बाद इन अधिकारियों की पदो- 
ब्लत्ति मो जाती है । इनको उस समय तक उच्च पद पर नहीं सखा जा सकता 
जब तत्र कि वह अपने व्यवसत्य में बुशल एवं विशपज्ञ न बन जायें। इस 
प्रक्रि। द्वारा एक व्यवित जिस सर्वोच्च पद तक पहुँच सकटा है वह समिति के 
बलक का पद हाता है। इस पदाधिकारी का कार्य समिति के कार्यो की देख- « 
भाल करना है। समिति से सम्बन्धित सभी प्रावश्यक कार्स इसी के द्वारा 
सम्पत्न किये जाते है । उदाहरण के लिए कार्या-त्रम तैयार करता, दैठक की 
प्रत्षिया का समिलेख रखना, श्ेठक में पास क्यि गये प्रस्ताव पर उचित 
बाय बाही वी गई है झयवा नहीं वी गई है यह देखना आदि। यह कार्य 
पर्याप्त महत्वपूर्ण होता है किस्तु फिर भी कई एक लेखक इस कार्या 
सर्वोच्च थ्रणी का माननः नहीं चाहते । उनवे क्यनानुसार यह कार्य मध्यम 
श्रेणों का माना जा सकता है । भरत याद इस पद पर कोई ब्योक्ति बिना 
व्यवसायिक योग्यता धाप्त किये ही प्राजाये तो कोई झाशचयं वहीं मादना 
चाहिए । जो पद पास्तव में उच्च स्तर के होते हैं उन तक पहुंचने के लि 
व्यवसायिक योग्यताओ का प्राप्त करना अत्यन्त प्रनिवायें माता जाता है 
भैडिबल इन्जीनियरिंग, मवन-निर्माण, सडक-रचता एवं ऐसे ही सन्य 
वार्यों में व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करते के लिए पर्याप्त समय खर्च करता 
होता है । ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति श्रपनी जीविका भी कमाता रहे 
और इस प्रकार की योग्यता भी अजित करता रहे। जब स्थानीय सरकार 
द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त ब्यवितयों की नियुक्ति बी जातो है तों उसकी सहायता 
के लिए एक व्यक्ति दिया जाता है तथा ग्रध्ययत कार्य के लिए उनको घुट्टियाँ 
प्रदान की जत्ती हैं । वुछ ऐसी भी सम्भावनायें हैं कि सेदा में धाने के बाद 
भी व्यवित अपनी व्यवसायिक योग्यता का प्र्जेन एवं विकास कर सके । 
इसचे लिये सथ््या-वालीन प्रशिक्षणालपों का होता जरूरी है) यह सुविधा 
होने के बाद मी प्रनेक लोग इसका लाम नहीं उठा पाते बंयोकि ऐसा करने 
बे लिए उनमे शक्ति, उत्साह एवं लगन दा प्रमाव रहता है। 


विशेषज्ञता प्राप्त करने का मार्ग चाहे कुछ भी अ्रपताया जाये विन्धु 
यह एक तथ्य है कि उच्च पद पर अ्राने से पूर्व व्यक्ति का विशेषज्ञ होता 
जरूरी है। इन उच्च पदो का विश्वविद्यालयों के उन स्नातक के कोई स्थान 
नही प्राप्त हो सरता जो कि लागूरिक सेदा के प्रशासकोय वर्गों में सेवा प्राप्त 
करने की योग्यता रखते हैं। इनका एक भपवाद शिक्षा विशीम है । स्थानीय 
शिक्षा विमाग के उच्च पर्दों वर जो नियुक्तिया की जाती हैं उनके लिए विसो 
व्यवसायिक योग्यता की प्ावश्यक्ता नही सममी जाती इहिन्‍्चु सामान्यतः 
यह भ्ाशा फी जाती है हि वे स्वूलों मे भष्यापन मा कुछ अ्रतुमव रखते ही । 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध शहर 


कुछ वडी स्थानीय स्नाये पिछले दुछ वर्षों से विश्वविद्यालय के स्नातकों को 
अपने स्टाफ के सामान्य कार्यो पर नियुक्त कर रही हैं। भविष्य में इनकी 
पदोन्नति किस द्विशा में की जायेगी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ठ नीति नहीं 
अपनायी गई है । इस नोति से बाद मे चल कर पर्याप्त कठिनाई उत्पन्न हो 
सकती है इसका कारण यह है कि गेर-विशेषज्ञ स्टाफ कभी यह नहीं चाहता 
कि किसो ऐसे व्यक्त को प्रवेश प्राप्त हो जाये जिसको कि उच्च पद दिया जा 
सके और वे स्वय उच्च पद प्राप्त नही कर सकें। ऐसी स्थिति मे जो भी 
रास्ता अपनाया जायेगा उसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से सघर्ध उत्पन्न 
होगा भौर विप्रिन्त पदाधिकारियों मे सहयोग के स्थान पर आपसी वेमनस्य 
पैदा हो जायेगा । 


नागरिक सेवा एवं स्थानीय सेवा की प्रकृति का अध्ययन करने के 
बाद यदि हम इनका तुलनात्मक रूप में मूल्याकन करने का प्रतार करें तो 
पाये गे कि ऐसा करना भ्रधिक स्यायसगत नहीं रहेगा। इसका कारश यह 
है कि दोनो स्तरो पर सेदाग्रो के दापित्वों की प्रवृति मे पर्याप्त भिन्‍दता रहती 
है । ऐसा नहीं हो सकता कि एक की व्यवस्था को दूसरी मे अपना लिया 
जाये । हो सकता है कि नागरिक सेवा राष्ट्रीय स्तर पर झधिक सेफलतापर्वेक 
कार्या कर रही ही किन्तु इसका श्र यह नहीं कि उसे स्थायी स्त्ताओं में मा 
लाथू कर दिया जाये । यदि ऐसा किया गया तो लाभ के स्थान पर हानिया 
अधिक होते की सम्भावना है। नागरिक सेवा के उच्च अधिका रियो को नीति 
से सम्बन्धित विषयों पर मन्त्रियों को परामश देना होतः है। वे राष्ट्रीय 
विकास योजनाझ्रो को कार्यान्वित करने से «ो मम्बन्ध रखते है। ऐसी स्थिति 
मे इग पदाधिवारियों में विशेषज्ञत। के साथ-साथ सामान्यज्ञान क। होता भी 
अत्यन्त झनिवायं समझा जाता है। दूसरी धोर स्थानीय सेवा के उच्च पदा- 
घिकारीगण नीति सम्बन्धी विषयों में किसी को परामर्श नही देते प्रपितु वह 
स्वय नीतियो को क्रियार्वित करने से सम्दन्ध रखते हैं। स्थानीय सत्ताओो 
का मुल्य सम्बन्ध सेवाओं के सचालत से रहता है। इसका प्रशासकीय निकाय 
सम्भवत . परिषद है जो कि भ्रपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती हैं । 
विभाग के प्रध्यक्ष को मुख्य भ्रधिकारी माना जा सकता है। इन सेवाग्रो की 
प्रकृति मिश्न होने के कारण यहा राष्ट्रीय नागरिक सेवा की व्यवस्था को 
नही भ्रपताया जा सकता क्योकि इस प्रकार नियुक्त क्या गया पदाधिकारी 
तकनीकी प्रकृति के कार्यो को सम्पत्त कर सकते में प्रस्ममथे रहेगा ।वह कार्यों 
को या तो बहुत तकनीकी रूप में सम्पत्त करता चाहेंगा श्रयवा यद्र सामान्य 
भीति के विषयो से भपने को सम्बन्धित रखने का प्रयास करेगा जो कि प्तमि- 
तियो एवं परिषद के विचार के विषय हैं । 


ब॒ई एक लेखक बर घह मत है दि नागरिद सेब! एव स्था्ीय सेदा 
के उच्च प्रधिक्षारियों के बोच जो अन्तर दिखाया जाता है वह वास्दव में 
इतना नही है। स्थानोय सेवा वे उच्च अधिकारी विशेषज्ञ होते हुए भा कार्य 
वरते-करते पर्योप्त सामान्य ज्ग्न सम्पत्न बन जाते हैं। इमी प्रवार कस्द्ीय 
सरवार के सेवक मी पूरी तरह से गे र-विशेषज्ञ नही कहे जा सक्त । हो सकता 
है कि वे धभपनी वियुक्ति के समय ऐसे रहे हों किन्तु बाद में कार्प वरते- 


१६१ पर बिटेस में स्थानीय प्रशाहत 


करते उम्मे पर्याप्त ध्यवसाधिक बोग्यता भाजातो है।वे उस ढंग से पुरे 
विशेषज्ञ बन जाते हैं. जिम के अनुस्तार सावंजतिक कार्यों को सम्पल किया 
जाता चाहिए । एक दृष्टि से कैद्रीप सरकार को स्थानीय सताय्ों की तुबना 
मे उच्नत कहा जा सकता है. और वह यह है कि निम्न पदों पर णो वियुक्तियों 
की बाती हैं. उनके बारे में वे उत्कृष्ट व्यवस्था श्रपवातों हैं । स्थानीय सत्तायें 
अपने अधिकाश झर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त प्रत्याशियों में से 
छाटती है । १रिशामस्वरूप इनके कर्मचारियों का शैक्षणिक स्तर मीचा रहता 
है । इसके अतिरिक्त सपानीय पत्ताओ में भर्ती की व्यवस्था का रूप भी एक 
जैसा नहीं है / ऐसे पद अधिक से होते के झारण स्थानीम सेवा भ्रागोग रखने 
बी भ्रावश्यकता भी नहीं तमभी जाती । यदि स्वानीय प्त्ताओ की इह दृष्टि 


फ दिया जाये तो अवश्य हो सेवा झाषोग की व्यवस्था की जा 
सकेगी । 


स्वानीय सच्ताप्रो कोश्पते अ्रधिक्रारी तियुक्त क्ते छी दृष्ि'से 
पर्याप्त स्वायदया प्राप्य रहती है। जिन श्धिवियमों द्वारा स्थानोष निशायों 
की रखता की जातो है उसके दारा पह भी व्यवस्था कर दी जाती है कि वे 
प्रावश्यकता के श्रतुमतार स्वयं ही अधिकारियों वी नियुक्ति कर से दा 
निपुक्तिया केस प्रहार द्वारा भी को जाती है अबबा करने में पर्याप्त सहपी 
दिया जाता है । कु प्रषवदों को छोड कर इन अ्रधिकारियों की पोग्यता, बयत 
कई तरीका एत्र बहन आदि बातें कापूत द्वारा निर्धारित नही की थादी तथा 
स्थानीय सत्ताग्रो वी स्वेच्छा पर ही छोड़ दिया जाता है । ह्वानीय भर्ती 
मी इत सैवाप्रो का प्रशासन करती है। नियुक्ति की नीति के सम्बन्ध में 
स्थानीय नत्ताओं पो धुर्ण त स्वापत छोड़ दिया जाता है यह एक मृत गिद्धान्व 
है। वर्तवात प्राथयनों के अनुसार श्राठीटर को तथा काूत के स्थायालयो 
को यह प्रधिकार दिया गया है रि दे बेगन के झाधार पर स्थानीय मए्कार 
के अधिकारियों के औषित्य पर अश्न बर सते है किसु वे भी उतकी योस्यः 
ताझो के आधार ५२ अधिवा रियो की नियुक्ति को येतत नहीं <हरा सकते । 


प्रपवादस्वषूप भ्रधिकारी 

[फिर एरवकु#9०0ण जाल््छ] 
कुछ अधित्रारियों पे प्र उक्त लिद्धास्त के प्रपवाद होते हैं पर्धाद्‌ 
उसकी स्थानीय सरकार वी सवेच्छा पर नहीं छोड़ा जाता बस्‍त उतको वैस्यीय 
निर्देशन एवं वियव॒र हा विपय बनाया जाता है। थे ग्रवाद रूप गिवाव 
प्राय दे होती हैं नो कि भ्रत्यघिक महत्व रखती हैं तथा समस्त समन पा 
प्रतिनिधिल्ल करने वासी बे द्वीय सरवार उसको स्थानीय सताओों की स्वेच्चा 
पर नहीं छोड़ सक्‍तो। इत सेवाधों का नाप्रोह्नेस एवं इनसे सम्बन्धित 
व्यदध्यापन ही यह रूपप्ट कर देखा कि इसके बारें में विशेष प्रावधान वा 
रसे गये हैं। माय हो यह मी स्पष्ट हो जायेगा वि मन्य मेवाप्रों वी कया 
नहीं तियनित किया गया है। इत अषिकारियों भें सुष्य रूप ये उल्मेखनीप 
हैं-स्वासम्प के मेदीवल भरयिवारी, सफाई निरीक्षक, स्वा्य्य-दर्था, माप: 

होते विरीक्षत, ति्ते भमितियम झविक्ारी, प्रध्यापर एवं मुध्य मिपाही 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रवन्ध १६३ 


2 ।पुलिस की योग्यता एवं वेतन के बारे में भी कुछ विनियमन किये 
जः ह। 


मेडोफल झधिकारोी [[श९्त/८४ 0॥025]---जब १८७४ में जन- 
स्वास्थ्य प्म्बधी अधिनियम पास किया ग्रया तो प्रत्येक शहरी एवं जिला 
सफाई सत्ता को एक योग्य एवं उचित स्वास्थ्य का मेंडीकल अधिकारदी भी 
नियुवत करता होता था। इस पद पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं 
क्या ज। सकता था जोकि वानूनी रूप से वह एक मैडीकल पम्गाम कर्त्ता 
न हो। प्तनू १६२६ तक यह थध्यवस्था झपनायी गईवि' यदि स्थानीय 
सत्ता द्वारा मैंडिक्ल ग्रधिकारी के वेतन के लिए अनुदान स्वीकर किया जा 
रहा है ती स्वास्थ्य मत्री को इस श्रधिकारी की योग्यता, नियुक्ति, कर्चव्य, 
वेतन एवं कार्यकाल भ्रादि के बारे में सतुप्ट करना जरूरी होता था। जहाँ 
अनुदान मही लिया जाता था वहाँ मी मत्री को यह अधिकार था कि वह 
आदेश जारी करके इन अधिकारियो की योग्यता एवं कत्त॑ब्य निर्धारित कर 
मके । सन्‌ १६२६ से पीकर अधिकारियों के खातिर दिया जाने वाला विशेष 
अनुदान बन्द कर दिया गया बिल्‍्तु मत्री बे पार नियश्रण की शब्तिया झब 
भी बनी रही । १८८८ के प्रधिनियम ने काउस्टी परिषदी को यह शविन दी 
थी कि वे स्वास्थ्य के मेंडीकल अधिकारियों की नियुक्ति वर सके । मंत्री को 
इस सम्बन्ध में केवल यह देसने का भ्रघधिकार दिधा गया कि कमी ऐसे व्यक्ति 
को यह पद न दे दिया जाये जो हि कानूनी रूप से मेडिकल अम्यास नही करता 
है । पृहुत्रिर्माण एवं शहर नियोजन से सम्बन्धित १६०६ के अधिनियम द्वारा 
इस अधिदारी की तियुद्ित करना काउन्‍्टीज हे लिए व घ्यतारी बव दियर 
गया + श्रधिनियम द्वारा मत्री को यह अ्रधिक्तार दिया गया वि बह (एक 
सामान्य भ्रादेश द्वारा इस प्रधिकारों के कत्त व्य निर्धारित कर सवे । यह भी 
प्रावधान रखा गया कि यह ग्रधिकारों इस समय तर नहीं हटाया जा सकता 
जब तक कि स्वाघ्थ्य मत्री की स्वीज्रति प्राप्त मं कर ली जाये । अधिकारी 
थी प्रसीमित सम्रय तब वे लिए नियुवत्र क्रिया जाना था। सन १६२१ के 
अधिनियम ने यह स्पष्ट व्यवस्था की कि सभी मेडिकल प्रधिव्ञरियों को व्यक्ति 
गत कार्य करने से रोक दियर जायेगा। उनकी नियुक्तित श्रसीमित समय के लिए 
की जायेगी तथा विता मत्री की स्वीजृति के उसको हेंटया नहीं जा सकेगा । 


सफ़ाई निरीक्षक ($आव89 498एल्श०) «ो स्थानीय स्वास्थ्य 
सत्ताओ पर सर प्रथम १८४८ में थोष। गया था तथा १८७४ के पधिनियम 
«रा इसको बाब्यकारी बना दिया गया । सब १५६१ से इन अ्धिवरारियों 
की योग्यताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियमित क्या जान लगा। १६२६ 
तक यह व्यवस्था थी कि जो स्थानीय सत्तायें सहायता ध्रनुदान प्राप्त नहीं 
कुश्ती थी वे बिना योग्यता देखे ही इस पद पर नियुवितया कर सकती थी। 
केन्द्रीय सरकार के विभिन्‍न कानूनों ने उसके हाथ मे स्वस्थ्य मैडीकल प्रपि- 
कारी, सफाई भधिकारो स्वास्घ्य दर्शक तथा माप झौर तौल के निरीक्षक्त आदि 
की योग्यतापो एवं नियुक्त से सम्बन्धित प्रन्य बातों & बारे में प्रावधान 
बना दिये । 


१६४ गेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


निर्धम कानून श्रधिकारों [200० रक्त ०१८८७ ]-स्थानीय सर- 
कार की सस्थाओं द्वारा निर्धन कान्ुत के पालन को पर्याप्त महत्व प्रदान किया 


इसका प्रशासन जब अकुशल को मॉंप रखा था तो इसका कार्य 
सतोपजनक न हो सका । १८२४ के अधिनियम मे सरक्षकों (60870805) 
को यह प्रधिकार दिया कि वे इसके बिए अधिकारी नियुक्त कर सके किन्तु 
इत्र थधिकारियों की योग्यतायें कत्त व्य, नियुक्ति का तरीका, वेतन, इनकी 
सत्या झादि बाते केसद्रीय सत्ता डरा ही तय किये जाने थे । केन्द्रीय सरकार 
को इन अ्रयिकारियों को पद पे हेटाने का भी अधिकार दिया गया। यदि परक्षक 
अपने इस अधिकार का प्रयोग करने से मना कर दे तो केद्रीय सरकार स्वयं 
इन ग्रधिकारियों की नियुक्ति कर सकती थी । 


भ्रध्यापक [7६80॥0५] --यदि स्कूलों हारा अनुदान को स्वीकार 
किया जा रहा है तो प्राथमिक एव माध्यमिक स्कूल श्रध्याएको की योग्यता 
शिक्षा मण्डल हारा निर्धारित कर दी जाती थी । मापदण्ड का निर्धारण 
करने की धबसर्वा शक्तिया ग्रण्डल को प्राप्त थी। स्थानीय शिक्षा सत्ता 


शिक्षामत्री की पुरव स्वीक्षति के बिना मुख्य शिक्षा प्रधिकारी की वियुवित्र पही 
कर सकती थी। हु 


प्रश्न रक्षक | छ।हा००]-- प्रग्निरक्षको की नियूक्ि क्ति के अधिकार 
हे भी पर्याप्त केन्रीय नियनण था। सन्‌ १६४७ के अग्नि सेवा प्रधितियम 
के भ्रनुसार गृह सचिव को यह शक्ति अदान की गई थी कि अख्ि-क्षा के 
कु प्रधिकारी की नियुक्तित के तरीकों को विनिय्रमित कर सक्के। वह नियु> 
कत की योग्यतायें, पदोन्नति की वस्था, तथा उसे प्रशासित करने का तरीका 
आदि मरी निर्धारित और सकता था। यह सब कार्य बह केन्द्रीय प्रग्तिरक्षक 
सत्ता के साथ परामर् के वाद ही करता था । 


अलिस [[20॥26]--सनू (१६१६ के भ्रधिनियम द्वारा तथा उप्के 
प्राधीन बनाये गये नियमों के सनुसार पुलिस की नियुक्ति, पडोल्नति, प्रनुणायन, 
प्रशिक्षण, आदि के बारे मे (है कार्यालय को वियत्रण की पर्याप्न शक्तियां सौपी 
गई । सन १५३६ के बाद से ही यह व्यवस्था है कि दब काउन्टीज द्वारा 
है यवान्‍्मटेयुल को नियुक्त क्या जाता है तो उस पर गृह कायलिय की 
स्वीह्ृति प्राप्त की जाती है। इस शक्ति ना प्रयोग गृह कार्यालय द्वारा काउ- 
टी बारोज के प्रमग मे अधिक किया जाता है । उनके सम्पन्ध मे वह सहायवा 
प्रनुदान को रोकने की भी शक्ति रखता है। 

पैन प्रमुख मेव/ओ्रो के सम्बंध से केन्द्रीय सरकार के इनमे अधिक तियत्रण 
एवं नियमन की व्यवस्था के पीछे कई एके कार उत्तरदायी रहे हैं । इसका 
हक कारण तो यह था कि इनमे से कुछ अधिशारियों के कत्तब्य देसे ये 
जिनके दारा वे फ्सिी को अंधे लाम पहुँचाने की शक्ति रखते थे उदाहरणापं 
मैडिक्ल अधिकारी, निर्धन अधिनियम अधिकारी, काम्सटेबुल झादि । 5 डा, 
अधिकारियों एक पारपदों अथवा उनके मित्रों या सम्बधियों के बीच हितों 
का टकराव होने की सम्मावत्ा थी । इस खरे को रोकने के लिए यह उप 


स्थानीय सरकार के सेदीवर्गे का प्रबन्ध श्द्श 


योगी समझा सया कि अन्तिम अधिकार करद्र सरकार अपने हाथ मे ले ले त्ताकि 
ये भ्धिकारो भी गलत रूप से किसी को फायदा न पहुँचाये अथवा पहुंचाने 
से वचित त रखें श्रौर दूसरी ओर कोई व्यक्ति मी इनको ऐसा फायदा पहुंचाने 
के लिए बाध्य न करे | दूपरे, शिक्षा, स्वास्थ्य एव पुलिस आदि सेवाग्रो के 
बारे में यह माना गया कि इनका महत्व पर्याप्त है तथा इनमे अ्रकार्यकुशतता 
रहने के गम्भीर परिणाम्र हो सकते है ग्रत: इनमे कम से कम्र योग्यता से 
सम्बंधित एकछपता अ्रवश्य अपनायो जाये। स्थानीय सरकार द्वारा सेवा 
के सम्बंध में मुख्य रूप से वेतत का ध्यान रखा जाता है तथा यह हिसाव 
लगाया जाता है कि बेतन को बढ़ाना पर रेट को क्तिता बढ़ना होगा । वे सेवा 
की ग्रावश्यकताओ एवं योग्यताओ की पर्याप्तता पर ध्यान नहीं देती । केख्ीय 
नियम का एक तीसरा कारण यह है कि धीरे-धीरे केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय 
सरकार के व्यय में योगदान करने का मार सम्माल लिय! हैं । 
इमके प्ताथ ही यह भी उनका कर्तव्य वन जाता है कि इस धन को अक/य- 
कुशन लक्ष्यों पर खर्च न होने दें । जहाँ वही भी ग्राशिकरूप से 
या प्णंख्ष से सेवाग्रो का कार्यकाल एवं योग्यता प्रादि को केन्द्रीय शा 
द्वारा विनियमित जिया जाता है वहा पर यह प्राशा की जा सकती है 
कि प्रशासव से एक्रूपता की मौलिक आउश्यकता को पूरा किया जा सकेग 3 


स्थानीय सरकार की विमिम्न सेशाओ को हमने फाइनर ([उरद्धत 2१ 
फआश) ने तीन मुख्य मागो मे विमाजित किया है ये हैं- व्यावसायिक एवं 
तबवीदी वर्म, प्रणामकौय वर्ग एवं शारीरिक कार्य करने वाला दर्ग / इनमे 
से भ्रन्तिम वर्ग के सेवकों वी नियुक्त, पदोन्नति, वेतन ग्रादि से सम्बन्धित 
विपयो को व्याप्रारिक सघो ([7908 ॥00॥$) द्वारा विनियमित किया जाता 
है जब कि प्रथम दो वर्गों की सेवाप्रो के बारे में स्थानीय प्त्ताप्रो को पर्याप्त 
शक्तिया सौंपी जाती हैं। जहा तक व्यावसायिक एवं तकवीकी वर्ग का "श्त 
है उसके सम्बन्ध में स्थानीय सरकारों का ध्यवहार ३ई प्रकार से दोष पूर्ण 
है। जहां तक छोटी सत्ताओ का सम्बन्ध है उनमे खजास्वी या लेखा 
अधिकारी के रूप मे कार्य करने के लिए अलग से कोई अधिवारी नहीं 
नियुक्त किया जाता बरन्‌ क्‍्लक श्रयवा स्थानीय बैक को ही यह कार्य सौंप 
श्या जाता है| इस व्यवस्था के फलस्वरूप इन मत्ताग्रों में स्थायी प्रकृति वा 
अ्तरिक प्राइिट दही हो पाला । जितने मी तकनीकी प्रधिक्ारी है डनबी 
मूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पदों पर नियुक्त हिये 
जाने वाले व्यक्तियो की योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए । यदि 
ऐसा न किया यया तो इसज्ष कई गम्मीर परिणाम निकल सकते हैं। उदाहरण 
के लिए सडकें टूट जायेंगी, मवत गिर जायेंगे, गैस का कार्य समाप्त हो 
जायेगा, विद्युत यत्र कार्य नही करेंगेगलिया गत्दगी से भर जायेगी, जलधरी 
में नहीं भेजा जा सकेगा लेखे गलत रखे जायेगे, अधिकारी एवं पाषंद भी 
अवैधानिक तरीकों को अपटा सकते हैं ट्राम या तो चलाई ही नही जायेंगी 
और यदि चलाई भी गई ता स्मय पर नहीं चलेंगी । 


इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में प्रकार्य-कुणवता के घातक परिणाम देखने 
को प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में इन सेवाओं को सम्पन्त दरने वाले अधि- 


(दर प्रेट व्िटेह मे रटावीय प्रशावत 


कारियों का योग्य एवं कार्यकुझ़त होता परम आवश्यक है। एह मोम्यता 
उनमे तभी भा सकती है जब कि मर्ती के समय इस बाद का पूरा ध्यान 
दक्षा जाथ कि केवल मोग्थतम व्यक्ति का ही चने कियां जाये । दूसरे, 
पवा मे भर्ती कर मेने के दाद व्यक्ति को पूरा लवसर प्रदान किया जाये 
बहू अपनी ब्यावद्धायिक एवं तकनीकी योग्यताप्रों का विकास कर पके । 
स्थानीय अधिकारियों को अवृध्या को सुधारते में स्यॉनीय पारषदी की 
प्रवेक्षा अधिकारियों की तस्थाओरं ने ही अधिक शाग लिया है। कुछ ऐसे भी 
उदाहरण है जहा कि एक प्रत्याशी को प्रभिक्षण एवं योग्यता की परीक्षा 
लिए बिता ही भर्ती कर लिया जाता है। वह पत्याशी हैवा मे प्रवेश पाते 
क बाद स्वातीम तकतीकी स्कूलों को सहायता से भरथवा स्थावीय प्रस्‍्कार 
अधिकारियों तो राष्ट्रीय उस्था द्वारा सब/लित एन व्यवहार दवा अध्यमत 
को सहायता से अपनी योग्णताभों को बढात। है। यह प्रणाली उपयुक्त 

ए भी कू मेवाग्रों में लागू नहीं की जा पकती । उदाहरण के लिए 
अशीशल अ्रधिवारी, मुछ्य भिक्षा अधिकारी, मुख्य प्रभियन्‍ता आईि कोइम 
अ्कार प्रत्नित्तित नहीं किया जा सकता अब कि सेवाओों की 'म्य शाक्षाओं 
मे शिक्षा एवं पदोन्नति प्राप्त करते-करते उच्च शिक्षर तक 'ढुता जा 
सकता है । 


अश्ासकीय एवं लिपिक वर्ग के कात्त व्यू कार्पातिय से पम्देखित होते 
हैं। इस वर्ग के सवको छी स्पिति धधम वगे के सेवकों से मिन्न होती हैं। 
पह गिरिषित रुप रे नहीं कहा जा धकता कि लिपिक नर्गे के अधिकारियों 
हम गया भाशा करने है! हो सबता है कि हम उतसे एक निश्चित गति में 
बिखित कार्य कराता चाह तथा गलतियों की गौर कम ध्याद दें। महू मी 
हो प्रकता है कि हम ग़हि की ग्रवेक्षा वियय के सही होने १९ ऋषिक घ्यौन 
दें ; इन पदों के तिए सामान्य शिक्षा हो पर्याप्त माती जाती है। इस एम्वन्य 
में बाई लैसशो का यह बुराव है कि स्वानोय सत्ताप्रो को मह 
बना देता चाहिये कि गे कम से कमर सोलह बर्ष के लड़के 
जिन्होंने भेट्िक का प्रमाएपत या इसके बराबर हो वास कर स्तिया है. की 
मर्ती करेंगी और तब उनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगी जब तक कि वे प्रौढ व 
हो जायें । दस व्यसस्था को अपना सेजे पर कार्यकृशलत्ता की समस्या का 
बहुत कूद ध्रयाधान हो जायेगा । स्थानीय सताओ में उग्र एवं यीखयता मे 
सम्बन्ध में जो नियम भप्रपनाये गये है दे प्राय: एकरूप तही हैं । 


एवडपता ते होने ने कारण स्थानीय सरक्तार की सेवा प्र बई 
एक बढठिताइगा उत्पन्न हो जाती हैं। उस एक्ह्पत्ा का अग्राव गो गंवा 
ही नहीं है इसके पीछे कर्द वारण हैं । पहला बारए तो यह है हि स्थानीय 
शत्ताओं वय भाशपर एंद कए ग्रलग-अलग है। यही वारश है मि उसे द्वारा 
सियुकत विये जाने चासे अधिकारियों की मह्या थे पर्याप्ठ भन्तर रहता है। 
ए्तेसे (#एधट) बाउस्टी मे नियुक्त प्रधिकारियों की सह्या बेवल रेई 
है झब कि बैस्ट रिश्यि । छ८छ छाए) में यह सत्पा १३४० है।_ पहुढ 
हजार थे कम वो गन-सहया वाली स्पानीय उताओं में एड पूर्वी 
इसमें वो आ्रावायवता पुछ्लिस से ही रहती जब तर कि गह छदान्दी 


स्थावीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रवन्ध १६७ 


(7:6४5प्राटः) का भी कार्य न करे । ग्राशिक समय कार्य करने वी व्यवस्था 
में यह भी सम्भावना रहती है कि प्रधिकारी के व्यक्तिगत प्रम्यास के दायित्वो 
एव उसके सरवारी दायित्वों के दीच सचघर्प उत्पन्न हो जायेगा। स्थानीय 
सरकार के कार्यकर्त्ताओो की निपुक्ति स्थानीय जनता मे से ही करनी चाहिये । 
इसका कारण क्षेत्रवाद नहीं है वरन्‌ यह हैं कि पद्धह या सोलह वर्ष के 
लडके था लडकिया अपने जिलो को छोड कर अन्य जिलों में ग्राना पसन्द 
नही करेंगे। एकरूपता के अभाव का दूसरा मुख्य कारण यह है कि स्थानीय 
सत्ताओ की मेबाओ की प्रकृति प्रलग-प्रलग है । 

कुछ स्थानीय सत्ताग्रो की सेवाएं इस प्रकार की होती हैं जिनको 
कि जीवन का व्यवसाय बनाया जा सकता है किन्तु दूसरी सलाए केवल 
आशिक समय कार्य करने के अवसर ही प्रदान करती हैं। तीसरे, एक ही 
सामान्य श्रेणी में भी स्थानीय सत्ताग्रो का श्राकार, वित्त एवं कार्य इसने 
पृथक एवं भिन्न होते हैं कि उच्च अधिकारी के कार्य की प्रकृति भी विभिन्न 
सत्ताओं में ग्रलग“प्रलग रहती है । इसका अर्थ यह हुआ्ना कि भर्ती में एक- 
रूपता बहुत कम रह पायेगी। चौथे, स्थानीय स्तर की सेवान्नो में 
अधिकारियों की योग्यताओं एवं उनके कार्य के दीच पर्याप्त ग्रल्तर रहता 
है । असल बात तो यह है कि स्थानीय सत्ताश्रों के कार्य इतनी तोव्रता से 
बढ़ रहे हैं कि भ्रतेक अधिकारियों की योग्यतायें, चाहे वे निश्चित भी कर 
दी गई हैं, शीघ्र ही अनुपयुक्त सिद्ध हो जाती हैं। स्थानीय स्तर पर 
निरन्तर शिक्षा के लिए कुछ प्रदनन्‍्ध हिया जाना चाहिए । 

स्थानीय स्तर पर सेवाओ के लिए कोई एक-छूप व्यवस्था क्यों नहीं 
की गईं उसझा सबसे प्रमुख कारण यह है कि नैतिक एवं कानूनी झाधार पर 
स्थानीय निकायो को स्वायत्तता प्रदान की जाती है। स्थानीय स्तर पर जन- 
सेवा की शर्तों को एक-हूप बनाने का प्रयास किया गया तो कई एग 
सत्ताप्रों से उसका बठोरता के साथ विशेध क्रिया गया | पिछले बीस वर्षा 
से स्थिति मे कुछ परिवर्तत आा गया है। अब एक सत्ता से दूसरी सत्ता में 
स्पानान्तरण हो जाते है। 

भर्ती की मातति पदोन्नति मे मी कई प्रकार की विमिन्नताएं पाई 
जानी हैं । विफ्रिन्न परिषयों वी बनावट में ग्रत्तर पाया जाता है तथा कार्यो 
में विभिन्नताए पाई जाती हैं । इसके परिणामस्वरूप यह भिन्नता उत्पन्‍्त 
होरी है । पदोन्नति की जिस व्यवस्था को झप्रनाया जाता है उसमे वरिष्ठता 
एवं योग्यता को सयुकत बर दिया जाता है। केवल बन्दन ही एक ऐसा 
उदाहरण है जहा पर कि छोटे स्तर के श्रधिकारियों को बडे स्तर तक 
पहु चाया जाता 6 । इसका कारण यह है कि वहा इस प्रकार के वर्गीवरण 
के लिए पर्याप्त स्टाफ रहता है । जहाँ तक पदोन्नति की ब्रक्रिया का प्रश्न है 
उममे बाह्य हस्तक्षेत्र की समाववराएं बहुत बम रहती हैं विस्तु फिर भी 
एक्मूपता लाने वे लिए कुछ प्ररास किए जा सकते हैं। 

स्थानीय सत्ताझो के प्रधिक्रारियों की नियुक्ति एव प्रशिक्षण की 
व्यवस्था के साथ-साथ यह देखना भी उपयोगी रहेगा कि इन मत्ताप्रो के 
महत्वपूर्ण प्रथिक्ञारो कौन-कौन से होते हैं । काउस्टी परिषद का मुस्य कानूनी 


१६८ ग्रेट ब्रिटेन में स्यानीय प्रशासन 


एवं प्रशाप्ज्षीग भधिकारी काउन्ट। का क्लक होता है । सतू (८८८ के 
अधिनियम के द्व!रा शान्ति के न्यायाधीश के बल के पद को इसे मौप दिया 
गया । जिस समय यह व्यवस्था की गई उस समय दाउत्टी परिषद को बहुत 
थोड़े कार्य करने पड़ते थे | काठन्टी परिषद के कार्यों को तथा न्यायाधीशों 
के स्थायित्र कार्यो को मिला दिया गय्य ताकि इस दोनों कार्यो के बीद 
समन्वय स्थापित क्या जा सके झौर एक पूरे समय के कल की तियुक्ति की 
जा सके । यह तक॑ दिया गया कि यदि इन दोनों कार्यालयों को ग्लम-्भलग 
कर दिया गया तो शान्ति के क्लक को वर्ष में बेवल कुछ दिन ही कार्य 
करता होगा। इसके प्रतिरिक्त इस सम्बन्ध मे भी काफ़ी जोर डाला गया कि 
काउन्टी परिपद के क्ल॒क की छातूदी व्यवत्ााय का सदस्य होता चाहिए । 
इस विचार का विरोध किया गया कि ऐसे प्रशासको को इस पद पर ठियुवत 
न किया जाए जो दिना वानूनी प्रशिक्षण प्राप्त किए विश्वदिद्यालय से वेवल 
सामान्य शिक्षा एवं विभिन्न भ्नुमव प्राप्त करके स्थानीय सरवार में ग्रा जाते 
है । इस विचार के समर्थकों ने यह दताया कि कल की नियुक्ति वानून> 
बेत्ताप्ो या वक्तीलो में से ही करती चाहिए । कल को शक्षित बेंवल परामर्श 
देने को ही नही है बरन्‌ वह तर्क कर सकता है तथा समभा भी सकता है । 
कह से क्लर्क वी स्थिति सामान्य एकता एवं समायोजन स्थापित करते 
। 


इन मतो के होते हुए मी वास्‍्तविक व्यवहार को देखने से पदा चलता 
है कि जो व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किए गए वे केवल वकोल हो नहीं 
थे बल्कि उनमे से अ्रधिकाश ऐसे थे जिन्होंने काउन्दी कल के कार्यालय 
में अथवा टाउन क्लक के कायलिय में सहायत्र वे रूप में कार्या कया था। 
जो वा्तें काउन्टी क्‍लक के व्यवसाय एवं योग्यताम्रों के बारे मे सच हैं उतमे 
से प्रधिक्षण वस्बे एवं मिलो के क्लर्को के बारे मे भी सच हैं। ब्रिटिश सवि- 
धान वी माति टाउत क्लक के कर्क्तत्य मी कानून द्वारा विर्धारित न हो कर 
अम्यास एवं परम्पराश्रो द्वारा निर्धारित हुए हैं। टाउन क्लर्क वी स्थिति भवन्ध- 
कर्ता एक समन्‍्वयकर्ता की स्पिति है ब्रा कि विमिस्त समितियों के बीच 
तथा परिषद के विभिप्न कार्यो के वीच एक्रूपता स्थापित करता है । 


स्थानीय अ्रधिकारी की नियुक्ति करते समय इस वात पर बहुव जोर 
दिया जाता है कि स्थानीय पदो पर अ्रधिक से झ्रधिक स्थानीय लोगों को 
स्थान दिया जा भके । यह प्रकृति निम्नतर वर्ग की सेवाओं वे सम्दन्ध में 
पर्याप्त सन्‍्तोपजनद कटो जा सकती है हिल्‍नु मध्यवर्गी एवं उच्चवर्गों सेढाप्रो 
के मम्बन्ध में यह इतनी उपयोगी नही है। इन वर्गों को सेवाग्रो में जब कमी 
कोई रिक्त स्थान हो तो यह उचित्त समना जाता है कि प्रायंदा-पत्र स्थापव 
रूप से स्ामन्वित किये जाये । जब /क प्रन्य स्थानीय सच्ाबों के ह्र्षियों 
पर पूरा विचार नहीं जिया जाएगा उस समय तक स्थानीय पदो पर योग्यनम 
बो लाना कठिन होगा । यदि एक व्यक्ति एक ही सत्ता मे दवा रहे तो उसको 
पदोप्नति के प्रवसर कम हो जाते हैं वयोवि ऐसा मो हो सदता है कि उसके 
त्रद बाद हो कोई वरिष्ठ प्रधिर्वरी हो जो कि उसे भावी विद्ास पर 
शोक सगा दे | ऐपी स्थिति में यह जरूरो है कि वह कहो भी जा बर उच्च 
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पृद को प्राप्त कर सके । इ गलैण्ड में इसी व्यवस्था को अपनाया जाता है वहा 
उच्च पद भासीन व्यक्ति भपने वर्तमान पद पर आने से पूर्दा कई एक सत्ताओरो 
में घूम चुका होता है। जब॒ कमी एक स्थानीय सत्ता के श्रधिकारी कसी 
रिक्ति पद के लिए एक प्रत्याशी के बारे मे विचार कर रहे हो तो वे अपना 
निरंय कमी इस आधार पर न ले कि वे उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से 
जानते है ६ इस सम्बन्ध मे मि० जेक्सन का यह कहना प्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
प्रतीत होता है कि स्थानीय सरकार स्थानीय है । इस तथ्य का यह प्र्थ नही 


होता कि इसे सकीर्ए होन। चाहिए तथा बाहर वालो के लिए एक दीवार 
खीच देवी चाहिए ।* 


जैक्मन महोदय तो यहा तक सुकाव देते हैं कि जब कमी एक 
स्थानीय सत्ता में कोई रिक्त स्थान हो और उस स्थाव के लिए स्थानीय सत्ता 
में ही उपयुवत व्यक्ति हो तो भी उस पद को विज्ञापित करना चाहिए। प्रत्येक 
प्रार्थना-पत्र मे प्रत्याशी वी शिक्षा, योग्यता पूर्वा और वर्तमान कार्य, अनुमच 
तथा पद से सम्वन्धित अन्य आवश्यक प्रश्व होने चाहिए । जब तक ऐसा नही 
किया जाएगा तब तक विभिन्न प्रार्थनापत्रों का तुलनात्मक ग्रध्ययत करना 
मुशिल पड़ जाएगा और याग्यता के झ्राधार पर कोई सूची नहीं बनाई जा 
सकेगो । इस व्यवस्था का प्रगला कदम यह है कि जब प्रायता-पत्रो पर विचार 
कर लिया घाए तो उनमे से कुछ प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए आम- 
न्त्रित कर लिया जाए । साक्षात्कार के लिए भमन्त्रित किए जाने वाले प्रत्या- 
शिपों की सूची बनाने का कार्यो तथा साक्षात्कार करने का कार्य किसके हारा 
किया जाएगा वह इस बात पर निर्भर करता हैं कि नियुक्ति मध्यवर्ग के 
अधिकारियों की को जा रहो है प्रथवा उच्चवर्ग के भ्रधिकारियों की । जब 
कमी एक नए क्‍लक की प्रयत्रा अन्य उच्च प्रधिकारी की तिमुक्ति की जाए 
तो चयन में परिषद को सक्रिय रय से मय लेता चाहिए। परिषद को 
चाहिए कि वह एक विशेष सम्तिति तियुक्त्र करेप्लौर यह समिति आए हुए 
प्रापेना-पतों पर जिचार-विमशे करते के बाद कुछ फ्रंयियो को एक सूची 
बनाए जिनको कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है चयन किए गए व्यक्ति 
परिपद के घम्मुख उपस्थित होंगे श्रोर ग्रावश्यक्र विचार-विमयें के बाद परि- 
घद यह तिरंय करेगी कि जिस व्यक्ति को तियुवत्र क्रिया जाएं। इस कार्य के 
लिए पूर्ण समिति को उपयुक्त नहीं समझा जाता प्रतः यह प्िफारिश की 
जाती है कि प्रार्थियों का साक्षात्कार समिति द्वारा क्रिया जाए और परिषद 
उस समिति द्वारा सुमाएं गए नाम को स्वीकार कर ले। जहा वही 
नियुक्तियां परिषद के विभिन्‍न विम्रागो के लिए क्षी जा रही हैं उनके 
सम्बन्ध में नियुक्त एवं जाँच के उत्तरदायित्व विभिन्न समितियों को 
सांप देने चाहिएँ प्रधवा सभी विम्रायों के लिए एक स्टाफ-समितति होनी 
चाहिए । 
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१७० ग्रट ब्रिठेन में स्थानीय प्रशाप्तन 


साभान्यत: जिस व्यवहार को अपनाया जाता है वह यह है कि विभिन्न 
विभागों के लिए उत्तरदायी समितिया सिय्‌ किति करतो हैं। वरिष्ठ पदों के 
सम्बन्ध मे प्रक्रिया यह है कि एक उपसमिति द्वारा साक्षात्कार के लिए उम्मी- 
दवारों को छाटा जाए झौर पूरी समिति द्वारा प्रत्याशियो का साक्षात्कार किया 
जाए। निम्न पत्रों की नियुक्तियों का कार्य समिति को उपसमिति के हाथ में 
छोड़ देता होगा । निम्नतर निय विवयो से सम्बन्धित समी विषयो में प्रत्तिम 
शक्तिया सभापति को सौंप दी जाती है जो कि उस विमाग के भ्रध्यक्ष पद 
पर स्थित ग्रधिकारी में विश्वास कर सबता है । ये सब बातें इस बात पर 
तिर्भर करती हैं कि पदो को पूरी रुचि के साथ विज्ञापित किया गया हैया 
नही । जिस पद पर नियुक्षित करते की आवश्यकताए प्रधिक होती हैं उसके 
सम्बन्ध में विदश्येप व्यवस्थाएं अपनाना जरूरी हो जाता है । 


जिस व्यवस्था में प्रत्येक समिति को अपना स्टाफ छाठटने का अधि- 
कार दे दिया जाता है वहा लगातार इस बात वी देखभाल करनी पडती है 
कि विभिन्न विभागो मे स्टाफ के बीच एकरूपता बनी रहे जहा तक सम्भव 
हो सत्रे वहा तक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक विभाग मे एक 
सावाय' बरने के लिए एक ही स्तर के अधिकारी रखे जाए प्रौर उनको 
एछ जैसा वेतन दिया जाए। जब तक इस व्यवस्था के लिए देख माल की 
व्यवस्था नहीं वी जाएगी तब तक यह ग्राश्चका रहेगी कि एक विभाग में यह 
भ्रच्ी प्रकार से कार्य करे और दूसरे विभाग में यह सन्तोपजतक सिद्ध न 
हो । इसके परिणामस्वरूप प्राल्तरिक ईर्ष्या उत्पन्न होगी भर स्टाफ की 
दजशशाएं खर।व हो जन्‍्येगी। स्टाफ समित्रि के हृष में कार्यो करने बाली एक 
विशेष समिति इन सभी बातों का ध्यान रख सत्ती है। यदि कोई समिति 
यह घाहतो है कि उसका स्टाफ बढ़ाया जाए तो उसे परिषद से कहना होगा 
तथा यए प्रस्ताव वित्त समिति के पास भी जाएगा ताकि वह भी परिषद को 
अपना : तिवेदन दे सके । जिस व्यवस्था में समितिग्ध स्वर का स्टाफ नियुक्त 
ब रती हैं उसमे घह भी प्रावधान रहत। है कि ऐसे भ्रस्ताव को स्टाफ समिति 
दे वाप्त भेजा जाएं। स्टाफ समिति इस बात्त पर विचार करेगी कि क्या बार्प 
इतना है त्ि एक प्रधिकारी को जियुक्ति बर दी जाए शौर पदि वी जाए तो 
उसके लिए स्तर एवं बेदन क्या होता चाहिए ( मदि समिति एवं स्टाफ 
समिति के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो विपय को परिषद के सम्मुख भेजा 
जाता है । 


स्टाफ समिति स्थानीय छेवाप्रो की प्रदोन्‍्नति के सम्बन्ध में भी कार्यो 
बरती है ! समिति के सदस्यों को प्राय यह प्रवृति शेत्री है कि जब किसी 
झधिकारी_ ठारा उनकी विशेष छूपर से सेवा वी जाती है तो वे यह चाहने हैं 
कि दे उसके लिए कुध करें पश्र्याव्‌ उपकी परहोन्नति करदें। इस प्रकार वी 
पदोन्‍लतियों के मार्ग में सबरों बडो कठिनाई यह है कि इसका अन्य विमागो 
पर भी प्रमाव पडता है । भनेत्र' प्रधिकारी ऐसे होते हैं जिनका वार्य सदस्यों 
द्वारा दहूत कम देखा जएप्ता है। ये भ्रधिकारों यह श्रनुभव बरते हैं कि उनके 
कार्यों पर विचार ही नहीं क्या जाएगा क्योति उतको मुख्य स्थिति प्राएत 
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नहीं है | एक प्रावधान के अ्रनुसार पदोग्नति से सम्बन्धित सभी मामले स्टाफ 
समित्ति के पास काते हैं ) 


व्यवहार मे प्राय: यह देखा जाता है कि नियुक्ति की भ्रपेक्षा पदोननच्ति 
में कठिताईया अधिक होती हैं । नियक्ति करते समय कोई पद रिक्त होता है 
जिसे फि किसी के द्वारा भरा जता है यदि वाछित स्तर का कोई उम्मीदवार 
मिन्न जाए तो इस सम्बन्ध मे कोई कठिनाई नहीं होरी ! यद्यपि पदोगनति के 
समय ये सारे कार्यो नही करने होते किन्तु फिर भी पदोन्नति से प्तम्बन्धित 
प्रश्नों द्वारा स्टाफ के पारस्परिक सम्बन्धों को पर्याप्त प्रभावित किया जाता 
है। यदि पदोन्नति उस समय न की जाए जिस समय कि जरूरी है तो इससे 
स्टाफ के सम्बन्धों में पर्याप्त अडचने आती हैं। पदोन्नति का प्रश्न केवल 
यही प्रपन नही है कि उचित व्यक्ति को ऊपर उठा दियां जाए किस्तु साथ हो 
यह भी है कि उसको समय पर उठाया जाए । यदि पदोन्नति समय से बहुत 
पूर्व दे दी गई तो इसके परिणामस्वरूप प्रारस्परिक ईर्ष्या भौर बुरी मावनाए 
उत्पन्न हो जाऐगी तथा यदि पदोन्‍नति में देर की गई तो हो सबता है कि 
अच्छा व्यक्ति अपने विशेष कार्य मे ही रमजाएं प्रौर वह मस्तिष्क की 
लोचगीलता को खो दे जो कि उच्च पद के कर्त्तव्यो का निर्वाह करने के लिए 
जरूरी होगी है। इस सम्बन्ध मे कोई एक तरीका नही प्रपनाया जा सकता । 
ददौन्‍्दत्रि की दुष्टि से यह व्यवस्था प्रत्यन्त उपयोगी समझी जाती है कि 
विगिन्त कर्मचार रियो का वापिक रूप से मूल्याकन किया जाएं तथा उनसे 
सम्बन्धित सभी प्रमिलेस रखें जाए । जब किसी प्रदाधिकारी की पदोन्नति 
बरनी हो तो उसके कार्यो सम्पन्नता के भ्रमिलेखन को देखना उपयोगी रहेगा 
इसके परिणामस्वरूप विभागाध्यक्ष के ऊरर एक मारी उत्तरदायित्व झ्रां 
जाचा है । एक सफल उच्च प्रधिकारी की यह एक आदश्यक विशेषता भानी 
जाती है कि वह अपने अधघीतस्थों के साथ सफल माना जा सके । ऐसा तभी 
हो सकता है जद कि अधीनस्थ लोग अपने उच्च झधिकारी के प्रति विश्वास 
प्रौर आइर की भावना रखें तया एक टीम के रूप मे उन समी को एक साथ 
कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकें । 
पदीन्‍लति के सम्बन्ध में जो व्यवस्था भ्रपनाई जाती है. उप्तके अनुभार 
अधिकाश निय,क्तिया स्टाफ समिति द्वारा की जाती हैं । कई एक लेखकों के 
कथनानुप्तार यह कोई भ्रच्छा व्यवहार नहीं है क्योकि जो समितियां 
विभिन्‍न सेवाप्रो को सचालित करने के लिए उत्तरदायों हैं उन्हें वे भ्रपिकारी 
छाटते का भधिकार होना चाहिए जिनके द्वारा ये सेवाए प्चालित की जाऐगी 
यदि ऐसा नही क्या गया तो ये अधिकारी अपने कार्यों में पूरी तरह से रुचि 
नहीं लेगा | एक स्टाफ समिति उन स्मी आवश्यक विशेषताओं से परिचित 
नहीं हो सकती जो कि विभिन्‍न कार्यों के लिए उपयोगी समझे जाते हैं। 
इसके अभर्तिरिक्त उस व्यवस्था को झधिक सन्तोषजनक माना जावा है जिसमे 
कि वह व्यक्ति अधिकारियों के दययत का क्य करे जिसे कि उनके साथ कार्यो 
कार्य बरना है एक दूसरा विधार यह भी है कि जब स्थानीय सत्ता की 
झैव/धों की नियक्ति एव पदोन्नति की शक्तिया एक स्टाफ समिति में क्षेद्रो- 
कृत कर दी जाती है तो इससे भ्रष्टाचार एवं भाई-मतोडेदाइ का जोर हो 


१७२ ग्रेट ब्िटेन में स्थानीय प्रशासत 
जाता है। यदि यह शक्ति विभिन्‍ल समितियों को सौंप दी जाए पो झ्तना 
खतरा न रहे। स्टाफ सम्रिति का अछली वार्या निय्‌ वितिदा करना नही है 
हिस्तु परिषद वो सिमिन्त क्रियाओं के दौरान यह देखना है कि तत्कालीन 
बेतन एवं अच्छे भविष्य की दृष्टि रो एक जैसी ब्क्ृति के कार्यो वो समाव 
हूप से पुरस्कृत किया जाए। 

स्टाफ से सम्बन्धित अनेक सामास्य प्रश्त होते है डो कि समिति को 
कार्मरत एस सके। ये प्रश्न है--कायये के घस्टे, कार्य की दशाएं, परिषद की 
धोर से डिए जाने वाले यात्रा भरते, छुट्टिया तया विमिल्ल पदी पर नियुक्त 
किये जाने वाले व्यकितयों से सम्बन्धित म्रेन्य विपय श्रादि ( यह जरूरी नही 
है कि स्टाफ समिति वी पलग सै ही निगुक्ति की जाए | यह भी हो बकता 
है कि इसके कार्यों को वितोय समिति के म्ाथ मिला दिश जाए श्रपवा 
वित्तीय समिति की उपसप्तिति को कार्य छोंप दिए जाए। 


राप्ट्रीय सगुबह परिषद, जिये कि सतू॑ १६४५ जे पुनगेठित किया गया 
था, ते सेवाओं डी शर्तों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय योजना को स्वीकार किया। 
इस योगना को स्थानीय सरकार के क्षेत्र मे चार्टर कहा जाता! है। इस च'ढंर 
में यह व्यवस्था की गई थी कि जो पुत्रक स्थातीय सेवाप्री में प्रवैश १ए 
उनके लिए प्रशिक्षण का पर्याप्त प्रवन्‍्ध विया जाना चाहिए। नए लोगो को 
परिषतव उम्र पर प्रवेश प्रदान बिशा जाए झौर प्रवेश के बाद भी अशिक्षण 
देने की दश्वस्था नी जाए। पहँ भाशा वी गई थी कि इस प्रादधान के द्वारा 
कार्य-झुशलता में विराम होगा एवं उच्च पदों के भधिकारियों वो प्रशिक्षण 
आप्त होगा साथ ही कार्य करते वाले श्रधिकारियों को कई अवप्र प्राप्त होगे! 
सम १६४४५ से ही स्पानीय सरकार को सैवाश्ं में सारी कदिताईया भर्ती 
तथा प्रशिक्षण के प्रमम मे उत्तन्‍त हो जाती है कि भ्रन्‍्य लोक-सेवाओ में स्थित 
हैं। वई बडी शसाएं वो मर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं करती हैं रिन्तु 
छोटी प््ताए कम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता बाते प्रत्याशियों को विम्न पा 
पर नियुक्त कर लेती हैं निष्व पदों पर बार्य करने बाले ये कर्मचारी भाप: 
स्थानीय निवासी ही होते हैं। कोई मी हिम्ह पद पर बार्य करने बाला यदि 
श्रग्य विभाग में जाएगा ती वह अपने उसी पद पर जा पकता है। यदि वह 
पदोन्‍्नति चाहता है तो उठे इसके लिए योग्य बगना होगा । स्थातोप सरवार 
के किसी कार्य में विश पीवरण करता होगा ! उच्च पदों के लिए तो उचित्त 
अनुभव एवं मोग्यताएं ब्रोयः अनिवार्य होती हैं एस चार्टर में कहा गया था 
कि कार्य 4६ विस्तृत श्रनुमव एक शूल्यवाल भ्रशिक्षण होता है । 

बार्टर द्वारा यह व्यवस्था वी गई थी कि २१ चर्षा वी उप्न तक के 
कर्मचारियों वो एव विमाग है दूसरे विशागर में स्थानान्तरित किया जा 
सके । दूसरे इंध चुने हुए वरिष्ठ आधिदारियों वी य्न्य विभागों में भेजा 
जाए ताज वे विस्तृत प्रमुगव प्रात कर सके । तीसरे, जय बनी एक विभाग 
के इयान रिवत हो तो दूसरे विषागों में स्टाफ को भी,मूचित बर दिया 


हूँ। घाटर दारा भो योजना रखो गई उससे एक भ्रोर तो योग्यना के 
वितयो को स्पातीय सेवाओं में प्रदेश देते वो बात कही गई पी 


हिए कि वे मी यदि चाहे तो इस पद बे लिए प्रा्यंना-पत्र भेज - 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध श्छ्३ 
और दूसरी ओर यह व्यवस्था करने के लिए मी कहा गया था कि अधिकारी- 
गण सेवाओं मे प्रवेश पाने के बाद भी अपने अध्ययन को जारी रख सके । 
इसलिए कुछ कदम उठाने की सिफारिश की गई ) उदाहरण के लिए सामान्य 
शिक्षा में विकास हेतु आशिक-कालोन कक्षाप्रो भे उपस्थिति के लिए 
प्रोत्साहन देना, अधिकारियों को उचित व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताए 
प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधा देना, उचित अधि-- 
कारियो को लोक प्रशासन मे डिग्री या डिप्लोमा लेने के लिए पर्याप्त सुवि- 
घाए प्रदान करना, अधिकारियों को स्थानीय सरकार की समस्याएं व्य- 
वस्थित रूप से सममने के लिए प्रोत्साहित करना, स्थानीय सत्ताझो द्वारा 
कोर्स, भाषण, पुस्तकालय एवं शोघ कार्यो वी सुविधाए प्रदान करना, प्रवे- 
शोत्तर प्रशिक्षण की सभी योजनासो को स्थातीय सत्ता के स्थानीय संयुक्त 
समिति प्रतिनिधि द्वारा पय' वेक्षित किया जाना चाहिए। वह स्टाफ के प्रति- 
विधियों के साथ मिल कर ऐसा करे । इन सभी उपायो को अपनाने के बाद 
यह आशा की जा सकती है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण की 'धरयोष्त व्यवस्था 
हो जाएगी । रे 


कि 
हु [टिक 
वेतन खखला एवं सेवा की प्रन्य शत, 
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स्पानीय स्तर पर विभिन्‍न श्रध्रिकारियों के वेतन को निधोरेण"करने 
के लिए सेवाग्रो को कई वर्गों मे बाट दिया गया है । चार्टर के अनुसार इन 
सेवाओं के मुख्य रूप से पा वर्ग बताए पए हैं। प्रथम वर्ग सामान्य सम्माग 
(060००] 0907) था। इसमे वे झषिकारी सम्मिलित थे जो कि 
स्पष्ट निर्देशो एव' पर्य वेक्षण के भ्ाधीन प्रचलित कार्यों पे मम्व स्थित कर्सब्यों 
मे सनग्न रहते हैं । इस वर्ग में उन नवीन श्रवेग-कर्ताओ को सम्पिनिित फ्िया 
जाता था जिन्होंने प्र ग्रे जी, गरितत, विज्ञान तथा ग्रन्य विधवों में साधारण 
स्तर पर शिक्षा परीक्षाओं का सामान्य प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है । इस वर्ग में 
उन नव-अ्रवेश-कर्साप्रो को भी लिया जाता था जो कि राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 
प्राम कर चुके हैं। दूसरे, पहले एक उच्च सामान्य सम्माग [प्राण 5606- 
7 [श5०7) मी था जिसमे कई एक सेवाएं वे थी जिनको कि श्रव प्रथम 
श्रेणी मे ही मिला दिया गया है। अत, अब यह थी समाप्त कर दी 
है । प्रवेश परीक्षाओं को मी बन्द कर दिया गया है । तीघ्रा वर्ग लिपि 
सम्माग ((।८१८४| ॥09807) होता है | इस सम्मराग में वे अधिकारी ग्राते 
हैं जो कि उत्तरदायित्वपूर्ण लिपिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। इन अर घ- 
कारियो की योग्यता सामान्य सम्माग वालो की ठुलना में अधिक होती है । 
इसमे वे म्रधिकरारी भी आते हैं जो कि विभाग में कार्य के सम्मायों 
[ पयवेक्षण करते हैं। चौयो श्रेखी प्रयासकीय, व्यवस्तायिझ एवं तकनीकी 
माग (/ ४. 4- [008०0) की है। इन अधिकारियों द्वारा सम्पन्न 
ए जाने वाले कत्तव्यों का सम्बन्ध नीति के निर्माण झौर परिषद की 
* / के सामान्य प्रशासन से होता है ये अविक्तारी विभागों को पिय 
+ सकते हैं या कानूनी लेखा या गन्य . विभागों में विशेषीकृत कार्य 


* रते हैं। इस सम्माय मे वे वैधानिक, देज्ञानिक या प्रन्य बाग्यवागं 


१७४ ग्रोढ ब्रिठेन में स्थानीय प्रशासन 


वले प्रधिकारी भी आते है जो कि नागरिक भ्रमियन्ताग्रो, सर्वेक्षणकर्त्ताओ एवंक्‍ 
मवतर-निर्माताओ के रूप में कार्यो करते है । पाचवा वर्ग अन्य सम्माग [)७४॥$- 
6९॥४९005 ॥)7श807) कहा जाता है ! इस प्म्माग मैं कार्य करते वाले 
अधिकारी उन कत्त व्यो का निर्वाद्द करते हैं जियकी प्रकृति पूर्ण रूप से लिपिक 
वर्गी नही होती किन्तु उनकी विशेषीरृत प्रकृति होती है। इन अधिकारियों 
वो प्राय” निस्‍्न पदों पर नियुक्त सही किया जाता। उदाहरण के लिए 
कश्यारा प्रधिकारी [एलथ८ 0०६] इस श्रेणी मे अति है। इन 


विमिल वर्षो की सेवाप्रों की वेतन श्ट खलाए श्रलग-अलग निर्धारित की 
जाती हैं । 


बैतन श्र खलाग्रो का प्रयोग इतना परल नहीं होता जितना कि यह 
समभा जाता है। विभिन्‍न परिस्थितियों के लिए विभिन्‍न प्रकार की वेतन 
श्र खलाएं होती हैं। भुर्ष अन्तर उन पदों के अन्दर किया जाएगा जिनमे 
कि कार्प की छोटी परिमापा की जा सकती है तथा ऐसे पद जिनमे कार्य को 
परिमाधित नही किया जा सकता | कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका कि नाम 
लैते ही उम पद मे सर्म्वान्धत कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है तथा वास्तविक 
प्रकृति ज्ञात हो जाती है । मदि हम मह कहे कि एक व्यक्त टाउन वल्क हैं 
या स्वास्थ्य का मेडीकल्ष ग्रधिक/री है या शिक्षा ध्चालक है तो हम फोरन 
यह समझ जायेगे कि उत्त श्रश्मिद्ारी के पद की क्‍या स्थिति है तथा उससे 
क्या कार्य करते की आशा की जा सकती है। इलके विपरीत श्रॉफिस हद/फ 
का एक सामान्य निकाय भी होता है. जिसके लिए कि कोई एक ऐसा गाम 
प्रयुवत नही क्या जा सकता जो हमे यह बता सके कि वे पदस्तोप्रान में 
किस स्तर पर आते है। यदि हम यह कह्े कि एक व्यक्ति परिषद का 
ग्रधिवारी है तो यह हो सकता है नि वह व्यक्ति कोई निम्न भ्रधिकारी हो 
अथवा चह पहान श्री का नी हो सकता है मा सम्मव है कि वह उच्च- 
श्रेणी क। हो। इस प्रकार स्थानीम रारकार के अधिकारियो की दी भरे शिया 
बन जाती हैं। जिस श्रेणी के भ्रधिकारियो के कत्त ध्यो को परिभाजित किया 
जा सकता है, उनके लिए वेतन श्र॑ंखला निर्धारित करना मी सम्मद है। 
विन्तु वेतन थ खला का दूसरा प्रकार जो कि परिभाषित कार्यों से सम्बन्धित 
नही होता, उसमे कई एक वेतन स्वर प्राते हैं । इतमे प्रत्येक एक विशेष पख्या 
पर शुरू होता है तथा वाविक बूद्धि द्वारा अधिक से प्रधिर सश्या तक बढता 
जाता है। वेतन श्रखला को निश्चित करने की व्यवस्था के पीछे मूल वात 
यही है कि तुलनात्मक रूप से समान कार्य करने वाले अधिका रियो को एक 
ही स्तर में रखा जाय । 


अधिकारियों का प्राचरए _[ एऐण्व/श्ल वे गा 0वरीव्श४)--चार्टर 
द्वारा अवितारियों के आचरण के लिए बुछ नियम भी झ्राधारित जिये गये 
हैं। इस सम्बन्ध में एक बात तो यह वही गई कि भधिकारियों वो यह 
स्पष्ट रूप से घोषणा कर देनी चाहिए कि क्‍या वे किसी सदस्य से सम्बन्धित 
हैं। यटि वे स्थानीय सत्ता के विसी सदस्य से अप्वा उसके किसी उच्च 
अधिकारी से सम्बन्धित हो तो उनको इस बात की सूचना लिखित रूप में 
देनी चाहिये । यदि कोई उम्मोदवार जान बम करके इस प्रकार वी सूचना 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध श्ण्श्‌ 


देने मे असफल रहता है पश्रथवा गलत सूचना देता हैं तो इसके लिए उसको 
पद से हटाया भी जा सकता है । दूसरे, एक उम्मोदवार यदि स्थानीय सत्ता 
वी सेवा मे प्रवेश पाना चाहता है तो उसे इसके लिए किसी सदस्य से जा 
बर नहीं कहना चाहिए अर्थात्‌ अपनी नियुक्ति कराने के लिए वह किसी भी 
सदस्य के पास सिफारिश लेकर नही जा सकता ! तीसरे यदि निग्रुक्तिकर्त्ता 
भ्रधिवारी द्वारा किए गये किसी ठेके मे स्वय भ्रधिक़्ारी का आविक हिंत 
सलग्न हो तो उसे इस बात की सूचना दे देनी चाहिए! चौथे, उसे समिति 
के किसी परिपत्र मे निहित सूचना को अगवा समिति की प्रक्रिया को किसी 
बाहर वाले व्यक्तित के सामने नहीं खोलना चाहिए। पाचर्वे, चार्टर के 
अनुसार बश्ित प्राधरण सहिता में एक बात यह भी कही गई थी कि अधि- 
कारी को अपने नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी के प्रति पूरी स्वामीमवित 
दिखानी चाहिए । यद्यपि सत्ता का सम्बन्ध भश्रधिकारी के व्यक्तिगत कार्यों से 
उस समय तक नहीं रहता जब तक कि वे उसकी सेवा से सम्बन्धित उत्तर> 
दायित्वो के साथ सधर्पृपूर्ण न हो । केवल यही पर्याप्त नही है कि अधिकारी 
का प्राचरण उच्च स्तर का हो किन्तु प्रत्येक को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात 
भी होना चाहिए कि यह ऐसा है। इस सम्बन्ध में मि० स्टोन्स ($00॥65) 
का यह कथन पूर्ण त: सच है कि स्थानीय सरकारी अधिकारी को न केवल 
तथ्य हृप मे ईमानदार होना चाहिये किन्तु उसे बेईमानी के सन्देह में भी 
परे रहना चाहिए ।* स्थानीय सरकारी अधिवगरी को अपने आपकी ऐसी 
स्थिति में नही डालता चाहिए जिसमे कि उसके व्यक्तिगत हित एवं सर्वे 
जनतिब उत्तरदायित्वों के बीच सधर्ं उत्पन्न हो जाय । सामान्य जतता 
स्थानीय सरकार के भ्रधिकारी से ईमानदारी का एक उच्चस्तर चाहती है 
जो कि कैवल कठोर नहीं है वरन्‌ किसी भी बेईमानपूर्णा ध्यवहर से 
पृथक है । 


जहा तक अधिकारी के व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है उसे वे सब 
स्वृतस्त्रताए एवं सुविधाएं श्राप्त होती हैं जो कि सामाम्य नागरिक को 
प्रदान की जाती है। भन्‍्य श्रतेक लोगो को तरह से वह मी पूरे समय के 
कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका प्र्थ यह है कि उसे प्रन्य 
किसी ऐमे कार्य का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहिए जिससे कि उसके पद 
सम्बन्धी दायित्तों पर उल्झा अंसर पड । अधिकारियों के भाचरण के बारे 
में उस समय कठिनाई उत्पन्न हो ज'ती है जब कि परिस्थितियों को परि- 
आापित वरना कठिन बन जाता है। सामान्य रूप से यह समभा जाता है कि 
सरवारी सेवकों को न्‍्यायाघीशों को माति तथा सरकारी कार्यातयों के अन्य 
झधिकारियों वी माति इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि उनके 
जीवने के ढग के बारे मे काई विरोधी विचार प्रश्ट न क्ये जा सके । 
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१७६ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशास्तत 


चार्टर के अनुसार स्थानीय सरकार के अ्रधिकारियों के प्राचरण के बारे मे 
स्पृष्ट रुप से निर्देश किया गया है ।* उसके अनुसार एक स्थानीय सरकारी 
अधिकारी का प्रथम कर्तव्य उसे नियुक्त करने वाली सत्ता के प्रति भ्रविं> 
भाजित स्वमी सक्ति रखना है। उसकी ब्यवितयत क्रिमाझ्रो में सत्ता का 
सामान्य रूप से उम्त समय तक कोई सम्बन्ध नहीं रहता जब तक कि उसके 
आचरण में उस सेवा के विरुद्ध कोई बात न हो जिससे कि वह अ्रधिकारी है । 


इस प्रकार के जाचरण के लिए लोक सेवाओं मे उच्चस्‍स्तर की 
श्रावश्यफता है । ।मूनी स्यायालयो के लिए जो कहावत निर्धारित की गई है 
वह स्थानीय सरकार के भ्रधिकारियो पर भी उतनी ही लागू होती है । पह 
कहावत तथा मौलिक महत्व की बात है कि न्याय को केवल किया ही 
नही जाए बल्कि वह करता हुआ देखा भी जाना चाहिए । थोड़ा बहुत संदेह 
होने बी स्थिति में भी श्धिकारी की ईमानदारी के बारे मे सन्‍्देह फिया जा 
सकता है । चार्टर मे यह भी कहा या था कि सरकारी अधिकारी को उन 
सभी मे प्रति नम्नतापूएं होना चाहिए जिनके साथ बहू सम्पर्क में 
झआता है । 

इस मिद्धान्तो को स्टाफ के सदस्यों पर लादना नहीं चाहिए। इनकों 
स्टाफ की ओर से प्ररी तरह से माना गया है और सयुकत सगठन द्वारा सर- 
चित क्या गया है। स्थानीय सरवार के प्रधिकारियों ने एक संगित निकाय 
बनाने वी भ्रक्षिया में सेवाओं में सुधार लाने की दिशा में महृत्वपूरों काय 
किया है। भ्राचरण के स्तर को उचित बनाएं रखने के लिए स्वयं भ्रधि- 
कारियों से भ्रधिक कोई भी उत्सुक नहीं हो सकता । 


स्थानोय श्रधिकारियों के संघ 

[706 #5०ण॒शींणान रण 7.0००॥ एएल्घताधश्ण जी९श३] 

स्थानीय सरकार के श्रधितारियों को सघ बनाने का प्रधिकार सौंपा 
गया है। यही कारण है कि वर्तमान काल में यह प्राशा नही की जाती कि 
स्वय मियुवितिकर्ता ही अ्रपने स्टाफ की नियुक्ति के लिए समस्त नियमों एवं 
शर्तों को बनाएगा । व्यापारिक सघो की घारणा झाज इतनी विकसित हो 
चुदी है कि श्रधिकाश बेतन तथा धम्य शर्तों वो दोनों पक्षों के बीच समझौते 
द्वारा तम किया जाता है | नवीव विकासो के अनुसार ऐसे समभौते पूर्ण 
निकाय बन चुके हैं. जो हि नियुक्तिकर्ता एवं कर्मचारी-वर्ग दोनों के प्रति- 
निधिप्रों द्वारा बने होते हैं। यदि यह निकाय तय करदें तो नियुक्तिकर्तता।को 
वहीं बेतन तथा शर्ते प्रदान करनी होती हैं । दूसरी भोर कर्मचारियों को भी 
उसे मानना होता है। थदि समझौता नहीं हो सका तो भंगडा जारी रहेगा 
और बह झगड़ा कई रूप घारण कर सकता है जेसे हडताल, तालाबन्दी, 
पंच फंसला सथा थे राव जो कि ध्ाज तक भारतीय प्रौद्योपिक जयत का 
सरददे बता हुप्रा है। भ्रेट ब्रिटेन में स्वातीय सत्ताओ्रों ने इसी सामान्य झूप 
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स्थानीय सरकार के सेदीवर्ण का प्रदन्ध १७ 


को प्रपनाया है किस्तु वहा संघर्ष की स्थिति मे हडताल नहीं होती बल्कि 
मामला पच फैसले को सौंप दिया जाता है । प्रत्येक प्रकार की स्थानीय सत्ता 
का राष्ट्रीय सगठन है । ये सगठन स्थानीय सत्ताओ के कार्यों एवं संविधान 
के विभिन्‍न पहलुप्रो से सम्बन्ध रखते हैं। उनका मुख्य सम्बन्ध सरकार एवं 
ससद की नीति के विकासो को देखते से रहता है । 


स्थानीय सरकार की सत्ताओ्रो को प्तथ क्यों नहीं बनाने चाहिए इस 
सम्बन्ध मे प्रायः कोई कारण दिखाई नहो देता । यदि वे व्यापारिक 
सघो के सदस्य हो सकते हैं तो इस प्रकार के सघ भी बना सकते है | उनके 
कार्यों की प्रकृति व्यापारिक कार्यों एव वाणिज्य से भिन्‍न होती है मतः 
डनको व्यापारिक सघो [[५86८ एत्ा095] से नहीं मिलाया जा सबता 
बर्तेमान में स्थिति यह है कि स्थानीय सरकार के लगभग €०% भ्रधिकारी 
राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकार के अधिकारियों के सघ के सदस्य होते है । 
नालगो (२७)४०) एक प्रकार से ब्याप्रारिष सस्‍्या ही है किन्तु इसकी कुछ 
अपनी विशेषतायें हैं । इनके कारण यह बन्य व्यापारिक सत्था से कुछ 
मिन्‍न बन जाती है| प्रथम तो यह सेवा के सभी स्तर के भ्रधिकारियों के 
लिए होती है ॥ नागरिक सेवा मे हम यह पाते हैं कि चहा प्रत्येक स्तर के 
अधिकारी की अलग से सस्या होती है किस्तु मालगो मे निम्न-स्तर से 
लेकर ऊपर के स्तर तक के प्राय: स्रभी श्रधिकारी होते हैं। दूसरे, नालगो 
व्यापारिक स'घ, काग्रेस से अथवा मजदूर दल भ्रादि किसी से भी सलग्न नही 
होती । एक निकाय के रूप में यह किसी मी राजनतिक दल से प्रपने ग्राप को 
नहीं बाघती । तोसरे, नालगो स्थानीय सत्ताओं के साथ पूरे सहयोग के साथ 
कार्य करती है। यही कारण है कि यह परम्परागत व्यावसायिक स घो की 
प्रपेक्ष। स्थानीय सरकार की सेवाझो के रूप से विकास करने मे पर्याप्ठ सफल 
सिद्ध हुई है । नालगो को श्रन्य विशेषता यह है कि इसकी सदस्यता भ्रन्य 
संगठनों से भी स गठन रखती है / बुछ एक सेवायें ऐसी भी है जिनको कि 
पहले स्थानीय सत्ताशो द्वारा सम्पन्न क्या जाता था प्रतः उनके ध्रधिकारी 
नालगो के सदस्य थे किन्तु बाद में इन 38% %6/ को श्रन्य सत्ताओ के लिए 
हृशतातरित कर दिया गया। इस प के बाद भी इनके भ्रधिकारी 
नालगो के पुर्वेदत्‌ सदस्प ही बने रहे $ 


स्थानीय सरकार के झ्रधिकारियों के इन स घो का विकास भी भत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। अपने इतिहास के प्रारम्म मे स्थानीय सत्तान्नों मे इसमें पर्याप्त 
लाम का सनुमव किया कि एक ही स्वर की सत्ताप्रो के बीच सध बना दिये 
जाये । इस प्रकार के सधो में नगर निगम सघ, काउन्टी परिषद स थ, 
शहरी जिल्ला परिषद संघ, देहाती जिला परिषद सथ झादि का नाम लिया 
जा सकता है । ये सभी स'घ सत्तामो के स्वर की ही भिन्नता रखते हैं किन्तु 
देसे इसके लक्ष्य समी सामान्य हैं । ये इन लक्ष्यो को ऐसे तरीकों पते प्राप्त 
करने का प्रयास करती हैं जो कि दिखने मे भिन्‍त प्रतीत नही होते । ये भपने 
सदस्यों के लिए प्राय: एक जैसी ही सेवायें प्रदाव करती हैं। 


नपरनिगण संघ [6 &६55०३४०७ 6 ६०5णल७) (०कुण+३- 
॥७॥]--तगर नाम संघ स्थानीय रुत्तामों द्वारा बताया गयर प्रथम संघ 


रैप८ ग्रेट ब्विटेड में स्थानीय प्रशासते 


साना जाता है । इनकी स्थापता तगर नियमों के एक समूह द्वारा अपने हितो 
की रक्षा कै लिए तथा टाप्ट्रीय स्तर पर प्रपना एक वच्ता रखने की दृष्टि से 
१६७३ में की गई यी । इस सध् के द्वारा सदस्यता प्रारम्म से हो ऐच्छिक 
रखो गई ( झब इसको प्राय, समी काउन्टी सरोज, मैद-काउन्दी बारोज तथा 
राजधानी बारोज का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस संघ का सक्ष्य, जैसा ६ 
इसके सर्विधान में वथित किया गया है, नगर तिशम्तो के हितो, 
अधिकारियों एद विश्ेषाधिकारियों की व्यक्तिगत व्यवस्थापव मा सरकारी 
ध्यवप्वापन के विरद्ध रक्षा करना है। 

सध द्वारा प्रतिदित जो कार्य सम्पन्त किये जाते हैं वे मुख्य रूप सें 
दो प्रकार के होते है । प्रथम, स घ द्वारा गह प्रशाप्त किया जाता है कि बारोज 
वी भ्रावाज को धसद में तथा सरकारी विमायों मे सुना जाये, विशेषकर उसे 
व्यवस्थापत के प्रएन पर जो कि इसके सदस्यों वो प्रभावित करता हो | इसे, 
अपने सदस्यों को कालुदी, स॒र्वधानिक, प्रशासकीय एवं वित्तीय समस्थाये 
उत्पन्त होने पर परामर्श देना तथा सहायता करमा । 


पथ द्वारा परिप्रदो की सहायता इस प्रकार की जाती है कि तिगम 
के एक सदस्य का ग्रजुम० दूसरे सदस्यों के लिए भी उपयोगी बगा दिया 
जाता है। मे स स्‍्थायें एर योर तो निगम के वदस्यों का अतुमव संसद क्कै 
मामने रखती है और दूसरी और स सद द्वारा पारित ध्यवस्थापन कौ विंगम 
के सदस्पो के सामने सपप्ट करती है | 


सप का संगठन भी उल्लेखनीय है।पथ को सौ सदस्यों पी 
एक परिषद द्वॉरय अगशासित किया जाता है।ये सभी संदस्थ मतदान 
के मध्यम मे गा जले हैं । प्रत्येक निर्दाचित निगम को इस परिषद में अपने 
तीन प्रतिनिधि भेजने झ। श्रधित्रार है कितु जो मतदान किया जाता है बहू 
एक शहर, एप मत के हिसाव से ही होता है। यह परिषद साभास्यतः वर 
में पाच बार मिलती है । यह सध के कार्यो का प्रवस्ध 0 है, एसदी 
_ यी के प्म्दर्प मे निणेय लेती है तथा मतदान द्वारा इसबी समितियों को 
निर्याचित करती है । ; 
संघ के विस्तृत दायों को सपन्‍न करने के लिए घोरह स्थायी मममितिया 
होती हैं। थे हैं--वाल शिक्षा, प्रति सेवा, सामास्य लक्ष्य, स्वास्थ्य, सर 
और याताग्ात, गृहतिर्माए, कानून, पुस्तवालय, प्रजायवधर एव कला 20५ 
वाजार एवं वधिक्धर, पुलिस, , शहर, वियोगेवे, हल्याए। संघ के 
वारयों ऐ उप-समितियों द्वारा भो महलपूर्ण रूप में भाग तिप्रा गाए ६ हे 
स्पयी उप-समितिया होती हैं जैते अनुदान, जल, सा्गरिऋ रक्षा शा 
मस्यन्यित । जब कसी शक विशेष जियय की जाँच वील्‍नी हो ती उसके ने के 
विशेष मिमिती भी नियुक्त बी जाती है उदाहस्णार्ष दाइता को रखने के 
स्थात दे सम्बन्ध में | इसके अदिरिकत ३ हनी” संटकार वो प्रभावित बजे 
बाले प्रत्येश़ संयदोय विवेयक का ग्रष्ययन करने के 3५, 7क विशेष उपसमिति 
हिपुक्त की जाती है ; ४; हु २ लक 
जिस प्रकार परिषद के लिए व्यालियों वा नहीं भ्रपिमु बारोज का 
चुनावू तिया जाता है. उसी प्रबार मे समितियों में भो व्यक्त को लड्ठी बस, 





4 वरीवर्य 
स्थानीय सरकार के सेवीवर्य का प्रबन्ध श७६ 


बारोज काही चुनाव किया जाता है। प्रत्येक बारो परिषद यह निर्णय 
करती है कि उप्तका प्रतिनिधित्व किस सदस्य के द्वारा किया जायेगा। 
इस व्यवहार के दो भ्रपवाद बताये जाते हैं। ये हैं--सामान्य उद्देश्य 
को समिति भ्रौर कानूत समिति । सामान्य उद्देश्य की समिति १। कार्यो सम- 
न्वय_ स्थापित करना होता है भ्रत, इसमे निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त 
स्थायी समितियों के सभी समापतति भी रहते हैं । कानून समिति के सदरय 
समी टाउन क्लर्क होते हैं जिनको व्यवितिगत सामर्थ्य के श्राधार पर चुना 
जाता है। विशेषीकृ ज्ञान वाले ग्रधिकारियो को प्रमी प्रकार की समितिया 
एव उपसमितियों भे सेवा करने के लिए निशक्त किया जाता है | इस प्रकार 
संघ के कार्य में बनुमव एव' ज्ञान का अधिक से झधिक योगदान रहता है। 
परिषद के कार्यों मे जो व्यय होता है उसका भार बारोज द्वारा उठाया जाता 
है । भ्रपनी जतसस्या के झ'घार पर प्रत्येक सदस्य द्वारा वापिक योगदान दिया 
जाता है । इस प्रकार से यदि कोई छोटा वारो है तो वह पाच पौष्ड प्रति वर्ष 
तक दे सकता है जबकि चार लाख की जनसख्या वाले बड़े बारोज द्वारा एक 
हजार पौण्ड प्रति वर्ष दिये जाते हैं । 


काउत्टो परिषदों का संघ [0049७ ए०ण्घल$ 45४०९०४०० | -- 
जब सन्‌ १८८८ के प्रधिनियम द्वारा कउन्टी परिषदों की स्थापना की गई 
थी उसके साथ ही काउन्टी परिषद सघ मी बना दिया गया। इस सघ मे इ ग्ैण्ड 
तथा बेल्म की सभो काउन्दी परिषदें सम्मिलित हैं । इस स्घ का मुख्य उद्देश्य 
सरकारी या व्यक्तिगत व्यवस्थापन द्वारा प्रमावित होन वाले हिनो, भ्रधिका रो, 
एवं विशेष अधिकारों की रक्षा करना है तथा काउन्ही परिषदों के लिए 
महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता । साथ ही वह कार्या करना है जिसमे 
काउन्दी परिषद रुचि लेती हो । 


शहरी जिना परिषद संघ [एफआ छ5त०0 2०घघल०)॥& 4ड७९॥- 
॥00] “इस सघ की स्थापना सन्‌ १८६४ में की गई थी । इसने भ्रपने से 
दस वर्ष पूर्व नि्भित स्थानीय मण्डवों के सघ का स्थान प्रहया किया । इसमे 
इ'गलैण्ड तथा वेल्स की वे जिला परिपदें होती हैं जो कि इसका सदस्य बनना 
चाहे। इसवा मुख्य उह्ँ श्य सरकारी विमागो के नियमो या भ्रादेशो से अथवा 
व्यक्तिगत या सरकारी व्यवस्थापन से प्रमावित होने वाले शहरी जिला 
परिषदों के हितों अ्रधिकारों एवं विशेष श्रधिकारों की रक्षा करना है। यह 
उन स्षेत्रों में बाय करती है जिनमे वि शहरी जिला परिषदें सामान्य रूप से 
'चि लेती हैं । यह सघ उन कार्यों को प्रोत्माहत देवा है जिनका कि परामर्श 
लिया जाता चाहिए । इन सक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सध द्वारा वे तराके 
प्रपनाए जाते हैं जो कि नगर नियमों द्वारा अपनाये जाते हैं। यहा यह बात 
उल्लेघ्ननीय है कि सध्‌ सस्द में भ्रपने प्रमाव को बढाने का प्रयाप्त करता 
है । इसके लिए इसने नियम बनाया है कि अ्रदारह उपाध्यक्षों को ससद के 
किसी सदव का सदस्य बनाया जाए जो कि स्थानीय सरकार में इचि चेते 
हैं। सघ की तियापो में होने बाचा ब्यय प्रत्येक शहरी जिला परिषद द्वारा 
दिया जाता है। क्सि सदस्य द्वारा कितना योगदान दिया जाएगा यह पथ 


हद ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशाप्त 


की वापिक बैठक मे तव कर लिया जाता है। इसके रेट भी जनसस्या के 
श्राकार पर निर्भर करते हैं। 

बेहाती जिता परिषद संघ [सिपूथ छझगरल (05णथॉ5 00 
॥»] --देहाती बिला परियदों वी स्थापना स्थानीय सरकार अधिवियम छारा तर 
शृद६४ में की गई था यह सथ सन्‌ १८६५ में बनाया गधा । इस सप का 
आधार स्वेब्डा है भोर वे हो इसे सदस्य दन सकते हैं जो कि बनता चाहे । 
सर का उह्े ्य प्रस्तावित या निर्मित व्यवस्थापत से प्रभावित होने बाले देहाती 
जिला परिषदों के अधिकारों एवं हितो को रक्षा करना है। 

स्थानीय सरकार के सेवेकों के वेतन, भायरण, संस्था बनाने के 
अधिकार प्रादि बातों से स्थानीय सच्ताएं पर्षाप्ठ प्रमावित्त होती हैं | जबे 
कभी कार्य के धस्ठे, कार्यों को शर्तें, भत्ता, युट्टिया, परतदि बातों के साबन्ध 
में कोई विरोध उत्मन्त होना है दो संयुक्त समभोता यन्त्र द्वारा उसे सुलकाने 
का प्रयाप्त किया जाता है । 


प्रधिकारियों की राजनैतिक क्रियाएं [4॥6 ?७0०४ 8घी0/6 रण 
08008]--जबहित एवं चोक चाँप्नो के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं 
लिए सरकारी अधिकारियों की किपाओ्ो पर कुछ ऐसे प्रतिवन्ध तगाएं गाते 
हैं जो कि मामा तारखि+ की क़ियाओ्रो पर नहीं होते। इन प्रतिवर्नी 
में महत्पपूर्ण भ्रतिवर्थ उ्र है कि ठसे सार्वजनिक कार्यों में भाग नही लेता 
आहिए। सार्वजनिक क्रार्यों से अर्प यहा राजन तिक दसों से है। साम्शण 
भाएगा के 2 7र यह समझा जात! है कि एक प्रजातत्मात्मक समाज के 
प्रत्येक नागरिक को देश को विभिन्न समस्याम्रो के बारे मे सर्किय हप से 
गोगदान करना चारिए तथा उस्ते चाहिए हि सार्वजनिक जीवतें में भरशिक 
से प्रधिक योगदान कर सके) इस दृष्टि से योचने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि मख्वारी अधिवारियों को चाहे दे केद्रीय सरकार के ब्रभिकारी हो 
अश्वा स्थानीय सरकार के, एक नागरिक के रूप में मत देने का तथा सावेभरतिक 
कार्यों के मगर लेने का प्रधिकार होना चाहिए। उसे ऐसा करते का ऋषिरार 
उस्च ममय तक है जत्र तक. उसके दायित्तों पर बोई विदोदी प्रभाव नही 
पदता | प्रेंट ब्रिटिव में अरनाई गई परम्पराग्रो के अनुसार सरकारों अविका 
रियों की कि प्रो पर साजलैतिक दृष्ठि वे पवित्ाय लगाएं गए हैं. वर जर्मती 
में ऐसा नहीं होता । वहा सामान्यतः यह पाया जाता है हि बार का, 
के उच्च बब्रिकारी अपने राजनैतिक दसों में सकिप रूप से गाग लेते है। 
जर्पेनी में जर कोई धस्वारी पद रिक्त होता है तो उस पर किसी उामीदवार 
को तब तक लिए जाने वो उम्मीद नहों होती जब तक हि उसके दल का 
परिषद में बहुत ने हो । इस व्यवम्था के अपने मुछ लाम हैं कि्दु यह बहा 
जाता है हि छामो को बपेक्ता इसडी हातनियां प्रपिक हैँ । 


प्रौफेगर प्रार० एम० जंवसन वे कपदानुसार सखारी प्रधिशारियो 
की राजजैतिह प्रियाओं एर प्रतिबन्ध लगाने हे तीन स्पष्ड लाम हैं। अप 
यह है वि भषिवारियों को नीति से सम्बन्धित मापन में पसमरईश देता होता 
है | केद्दीय सरकार के घवितारी मत्तरियों को. ठया स्वादीय सराए के 
उब्ब अधिशारी परिषद की समितियों को परामर्श देते हैं। ऐसी दिविति 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध रप्प 


में यह महत्वपूर्ण समझा जाता है कि उनके द्वारा दिया गया परामर्श 
निष्पक्ष होना चाहिए और वह किसी राजनैतिक दल के कार्यकम में रगा हुआ 
नही होना चाहिए । मन्त्रीगण तो प्राते और जाते रहते हैं किन्तु प्रधिकारी 
प्राय: भ्रपने पद पर हो बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्था यह होनी 
चाहिए कि नए भ्ाने वाले मन्त्रोगण सरकारी अधिकारियों मे इस बात का 
विश्वास रख सकें कि वे उनकी नीतियो को क्रिपान्वित करते रहेंगे । यह तमी 
हो सकता जवकि अ्रधिकारियो को राजनैतिक दलदन्दी से श्रताय रखा जाए। 
एक दूसरा महृत्वपूों लौम यह है कि अधिकारियों को राजनैतिक दलों से 
दूर रबने पर दे जनता का विश्वास प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं । प्रजातस्त्र 
में यह अत्यस्त प्रावश्यक होता है कि जनता सरकारी अ्रधिकारियों की 
निष्पक्षत। में विश्वास करे । मस्त्रियों को तथा परियंद की समितियों को 
परामर्श देने का कार्य उच्च भ्रधिकारियों द्वारा किया जाता है, उतसे 
जतत। का सम्पक कप्र रहता है किस्तु नीवे के पदों पर स्थित पग्रधिकारियों 
के साथ जनता घनिष्ट रूप से सम्बन्धित रहती है। कल्याणकारी राज्य के 
सन्दर्भ में सामाजिक सेवाओ्रों वा विस्तार हो जाने के कारण अधिका यो 
एवं जनता का सम्पर्क प्रौर श्रधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण बत गया है। 
यदि सरकारी झ्धिकारियो को राजनैतिक दलों में माय लेने की इजाजत 
दे दी जाए तो वे वाछित रूप में ममाज सेवाए प्रदान करने में प्रभमर्थ रहेगे । 
जनता भो यह स्पष्ट रूप से जान जाएगो कि उनके हिंतो की निष्पक्ष रूप 
से नही देखा जाएगा । 


इस प्रकार के प्रतिबन्‍्ध॒ का एक तीसरा लास यह है कि यदि 
अधिकारियों को राजनैतिक दलबन्दी मे खुला छोड दिया गया तो सरकारी 
सेवा में लूट प्रणाली ($70|$ 59800) का बोलबाल, हो जाएगा । इसका 
श्र्थ यह हुआ कि जो पार्टी बहुमत में होगी वह अपने द ले के लोगो मे से ही 
सारी नियुक्तिता कर लेगी तथा समी अधिकारी ग्रथत्र कब सेही 
कम उच्च अधिकारी नए राजनैतिक दल के शक्ति में प्रति ही हढा 
देए जाए गे। इस प्रशार की व्यवस्था जब नीचे तऊ फैल जाती है. तो कई 
एक बुराइयो की जननीप्रबन जाती है। इस व्यवस्था का व्यवहार जमंवी 
में झौर सयुक्त राज्यजमंमरीरा के कुछ भागो में देखा जा सहता है। इस 
व्यवस्था के कारण जमंनी मे उत्पस्न विशेष स्थिति का वर्णान करते हुए प्रार, 
एम, जैक्सन भहोदय ने बताया है कि यदि जर्मनी स्थानीय सत्त/ मे विसी गृह 
प्रघिफ़ारी (घ॒ृ०ए४०8 ००४ का पद रिक्त हो तो प्राय ऐमे अपव्ित 
कोही तियुक्ष किया जाता है जोकि नियुक्तिकर्तोा के अपने दल का हो। 
जब जैरमन महोदय मे इस नथ्य के सम्बन्ध में पूछताछ की तो उनको बताया 
गया कि ऐसा करने से ही दल के समर्थकों को मकान मिल सउते हैं । 


इसका पर्थ यह हुमा कि परिषद के संदस्थ एक प्रत्रार ते अपने राज- 
नैतिक ऋरा का भुगतान करते हैं | इस सम्व घ में स्पष्टीकरण करते हुए यह 
बताया गया कि यदि छिसी झन्य राजनैतिर दल के ब्योतरि को गुह-अधिक्ारी 
बना दिया ज्यए तो बनाने वाले को स्वय को सक्ान मित्रना मुश्किद बन 
जाए। यह तो बिल्कुल झम्मव है कवि रावतैतिर दृष्टि से किप्तो विध्क्ष 


दुरर प्रेट दिटेन में स्थानीय प्रशांत 


व्यक्ति सो इस पद पर बैाया जाए क्योंकि ऐसा व्यक्ति मितता ही हे 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकठा < कि जद एक वाद राजनैतिक दो है 
सम्दन्पित अधिव रियो री ब्यवस्था को अपना लिया जाह्ा है तो अब्खितत 
विख मे प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को धहनेतिस दस से बांध नेता है शोर 
उसक्ष प्रविष्य ब्रावश्यक रुप से छुनाव में उसके दल हो सफ्चत्ता पर 
हिर्भर गरने लगता है इंप्त व्यवस्था वो तोडना प्रसम्भव बंद जाता! है ज्योहि 
इस समय प्रत्येक दत यहू कह कर विरोध करवा है. कि यदि वह प्रिय 
बरेया को उप्के विरोबी द्वारा इस ब्यवस्था का झ्ञाग उठाया जाएगा । 


झूटनपणाणी का एक स्वाझावित्त परिणाम यह भो हैं कि बे 
प्रधिकारीगण राज्नैतिक दर्सो में सक्रिय रूए से माग लेते हैं तो ये गली से 
पह मी प्राशा करने लाते हैं कि उतरो परदोश्नति झ्यदा अन्य बिल्ली लोग 
द्वारा परत किया जाए। मखत्री शो छुनाव मे सफन दाने के लिए बई 
एवं व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण गोग्दान किया बाता है झौर' मस्ती दीन 
के दाद उस व्यक्ति का यह प्रमुए रर्ततव्य हो जाता है कि वह झपोे| सापियों ए३ 
सहयोगियों क॑ उपक्पर का बदला दे / दलौग स्मर्यरों फो पुए्छत करने 
के बई एश दरीरे हो सकते हैं। जब राजनैतिक आवार पर नियुक्तिया एुउ 
पद्दोप्नतियां वी जाती हैं तो उनसे संगठन के अ्रधिकारियों के बीच मोनिर 
और ईर्ष्या वी भाववा इत्पप्न होती है 


छत सी दारशों से गह उचित गमम्ा जाता है नि ्रष्विरिनं 
वे राज॑मैतिप वियाओ पर बुछध प्रतिवर्य लग्राए जाएं । इस सम्बस में एव 
महलपूर्णा पश्व यह है कि. प्रधि्रारियों के विन स्वर 4र हिलना अविदिस 
लगाया जाए । जहा तत्र उच्चतम अ्रधिवारियों वा प्रतत है, उसे अपर 
यू तिवलण रखा जाना चाहिए प्रधांनृ वे धपने प्रापको विसो दस मे सनद 
मे बरें । व किगी राजमेतिक दस दे सदम्य हो सबसे है दया मनदान भी गए 
सती हैं विन्‍्दु देदोय राजनीति मे थे कोई सावजनिक भा नहीं हे संत । 
इक विर्द्ध कर्मचारियों वा एक निम्पतम वर्ग है जो कि शातिर 
करता है। इस वर्ग के लोग यदि राजबैदिक इसो में मार जें को इसमे बोई 
हाति होते ही सम्माववा गढी री! एक व्यक्ति जो मि वरर्यातय के पागरी 
के। इस कमरे से उम्र कमरे तक जे जाठा है वह यदि राजनैतिक धगदन 
माय सैगा मो उस संगठन को श्रधिकत हाति नहीं होगी। एल दोतों वर्षों के 
दीच दा जो वर्ग है उमझे तियामों के स्म्बाध में बीच का राजा ऋषवाता 
होगा प्रति मध्य वर्ग के सोगो को दार्थना करते पर राजनैतिक दलों में भाग 
हैने की भरनुमति दी जा सर्दी है। वागरिर सेवा में एवं स्थानीम सेवा मे 
उत्तरदावी स्ठस्े पर बार्ग गरन बाले अमिवारियों को देखोव राजनीति मे 
सक्रिय रुप में भाय लेने हे रोरने के लिए यह जरूरी है हि इस पों एर 
निमुक्तिया करते समय उस्मीदवार दे राजबतिर दल हे बारे में दुछ ने पृ 
डाए। बैंदीप सवार यह जाववारी रझठी है रि उसके प्रधिवारी साम्म> 
बादीय हैं अदा नहीं हैं कयोति' मरडार हे दृद्ध वार्य ऐसे हैं जिन वर डा 
व दृष्टि से प्ाम्यदादियों वो नहीं रखा जाता! स्थानीय छत्ताप्रों दो इस_ 
प्पारं की हविकतय संगत को दोर्द प्रावस्कदा नहीं होते । एव विदाला 


_ स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का श्रवस्ध शप३ 


का पालन कई बार बडा कठित वन जाता है क्योकि पारपद प्रायः सिद्धान्तो 
को बनाए रखने के महत्व पर अधिक ध्यान नही देते । वैसे सामान्यत 
यह देखा जाता है कि ग्रद ब्रिटेत मे अधिकारियों का दृष्टिकोण दलीय 
राजनीति के प्रमाव से पक्षपातपूर्ण नही बनता । 


कार्यकाल को सुरक्षा 
(86९09 07 प९७ण्ए०) 


सेवा को उस समय सन्तोषजनक कहा जा सकता है जब कि उसकी 
स्थिति एवं दशाएं अधिकारी तथा तियुक्तितकर्ता दोनो के लिए सस्तोपजवक 
हो । सेवा के प्रति कमंचारियों के सन्‍्तोष का एक मुख्य झाधार कार्यकाल 
को सुरक्षा होता है। ब्रिदिश स्थानीय सरकार की व्यवस्था के अनुसार परि- 
पद ह्वारा किसी मी प्रघिकारी को सूचना देकर पद-विमुक्त किये जा सकता 
है। पह व्यवस्था देखने में पर्याप्त असन्तोपजनक लगती है वयोकि इसमे 
प्रधिकारियो को पूरी तरह से पारपदों की दया पए छोड दिया जाता है । 
कु प्रभवादों को छोड़कर स्थानीय सताएँ क्रिसी भी अधिकारी की नियुक्ति 
को अपनी स्वेच्छा से_रहू कर सकती हैं । श्रपवादों मे मेडीकल अधिकारी, 
सफाई निरीक्षक, सर्वेक्षणबर्त्ता श्रादि अधिकारी झाते हैँ जिनके वेगन के 
लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा योगदान किया जाता है ब्राउन बनाम डैगेन्हम 
(8709॥ ५/$ 0925020०7 ) के मामले में यह स्पष्ट किग्रा गया कि स्था- 
नीय सत्ताए' कानूनी रूप से पूरी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे जब 
भी कमी कह भ्रपनी खुशी से किसी भी अधिकारी को हटा सकती है । यह 
व्यवस्था ए की गई है ताकि स्थातीय सत्ताएं प्रयोग्य, उदासीन एवं 
प्रनुषयुक्त सेवक से पीछा छुडा सकें । जहा एवं अधिकारी तकनीकी दृष्टि से 
योग्य होते हुए भी यदि संगठन के भ्रन्य सदस्यों को नामन्‍्झूर होता है तो परि- 
पद उसे हटाने वा ग्रधिकार रखती है ) यदि ऐसा नहीं किया गया तो सगठत 
में मंनेमुटाव पैदा होने का डर रहता है। द्रेसरी भ्रोर स्थानीय सरकार के 
प्रनेऊ अ्रधिकरारी ऐसे भी हो सकते हैं जिनके कत्तं व्य उनके वश्रक्तिगत एवं 
निहित स्वार्यों' के बोच|सधर्प उत्पन्न कर दें। जिला छोटा होने के कारण 
सरवारी सेवको और उनके मालिकों अर्थात्‌ स्थानीय पारपदों के मध्य स्थित 
सम्बन्ध प्रत्यन्त घनिष्ट एवं प्रत्यक्ष होता है । 


वानूना ब्यवस्था के इस रूप के होते हुए मी स्थानौय सरकार के 
भ्रधिवारियों वा कार्यकाल पर्याप्त सुरक्षित रहता है। कार्यक्राल बी 
सुरक्षा के लिए बुछ लोग यह सुकाव देते हैं कि अधिकारियों को अपनी 
रुत्ता के साथ पाव या दस साल का एक लम्बा करार बैर लेता चाहिए 
विन्तु इसमे यह सन्देह क्या जाता है कि इस प्रकार वा समझौता चलता 
रहेगा । इस समभौते को दोनो पक्नो में से कोई मो ताडने के तिए मजबूर 
हो सकता है। यदि स्थानीय सरकार अपने कर्मचारियों को पझ्रगे बढने के 
लिए सचमुच परिस्थितिया प्रदान करता चाहती हैं तो विश्निश्न सत्ताप्रो -के 
बीच पर्याप्त भादान प्रदात होना चाहिए $ इसहा श्र्थ यह हुग्रा कि जब भी 
कही रिज्ञा स्थान हो तो उसकी खूचना अन्य श्ताप्रो का भी दो 
जाए झौर यदि उनमे कार्य करने वाला कोई अधिरारी अधिक योग्य सादित 


रुप प्रेढ ब्िदेन में स्थ्यनीय प्रधान 


हो तो उसे अवश्य नियुक्त किया जाए। यदि कर्मचारी हे कोई दीेकालीत 
समभौता कर लिया जाए तो बह इसका समय पूरा होने से पूर्वा अपनी 
पदोन्नति नहीं कर सकता और जिस अवसर को वह प्राप्त करना चाहता 
था, वह भविध्य मे काफ़ी दिनो बाद प्राप्त होगा । ऐसी स्थिति में उप्त 
व्यवस्था को उपयुक्त समझा जाता है जिसमे कि पूर्व सूचना देने के वाद 
कर्मचारी पद छोड सके भ्रयवा नियुक्तिकर्त्ता उसे पद से हृठा सके । निश्चित 
समय के लिए समभीता करके कार्यवाल को सुरक्षित बनाने का प्रयास 
उपयुक्त नहीं समझा जाता । कार्यकाल को युरक्षित बनाने का एंक अन्य 
तरीका यह है रि एक अधिकारी को प्रदविमुक्त करने से पूर्व. कंस््रीय सरकार 
की स्वीकूधि लेता जरूरी बना दिया जाए। कुछ मामलों में बितकों कि 
अपवादस्वर्प ऊपर उल्लें खित किया गया है, उस व्यवस्था को प्रपवाया 
जाता है । 


यह कहा जाता है कि जब तक एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न मे हों, 
उस्त समर तक इस प्रकार का प्रावधान बनाया जानता पूर्ोतः प्रनुपयुक्त 
सममा जाता चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्थानोय सत्तानो 
एवं केद्धीय सरकार के बीच कुछ मन-मुटाव एव. सघर्य उत्पन्न हों जाता है । 
ऐसी स्थिति में कोई श्रधिकारी केन्रीय सरकार से भ्रपने शार्यकाल वीं 
डा के सस्वन्ध में कम भाशा कर सकता है । ६ गरलण्ड का भ्रनुमव तो यह है 
बहा विना दीर्घशालीन समभौता क्ए और बिना केन्द्रीय सरवार के 
तिमन्‍्त्रण की व्यवस्था किए ही स्थानीय सरकार के अधिकारी _भपनी 
4 त्तियो में कार्यवाल की भ्रधिक सुरक्षा का उपभोग कर सकते है। 
घिवारियों को स्थिति असल में दो बातो पर निर्मर करती है, उनकी 
व्यावसायिक योग्यत्ता एच. कुशलता त्तया उनका छग़ठन ॥ यह कहा जाता 
है कि स्थानीय सरवार की सैया से उच्च प्रदो पर व्यावश्ञापिक बुशलता की 
होता जरूरी है तथा पदाधितारी ऐसी स्थिति मे सफल हो पाते हैं जब 
वि बे प्रपने कार्य मे पुणत. योग्य हो। बेवल योग्यता प्राप्त करना है 
पर्याप्त नहीं होता किन्तु यह भी जरूरी है कि परिषद के सदस्य, 
कार्यों को यह झतुमव करे कि झावश्यकता के समय सम्पन्त 
करने में भ्रधिकारियों द्वारा उनवी सहायता करों जा सक्‍ती है। वह 
अभ्रधिकारी उस समय तक सफ्ल नही मात्रा जा सकता णब तक कि सदस्य यह 
अनुमव न करे कि वह एक अच्छा भादमी है मौर वे उसे चाहते हैं। ऐला 
होने पर ही सम्बन्धित अधिकारी का कार्यकाल सुरक्षित रह सकता है । 


क्मानीय सेवाझों के कार्यकाल की य्रक्षा का एक दूसदा साधत उनके 
संगठन हैं  झनेक ऐसे व्यावसायिक सघ होते हैं जिनमे हि स्टाफ हे वरिध्ट 
अधिदरी सदस्य रहते हैं ॥ यदि स्थानीय सत्ता कोई अनुचित कार्य बे तो 
इन सर्थों द्वारा उस अनुचित कार्य का विरोध किया जाएगा। एक अवसर 
यर इगलेण्ड को स्थानीय सत्ता ने एव पद से सम्दन्धित विज्ञापन ऐसा विकाला 
जिसमे रखी गई शर्ते उठ पद से सभ्वन्धित संघ को मब्जूर नहीं थी ) फ़ततः 
संघ ने यह निर्णय लिया कि कोई सदस्य इस पद के लिए उस समय ठके 
ब्रार्थना ने करे जब तक कि तीन परिवर्वनों के साथ पद को पुनविज्ञापित नहीं 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रवन्ध श्ष्श 


किया जाए। जिन स्थानीय अधिकारियों के पास व्यावसायिक योग्यताए 
नहीं होती, वे झपने प्रभावशाली एवं शक्तिशाली सगठन द्वारा अपने हितों की 
रक्षा करते हैं । जद कमी एक स्थानीय सच्चा अपने अधिकारियों को स्वीहत 
सिद्धान्तो के अनुसार नहीं देखती, उस समय तक वह सत्ता उचित व्यक्ति को 
मर्ती करने मे कठिताई का अनुभव करेगी। जब नियुक्‍्तिकर्त्ता यह जानता 
है कि उमके द्वारा हटाया गया व्यक्ति अपने व्यावसायिक सघ का परामर्श एवं 
सहायता प्राप्त करेगा तो वह स्वेच्छापूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकता 
क्योकि इससे उसका सघर्ष न केवल उस व्यक्ति के प्रति छिडेगा बल्कि एक 
प्तगठन के प्रति छिड जाएगा | ह्विटले परिषदों की स्थापना से स्थानीय 
सृत्ताप्रो को अन्तिम शब्द कहने की शक्ति नहीं रही है | ग्रधिकारियों को यह्‌ 
शक्ति है कि वे सयुक्त निकाय के सम्मुख ग्रपील कर सकें । यह अधिकारियों 
की सुरक्षा का एक श्रेष्ठ तरीका है। 


भ्रधिफारियों के विरुद्ध श्नुशासनात्मक कार्यवाही 
[5वएव्शज &लांगा बटुशा॥ 0060५] 


प्रत्येक सपठन तभी कार्यकुशल रूप से अ्रपने लक्ष्यों को प्राप्त करने 
की दिशा में भ्रागे बद सकता है जब कि संगठन का प्रध्यक्ष ग्रपने स्टाफ 
की पूरी देख-माल करता रहे कि वे उचित रूप से कार्यकुधलता के साथ 
कार्य कर रहे हैं अथवा मही । परिषद के सदस्यों ढो यह अ्रधिकार नहीं 
दिया जाता कि वे प्रशासत के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करे । 
उनना कार्य तो केवल यह देखना है कि विभाग कुशलतपूर्वक सचालित होता 
रहे । पारपदों वो वरिष्ट अधिकारियो का स्थान नहीं लेना चाहिये । 44 
शासनात्मक कार्यवाहों से सम्दन्धित विदय को परिषद के सदस्यों के सा 
उसी समय लाना चाहिए जब कि मामला मत्यन्त ग्रम्मीर हो और विभा- 
गाष्यक्ष उस पर विचार करता मन चाहे भ्रथवा वहू मामला स्वय सुख्य 
अधिकारी से ही सम्बन्ध रखता हो । 


स्टाफ को नियन्त्रित करने की शक्ति तथा झ्धिकारियो को पदविमुक्त 

दारने की शक्ति परिषद मे रहती है ॥ साधारण कर्मचारियों एवं कम महत्व 
के पदों के सम्बन्ध मे भनुशासन रखने की प्रपती शक्तियों को परिषद एक 
समिति को सॉंप सकती है। वह समिति आवश्यक कदम उठाती है शौर 
परिपद के सामने भपने द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। 
भ्रत्य विषयो पर परिषद स्वय कार्यवाही करती है। यहा प्रश्न यह उठता है 
कि आवश्यक जाच का कार्य एवं सिफारिश देने का कार्य किसे सम्पन्न करता 
चाहिये । यह सेवा से सम्बन्धित समिति द्वारा भी किया जा सकता है भोर 
स्टाफ समिति द्वारा मी । ये समितियाँ किस सीमा तक इस मामले से सम्बन्धित 
रहेगी, यह बात दोषित गलत व्यवहार की प्रद्ृति पर निर्मर करती है। 
गत व्यवहार का सम्बन्ध एक विशेष सेवा के सचालन से है तो 
सबन्धित समिति को उस मामले की जाच करनी चाहिये भौर उस मामले 
के तथ्यो वा भ्रध्ययत करना चाहिये । यदि समिति के मतानुसार भ्धिकारी 
को सेवा मे बनाये रखना अनुचित रहेगा ठो बह यह सिफारिश कर सकती 


१८६ ग्रेट ब्रिठेन में स्थानीय प्रशासन 


है कि उसे उन करते व्यो से हटा देना चाहिए । स्टाफ समिति का कार्य यह 
देखना होता है कि पुरे स्टाफ के साय एक जैता व्यवहार किया जाए तथा 
बराबर की योग्यता के लिए बरावर पुरस्कार दिया जाये। इससे प्रधिकारियों 
को यह विश्वास होगा कि विभिन्‍न सेवाओं में अनुशासनात्मक कार्यवाही 
समान हप से की जाती है । 


इसलिए यह कहा जाता है कि सयुक्त सम्रिति को भी मामले पर 
बिधार करना लाहिये और परिषद को अ्रपनी सिफारिशें भेजनी चाहिये । 
स्टाफ समिति और दूमरी सम्बन्धित समितियों में परस्पर संघर्ष होना 
आवश्यक नहीं है। इसका कारण यह है कि विशेष सेवा से सम्बन्धित समिति 
उस सेवा की आवश्यक्रताओ पर जोर देतो है और स्टाफ समिति पूरे स्टाफ 
की दृष्ि से परिषद के हितो पर विचार करती है। जब स्टाफ के मामलों 
को छहिटले १रिपदो की नीति के ग्राधार पर विचार का विषय बनाया जाता 
है तो प्रमुशासतात्मक कार्यों पर भी इसका श्रमाव पडता है। जहा सुक्त 
समभौषों की व्यवस्था उच्च रूप से विकरित हो जाती है वहा किसी भगडे 
को प्रायः सयुक्त निकाय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इस सम्बन्ध मे 
सामान्य व्यवद्वार यह है कि उस विशेष स्थातवीय सत्ता के नियमों का पालन 
किया जाता है । उदाहरश के लिए स्टाफ समिति मामले की सुनवई करती 
है एवं सम्बन्धित अ्रधिकारी को उसकी इच्छानुमार तथ्य सामने लाने का 
अवसर दिया जाता है तथा इसके ग्रतिरिक्त अपील के रूप में संयुक्त संगठन 
के साथने मी मामले को उठाया जा सकता है। जहा कहीं सपुक्त व्यवस्था 
कार्य भेही बरती वहा स्थानीय सत्ता इस प्रकार व्यवहार करती है कि 
अधिकारी को उसके विरुद्ध लगाये गये प्रारोपो से सूचित कर दिया जाएं 
श्रौर उन्हे अपया पश्ष प्रस्तुत करते का पूरा अवसर दिया बाय । 

सेवा-निवृत्ति एवं पंशन 
[रिल्ला।ए0९७॥ 0 एशाआं०१$ ] 

सभी प्रकार की सरकारों सेवाओं के सेवा-निवृत्ति एवं पेंशन के 
सम्बन्ध मे उपयुक्त प्रावधान किया जाता है ( इज्जर्लण्ड की स्थानीय सरकार 
ने इस सम्बन्ध मे जो प्रावघान रसे हैं उनकी प्रकृति कुछ जटिलतापूर्ण है 
यह इसलिए है कि व्यवस्था का विफास धीरे-धोरे हुआ है भ्रौर विषय की 
प्रकृति भी ऐसी ही है। बुछ स्थानीय सत्ताझ्ो को पेशन योजनाप्रो की शक्ति 
ससद के स्थानीय अधिनियमो द्वारा प्राप्त हो गई और उसके बाद सब्‌ १६२१२ 
में सामान्य शक्ति सौंप दी गई। इस प्रधिनियम की प्रकृति बुछ्च-कुछ 
स्वेच्छ/जनक थी अर्थात स्थानीय सत्ता स्दय इस बात पर निर्णय करती थी 
कि वहू इस अ्रधिनियम को क्रियान्वित करे यान कटे। सन्‌ १६३७ के 
अधिनियम द्वारा स्थानीय सत्ताओ को झावश्यव रूप से पेंशन कार्यक्रम मानते 
के लिए व्यवस्था वी गई। इस विकास के परिणामस्वरूप कुछ स्थानीय 
सत्ताएं तो पेन्थन कार्यक््मों को बहुत क्यों से क्यू कर रहो हैं जब कि अन्य 
स्थानीय सताझ्ो ने उसको सन्‌ १६३७ के व्यवस्थापत द्वारा लागू किया जो 
कि सत्‌ १६३६ में क्रियान्दित क्या गया। स्थानीय सरवार वी सेवाओं की 
पुशत की व्यवस्था योगदाद पूर्ण है। अधिकारियों से उनके वेतन का था 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध १८७ 


प्रतिशत भाग लिया जाता है । यह घन उनके वेतन मे से प्रति माह काट लिया 
जाता है श्रौर सेवा निदृत्ति होने पर भ्रधिकारियो के वेतत से काटे हुए घत 
के बराबर धन मिला कर स्थानीय सत्ता द्वारा उन्हे प्रदान किया जाता है। 
एफ स्थानीय सत्ता पेन्शन कांप मे प्राप्त घन को न्यास सुरक्षाओं में व्यय कर 
सकती है अथवा उस पर अनेक सुरक्षाएं लगा सकती है। यह इस घत के 
द्वारा किसी प्रोजेक्ट को भी घन प्रदान कर सकती है। 


जब योगदान ((०४७॥०४४०॥) के प्राधार पर पेन्शन व्यवस्था को 
लागू किया जाता है तो भ्रनेक प्रकार की समस्याएं सामने भ्राती हैं क्योकि 
सेवा के वृद्ध लोग केवल कुछ समय तक ही योगदाव करेंगे जब कि नव 
प्रदिष्दों को जीवन भर तक योगदान करना होगा । इन भन्‍्तरों को ध्यान में 
रख कर प्रतग-प्रलग प्रावधान बनाया जाता जरूरी है ॥ इस योजना का 
सही भूल्याकन करने के लिए यह उपयोगी रहेगा कि योजना प्रारम्म होने ,े 
पहले हो कार्य कर रहे व्यक्तियों को अवहेलना को जाये तथो कैंवल रन 
लोगों वो ध्यान में रखा जाय जो कि सारे जीवन फू योगदाद करेंगे. ऐसे 
लोगों को सेवा नियृत होने पर पेन्शन देने के लिए १६३४ अधिनियम द्वारा 
प्रावधान किया गया । यह सेवा निवृत्ति कई ग छवो/सकती है, जैसे सेवा 
के दस साल पूरे करने प्र यदि कमचारी का स्वीरटंश स्थायी रूप से खराव 
हो जाय, या चालीस वर्ष की सेवा हो जाये एवं साठदवर्ष या इससे अधिक 


की उम्र हो जाये, था दस साल को सेवा पूरी करने-क ' गइ। ॉफकी 
उम्र पूरी हो जाये । हे # 


पेनान के रूप मे कितना घन दिया जायेगा यह मी एक प्रश्न है । 
पेस्गन के धन की मात्रा दो तत्वो के भ्राधार पर तय की जाती है भर्धात्‌ 
सेवा की भ्रवधि तथा औसतन वेतन भश्रर्यात्‌ पिछले पाच वर्ष से प्रधिकारी 
को प्राप्त होने वाला वेतन । पेन्थन का घन सेवा समाप्त होने तक के प्रौसतन 
वेतन का १/६० भाग होता है तथा इसके साथ ही भोसतन का १/र मी 
दिया जाता है। इस प्रकार स्कूल से तिकल कर सेव! में प्रवेश पाने वाला 
विद्यार्यी चालीस वर्ष की सेवा समाप्त करने तक साठ वर्षा का हो जाता 
है। इस प्रकार वह अपने पिछले पाच वर्षों के प्रौसतत वेतन के भ्रथिक से 
अधिक २/३ भाग पेन्शन पर सेवा-निद्वेत हो जायेगा। यदि उसने ३० वर्ष 
की उस्र मे रोवा मे प्रवेश पाया है तो ६५ वर्ष की उम्र पर पहुचते-पहुचते 
उमकी ३४ वर्ष वी सेवा हो जायेगी तथा उसे पेन्शन के रूप में प्रोसत का 
३५/६० मिलेगा । 
युद्ध के वाद यह आवश्यक समझा जाने सगा कि पेम्शन से सम्बंधित 
सभी लोक सेवाग्रो में स्थित प्रावधानों को बदला जाये | यह भनुमभव किया 
गया कि जिस व्यक्ति ने सेवा समाप्त करली है उसको पेन्शन के सम्दध मे रखे 
ये प्रावधात वो सन्‍्तोषजनक हैं किन्तु जो भ्रधिकारी सेवा काल में दी 
भुजर चुका है उसके भाथितो को सहायता देने के सम्बन्ध में संतोषजनक 
प्रावधान नही है। सन्‌ १६५४ में एक नई योजना को प्रारस्म क्या गया । 
१६३७ की उससे पु के ब्यवस्थापत द्वारा जों पेस्शन सम्दन्धी प्रधिकार, 
अधित्र+रियों को प्रदान किये गये थे । वे चाहते तो उनको ही जारो रख सकते 


शुषए प्रेंट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


थे अथवा नये कार्यक्रम के आधीव आा सकते थे। १६५४४ के श्रधिनियम 
द्वारा नवीन प्रवेश-कर्ताओं को भी आवश्यक रूप से अपने में समाहित कर 
लिया। नये कार्य -क्रम के अनुसार भी पेन्शन का आधार सेवा की अवधि 
तथा भ्ौसत वेतव को ही रखा गया किन्तु अब इसको अन्तिम तीन वर्षों के 
आधार पर दूठा जाता था। नवीन व्यवस्था में पेन्शन की मद को कुछ कम 
क्र दिया गया और इरा अ्वार से बचाये गये धन का प्रयोग दो प्रकार से 
किया गया । प्रथम तो सेवनिवृत होने वाले भ्रधिकारी को सेवा निवृत भुग- 
तान के रूप में दिय, जाने लगा झोर दूसरं, विधवाओं को पेन्शन देने के काम 
में लिया गया। यदि किसी कर्मचारी वी पत्नी ही नही है झर्थात्‌ उसकी 
विधदा को पेन्शन देले का प्रश्न ही नही उठता तो ऐसे वर्मचारी को सेवा- 
निवृत्ति मुगतान की रकम अभ्रधिक प्रदाद की जाती है । ओ घव एक अधिकारी 
को दिया जाना है उसे प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि 
यदि बहु न मी जाये तो यह भनुशन उसके व्यक्तिगत प्रतिनिधि को सौंप दिया 
शाता है। इन सब प्रावधानों का मूल लक्ष्य व्यवित को यह निश्चित रूप से 
विश्वास दिला देना होता है कि यदि वह सेवा-काल में ही गुजर गया तो 
उसकी कुछ पेन्शन उसकी विधवा को दे दी जायेगी और यदि वह कार्य 
। या रहा तो सेवा-निवृत्ति के बाद स्वय ही पेन्शन पायेगा। यदि वह 
पेस्थन काल मे ही भ्रपती पत्नी को छोड कर मर जाये तो उसको (विषवा) 
पेन्शन सौंप दी जायेगी। नये कार्या-क्रम में भी यह प्रावधान है कि यदि एक 
व्यवित अपने कर्तव्य का निर्याह करते समय दुधंटना-प्रस्त हो जाये अथवा 
धायत हो जाये तो उसको वाधिक भत्ता दिया जायेगा ।॥ एक अश्रधिका री यदि 
अपनी सेवा-निवृत्ति के बाद मी. पद पर कार्यो करना चाहे ओर सत्ता उससे 
पहमत हो जाये तो उसको अधिक पेन्शन प्रदान की जायेगी यद्यपि सत्तर 
वर्ष से भ्रधिक वी प्रायु में अथवा पैतालीस साल की सेवा के वाद जो पेन्शन 
दी जायेगी वह मात्रा में सामान्य से ग्रधिक नही होगी । हि 

वे स्थानीय सरकार के अधिकारियों को एक सत्ता से दूसरी सत्ता मे 
पैदलने के लिए कह दिया जाता है तो उनकी पेन्थन के प्रधिकारों के 
पम्बन्ध में भी उचित व्यवस्था की जाती है।यह व्यवस्था इस प्रकार की 
जाती हैं कि जब एक भ्रधिकारी कसी सत्ता को छोड कर दूसरी सत्ता मे 
कर्मचारी बनता है तो पहली सत्ता को पेन्शन के रूप में उसका जो धन जमा 
९ वह उम्की नवीन पत्ता को स्थानान्तरित कर दिया जाता है । यदि अधि- 
कारी सीसरी सत्ता मे चला जायें तो पेन्शन कोष का पुन: स्थानान्तरण कर 
दिया जाता है। भव उसके साथ कुछ घन ओर मी मिला दिया जाता है । 
इसे प्रकार का स्थानान्तरए होने वर जिस सत्ता को घन देना होता है वह 
किसी प्रकार से टोटे में महीं रहती क्योकि वह घन पूरी तरह से अधिकारी के 
लोम के लिए ही होता है तथा उसको अन्य कसी वाय म्े प्रयुक्त नहीं 
किया जा सकता । जब एक सत्ता कसी अधिवारी के घन को दूसरी सत्ता 
के लिए हम्तातरित करती है तो वह उस व्यक्ति से सम्बन्धित समस्त सावी 
उत्तरदागित्वों को भी सौंप देनी है। इसके परिणामस्वरूप जब वह ग्रधिरारी 
सैदा-तिवत होता है तो उसकी पेन्यन उसी सचा द्वारा प्रदान वी जाती है 
जो कि पैस्शन के समय उसकी सेवायें प्राप्त कर रही है । 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध श्ष& 


जब विद्युत एवं गेस का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा अस्पतानो 
को स्वास्थ्य मन्त्रालय के लिए सौंपा गया तो प्रनेक अधिकारी इसी प्रकार एक 
सत्ता से ग्रत्य में स्थानान्तरित हुए । उनके लिए प्रावधान प्रलग से बनाये 
गये । जिस प्रकार एक अधिकारी एक सत्तासे प्रन्य त्त्ता मे जा सकता है 
उसी प्रकार वह स्थानीय सरकार से अन्य किसी सावंजनिक सेवा में जाने का 
भी भ्रधिकार रखता है। इन सब व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप पेन्शन से 
सम्बन्धित प्रावधान भ्रत्यन्त जटिल बन जाते हैं तथा इनके बीच पर्याप्त भ्रम 
पैदा हो जाता है। 


सानीश सरकार एवं केदीय 
सरकार: पशविज्ञणा एवं नियम्जशा 
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स्थानीय सरकार की सत्ताएं प्रपने भाप में कोई ध्रयक प्रस्तित्व गही 
रखती, वे बेन्द्रीय सरकार का ही एक आवश्यक एवं प्र्िश्त माग होती हैं। 
उनके हारा जो कार्य किए जाते हैं एव जो निर्षाथ लिए जाते हैं उन पर 
केन्द्रीय सरकार के विघरमो एवं श्रघ्विनियमों का पर्याप्त प्रभाव हा है ॥ 
यदि किसी भ्रवसर पर केल्द्रीय सरकार एंव' स्थानीय सत्ता की इच्छाप्रो के 
बीच विरोध पैदा हो जाए वो यह स्वामाविक है कि केन्द्रीय इच्छा को प्राथ- 
मिकता दी जाएगी। केद्रीय सरकार के सत्य स्थानीय सरकार का बस्थने 
कई साधनों द्वारा ध्यवहृत किया जाता हैं । उदाहरण के लिए ससद को वे 
अ्धिनिमम प्रास करने का प्धिकार होता है जिन्हे कि वह स्थानीय सत्ताप्रो 
हारा अरशध्षित काना चाहे। दुसरे न्यायालयों द्वारा संसद द्वारा पारित 
अधिनियमों के लक्ष्यों की व्याख्या को जातो है। तीसरे, सम्द द्वारा जिन 
मन्थियों को कुशल प्रशाप्तत के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है वे स्थातीय 
सत्तामों एर पय वेक्षण रखते हैं। जिन विमागो का सम्बन्ध स्थानीय सत्ताप्रों 
के साथ मुल्य रूप से रहता है उनमे प्रमुख रूप से उल्लेलनीय हैं--गृहनिर्माश 
एवं स्थानीय सरकार मन्त्रालय, वेल्स के लिए राज्य सविद का कार्यालय, 
शिक्षा एवं विज्ञान विमाग, स्वास्थ्य मच्त्रालय, यातायात मन्दालय, व्यापार 
सण्डत एवं श्रम मल्त्रालय। इन सभी केल्रीय अन्‍्वालयों एवं कार्यालयों 
का नियन्‍्त्रण विभिन्न सेवाओ पर झलग-पलग मात्राप्रों में होता है। इस 
वियस्तण एवं परंवेक्षण की प्रकृति सम्बन्धित प्रधिनियमों द्वारा निर्धारित 
की जाती है) 


कुछ बधिनियमो द्वारा स्थानीय सत्ताओं को प्रशासन में पूर्ण स्वतंत्रता 
दे दी जाती है जब कि कुछ भषिनियमों के भ्रमुसार स्थानीय सत्गाओं को काय॑ 
करने पे पहले किमी विशेष सदकादी 'विभाग की स्वीकृति अववा निर्देशन 


स्थातीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार : पर्यवेक्षय एवं नियन्त्रण शहर 


प्राप्त करता होता है। कुछ अधिनियम सेवा से सम्बन्धित पहलुग्रो के लिए 
विभाग को विशेषरूप से उत्तरदायी बना देते हैं। सरकारी विभागो द्वारा 
अपने कत्त ब्यो एवं उत्तरदायित्दों का निर्वाह करने मे क्रिस तरीके को प्रवु क्त 
किया जाएगा, यह चाछनीय परयंवेक्षण की मात्र; पर तिर्भर करता है ।जह। 
कही हल्का नियन्त्रण पर्याप्त समझा जाता हैं वहा विभाग द्वारा स्थानाय 
सत्ताओ के नए उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध मे केवल निर्देश प्रसारित कर दिए 
जाते हैं और स्थानीय सत्ताग्रो द्वारा जों सूचना तथा साल्यिकी प्रदान का 
जाती है उसे विभाग द्वारा। परीक्षित किया जाता है। जहा कही अधिक कठोर 
नियन्त्रण जहरी होता है वहा उसे वित्तीय साधनों द्वारा प्रयुक्त किया जाता 
है। उदाहरण के लिए पतरकारी भ्रनुदान को देने या रोकने की विभाग की 
शवित, ऋणा लेने से सम्बन्धित प्रभाव को स्वाकृत या अस्वीकृत करने का 
शक्ति एवं निरोक्षण आदि पताधनो द्वारा। इसके अतिरिक्त स्थानीय तत्ताग्न । 
के कूछ कार्यत्रम एव प्रस्ताव इससे सम्बन्धित विमाग द्वारा परीक्षित किए जाते 
हैं जो कि उन्हें प्रमावशील होने से पहले ही स्वीकृत या श्रस्वीकृत करने का 
शक्ति रखते हैं। स्थातीय सत्ताप्नों से तथा उनके कार्यों से ध+प्ट रूप से 
सम्बन्धित विभागों में गृहनिर्माण एवं स्थानीय सरकार मत्रालय तथा बेल्स 
कार्यालय का यह मुख्य उत्तरदायित्व मादा जाता है कि वे स्थातीय सरकार 
से सम्बन्धित श्वेत पत्र एवं व्यक्तिगत विधेयक ससद मे प्रस्तुत करते हैं। 'लन्दव 
में तो स्वय महान लन्दन परिषद को ही विशेयक्ो को प्रोत्साहित करते 
विस्तृत अधिकार हैं वह लन्दन बारोज एवं लन्दत शहर को प्रमावित करने 
चाले विधेषको के सम्दन्ध मे मी ये सब अधिकार रखती है ) 


स्थानीय सरकार से सम्बन्धित व्यवस्थापन करते समय तथा ऐसे ही 
अन्य विपयो के बारे भे यह परम्परा है कि स्थानीय सत्ताप्रो के साथ पर्याप्त 
विचार-विमर्श कर लिपा जाये ॥ इन सघो को ति्मायक स्थानीय सत्ताग्रो 
को परिपदो या कार्योप्रालिका परिषदों द्वारा प्रबन्धित किया जाता है। इनकी 
समितियां भी होती है जिनमे कि समम्त सत्ताओं के प्रतिनिधि होते है । 
इनके द्वारा उनकी शवितियाँ, कर्चव्यों एव कार्यों का मी पता लग जाता है (६ 


नियस्ध॒ण को स्‍्रावश्यकता [7]6 7९०६५७॥७ ०4 (००/७०। |-कई धार 
यह मदेह प्रकट विया जाता है कि केन्द्रीय नियनश रहने पर स्थानीय स्वाय- 
त्तता किस प्रकार रह सकेगी। स्थानीय सत्ताओ की स्थापना का मुख्य लाभ 
यहू बताया जाता है कि इनसे स्थानीय जनता को पहल करने का प्रवप्तर 
प्राप्त होता है । वह भागे भ्राकर साव॑ जतिक कार्यों में माग लेतो है, दुभरे 
शब्दी में प्रजातन्‍्त्र की जडो को यददि गहरी करना हो ठो इसके लिए यह 
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श्ध्र प्रेद ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


अत्यन्त आवश्यक है कि आराम जनता को प्रशासन के क्षेत्र मे सक्रिय किया 
जाये तथा उन्हें स्वयं की समस्‍यायें स्वयं ही सुलभाने को प्रेरित किया 
जाये। केद्भीय नियत्रण को इन लक्ष्यों की पृष्ठभूमि मे उचित नहीं समझा 
जाता । यह दृष्टिकोश एव' केन्द्रोय सत्ताओ द्वारा स्थानीय सत्ताश्रो के सगठन 
तथा कार्यों पर रखे जानने वाले नियन्त्रण का विरोध कुछ विचारकों के 
मतानुसार उपयुक्त नही है । इन विचारकों का कहना है कि केन्द्र का नियत्रण 
स्व्रामाविक है, आवश्यक है तथा उपयोगी है। देश के प्रशासन के लिए मूलतः 
केन्द्रीय सरक/र ही उत्तरदायी होती है यदि वह स्थानीय सत्ताओ को पूर्ण 
स्वायत्तता सौप दे तो प्रशासनिक अव्यवस्था फैल जायेगी ॥ समन्वय के भ्रमाव 
में वह कार्य कुशलता समाप्त हो जायेगी जिसे प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार 
स्थानीय सत्ताओो का सगठन करती है। 


५ केन्द्रीय नियन्त्रण की झनिवायता के पोछे प्रनेक कारण है। इसका 
सर्वप्रथम कारण यह है कि स्थानीय सरकार द्वारा जो सेवायें प्रदान की 
जाती हैं वे पर्याप्त महगी होती हैं तथा इतना व्यय करने की शक्ति स्थानीय 
सत्ताओ्रो में नहीं होती । जब॒ तक उतको बाहर से कोई सहायता प्रदान ने 
की जाये, उस्त समय तक बे श्रपने कार्यो का सचालन नही कर सकती | यहूँ 
सहायता केद्वीय सरकार द्वारा श्रनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है। इसके 
कप सरकार यह भी प्राशा करती हैकि स्थानीय सत्तायें भपने दायित्वो 
वा पालन स तोपजनक रूप से करेंगी । बह कुछ मापदण्ड निर्धारित करके 
यह देखना चाहेगी कि उन मापदण्डो के भनुसार ही कार्यो क्या जा रहा 
है अ्रथवा नहीं । दूसरे, स्थानीय सरकार का अनुमव सीमित होता है तथा वे 
दचनाये अपर्याप्त होती हैं जिनके आधार पर यह अपने कार्या को सचा- 
लित कर सके । ऐसी स्थिति मे यदि उनको स्वय' के साधनों पर ही छोड़ 
दिया गया तो उनके कार्य गैर-विशेषज्ञ लोगो द्वारा संचालित किये जायेंगे। 
फैल्रीय नियन्धरा के माध्यम से वे अ्रधिक योग्य बन जाती हैं क्योंकि वे देश 
मर की स्थानीय सत्ताओ के भ्रनुमवों का मूल्यांकन करके अ्रपनी समस्यायों 
के सम्बन्ध में निर्शय ले पाती है । तीसरा कारण यह है कि केद्धीय सरकार 
स्वय के हित को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सत्ताओं को श्रप्नतिबन्वित 
स्वेच्छा रा अधिकार नही दे सकती । वैसे स सद द्वारा अनेक बातो में उतको 
पर्याष्त स्वेच्छा प्रदान की जाती है । 


वई एक स्थानीय सेवायें ऐसी हैं जिनके कुशल सधालन पर ही 
देश का वल्याण निर्मर करते है, उदाहरण के लिए जन-स्वास्थ्य एवं शिक्षा 
आदि। ये सेवायें देश भर मे एक समान स्तर की मांग करती है| झ्समान 
स्तर रहने पर कई प्रकार वी समस्‍यायें उत्पस्त हो जाती हैं। इत सभी 
वारशो को मध्य वजर रखते हुए यह कहना पर्याप्त उपयुवत प्रतीत होता है हि 
प्रशासन में कुशलता, एक्रूपता, समन्वय, उपयोगिता आदि गुणों को लाठे 
के लिए यह जरूरी है कि स्थानीय सत्ताओ्रों पर वाद्धनीय नियन्त्रण रखा 
जाये। सर मैक्नेल्टी (87 /४. 5. (३८) १७॥५) के कथनानुसार स्थानीय 
सेदाप्रो वे उचित निर्देशन, एकीकरण तथा समन्वय के लिए केंद्रीय सत्ता के 
वियन्त्रण के किसी यन्त्र का होना परम झावश्यक है। ऐसा न होने पर विभिन्न 


स्थानीय सरकार एव केन्द्रीय सरकार : पर्यवेक्षय एवं नियन्त्रण श६३ 


जिलो में इन सेवा का स्तर एवं प्रमार अंसमात रहेगा तथा यह कुल 
जनम ख्या के लिए अन्यायपूरं रहेगा । [ वेसे स्थानीय सत्ताओ पर नियन्त्रण 
को समस्या अपने प्राप मे भ्रत्यन्त जटिल है । स्थातीय सत्ताओं की शक्ति का 
स्रोत ससद है किन्तु सरकारी विमागरो द्वारा उस पर समय-समय जो 
नियन्त्रण लागू किया ज।ता है, वह एक जैसा नहीं होता वरन्‌ समय-समय 
पर बरलता रहता है। स्थानोय सत्ता को कितनी स्वतन्नता प्रदान की जाये, 
उसे क्रिसना अधिकार प्रदान किया जाये तथा केन्द्रीय वियन्त्रण की माना 
कितनी रखी जाये ग्रादि प्रश्त इस प्रकार के हैं जितके सम्बन्ध भें निश्चय 
अनेक पहलुम्रो से भ्रमावित होता है। 


केन्रीय सत्ता द्वारा स्थावीय मामलों में नियन्त्रण एवं समस्वय स्था- 
पत्र करने के पीछे एक अन्य का रण और मी रहता है। स्थानीय सत्तायें अनेक 
होती है । ये प्त्तायें मानवीय होती है भ्रौर इसी कारण इनमें उन समी 
कठिनाइयों के उत्पन्न होने की पूरी-पूरी सम्मावना रहतो है जो कि व्यक्तियों 
के साथ रहने पर उठ सकती है । स्थानीय सत्तायें एक दूसरे के प्रत्यन्त निकट 
होती हैं भौर इस्नलिए एक के कार्यों एवं नीतियों का प्रमावर प्रावश्यक रूप 
से दूसरी पर भी पढ़ता ही है । एक परडीसी सत्ता के कार्यों से पीडित होने 
का डर उसकी प्रगति से होने वाले लाभों की तुलना में भ्रधिक प्रमाव 
डालता है। यही मानवीय स्वमाव की कमजोरियों का प्रतीक है। यह भी 
हो सकता है कि एक स्थानीय सत्ता द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों का 
प्रभाव दूभरे देश पर ही पड । ऐसी स्थिति मे केद्ध सरकार का नियस्त्रण 
अनिवाय हो जाता है। इस नियन्तण के पसार एवं क्रियान्विति मे प्रनेक 
राजनैतिक दारशनिको, विचारकों एव लेखको की रचनाप्रो ने प्रमाव डाला । 
इस दृष्टि से एडविन चाडविक (56७0 (409०८), जेरेमी बैन्थय 
जे. एस, मिल आदि द्वारा प्रकट क्ये गये विचारों का भी उल्लेखनीय प्रभाव 
रहा। स्थानीय सरकार के विकास के दौरान शिक्षा, विर्धन राहत, पुलिस, सडकें 
एवं जननवास्थ्य प्रादि के क्षेत्र मे जो प्रनेक प्रतिवेदन एवं ससदीय बहसें 
सामने भाई , वे भी पर्याप्त प्रमावशील रही। 


स्थानीय स्त्ताओो के कार्यों पर केन्द्रीय नियन्त्रण की मात्रा हर युग 
भें एक जैसी नही रही वरन्‌ वह परिस्थितियं। के भनुसार समय-समय पर 
इदलती रही है । केन्द्रीय हस्तक्षेप नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन मे मुख्य रूप 
में भ्राजकता को रोकने के लिए होता रहा है । इस हस्तक्षेप के पीछे अनेक 
बरढ्िपरर्ण तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रथम तर्क यह है कि स्थानीय 
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प्र ग्रेट द्विदेन में स्थादीय प्रधान 


मत्ताओं वा ज्ञान अबू होठा है क्योंकि इनका क्रार्य-क्लेंत्र अपेक्षाइृत्त कम 
ब्यापक्ष होता है। ऐसा निम्न कारफों से होता है-- 

प्रदमत: उतक्गा सम्बन्ध देश के एक छोटे धू-नाय से रहता है। 
इसके झविरिकत पारपदों को तीत वर्षो के लिए चुना जावा है तवा वेदल 

उ ही पारपद ऐसे होते हैं जो लि नमरपालिसा के कारों में निरन्तर रूप 
रुचि तेते हैं। दूसरी घोर केद्धीम स्तर पर कार्य बरने वाले ब्यावमादिक 

अधिकारी अपने पद पर प्राय: स्थादी रूप से कार्य करते हैं । यहा यह देस्थ 
उल्पेजनीय है वि एक स्थानीय सत्ता बा ब्राक्षार ज्यो-ज्यों बठठा जाता है 
उम्के परामर्मदात्रा एवं प्रद्मामत्रों को नियुक्ति झधिक स्थारी बनते 
चरी बाली है प्लौर इस प्रत्मार उनके सम्बन्ध में केद्रीय तियन्त्रण मी कम 
होता चता जाता है । 

दूसरे, वेन्द्रीय दियन्त्रण इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है ताकि 
स्दास्प्य, घान्ति, मुरक्षा, शिक्षा, यातायात आदि से सम्बन्धित सेवायो में एक 
उच्चतर बनाये रखा जा रूके तथा इन सेदाओ में कुप्रघासन से होने दाले 
दुष्परिधामों को हटाया जा सके । 

तीमरे, स्थानीय समाज में शव्विन्‍्मम्पन्न स्वार्थ प्रपने हितों के विस 
नी कार्य कर सकते हैं, उदाहरण ह्ण्ण के लिए स्थानोय कसाई लोग इसमें रचि 
लेंगे कि सफाई के निरीक्षण कार्य में भ्रप्टाच्य” रहे । दी प्रसार गलती करने 
दाखों द्वारा पुलिस को रिश्वत दी दाती है ।॥ समाज को इसके स्वय थे हमले 
से बचाना बडा मृछ्तिल है।यह काया स्थानीय पत्ता नहीं कर सकती 
दल्कि दिली बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप करनांहोगा। 


चौथे, वई वार प्रजातस्व्रात्मक तरीकों से चलाई जाने वानी स्थानीय 
प्रकार के द्रति गहरा अविश्वास प्रकट किया जाता है क्योंकि इससे कार्यों मे 
प्रदुदलता घतो है ठथा वे कम उपयीयी रह जाते हैं? बेन्द्रीय सत्ठा इस प्रद:र 
कार्य बरतों है कि वह स्थानीय उत्ताओों को संकट से बचा लेती है।॥ ऐसे 
बवनरों पर_ जद हक्ि किसी गलत कार्य वे प्रति आवश्यक वदेम ने उठामा 
गया हो सो बैज्द्रीथ छघरकार उसमे हल्लज्ञषर करदे स्द्था उस बाप कोबर 
सकती है। 

पाचववे, ब्यक्ति स्वयं पर कर लगाने से कक्‍्तराते हैं। यदि केन्द्रीय 
सत्ता यह चाहती है कि भरमुक सामाजिक नीति सफ़्ल हो जाए तया क्रिया 
न्वित को जाए तो वह म्थानोय मल्दाभों ज्ञो झपता योगदान करने वे लिए 
वाध्य बर सकतो है। वेसे देखा जाए तो प्रत्येक स्वानीय कार का प्रास्म्भ 
स्वेच्चाजनक स्पसे हुआ था किन्तु दाद में 












मे उसको दाष्ययारी बना 
दिया दया 8 # 
हे, प्राय: सम्यी स्थानीण सत्यए इस रहेय नहीं हम 
प्रावध्यवता के प्रनुमार कम से कम सेदाए सम्पन्न बर सके 

स्थानीय सरकार के झंत्रों का निर्मार/ बरते समय 
श्ोतों वा जरा भी ध्यात नहीं रखा द् 
- दछ्याष्रों शो घ्यात में रख बर केल्र- सरकार स्थानोय छाए पर गपिन्तण 





३ किये म्ग्स्नी 
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रखती है । केद्धीय नियन्त्रण को दो स्रीमाएं है । प्रथम का सम्बन्ध स्थानीय 
स्वतन्त्रता से है जिसके अनुसार प्रत्येक स्थानीय जनता के श्रघिकारों एवं 
स्वतन्त॒ता का सम्मान क्या जाता है। दूसरे, व्यावहारिक दृध्टि से प्रशासन में 
एकरूपता स्थापित नहीं की जा सकती। स्थादीय स्वर पर प्रनेक क्षेत्र है 
तथा इनको ओऔरोर से केन्द्रीय नियन्त्रण के प्रति किया जाने वाला विरोध मी 
अ्रत्यन्त ब्यपक है। स्थानीय एव केन्द्रीय सरकारों के बीच सम्ब्धों की यह 
समस्या बहुत पुरानी है $ 

सन्‌ १८७१ के शाही सफाई आयोग ने इन सम्बन्धी की समस्‍या के 
सम्बन्ध में श्रपती सिफारिश प्रस्तुत की है। आयोग के मतानुसार स्थानीय 
सरबार के छिद्धान्त को राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
माना गया है। केन्द्रोय निर्देशन के अधीन स्थानीय प्रशासन ब्रिटिश सरकार 
की एक मुल्य विशेषता है। सिद्धान्त यह है कि गितना कार्य हो सके वह 
सस्‍्पातीय सत्ताश्रो द्वारा किठ्रा जाना चाहिए और जार्देजनिक ब्यथ का 
नियन्त्रण सुष्य रूप से उसी के द्वारा होना चाहिए जो उसके लिए योग 
दान करता है। दूसरी शोर जिसका सम्बन्ध पूरे राष्ट्र से है उन समस्यात्रों 
पर राष्ट्रीय सरकार द्वार। विचार विया जाना चाहिये किन्तु जो समस्याएं 
केवल एक स्थानीय जिले से ही सम्बन्ध रखती हैं उनको पूरी तरह से जिले 
वो स्वेच्छा पर छोड दिया जाए। स्थानीय प्रशासन को अपनी कुछ कमियां 
हैं जिनके रहते हुए वह अपने कार्यों को सन्‍्तोषजनक रूप से उचित समय पर 
सम्पन्न नही कर पाता । स्वेच्छाचारी सरकार द्वारा प्रायः सफल योजना 
एवं एक्तपूर्णां व्यवहार प्रकट किया जाता है। ऐसी स्थिति भें सरकारी 
यत्त्र का प्रधिक पूर्णा होना स्वाभाविक है। यद्यपि उनके कार्य प्राय; कम 
प्रभावशाली होते हैं । ग्रेट ब्रिटेन मे स्थानीप प्रशासन को जो व्यवस्था की 
गई, उस १२ संयुक्त राज्य भ्रमरीका तथा फ्रान्स को सरकार का पर्याप्त प्रमाव 
पडा | ये दोनो देश इज़ूलूंण्ड की स्थानीय सरकार को व्यवस्थित करने के 
लिए उत्तरदायी हैं । 

स्थातीय सत्ता का ग्राकार जितना बड़ा होता है उसे भपने कार्यों में 
स्वायत्तता मी उतती ही भ्विक प्राप्त रहतो है। सन्‌ १८३४ के निर्घत 
कानून झधितियम में यह बताया गया था कि देन्‍्द्रीय नियन्त्रण इसलिए परम* 
आवश्यक है वंयोहि स्थादीय सत्ताए छोटे प्राकार वी हैं। छोटे भाकार बी 
सत्त.एं सुयोग्य भ्रधिकारियों की नियुक्ति करने में भ्रसमर्थ रहती हैं, इसका 
सगठत गकायेकुशल रहता है, इसका ज्ञान का क्षेत्र श्रपर्याप्त होता है तया 
साथ हो इसमें जन-उत्साह की भावना नहीं रहती। यह एक दष्य है कि 
क्रेथद्रीय सरकार छोटो इकाइयो पर कडा नियस्त्रण रखती है। ये सेवाए' ज्यों 
ही बडा सलाभो को सौंपी गई , विशेष रूप से काउन्टीज झोर काठन्दी बारोज 
को, ता केन्द्रीय नियन्त्रण कम हो गया ओर केन्द्रीय सरकार का कार्य मार 
हल्का हुप्रा भौर बह स्थानीय सत्ताभो को केवल नेतृत्व प्रदान करने का बाह्य 
करने लगी | 


प्राय: यह अनावश्यक समझा जाने लगा कि इन पर्याप्त धन सम्बन्ध 
एवं उशल कार्यकर्त्ताब्ो वाले निदायो के कार्यों में प्रतावश्यक रूप से हस्तक्षेप 


१६६ ग्रेट ब्रिटेन मे रथानीय प्रशासन 


क्या जाए । पुलिस, शिक्षा, जब सहयोग आदि कार्यो के प्रशासन मे केन्द्रीय 
सरकार स्थानीय सत्ताओ के स्ताय, सहयोग करके चलती भी । नहा कही 
वेन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण की सीमाओं को पारिमापित नही किया जाता 
है वहा वे श्रसीमित वन जाती हैं। केन्द्रीय सरकार की रुचि कभी इस बात 
में नही रहती कि रह ससद के द्वारा कानून पास कराके स्थानीय सत्ता को 
नध्ट करा दे ग्रथवा उसक सारे ग्रयिकार स्वयं अपने हाथ में ने ले । इसके 
विपरीत उसकी रुचि इस बाद में रहती है कि उसके सहयोग के लिए ऐसी 
स्थानीय सत्वा हो, जिनमे बोलने वाले लोग हो, जिसके पात्ष पर्याप्त अधिकार 
हो और जो उपयुक्त ऐतिहासिक एवं सर्वेधानिक स्विति रखती हो। 
समय-समय पर केन्द्रीय सरकार उनका सहयोग चादती है और उनसे भाज्ञा- 
पालन की आशा करती है । 
प्रारम्भ मे केन्द्रीय नियन्त्रण की प्रकृति प्रतिरोधात्मक थी। वर्तमात 
समय मे भी प्राय. इसी नौति को अपनाया जाता है। इसके अनुसार हम 
पहले सभी सम्मावित गलतियों का अनुमान लगा लेते हैं श्रौर उसके बाद एक 
रभायी एवं योग्य कर्मचारियों वाले विभाग को यह देखने का कार्य सौप देते 
हैं कि ये गलतिया न हों ।_ जिस समाज मे राज्य के कार्यों का क्षेत्र सीमित 
होता है वहा नियन्तणा के पुराने तरीकी को प्रपनाया जया तकता है किन्तु 
बत मान ग्रौद्योगिक सम्यता से पूर्ण शहरी इत को में यह नियसतण प्राय: 
प्रध्यावहारिक वन गया है। प्रशासकीय र बन्त्रण एवं न्यायिक नियन्त्रण जो 
कि प्रारम्भ मे प्रयुक्त किये जाते ये, आज नी काम मे लिए बाते है। प्रशात्षकीय 
नियन्त्रण का तरीका प्रतिरोधात्मक होता है। नियन्त्रण को यह शक्ति किय्ी 
न किसी अधिनियम से प्राप्त की जाती है। केन्द्रीय विभाग इन अपिनियमों 
के अतिरिक्त अन्य कोई भक्ति नही रखते । इतने पर मी ऐतिट्वांसिक विकास 
की स्थिति मे केंद्रीय विभायो मे नियस्तण के कुछ ऐसे भ्रधिकार भी प्राप्त 
कर लिए हैं शिनका भ्रधिनियमों से बहुत कम सम्बन्ध रहता है । 
नियल्नण मुख्य रूप से एक सम्मान का अश्न है | व्यक्तिगत जीवत 
की भाति सार्वजनिक जीवन में भी सस्थाए किसी बाहरी सत्ता का दबाव 
या तियस्पण् प्राय: उसके सम्मान ने कारण ही स्वीकार करती है हे यदि 
केस्दीय सरकार क। स्थानीय सत्त झो की दृष्टि से कोई ब्रादर न हों तो 
काबूती प्रववान भी नियन्त्रण की दृष्टि से उपयोगी नही हो सकते । स्थानीय 
सत्ताओरों के सम्बन्ध मे केद््रीय सत्ताग्रों का सम्मान मुख्य रूप से दो बातों पर 
निर्भर करता है। प्रथम यहें कि वे वियन्त्रण एवं पर्यवेक्षणं के अधिकार का 
प्रयोग कितने समय से कर रही हैं ग्रौर दुमरे, उमके द्वररा प्रव तक प्रयुक्त 
शक्तियों का परिण।म क्‍या रहा है। जब एक स्थानीय पारपद एवं श्रधित्ारी 
अपने कार्यालय में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उप बह तश्य ज्ञात तेता 
है कि लखदन में स्थित विमाग उते पर जियन्‍्नस्य की भारी शक्ति रखते हैं 
गौर दश'द्दियों से तथा यहा तक कि शताब्दियों से वे नियन्त्रण के लिए 
अपनी सत्ता, कुशलता, शाधन एवं सगठन का प्रयोग कर जहैं हैं। नियस्त्रण 
वे तरीकों का प्रमाव उस समय भौर भी बढ जाता है जउ स्थातीय मत्ता 
को बह ज्ञात हो कि नियनन्‍्त्रणकर्चा विभाय के प्राप्त ल्लाम या इष्ट प्रदा” 
बसे के साधन उपलब्ध हैं । # 3005 
न का 282 ही 
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नियत्तस्प के रूप 
[706 एण्ड जे 0०णाण ] 


केद्रीय सरकार द्वारा स्पानीप उत्वाग पर जो नियन्त्रण रखः जाता 
है उसके मुख्यतः तीन हुप हैं । बनका वर्णन वरते हुए जे० एच० दारेन 
(78 एाा2)] लिफते हैं कि एफ मम्प्रमु प्रबाततत्र राज्य को स्वानीय 
विकायी की स्वायचना के लिए कुछ सीमाए निर्वास्ति ऊगनी आहिए। 
इंजूलेप्ठ मे भी हम पाते हैं कि वहा राज्य भक्ति के तीनो अंग अर्थनि_ 
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं कार्यपानिझ ह्यात्रीए सलाग्रो की जियाओं 
पर बुद्ध नियस्‍्तभण रखते हैं ।* 


(६) संप्रदीय नियय्रण [ एकक्‍लाब्ताध्यधाक (0०) -केद्रीय नियत्रण 
फा सर्वाधिक: मौलिक रूप वह है जो कि सत्तद द्वारा लागू किया जाता है। 
प्ददद कानून बनाने वाली एके मूच तत्या है और इत् रुप मे वह स्थानीय 
सत्माओ्रो के क्षेत्र को. विनिय्शित करते के व्यापत प्रथिवार रखही है। सवा 
नौय पत्ताएं. प्रणनी प्रहृति के अनुसार व्यवध्यापिका निकाय भही होनी । दे 
मृत: कार्यपातिक्ा निकाय होती हैं जो हि उन प्शितयों का प्रयोग करती 

हो उन कतंव्यों को स्पन्न करती हैं जो ह क्ेदौय ममद हरा उतको 
जाएं । तिप्मानुगरार स्पातीय सताए उन शब्तियों है अधिक किसी 
शक्ति का उपशोग् तही कर झक्ती हों सवद द्वारा उतको गौरी गई है। 
कई बार इस तथ्य व जतता द्वारा विरोध क्रिया जाता है। पह कहा जाना 
है कि सथातीय निकाय जता द्वारा निर्वाचित होते है।वे एक प्रयर हे 
स्थानीय उमद कहे जा सकते हैं कितु उनको कोई प्रपिकार न देना एक पु. * 
प्रयुक्त तोति है। स्यातोय सत्ता, स्थानीय ससद इससे मे बहुत दूर रह जान 
है। अमृत में इगलेण्ड और देन्स की स्यादौय सताप्रों की यह एक म्य 
विशेषता मोती आतो है कि उठकर अपनी फियाझरों की प्रदृतति एवं क्षेत्र 
निर्धारित करन को कोई अधिकार नहीं होता, ने फानून नहीं बता सकती, 
उत्े दरों तरह मर प्रयोगल्थ रिक्चय मानता उपयुक्त हेगा। कभी की 
स्थानीय एत्ता को गहू निर्यय करने की स्वतन्त्रता रहूती है $ बह शक 
विशेष कार्य को मस्तक करे प्रयवा न करे । साध ही बह उग बाय के आप 
करने पे तरीके हे दारे मे घी विशय लेई है किन्तु स्वतखता की ये गरितियां 
स्वानोय पलाओं की ग्रन्ननिहित शक्िया नदी होती वरन्‌ दे उनकी 
मोँपी जाती है। इन स्वहस्वताओं का उपमाण उन सीमाओं में रठ कर 
विया जा सकता है करे वि सहद द्वारा विध 


पाटि! की जाएं । ऐसी स्थिति 
वाई बार प्र पैदा हो जाता है। «तह 


ह्दी 


के 
श्र 
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सामात्य जनता ऐसे कार्यो को न करने के लिए ह्थानीय परियद को 
उत्तरदायी ठहराती है, जिसे करने की भक्ति असल भे उसे प्रदान नही की गई 
होती है। स्यायवेत्ताग्रो द्वारा जब स्थानीय सत्ताओं को विधि की रचना 
(एाव्वपाट$ 6 5.८) कहा जाता है तो उसके पीछे यही भावता 
रहती है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिसे करने की शक्ति संसदीय 
कानून हारा उन्हे नहीं मौरी गई है! स्थानीय सलाएं ग्रपने कर्तव्यों को 
सम्पन्न करते हुए तथा शक्तियों का उपभोग करते हुए नागरिकों के पधिदारों 
में हस्तक्षेप कर सकती है | इती सम्भावना ते प्रभावित होकर राज्य स्रतपर 
स्थानीए विधयों में झरना हस्सक्षेप प्रारम्म करती है। संसद द्वारा स्थातीय 
सत्ताधथों वो कई प्रकार से शक्ति प्रदान की जा सकती है । ससदे 
सार्वजनिक सामान्य भ्रधितिबमों [0/0७॥० ठक्षद्/ 808 के द्वारा शक्तिया 
सौर समझती है।ये अ्रधिनियन वे होते हैं जिगको सम्पूर्णां समाज को 
प्रभावित करने वासी सरकारी बोति के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया जाता 
है। इस अ्रधिवियम के द्वारा सभी स्थानीय सत्ताओ को शक्ति एवं इत्तंब्य 
सोपे जा सकते है श्रथवा एक ही प्रकार की तभी स्थानीय धत्माप्रो दो ये 
सौपे जा ग्रक्ते हैं।ये शक्तियां स्वेन्छाजनक एवं आध्यकारी, दोगों ही 
प्रक्वर की हो सकती है प्रयाँत्‌ मे ऐसी भी हो सकती है जिनकी कि स्पावीप 
शा गा तो परे और ऐगी भी हो सकती है कि दे स्‍्यानीय सत्ता को करती 
ही चाहिए। 


दूसरे प्रकार दा ग्रविनियम स्वीकार्य अधिनियम (#000706 /०) 
होता है. जिष्कों स्थानीय सत्ता एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर सकतो है। 
इस प्रकार यह अधिनियग सथावीय सत्ता को खैच्छापूं शक्तियां प्रदान 
करता है जिसके अनुयार यदि वह इन ग्रंथिकारों को काम में लाता चाहे तो 
एक प्रस्ताव पास वर ले और यदि नही चाहे तो स करें । इस अधिनियम 
को स्वेष्छाचारी व्यवस्था के उदाहरण माता जा सकता है तथा इसमे यह 
भावना छिपी रहतो है कि समद स्थानीय सत्ता की स्वीकृति से उसके सप्तघ 
में व्यवस्थापन करे । इससे प्रमतिशोल स्थानीय सत्ताओ की एक ऐसा प्रवशर 
प्राप्त हुमा जिसके ढवारा वे समाज की मलाई के लिए प्रन्य सेवा प्रदान 
कर सके । इस प्रकार की शक्तियों का जब एक स्थानीय सत्ता प्रयोग 
करना धाहती थी तो उत्त रूप मे ही प्रयुक्त करना होता था जिप्तमे कि भ्रम 
सतहाए प्र रही हैं सत्‌ १६३६ मे कामन्स समा की एक समित्रि ने यह 
सिफारिश वी कि इस प्रकार के प्रधिमियमे वी व्यवस्था को बन्द कर दिया 
जाए उस समग्र से आज तक ऐसा कोई प्रधितियम पराप्त मही किया गयाह 
किन्तु इस समय से पूर्व ऐसे सभिनियमों द्वारा जो शरक्तिया प्रदुक्त की वा रही 
थीं वें बाद में भी बती रही। 

स्वानीय सत्ताप्रों को शक्ति प्रदान करने वाले तोसरे प्रकार के 
प्रधिनियम व्यक्तियत स्थादीय अधिनियम (श];9६ 7.0४ 63) होते हैं। 
परय्यपि स्पानीय धत्ताओं की सुस्य शक्तियां एवं कार्प, सरकारी ध्रधिनियर्ों मे 
समाहित ते हैं विन्‍्तु किर भी बझनेक धत्ताएं व्यक्तिगत व्यवस्थापत को 
शौत्साहुत ;द्रेकर मो भषिक शक्तिया आप्त करने में ध्फल हो गई हैं। शब 
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कमी स्थानीय सत्ता उन शक्तियों की भ्रावश्यकता महसूस करती है जो कि 
सामान्य व्यवस्थापन मे प्राप्त नही हैं तो यह ससद में एक ऐसे विधेयक को 
प्रोत्साहित करती है जो कि यद्यपि अपनी प्रचलित प्रक्रिया द्वारा ही पास 
किया जाता है किस्तु उसके ऊपर सरूद के किसी मी भवन मे पर्याप्त बहस 
नहीं की जा मकती | इसके स्थान पर यह विधेयक कामन्स सभा की एक 
समिति द्वारा विचार जाता है । स्थानीय सत्ता के काबूनी परामशंदाता एव 
विधेयक के विरोधी लोग गवाहिया देते है ॥ समिति की पूरी प्रत्रिया पूरी तरह 
से एफ कानूवी न्यायालय जैसी होती है। व्यक्तिगत विधेयक का सम्पूर्ण 
समाज के हितों से सम्बन्ध रखने वाली सामान्य नीति के एक प्रयास के रूप 
में प्रस्तुत नहीं क्या जा सकता वरन, उसे एक विशेष स्थानीय सरकारी 
क्षेत्र के ढितो की दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। अधितियम स्थानीय उद्दें- 
श्यों की पूर्ति करता है।ये ग्रधिनियम प्राय नवीन सामान्य व्यवस्थापन के 
पूर्वगामी होते हैं । 


संसद में स्थानीय सत्ता द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने के नियम सन्‌ 
१६३३ के स्थानीय सरकार अधिनियम में दिए गए थे । ये काउन्टी, बारोज 
एवं जिला परिषद पर लागू होते थे फिल्तु पेरिश परिपदों पर या लन्दन की 
प्रशासकीय काउन्दी पर लागू नही होते थे। कोई मी व्यक्तिगत विधेयक प्रोत्सा- 
हित करने से पृव स्थानीय सत्ता की परिषद श्रपने बहुमत द्वारा एक उचित 
प्रस्ताव पास करती है । इस प्रस्ताव पर गृह-निर्माण एव स्थानीय सरकार 
के मन्‍्त्री की स्व्रीकृति परमावश्यक है। प्रत्ये के मतदाता की यह ब्रधिकार है 
दि वह विधेयक्र के विरुद्ध म्त्री के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत कर सके । 
जब एक ऐसा विधेयक कामन्स समा में रख दिया जाए तो काउन्टी या देहाती 
जिले की परिषद बहुमत से श्रस्ताव पास बरके प्रपने निर्शाय पर बनी रही 
हैं। इसके बाद (उर्धेयक पर विचार किया जाता है । जहां तक बारोज तथा 
शहरी जिलो का सम्बन्ध है उतमे इस प्रकार के वियेयक को प्रोत्साहन देने 
के लिए स्थानीय सरकार के समी मादाताओं को एक भ्राम समा बुलाई 
जाएगी । इस प्रक्नार की बैठक में परिषद के मेयर या समापति द्वारा भ्रष्य- 
क्षतरा वी जाती है! यदि बेठक में ऐसा करना उचित समझा जाए तो विधेयक 
के प्रत्येक पहलू प विचार किया जाएगा झ्ौर जिसे उचित समझा जाए उसे 
फोस कर तिया. एगा । इस दैठक के ब्निर्णय भ्रन्तिम समझे जाते हैं किल्त्‌ 
यदि पास दिन हर प्रन्दर प्न्दर १/२० मतदाता या एक सी मतद्वाताप्रो 
द्वारा मददान की ग्राम की जा सकती हैं । 


यदि शह ती इस बैठक में विधेयक को प्रोत्साहित करने के विरुद्ध 
निर्णय लिया जाए तो परिषद, मतदाताओ द्वारा मतदान की मांग कर 
सकते हैं। यदि वदाता विधेयक के विर्द् मतदान करें तो विधेयक को 
वापिस से लिया. एगा। ससद ढारा स्थानीय सत्ताओ को जो शक्तिया 
दो जाती है उतक चौथा माध्यम प्रादिधिक भादेश (िणशंभं०वणं 00८३) 
हैं। प्राविधिक भा रश एक ऐसा भादेश होता है जो कि सरकारी विभाग हारा 
दिया जाता है । ।सद के अधिनियम द्वारा मम्मो को यह प्रादेश जारी 
करने की शक्ति |] त होती है । इसके द्वारा यह स्थानीय सत्ता को जुच् 
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कार्य सम्पन्त करने को शक्तिया दे सकता है। इस प्रक्रिया का धररम्म सब्‌ 
१६४८ के जन स्वाह्थ्य अधिनियम के साथ हुआ और इसके माध्यम से 
व्यक्तिगत स्थानीय सत्ताध्रों को कम खर्चे के हारा अधिक शक्तिया प्रदात की 
जा सकती हैं। जिस क्षेत्र में मस्त्री श्राविधिक आदेश द्वारा शक्तिया अदान कर 
सकता है, उसमे शक्तिमाप्राप्त करने के लिए इच्चुक स्थानीय परिषद मन्ती स्चे 
ऐसा करने की प्रार्थता कस्ती है | मन्‍्त्री अपना आव्शि जारी करने से (व यह 
देखवा है कि ऐसा करने से क्रित्ती को कोई ऐतराज तो नही है । इन ऐतराजों 
की जाच के लिए सार्वजनिक रूप से पूछताछ की जाती है ठथा उठाए जाने 
वाले विरोधों की सुनव/ःई को जाती है। जब एक झादेश जारी कर दिया 
४ ड तो उसे प्रमावशाली बनाले से पूर्वा ससद की स्वीकृति लेन मरूरी 
हीवा है । 


स्थासीय सरकार की दृष्टि से उपयुक्त तरीका अब भंधिक महत्वपूर्ण 
नही रहा है क्योकि ससदीय समिति के “वचारार्थ अरब व्यक्तिगत विधेयकों 
को उठायर जा सवा है| यह कम खर्वीला तरीबर होता है क्योकि इसमे 
स्थानीय मत्ता को संसदीय वह्लील नियुक्त नहीं करने पड़ते तथा अपने 
झ्रषितारी इसे छूदन नही भेजने पड़ते । उनको प्रधिक दिनों तक टहराता 
भी जरूरो नहीं रह्‌ जाता । जब एक बार प्राविधिक भ्रादेश जादों कर दिया 
जात्ता है तो समद द्वारा उसको स्वीकार कराने में कोई कठिनाई नहीं होती । 
आदेश के धोछे मत्रालय का पूरा समर्थन रहता है। यह ऐसी हो संसदीय 
समिति को विचाराथ्थ भेजा जाता है जो कि व्यक्तिगत विभेवक पर विद्ार 
करती हैं। कैबल महत्वपूर्ण संद्धान्तिक प्रश्तो पर ही ससद प्राविधिक प्रादेशी 
को मातने में ग्रद्यन डाल सकती है वरना वह उनको झाम रूप से स्वीकार 
कर लेती है । 


अधीनस्थ व्यवस्थापन अथवा हस्तातरित व्यवस्थापत के कारश 
मंत्रियों कौ सस॒द द्वारा स्थानोय सरवार से सम्बन्धित शर्तिया प्रधिक सौंप दी 
ज्ञाती हैं । मभ्री उस विशेष स्थानीय सत्ता के अनुसार झावश्यक्ता के माफ़िक 
ब्रादेश जारी करेगा । इस प्रकार के कानुनी भादगों (50009 0/0८5) 
को काबुन की उत प्रत्रियाओं में हो कर नहीं गुजरना बड़ता ओ कि पर्याप्त 
जटिल एद सस्वो होती हैं। हस्तातरित व्यवस्यापत के फलस्वरूप एवं भोर 
तो स्थानीय प्चाओ्रों को शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है भौर दूसरी प्रोर 
इसे द्वारा स्थानीय सेवाघो के सचालत के लिये नया तरीता भी प्रस्तावित 
किया गय्य है। यह तयोका प्रशासकोय की भपेक्षा व्यवस्यापिका की प्रति का 
है। पहने रधानीय सेवाप्रो के सम्बन्ध से की जाने दाली व्यवस्था को ससद दारा 
उप्तके अ्रधिनिय्मों में दिया जाता था किन्तु भ्रद यह कानूनी भादेशो, नियमों, 
विवियमो ज्ञादि भे दी जाती है । यह ध्यपस्पा भपेक्षाइुत्त भपषिक स्पष्ट एवं 
व्यापक है । स्थानीय सरकार की दृष्टि से यदि मापदण्डों पर विचार क्या 
जाये तो हप पायेंगे वि विस्तृत ब्यवस्थापत का तरीका एक प्रवार से प्रशार« 
शोय ही बन जाता है ! इस प्रदार कुध्ध विघारबों का मह कहना ग्लव नहीं 
हैँ कि व्यवस्थापिका का वियदण भूल रूप हे प्रशासव्रीय नियत्रष ही है जो 
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कि केन्द्र सरकार को स्थानीय सरवारों पर अधिक नियत्रण रखने के भ्वसर 
प्रदान करता है । 

न्यायिक नियंत्रण [उ0्वालंण 0०४प्ण]--प्रेट ब्रिटेन में फ्रास के 
विपरीत कानून का शासन (१७७ ०६ !३७) स्थित है जिसके अनुसार वहा 
स्थावीय सत्ता एवं उसके समी अधिऊारी प्रायः उसी न्यायालय एवं न्यायिक 
व्यवस्था के विषय होते हैं जिसके कि सामान्य सागरिक होते हैं! कानून 
की निगाह मे उनको कोई विशेष स्तर प्रदान नहीं किथा गया है। एक सामान्य 
सागरिक अ्रपती स्थानीय परिषद पर मुकदमा चला सकता है और यदि 
बह सफल हो जाये तो परिपद से अपना सारा हर्जाता वसूल करने का अधि- 
कार रखता है । स्थानीय सत्ताग्रो को कानून द्वारा बताया जाता है तथा उनका 
ऐसा कोई भी अधिकार या कर्तव्य मही हाता जो कि उनको कानून द्वारा 
नहीं दिया गया है । भपने जन्म से लेकर आज तक स्थानीय मत्तायें मूल रूप 
से कानून द्वारा ही नियत्रित की गई है। स्थानीय सत्ता को एक निगम का 
रूप दिया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका व्यक्तित्व अपना 
स्वय का होता है। यह व्यक्ति को माति ही कानून की दृष्टि से एक जैसे 
अधिकार एवं शक्तिया रखती है । 


स्थानीय सत्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से यदि किसी को असतोष 
मा शिकायत है तो उसके लिए न्‍्यायात्य का द्वार सदेव ही छुला रहता है । 
उदाहरण के लिए हम एक ऐसे भवन को ले सकते हैं जिसकी रचना स्थानीय 
सत्ता द्वारा कराई गई है । यह भवन माना कि अत्यन्त कमजोर है तथा ऐसा 
होते के कारण यह किसी नागरिक या सागरिकों को नुकसान पहुँचा देता है 
तो वे प्रभावित व्यक्त स्थानीय भत्ता के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही करने के 
लिए अधीक़त हैं। इसी प्रकार यदि स्थानीय सत्ता द्वारा बनाई गई दोप- 
पूएा सडक से करिसो वाहन को कोई क्षति पहु चती है तो उसका स्वामी भी 
दी प्रकार वा अधिक्वार रखता है । नगरपालिका द्वारा चलाई जाने वाली 
बसो के चालद यदि अपती गति को अधिक रखें तो उनके विरुद्ध चालान 
किया जा सकता है । शहर की परिषद को उस चालक के व्यवहार के 
हिये उत्तरदायी बनना होगा । यह सब तथ्यपूर्णा स्थिति एक प्रकार से इस 
तथ्य की दोतक है कि स्थानीय सत्ताएं कानूत के झ्ाघीौन रहती हैं किन्‍्तु 
इससे यह स्पष्ट नही होता कि उन पर न्यायिक नियन्त्रण रहता है। यहूं सब 
कानूत के झनुसार व्यवहार करना था किन्तु न्‍्यायिक्र नियन्ध्रण का 
क्षेत्र वानून के झनुसार व्यवहार करने मे भी कुछ अधिक है । 
स्थानीय सत्ताओ को झनेक अधिकार एवं कठंब्य सौंपे जाते हैं तथा 
ऐसी ब्यवस्था को जातो है कि वे उन कार्यों को सम्पन्न करे जो कि उनको 
करन चाहिए नया उने कार्यो को न करे जो कि उनको ने करने चाहिए । 
ये सत्वाएं सार्वजनिक निराय होतो हैं भतः उनको क्‍या कार्य करता चाहिए, 
यह बात कानून के स्यायालर्यों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार के 
+ नियन्त्रण का एक भाग बहुत कुछ ऐसा ही होता है जो कि व्यक्तिगत उद्यमो 
पर जप किया जाता है । जिस ब्रक्तार व्यापारिक नियम कोई भो गैर-कानूनी 
का- “ही कर सकती उसो प्रकार स्थ'तीय सत्ता भी ऐसा बोई कार्य नहीं 


र्ण्र्‌ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


कर सकती ।/यह एक प्रकार से निषेधात्मके पहलू है ॥ काबून के झनुसार 
प्रशासन के पीछे जो विचार निहित है वह विधेयात्मक (?०भंपर८) एवं 
निपेधात्मक दोनो ही है। कानून द्वारा कुछ कार्यों को सम्प्त करने की 
माग सी की जा सकती है तथा यह मी व्यवस्था की जा सकती है कि एक 
स्तर को बनाएं रखा जाए। ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सत्ताओ की त्रियाग्रो 
को न्यायालयों द्वारा जिस प्रकार पुनरीक्षित कया जाता है, वह तरीका 
भ्रनेक कानूनी सिद्वान्तो पर प्रघारित है । इन सिद्वान्तो, नियमों एवं व्यवहारों 
को कमी मी नियमबद्ध नही क्यिा। गया हैं। इसमे से कुछ तरीके तो पूरी 
तरह से बृद्धिपूर्ण है किन्तु अधिकाश ऐसे भी हैं जिनकी सीमाओं को भ्रच्छी 
प्रकार से पारिमापित नहीं किया जाता । नियन्त्रण की झनेक प्रक्रियाए हैं 
जो कि भिन्न-मिन्त परिस्थितियों में उपयुक्त समभी जाती है ये प्रक्रिय थें वैसे तो 
इतनी तकनीकी एवं उलभी हुई प्रकृति वी है कि इतकों केवल वकीलों का 
ही विपय कहा जाए तो झतिशयोक्ति नही होगी विन्तु फिर भी कुछ प्रक्रियामो 
वा यहा उल्लेख किया जा सकता है। 


प्रथम प्रक्रिया उस परम्परावादी विचारघारा पर आधारित है जिसके 
प्रनुसार यह सोचा जाता था कि समाज इस बात पर निर्भर है कि उसका 
प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्यो का पालन करे। यदि सभी नागरिक शान्ति 
को भग होने से रोके , भ्रपराधियों को प३डने में तथा गलती करने वालों को 
रोकने भे सहायता करें तो इसका कोई भ्रथ नही कि कानून झौर व्यवस्था 
की स्थापना न हो सके ) कातूत के झ्नुसार इन कर्तव्यों का निर्वाह करने में 
क्स्ली प्रकार की प्रसफलता को एक अपराध भाना गया था जिसके लिए 
प्रपराघी ध्यवित के विरुद्ध कानूनी का्यं वाही की जा सकती थी । इस प्रवार 
एक व्यक्ति को, जिसने डाकू को पकड़ने भे सहायता नही की, उसी प्रकार 
अपराधी भाना जाता था जिस प्रकार डाकू को। यद्यपि उसको दिया 
गया दण्ड केवल कृछ जुर्माना ही हो प्रक्ता था जब कि डाकू वो फासी 
तक की सजा भ्राज से लगभग दो शतास्दी पूर्व इगलैड के लोग इस ब्य- 
वस्पा को पूणंत: स्वाभाविक मानते थे। उनका कहना था कि प्रत्येव व्यक्ति 
को उसके कर्च्षव्य का पालन करना चाहिए और यदि वह नही कर पाता है 
तो एक प्रकार से भपराघधी है और उसके विरुद्ध न्यायिक्र वाय॑वाही किया 
जाता पूर्णंाः तकंस गत है । इस प्रतार का व्यवस्था द्वारः ही एक थ्यक्ति 
को उसके दायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। यदि पूरा 
समाज ही भ्रपने दायित्वों को पूरा नकर पाये तो उसको भी भमियुक्त 
बताया जा सकता है। यदि पेरिम के निवसी एक सडक बी मरम्मत 
न कर पार्ये तो उनके विरुद्ध भ्रमियोग लगा दिया जाना घाहिए। 


इस प्रकार के झमियोग वी व्यवस्था में एड बडी कठिताई यह 
उपस्थित हो जाती है कि सलती की परिमाया विस ग्रकार वी ऊधये तथा 
कंसे निश्चित व्यक्तियों को गलती करने वे लिए दोषी ठहराया जाये । व्तं- 
मान परिस्थितियों मे यह प्रत्ामयिव वत चुप है। आज हस यह सही कह 
प्कते कि सामाजिक श्रम वे झाधार पर सद्कों की रचद कर सी जाये 
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कन्तु फिर भी इस व्यवस्था को पूरी तरह से महत्वहीन नही बहा जा 

सकता । सन्‌ १६५६ मे अनेक लोगो को यह जान कर ओआश्डर्य हुम्ना कि 
पेरिस के निवासियों पर सडक की मरम्मत न करने का अभियोग लगा दिया 
गया । प्रश्न यह था कि रास्ता व्यक्तिगत था श्रथवा सरकारी व्यय पर इसकी 
मरम्मत की जानी थी । पुराने समय के कानून ने स्थातीय सत्ताझ्रो पर जो 
अनेक दायित्व लाद रखे थे आज वे प्रायः सभी समाप्त प्राय: हो गये हैं श्रथवा 
महत्वहीन बन गये है । स्थानीय सत्ताये आज यदि श्रपने दायित्वों को पूरा 
न करें तो उनके विरद्ध भ्रन्‍्य कार्य वाही की जा सकती है जो अभियोग 
की प्रपेक्षा अधिक सुविधाजनक है । 


दूसरे, स्थानीय सरकार के उप-कानूनों [89-395] का उत्लघव 
करने पर नागरिको के विछद्ध कार्य वही की जाती है । जब कभी ऐसे अवसर 
उपस्थित होते हैं तो न्यायालय को स्थानीय सत्ता के उप-कानूनों पर विचार 
करने एवं उनकी व्याझुया करने का मी अवसर प्राप्त हो जाता है। स्यायिक 
कार्यो बाही मजिस्ट्रेट के स्यायालय मे प्रारम्म होती है तथा सत्तापूर्णां निर्णय 
के लिए कानून को उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। केन्ट [६००४] की 
काउन्टी परिषद ने यह उप-कानून बना रखा है कि यदि कास्टेबुल मना कर 
दे तो किसी मी व्यक्ति को निवास-गहो से १५ गज के भीतर की सडक 
पर या झिसी सावंजनिक स्थान में सगीत था भ्ावाजपूर्णां साधन पर जोर की 
भ्रावाज करना या गाना नहीं चाहिए। यदि उस घर मे रहने वाला व्यक्ति" 
गत रूप से या अपने सेवक द्वारा मना करे तो मी ऐसा नहीं करना चाहिए । 
एक व्यक्ति को इस कानून का उलघत करने पर पकड लिया गया क्योकि वह 
उप-कानून द्वारा मना किये गये तरीके के विपरीत गा रहा था। इसके विरुद्ध 
यह कहा गया कि स्वय उप कानून ही अनुचित [0।॥8-97765] है क्योकि यह 
प्रबुद्धिपूर्ण है प्रतः अनुचित है । इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय से पूछा 
गया कि इस प्रकार के मामलो मे उप-कादून के सम्बन्ध में क्या सिद्धान्त 
प्रपताये जाने चाहिए । 


स्थायालय ने बताया कि जहाँ तक हो सके स्थानीय सत्ता के उप- 
फानूनों बा समर्थन किया जाना चाहिए । उनको केवल तमी अवुद्धिपूर्ण माना 
जा सत्रता है जब कि उनके पालन मे पक्षपात क्या जा रहा हो या असमा- 
नता वरती जा रही हो; यदि वे स्पष्टत भन्यायपूर्ण हो तथा नागरिकों के 
जीवन मे भनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हो । दूधरे शब्दों मे एक काबून को 
केवल इसलिए भस्दीकार नहीं किया जा सकता कि म्यायाधीश उसे प्ामान्य 
रूप से भवुद्धिपूर्ण मानते हैं विन्तु ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब 
कानून सिद्धान्त रूप मे ही सराव हो॥ कई बार कानून री व्याख्या करने 
का प्रश्न भा उपस्थित हो जाता है । ऐसी परिस्थितियां भ्रातों हैं जब न्या-- 
घालय को स्थानीय निकाय द्वारा बनाये गये उप-कादू्नों की व्याख्या करनी 
होती है । उदाहरण के लिए ग्वेमोर्गंन [60०] काउन्टी-परिषद के 
एक स्थानीय अधिनियम मे यह प्रावधान है कि काउन्टो की किसी गली में 
कोई भी व्यक्तित व्यापार या वाणिज्य या उसके किसी भाग के प्रचार के लिए 


र्श्ड प्रेड ब्रिटेन में स्थानीय अशासन 


लाउडस्पीकर का प्रयोग नही करेगा । लाउड्स्पीफर से अर्थ एस्पलीफायर या 
ऐसे ही प्रसाधन से है । 


ग्राडी पर एक आइसक्रीम बेचने वाली कम्पनी से यह प्रचार किया कि 
उपस्थिति वी सूचना घन्टी बजा कर दी जायेगी । जब ऐसी एक गाडी श्राई 
तथा उम्नने धन्टियों को आवाज की तो कम्पनी को कानुन का उलंधन करने के 
जुर्म मे पकड लिया गया ! मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे कार्यावाही करने के बाद 
भाममे को उच्च न्यायालय मे ले जाया गया । इसमे मुख्य बात यह थी कि 
लाउडस्पीकर से क्या अर्थ लगाया; जाये 4 न्यायालय ने बत्तापा कि एक बढ 
क्षेत्र मे आवाज करते वाले यन्त्र को इस व्याख्या मे लिया जा सकता है ग्रतः 
उसने कार्य वाही को रोक दिया । 


सीसरे, न्यायिक रूप मे स्थानीय सत्ता के कार्यों पर जो निपन्‍्तण 
रहता है उसका एक प्रन्य रूप यह है कि जिस व्यक्ति को स्थानीय सत्ता के 
कार्य गलत रूप मे करने से थ्रा न करने से जो हानि हुई है वह इसके विरुद्ध न्याथा- 
लय मे कार्यवाही वर सकता है । अभियुक्त सत्ता यह दाद। १२ सकती है कि वह 
दिसी व्यक्ति के नुकसान के लिए उच्तरदायों नहीं है क्योकि वह कानूद की 
सीमा में रहकर हो कार्य करती है। यदि कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने 
पर किसी ध्यक्ति को कोई नुकसान या कठिनाई ह॥/शो है मो उसके लिए बह 
जिम्मेदार क्यों ठहराई जायेगी । ऐसे प्रश्नों पे 4िपय में एक सामले पर विभार 
करते हर ताड्ड समा ने यह बताया कि इस प्रकार वा तके पनुपयृक्‍त है। एक 
सरकारी विकास के सेवक भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के ध्िए ठीक 
टी रा उत्तरदायी हैं जिस प्रकार कि एक व्यवितरगत़ व्यापारिक कम्पनी 


चौथे, स्थानीय सत्ता के किसी कार्य या अ्रस्तावित कार्यो वी वैंधातिकता 

को जाचते के लिए उच्च न्यायालय से घोपणा करने के लिए कहा णां सकता 
है। यद्यपि ये दो भ्रतग-मलग साधन हैं किन्तु दोनो का प्रयोग एक साथ भी 
किया जा सदता है प्रत. दोनो पर एक साथ विचार किया जाता उपयुक्त 
रहेगा ! श्रादेश प्रायः उस समय जारी किए जाते है जबकि यह देखा जाये कि 
“झथानीय सत्ठा श्म्पत्ति के भपिवारो मे हस्तक्षेप बर रही है । जब इस प्रवार 
के भ्रधिकारो मे हस्तक्षेप जिया जाता हैँ तो की गई हानि के भुगतान को प्रायः 
> अ्रपर्याप्त समभा जाता हूँ । भ्रादेश जारी करबे न्यायालय, दोपी को ऐस्ा करने 
से रोक सकती हैं जो कि उप्ते नही करना चाहिए अधवा उसे कुछ >घायी 
कदम उठाने वे लिए कह सकतो है । यदि स्थानीय सत्ता मे किसी ब्यतित के 
अधिकारों का उलघन करते हुए एक मवन का निर्माण ज्यि हैं तो न्‍य एतय 
अपने प्रादेश द्वारा उसे नष्ट बरले के लिए कह छतता हूँ। न्यायालय डरा 
7 दिए जाने दाल निर्देश सुस्थापित सिद्धान्तो णा राशररत रहते डै। बची 
“विषय पर आदेश जारी क्या णायेगा यो नही, यह «7 5 प्रत्यन्त रपट हो 
* जुकी है | यह भ्रादेश स्वेच्चा पर भाधारित होता है | तक यह देखा जाये कि 
“ हानि का भुगतान ही प्रय॑ष्ति रहेगा तो बह आदेश जारी रही क्ये जाते ” यदि 
व्यक्तिगत श्रपिवारों में हस्तक्षेप करने के वारण गिरते स्थानीय + ! के 
7विएद्ध बे।पवाही को जाये तो स्थायलप इस बात पर ईए र करेगा ह ४ देश 








स्थानीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार : पर्यवेक्षण एव' नियस्त्रण र्ण्प 


जारी क्रिया जाये अथवा नही ।_ इस प्रकार के आदेश स्थानीय सेत्ता को अनु- 
चित कार्य (063-५४6$) करने से रोकने के लिए या किसी सार्वेजनिक अधि- 
कार की रक्षा के लिए जारी किया जा सकता हूँ | इस सम्बन्ध मे नियम यह 
है कि कोई व्यवित केवल तमी कार्यवाही कर सकता है जबकि उसके व्यक्ति- 
शत अधिकारों के साथ-साय किसी सार्वजनिक अधिकार का भी उचघन हुआ 
हो। उदाहरण के लिए यदि स्थानीय सत्ता के क्िस्ती कार्य द्वारा रात्ते में 
चलने के सार्वजनिक अधिकार का विरोध किया जाता हैं तथा इराके साथ ही 
इस कार्य से किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का अधिकार मी प्रमावित होता हैं तो 
ऐसी स्थिति में अटोर्नी जनरल कार्यवाही कर सकता हैं । 


न्यायालय द्वारा घोषणा करने की कार्यवाही इससे कुछ भिन्न होती 
हैं । न्यायालय को साघारणत. यह घोषित करने के लिए झामन्त्रित किया जाता 
हूँ कि स्थानीय परिषद द्वारा किया गया अथवा किया जाने बाला कोई कार्य 
कानूनी हैं अथवा नहीं । न्यायालय का यह कार्य प्रादेश जारी करने 
की भ्रपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं । जब किसी सरकारी सत्ता के सम्बन्ध में यह 
कह दिया जाता है कि उसका कोई काय॑ ग्रजेघानिक हैँ तो भावश्यक रूप से 
उस सत्ता को झपने क्यों झए रुख बदलन( होगा वणेकि पहू झाणा की शपी 
है कि उनको कानून का फलन करना चाहिए । ऐसी स्थिति हीने पर कोई भी 
व्यक्तिगत नागरिक सरकारी सत्ता के विएद्ध भ्रटार्नी जनरल से कार्यवाही करने 
के लिए नही कह सकता । घोषणा प्रसारित करन का सबसे बड़ा लाम यह 
है कि न्‍्यायातय 27रा ये एक वड क्षेत्र पर की जा सकती हैं | उच्च न्याया- 
लय मे भ्राज्ञा प्रसारित करने एवं घोषणा जारी करने के लिए प्रार्थना की णा 
सकती है । 


पाचवे, ४ यात्य द्वारा किए जान वाले उपचारों (८४८०॥९४) के 
एक समूह भे विशे” अधिकार के लेप जारी करने का अधिकार मी झाता है । 
इसवो प्रग्मेजी क मून का एक ग्रत्यन्त कठिन माग माना जाता है क्योकि ये 
उपचार धीरे-धीर अपनी प्रति श्री बदतते रहे हैं। प्रारम्भ में राजा की 
बच के स्यायालय 7 एए मुख्य वर्लब्य यड था कि उन ब्रिपयों पर ध्यान 
बे श्द्रित रखे जिनम कि राजा विशेष रुचि लेता है। इन विशेष अभ्रघिकारपूर्ण 
लेखो में सर्वाधि। प्रप्तिद्ध हेवियस कार्पस (90८2$ 00॥705) है जिसके 
अनुसार जो व्याि दूसरे व्यक्ति को गैर-कानूनोी रूप से बद्दी बना रहा है, उसे 
यह अज्ञा दी ज - हूँ कि वह उस व्यक्ति को राजा के बच के सम्मुल प्रस्तुत करे 
ताडहि विषय का रटोक्षा की जा सके और याद न्यायालय यहे देसे कि गैर- 
कातनो हप से 4 बनाया गया है तो उस व्यक्ति वो दछोड दिया जाए। मल 
ऋूप + इस लेख. जारी करने का उद्देश्य यह था कि राजा की बच भ्रसल 
में 5 » को अर आमने साना चाहती है क्योकि उसक्ते द्वारा राजा क हितों 
को प्रभादित व गा रटा हैं। इसी कारण इन उपचारो को विशेष भ्रधिकार 
कहां जा राकत, # योडि इनका सम्बन्ध राजा वी विशेष शवितयों एवं भ्रपि- 
कारों मे था समय के साथ-साय यह शाही यन्त्र जनता के लिए उप- 
सब हे या रु मी अ्रार्थनासत्र का रूप प्रव भी क्राउनके नाम 
पर + खा 


२०६ ग्रेट ब्रिटेन में स्पानोय प्रशासन 


मत्‌ १६३८ के बाद स्थिति पर्याप्त बदल छुवी हैं भौर अब न्यायालय 
प्रपने आदेश हारा बह कार्य कर सकता हैं जो कि पहले वह केवल सेख जारी 
करके हो कर मकता या । यह कहा जाता हूँ कि हेवियस कार्पस की प्रक्रिया 
को स्थानीय सत्ताओं के विरुद्ध सो किया जा सकता हैं, यद्यपि उतके पास कोई 
जेल नहीं होती । उनके पास सरक्षण के लिए बालक होते हैं तथा संस्थाओं 
वाले अनेक वृद्ध व्यक्त होते हैं ॥ स्थानीय सरकार की दृष्टि से तीत प्रकार के 
लेख अधिक महत्वपूर्ण हैं । इनगे प्रथम लेख परभादेश [?िश९्पत४७०४५5) है! 
इसका अर्थ होता हैं 'हम भ्राज्ा देंते हैं ।' प्रारम्म मे इसका प्रयोग एक झपीनस्थ 
न्यायालय को किसी मामले पर विचार करने के लिए दाध्य करने के तरीके 
के रूप मे किया जाता था। स्थानीय हपर पर न्यायिक एवं प्रशासत्रीय कार्यों 
के बीच क्ाई अन्तर न होने के कारण इस लेख का प्रयोग सरकारी सत्ता को 
उसके क्रिसी कर्तव्य को सम्पत्ष कराने के लिए किया जा सकता है | इस लेख 
का भ्रधिरार क्षेत्र इतता व्यापक नहीं है जितता कि लगता है। सदि विसी 
कतंब्य के पालन मे सम्बन्धित सत्ता को स्वेच्छा का अधिकार प्राप्त है सो उसके 
बारे थे उस समय तक यह लेस जारी नहीं तिया जायेगा लब॑ तक स्वेच्छा वी 
बुराई इम अधिकार के प्रयोग का ही उलघन न कर दे । यदि किसी क्षेत्र में 
कर्तव्य न ही कर केवल शक्ति है तो वहा परमादेश का लेख जारी नहीं किया 
जा सबता | जद इस लेख को जारी करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो यह 
जरूरी है कि प्रभावित बर्तव्य सावंजनिक हिठ में हो और प्रार्थी के व्यक्तिगत 
हित में भी। इन ध्रमी सीमाप्रो के होने के कारण परमादेश का प्रयोग स्थातीय 
सल्ताओ्रों की तियाओ्रों को नियन्त्रित करने के लिए बहुत कम दिया गया। 


एक अस्य लेख जिसके द्वारा स्थानीय सस्थाधो के प्रशामकीय कार्यो 
की पुनरीक्षा वी जा झक्ती है वह प्रतिरोध या उत्रपण. (7०:00७०० ण 
(0४00७॥) लेख है । प्रतिरोध वा रेख एक प्रधीनस्थ म्यायालय क्रो ऐमा 
कार्य करने से रोकने के लिए क्या जाता था जो कि उसके प्रधिकार क्षेत्र 
से बाहुर है। उत्पयेपय लेख (८८8० ०त ५/मो) इसके लिए जार क्या 
जाता है ताकि प्रधीनत्य न्यायालय की कार्यवाही को राजा वी बेंढ मे मगामा 
जा सके तथा उसको छातवीन को जा सके | छामवीन करते समय यह देखा 
जाता था कि बया अधघीतस्थ न्यायालय अपने एथिकार क्षेत्र में रहकर वादे 
कर रहा था और क्या वह उन छिद्धान्तो के भनुसार कार्य कर रहा था 
कि एक न्यायिक प्रक्रिया में अपनाये जाने चाहिए । इन दोनो प्रकार के सेखों 
मे समय वा प्रन्तर है | प्रतिरोध लेव को उस समय जारी किया जाता है 
जब कि अपधीतस्य न्यायालय ने अपती कार्यवाही आरम्म नहीं की है. भयवा 
उसमे कार्यवाही चल रही है किन्तु उत्परेपण लेख उस समय जारी किया 
जाता है जद कि भ्रघीतस्ष न्यायालय निछंव से झुका होठा है ॥ पर 
स्वर पर न्याय के न्यायाधीशों के न्यायिक एवं प्रशांसकीय कार्यों में कोई 
झन्तर नही क्यिर गया या इसलिए वहां मो इन लेखों दो जारी करते की 
- परण्परा भपनाई गई । सिद्धाग्त के भनुमार इन उपचारों को प्रायः वही 
झपनाया जाता है जहा हि किया को न्यायिक या अर्घन्यायिक कहा जा सके | 
जब एक स्थानीय सत्ता रेट (5०) की एक विश्दित मात्रा ठय आर देंठी है 
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तो यह एक ऐसा निर्णय है जो कि जनता के अधिकार को प्रमावित करता 
है, क्योकि उसे स्तर पर रेट देता जरूरी हो जाता है! 


जब स्थानीय सत्ता द्वारा रेट की मात्रा निश्चित की जाती है तो वह 
तेसा करते समय कामूनन व्यवहार करती है भ्र्थात्‌ वह बैठक बुलाने, मतदान 
करने एवं ऐसे ही अन्य कार्य करने से नियमों के झनुमार चलती है। साथ 
ही वह इस सामान्य सिद्धान्त का मी ध्यान रखती है कि घाटे का या भ्रतिशय 
का बजट न बनाया जाए । इस प्रकार स्पष्ट है कि रेट निर्धारण के कार्य को 
न्यायिक या प्रर्धन्यायिक नही कहा जा सकता और इसलिए उसके सम्बन्ध में 
कोई लेख जारी नही कर सकत किन्तु कई बार स्थानीय सत्ताप्रो द्वारा 
न्यायिक प्रकृति के कार्य भी सम्पन्न कर दिये जाते है श्लौर ऐसी स्थिति मे 
न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं । उदाहरण के लिए एक बार लन्दन काउन्टी 
परिषद ने, जो कि सिनेमाश्रो के लिए लाईसेम्स देने की सत्ता रखती थी, 
रविवार को सिनेमा खोलने वा लाईसेन्स दे दिया । न्यायालय का दृष्टिकोण 
था कि जब स्थानीय सत्ता लाईसेन्स से सम्बन्धित किसी प्रार्थनापन्ष पर विचार 
करती है तो वह न्यायिक रूप में कार्य बरती है। ऐसी स्थिति में जब 
न्यायालय के सम्मुख उत्प्रे पण के लिए प्रार्थथा पतर दिया गया तो न्यायालय 
ने इम बात की जाच की कि स्थानीय सत्ता को रविवार को सिनेमा खोलने 
का लाईसेन्स देने का अधिकार था भ्रषवा नहीं। विच;र करने के बाद इसने 
यह नि य लिया कि ऐसी कोई शक्ति उसे प्राप्व नहीं है श्रौर इसलिए 
परिषद का निर्णाय रह कर दिया गया क्योकि वह उसके प्रथिकार क्षेत्र म 
नही ग्राता था । 


यदि न्यायालय स्थानीय सत्ता द्वारा लिए गए किसी विशेष निर्णय 
को न्यायिक या अर्धन्यायिक माने तो वह उस प्रक्रिया की जाच करेगा जिनके 
द्वारा निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय स्थानीय सत्ता 
के निर्णय को ने बेवल इस श्राधार पर रहू कर सकता है कि वह उसके 
अधिकार क्षेत्र मे नही था वरन्‌ इसके लिए वह प्रक्रिया सम्बन्धी सियस्तश 
मी लागू कर सकता है । जब कोई स्थानीय सरुत्ता इस प्रकार के निण य ले 
तो उसे एक पचालय (पश0०॥३७) की भांति स्थाय/विकरणं के मौलिक 
सिद्धास्तों को मानना होगा जो कि सामान्यत- प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त 
बहे जा सबते हैं । ये मुख्य रूप से दो हैं। प्रथम, एक व्यक्ति को स्वय के 
मामले में न्यायाधीश नहीं बनाया जाना चाहिए । जब कमी ऐसा प्रतीत हो 
वि एक न्‍्यायिव निवाय या उसका कोई सदस्य किसी भी पक्ष के बारे में 
पक्षपात कर सकता है तो उस निकाय या उस ब्यक्ति को मामले की सुनवाई 
नही करनी चाहिए। न्‍्यायधिकरएण करने वाले लोगो को यह ज्ञात होना 
आारिए वि वित्तीय स्वार्थ, सम्बन्ध, निकायों वी सदस्यता एवं प्नन्य बहुत सी 
दातें पक्षपात वो परिधि में पाती हैं। परक्षपात का प्र्थ केवल यह नहीं 
होता क्रि किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ से प्रमावित होकर कार्य क्रिया है। 
किन्तु इसका वास्तविक अभय यह है कि एक व्यक्ति को उस समय न्यायाधि- 
करण भे गाय नही लेना चाहिए जद कि वह यह सोचता हो कि उस स्वार्च 
के र्ारण वह पश्मपातपूर्ण हो सकता है।॥ न्याय का एक प्न्‍्य श्राहतिक 


रण ्रेंट ब्रिटेन में स्वानीय प्रशायन 


नियम यह है कि कमी व्यक्ति को दिना उसको सुनवाई किए दोषी नहीं 
व्हृराना चाहिए। इसका भर्ष मह हुप्ा कि प्रमापषित व्यक्ति को प्तिसात्रों 
की पूरी जानकारी दे दी जाएं तथा उते अपना पक्ष प्रलुत करने का पूस 
ग्रवमर दिउ जाएं । लिपित प्रतिनिधित्द के ऊपर भी ति््णय लिया बा 
सकता है । पह जरूरी नही हैं कि पक्षो की मौखिक सुनवाई ही की जाएं 
किन्तु इतना अवश्य है कि जो भी तरीका अपनाया जाए, उमभ्रे दोर्ोंहों 
पक्षों के स्ताव समानता बर्ती जाए। 

ये सभी श्ाचीन प्रक्रियाए हैं जिनके दर त्यविक्र पुतरीक्षा वी जा 
सत्ती है किन्तु कोई भी व्यक्ति उतक सम्बन्ध में निश्चित तहीं है तया इतरी 
सोमाग्रों के बारे में स्पष्ट नहीं है। सच तो यह है कि जब कमी स्यायापरोश 
यह बाहे कि वे शिसी प्रशामशीय निराय हो ज़िरत्पों मे हस्तक्षेत्र गे तो 
ये पह सकते हैं हि प्रक्रिया दिसी ते किसी प्रकार से न्‍्याविक्त थी । ऐसा होने 
पर वे प्रतिरोध या उत्पे पर वा लेख जारी कर सकते हैं रिन्‍्तु न्यायारीण 
विख्ी प्रकार का हस्तशेप न करता चाहे तो वे यह कह सकते है कि निर्भय 
गुद्ध रूप मे प्रशासकीय है और इन उपचारों कौ सीमा मे नहीं प्राता। 
प्रमल में स्यायिक सियन्पा के विपयो में स्यायालयों को पहल करने का 
अधिकार नही है और वे डेवल तभी कार्यवाही रुखे हैं जब कि स्थानीय 
सता के हाथो दुलित कोई व्यक्त क्नूदी काय॑वाही करने का शयक्त करता 
है । स्थानीय सताओ हे वर्ण्यों को स्वार्थ रखने दाले दलों द्वारा निरोक्षित 
क्या जाता है और ऐसी स्थिति में सत्ताद्यों को कोई भो नई नौति अपनाये 
समय अचवा किस्ी नई ब्रिया में उसनते समय वहुत सजग रहता प्रझ्ता हैं। 
कुध मानतों में कादुती एशियाए सामान्य देवता वी झोर से प्रदार्तों जतरत 
द्वारा वी जा सकती है। 

छडे, बई दिपयो पे व्यवस्थापन द्वारा स्थानीय सत्ता के निर्णय के 
विरुद्ध न्यायालय में श्रपीस करने की व्यदस्था की जाती है| प्रपो करने का 
यह काई सामान्य प्रधिशार नहीं है । यह केवल दुछ विषयों में प्राण एक 
विशेष झविकार है| जहा वही व्यवस्थापन द्वारा भ्रपील के ये प्धिरार 
प्रदात किए जाते हैं दहा उद्देश्य यह होता है कि न्यायालय पनेक ऐसे 
विधयों पर विच्यार बरे ज्ित पर कि स्थानीय सस्‍्था पहले ही कर चुती ४ । 
स्यायालय इन विपयो दो दुबारा सुददाई करता है पर योग्यता के घ्राघार 
पर अपना निर्ण व दठा है। +ई एक र्ानूनों ने स्वानोय काउन्टी स्थोयालय 
की प्रपीव दा अधिवार दिया हैं। उदहरुण के लिए जब स्थानीय सत्ता 

डिसी भस्वास्म्पक्ारक घर सो मरम्मत के लिए मा इसकी प्रमाप्त करने 
के लिए या इसे बन्द करने के लिए प्रात्ा प्रसाण्ति करे तो सम्पत्ति के 
स्वामी को यह भधिकार है कि वह काउस्टी न्यायालय में अपीच कर लबे। 
ऐसी स्थिति में पूरे मश्न पर पूर्ण हूप से विचार किया जाएगा भौर परिणाम- 
स्वष्प न्यायाधीश का दृष्टिकोण स्थानीय रत्ता के दृष्टिकोरा से प्रपितद 
मट्लपूर्णा मादा जाएगा । यह प्रक्षिया वेवल एक घर ह सम्बन्ध में प्रपताई 
जा सकती है हिन्तु विषयों दा सम्बन्ध सराब घरो के क्षेत्र से हो तो उसकी 
योजना स्वीडृति के लिए मन्‍्ती के पदछ जाती है धोर उत्तके विषय स्यायावरों 
पीस नहीं की जा सबती | 
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न्यायिक नियन्त्रण का प्रभाव 
[पब ह6ब्ल ग॑ उच्मलंडा 2०7४ण ] 


स्थानीय सत्ताओ के विभिन्न कार्यों की स्यायिक तियस्त्रण की जो 
व्यवस्था की जाती है उसका एक व्यापक प्रमाव होता है । कानूनी प्रक्रिया 
के जित विभिन्न रूपों की व्यवस्था की गई है उनके परिणामस्वरूप किसी कार्य 
की प्रस्तावित कार्यो दी वैधानिकता को न्‍्यायाबय में जाचा जा सकता है । 
बाहूनी प्रक्रिया के विशेष रूप का चयन एक तकनीकी प्रश्न हाता है जिस 
पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों के कानूती परामर्श की सर्देव झ्रावश्यकता 
रहती है । एक विशेध प्रशा के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा 
सकता कि परमादेश या भ्रादेश या घोषणा करने के उपचारो में से किस को 
प्रपवाया जाए । मुख्य बात यह है कि किसी न किसी प्रकार से वैधानिकता 
के प्रश्द को उठाया जा सकता है, किन्तु यह जानता अत्यन्त कठिन है कि 
बंघानिकता के नाम पर न्यायालय क्विना निम्त्रण रख सकते हैं। न्यायिक 
तियन्त्रण की प्रक्रिया में शब्दो की व्यास्या का प्रश्न श्रत्यन्त महत्वपूर्ण होता 
है। इसके सम्बन्ध मे प्रगल-अलग प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। उन 
मंत्तों में से सही कौनसा है, इसका निशय करना एक महत्वपूर्ण समस्या 
होती है । यह समस्या प्रपरिहाय है। नियमो को अ्रभिव्यक्त करने के लिए 
शब्द काम में लाए जाते हैं भौर शब्दों को चाहे कितनी ही सावघानी से 
अपनाया जाए व वे उन परिस्थितियों पर लागू नहीं हो पाते जिनकी 
कल्पना कानून समय नही की जाती थी। 
हा शब्दों के भ्रतिरिक्त जब हम स्थानीय सत्ता द्वारा प्रयुक्त शक्तियों पर 
विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि न्यायालय द्वारा व्यवस्थापन की परि- 
मापा उस रूप मे की जातो है जिस रूप मे कि वह भ्सल मे नही है । इसके 
पक्ष में एक वैधानिक तकं यह दिया जाता है कि कामून का एक सामान्य 
नियम यह है कि जब एक सरकारी सत्ता भपनी किसी शक्ित का प्रयोग करे 
तो उसे श्रच्छे विश्वास से, बुद्धिपृ्ण तरीके से तथा उद्देश्य के लिए ऐसा 
करना चाहिए जिसके लिए कि वह शक्तत प्राप्त हुई है॥ ब्यवस्थापत को 
कानून के सामान्य रूप मे समायोजित होना चाहिए । किन्तु यह समायोजन 
क्या है श्ौर किस शक्ति का प्रयोग भच्छे विश्वास, बुद्धिपूए' तरीके तथा 
प्रदत्त सीमाप्रो के भ्रन्तर्गंत हो रहा है प्रयवा नहीं, इस बात का पता कंसे 
लगाया जाए--यह एक मुख्य समस्या है जो कि स्थानोय सत्तामो के क्षेत्र में 
न्यायालयों की शक्ति को बढ़ा लेती है । मि० भार० एम० जैक्सन (7३. )४. 
73०॥.५०४) ने लिखा है कि उपयुवतता के इन सिद्धान्तो के माध्यम से न्‍्याया- 
लय स्थानीय सत्ताप्रो की क्रियाओं पर बहुत अधिक नियन्त्रण रख सकते 
हैं किन्तु न्यायालयों ने प्रसल मे पर्याप्त उदारता दिखाई है / * 
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२१० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


स्थानीय सरकार से सम्बन्धित अधिकाश लोग यह अनुमव करते हैं 
कि न्याप्रिक नियन्त्रण को स्थातीय सत्ताओ के विरुद्ध श्रधिक मार प्रदान 
किया गया है! यह मत तथ्यो को देखने पर कुछ सही मो प्रतोत होता है। 
इसका कारण यह है कि यदि हम उन तथ्यों का अध्ययन करें जिनमे कि 
स्थानीय सत्ता की शवितयों पर न्यायिक नियत रखा गया था तो हम 
प्राएगमे कि न्यायालय स्थावीय सत्ता के विरुद्ध | उसके पक्ष 
निर्णय लेने की श्रपेक्षा अधिक रुचि लेते हैं। कुछ लेखको के कयनानुसार जब 
न्यायालय सार्वजनिक सत्ताओ के मम्दन्ध में बिचार करते हैं तो वे न्यायिक 
पक्षपात से काम करते हैं। इस सम्बन्ध में एक अन्य कठिनाई यह भी है कि 
बवील वानून की एक ऐसी परम्परा मे विकसित होते हैं जो कि मुख्य रूप से 
भ्रतीतकालीन है । अधिकाश श्राघुनिक कानून समस्तिवादी हैं भ्रोर वे समाज 
के ऐसे समठन से सम्बन्धित हैं जो कि ग्रनियमित प्रयस्था की प्रपेक्षा अधिक 
संतोषजनक ग्रवस्थाएं प्राप्त कर सके । इस दृष्टि से जनता की सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में श्रपिक विनियमन होता है। कुल मिला कर यह व्यवस्था भ्राय, 
शिक्षा, गृह-निर्माण तथा जीवत के अ्रम्य विभिन्‍त पहलुओं में जो परिवर्तेत 
लाती है, वह मुख्य रूप से समाजवादी है किन्तु कानून परम्परागत रूप पते 
पूर्णतः व्यक्तिवादी होता है । भ्रतीत काल मे कानूनवेत्ताओ की मुख्य लडाइया 
राजों श्रोर उसकी सरकार के विरुद्ध की ग्रई थी। वकीलो ते सरकार सत्ता 
के प्रति भ्रविश्दाप्त को परम्पराओ मे प्राप्त क्या है। प्रसल मे कानून वेतताओं 
के दिलों में एक वगें मावन। पैदा हो जाती है । 


वस्तु स्थिति की देख कर कई एक लोग यह निर्ण य देते हैं कि इस 

विरोधामास है। इसमे कोई सन्देह 4ही कि न्यायिक नियस्जण प्राय” स्थारीय 
सत्ता को वह कार्या करने से रोक देता है थो कि स्थानीय दृष्टि से वाछुनीय 
है तथा उसे करना भ्रत्यन्त शनिवाय॑ है। न्‍्य।यालयों की प्रवृति यह रही है कि 
स्थानीय मत्ताओं के कार्यो पर सीमा लगाई जाए । वे उसके कार्पो का प्रसार 
नही देख सकते । कई वार बड़ा भ्रटपटा लगता है कि * यालय बेवार 
की बातो पर बहूप्त करने में ग्रपता समय नष्ट करते हैं । उदाहरण के लिए 
एक बार स्याप्रालय ने यह विचार क्रिया कि वर्मिधम नगर वो क्या 

रूप में बसों का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि वह कर रहा है $ पर्पा्ठ 
दिचार परने के बाद न्यायालय इस निर्णय पर आया क्रि उसे बाबू द्वारा 
ऐपा करते वी शक्ति नहींहै। न्यायालय के इस व्यवहार ने एक ऐमी 
स्थिति उत्पन्न करदी जिसमे कि बमिघम तथा प्रन्य स्थानों को स्वतस्त्र एव 
विशेषतः सस्ते यातायात को व्यवस्था की स्वीडृुति देने के लिए नया 
कानून पास विंया जाए । यह कठिताई तथा परेशानी होठे हुए भी न्यायालय 
बा नियल्वश मी श्रावश्यक वन जाता है दयोकि निगम को झपता घन रेवत 
उन्हीं कार्यों में प्च करता होता है जो गि कान द्वारा स्वीदृत हैं । वह 
सभाज के जिसी मी विशेष वर्ग का उम सनय तक पक्षपात तहीं कर सकता जब 
तक कि उसे ऐसा करने की स्पष्ट रूप से कानूनी शक्ति प्राप्त्न हो। झसल में 
ब्या्िक निधन्वण का व्यवहार स्थानीए सरकार की व्यवस्था में भपती गहरी 
जहं रखता है, उससे बचा नहीं जा सकता और न ही हम बुद्धिपूर्वक यह आग 
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कर सकते हैं कि न्यायाधीश झपनो विशेषताग्रों को बदल छेंग्रे | इस सम्बन्ध 
में केवल यही किया जा सकता है कि स्थानीय सरकार से सम्बन्धित कानून 
को अधिक से अधिक सामयिक बनाय। जाए। साथ दी सामान्य व्यवस्थापन 
द्वारा स्थानीय कानूनों को शक्तियों को भी बढाया जाए। न्यायालयों को स्थानीय 
सरकार केक्षेत्र में नियन्त्रणकारी शक्तिया प्रदान करना जरूरी होता है 
क्योकि हो सकता है कि जनता कानून को समझ न सके और यदि बह समझ 
भी ले तो उसका पालन न करे । अत. ऐसी स्थिति मे न्यायालयों की कानून 
की व्याख्या करने एव उसका उलूघन करने वलो को सजा देने का भ्रधिकार 
दिया जाता है । 


प्रशासकीय नियत्ररण [#00णं०५४०67४ (0000०) ]|--वर्तमान काल 
मे स्थानीय सेवायें राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गई है तथा स्थानीय सत्ताग्रो 
द्वारा उन सेवाओ पर जो व्यय किया जाता है उसका ग्रधिक़ाश भाग ससद 
प्रदान करती है। ऐसी स्थिति मे स्थानीय क्रियाओं पर केन्द्र का नियन्त्रण 
स्वाभाविक एवं भ्रपरिहार्ष रहेगा | यह नियंत्रण इतना व्यापक बनाया जा 
सक्तता है कि वह्‌ स्थानीय स्वार्थ एव पहल को ही समाप्त कर दे रिन्‍्तु यह 
प्रभातत्रीप स्थानीय सरकार के हित मे समझा जाता है कि नियत्रण कम से 
कम रखा जाये । प्रजातत्रात्मक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रशासन की कुशलता 
एवं सरकार की एकरूपता को भी बलिदान किया जा सकता है | केन्द्रीय 
नियत्रस का प्रसार एक ही क्मय से नही हो गया वरन्‌ यह धीरे-धीरे क्रमिक 
गति से हुआ है। उन्‍्मीसवी शताब्ट! 2» थ्रान्ति के न्यायाधीश स्थातीय सरकार 
के मुरय व्यक्तित्व होते थे, वे प्रनेक कार्यो को अपने रूप मे करने के लिए 
स्वतत्र थे। जब १८३४ में निर्धन अधिनियम में सशोधन किया गया तो कुछ 
मात्रा में केद्द्रीय नियत्रण को लागू किया गया, किन्तु १८३५ के नगर निगम 
प्रधिनियम ने केन्द्रीय नियत्रण की प्रोर थोडा ही ध्यान दिया था। १८४८ 
के जन स्वास्थ्य भ्रधिनियम द्वारा केद्धीय नियत्रण के प्रसार का कुछ प्रयास 
किया गया ५: 88 जनमत केन्द्रीय नियत्रण के पक्ष में लही था। समय के साथ- 
साथ ज्यो-ज्यो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थानीय से # ः। को दिये जाने वाले 
अनुदान की मात्रा बढ़ती गई, त्योझयो उसके निय ग का भी प्रस्तार होता 
चला गया। भ्रनुदान व्यवस्था भाज मी स्थानीय स्षत्ताओ्रो की क्रियाओं को 
नियत्रित करने का महत्वपूर्ण साथन है । 


प्रशासकीय नियत्रण के प्रायः ग्रनेक रूप होते हैं, किन्तु इनमे से प्रत्येक 
रूप कानूनी सत्ता पर भाषारित रहता है। जब कमी केन्द्रोय नियश्रण के 
प्रसार का अध्ययन किया जाय तो यह देखना उपयोगी रहेगा कि कानून द्वारा 
कौत-बौन सी शक्तिया सौंपी गई हैं। ये शक्तिया केन्द्र सरकार या द्वाइट हॉल 
(एफ सभी) को दी जाती हैं किन्तु कानून एव' व्यावहारिक दृष्टि से ये 
शक्तियां किसी विशेष मत्री को सौंपी जाती हैं । किन्तु इसका भर्य यह मदापि 
नही होता कि स्थानीय सरकार से सम्बन्धित समस्त शक्तिया उसी को सौंप दी 
जाती हैं ! शिक्षा से सम्दन्धित शक्तिया शिक्षा मत्रो को दी जाती हैं भौर इसी 

कार स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवायें स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी जाती हैं । 
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प्रशातकीय नियंत्रण के रूप:--सरकाटी विमागों वादा स्थानीय 
सत्ता्रो पर जो नियन्त्रण रखा जाता है, उसके कई रूप हो सकते है जिवका 
सक्षिप्त अ्रध्ययत केन्द्रीय नियनभ के पग्रध्ययत को सार्थक बनाने की दृप्ठि से 
उपयोगो रहेगा । 


(()प्रशशबीय निमव॒ण का प्रथम रूप सामान्य निवतण (ठक्षाककं 900- 
ध४आ०४) है। केन्द्रीय विभागों को कानून द्वारा उतके अधिकार क्षेत्र मे प्राने 
बाली सेवाओं की कार्यकुशलत्ा के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है | ससंद 
द्वारा कुछ मन्धियों को स्थानीय सत्ताग्रो पर सागान्‍्य एवं प्रत्यक्ष पर्मवेक्षण 
रखने का उत्तरदायित्व त्ौंपा जाता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य 
मत्रालय को इगरलंण्ड तथा वेल्म की जनता के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 
स्थापित किया गया है, गृह विभाग को पुलिस प्रशासन के लिए पगछित किया 
गया है। इसी प्रकार १६४४ के शिक्षा अधिनियम ने शिक्षा मंत्रालय को यह 
दायित्व सौंपा है कि वहू इ गलैण्ड तथ! वेल्स के लोगो की शिक्षा को प्रोत्माहुन 
दे तथा इस लक्ष्य में सलग्न संस्थाओं का प्रगतिशील विकास करें । वेह 
प्रत्येक क्षेत्र में मिन्न रूप एवं व्यापक शिक्षा सैजायें प्रदाव वरने के लिए 
राष्ट्रीय गीधि फो उन स्थानीय सत्ताओं द्वारा क्रियाल्वित कराये जो कि उसके 
निमल्लश एवं निर्देशत में है। इस प्रकार शिक्षा मंत्री को स्थानीय कार्यों मैं 
हस्तक्षेप करने का स्पष्ट श्रधिकार सौंपा गया है । जहा कातुन द्वारा किती 
मत्यी दो स्पष्ट रूप से स्थानीय कार्यो में हस्तक्षेप करने फ्री शवित्या नहीं 
मौंपी गई हैं यहा भी श्राय; मह श्रवृत्ति देखी जाती है कि मल्त्री गए प्पते 
प्रषिवार क्षेत्र में भानें वाले कार्यो मे हस्तक्षेप करते हैं। बे उनको शॉपी 
गई सेवाप्रो के लिए सामान्य रूप से उत्तरदाबी होते हैं प्रोर इससिए 
पदप्रदर्णक, दार्शनिक, मित्र एव प्रोत्साहन कर्ता के रूप मे शवितयों के स्थातीक 
स्तर पर क्रियात्विति के लिए उत्तरदायी सत्तान्नो वो सहयोग प्रद्गान करते हैं । 
इस रूप मे उनकी भ्रद्ठति को उनके द्वारा बापिक झूप से दियें जाने बलि 
प्रतिवेदनों एवं प्वस॑ रगत विज्येप प्रतिवेदनों में देखा जा सकता है। 


प्स्वालय द्व।रा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेज़ननो की सिफारिश 
स्थानीय सर्ताप्रो को भेजी जाती हैं ताकि उतको समय के अनुकूल बनाये 
रखा जा सके । यह मी व्यवस्था की गई है कि विभाग स्थानीय सत्ता को 
उनके कार्यो की सूचना एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कह सके । क्ेद्धीय 
विभाग समय-ममथ परामघ्ंपूर्णा एव स्पष्टीक रणपूर्णा पत्र या प्रादेश भी 
स्थानीय सत्या को भेजते रहते हैं। जब सभी स्थानीय सत्ता्ों से उतरी 
प्रगति एवं कार्य से सम्बन्धित सारियकी प्राप्त हो जाती है तो उसका 
तुलनात्मक हप में भ्रध्यवव क्या जाता है भौर एछ सुझावपुर्ण निशा य 
लिए जाते हैं। प्रादश्यकता के रामय स्थानीय रात्ता को केंद्रीय सरकार 
द्वारा परामर्स एवं निदे शह प्रदाण किया जाता हैं । स्थानीय समस्याओं के 
सम्दर्प मे जाच सप्रिठिया भ्रयवा परामर्शदाता निकाय गठित विये जाते हैं । 
कई एक स्थावीय सत्ताशों के व्यय का विश्लेषण जिया जाता है तथा से 
प्रद्याशित क्या जाता हैं। केदीय दिमाग हारा इस बाद ही भी परी 
विगरानी की जाती है कि उसने जो परामर्द्ध दिया है झ्यया नयी स्यवस्थापन 
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किया गया है उसका स्थानीय सत्ता पर क्या और कितना प्रभाव पडा ? 
अपने निरीक्षण के श्राधार पर ही वह नवीन नीतिया तय करता है। स्थानीय 
सत्ता को इस व्यवस्था के परिरतामस्वरूप कभी-कर्ी दबना पडता है तथा 
अपनी स्वेच्छा के ्रधिकारों को सीमित करना होता है किन्तु असल में यह 
कई बार उनके लिए अत्यन्त उपयोगी मी सिद्ध होता है। स्थानीय सत्ता 
समय पर तुरन्त उच्च श्र णी की सूचना प्राप्त कर पती है जिसे व॑से प्राप्त 
करने के लिए पर्याप्त घन ख्च करना होता है । प्रोफेमर फाईनर चिखते हैं 
कि इस सबके परिणामस्वरूप स्थानीय प्रशासन मे सुधार हुमा है, केन्धीय 
सत्ताओ का ज्ञान बाढ़ है, स्थानीय सत्ताओं का तथा उनको केन्द्रीय विभागों 
की झोर ऐसे सहायक के रूप में देखन को प्रेरित क्रिया है जो कि स्थानीय 
सरकार मे सुधार से सम्बन्धित है ।* 


जब कभी स्थानीय सत्ता अपनी शक्तियों का प्रसार करने के लिए 
विधेयक रखना चाहती है तो ऐसा करने से पूर्व मम्त्री की स्वीकृति लेता 
अनिवार्य होत। है । जब तक गृह एवं स्थानीय सरकार मल्त्री की स्वीकृति 
न ली जाये उस समय तक इस प्रकार के विधेयक्र को झागरे नही बढाया जा 
सवता । विधेयक पर विचार कर लेन के बाद भी मन्‍्त्री उस पर सामाम्य 
पर्मवेक्षण रख सकता हैँ । वह चाहे तो ससद में उस्त विधेयक के प्रस्तावों की 
उपयोगिता पर मापझ दे । 

(२) केन्द्रीय विभागों को स्थानीय सत्ताग्रो से सम्बन्धित वित्तीय 
नियन्तण के व्यापक ग्रधिकार प्राप्त हैं। केन्द्रीय सरकार को यह भ्रधिकार 
है कि वह साम नये अनुदानो के भुगतान को कम कर दे या बन्द करदे। 
इस शक्ति के कारण केन्द्रीय सत्ता स्थानीय सरकार पर अत्यन्त दबाव का प्रयोग 
क्र राकती है । तथ्यपूर्ण अध्ययन के झ्राधार पर यह ज्ञात होता है कि स्थानीय 
सरकार की सेयाप्रो का लगप्रग भ्राधा माग सहायता झनुदान द्वारा दिया जाता 
है। जब केन्द्रीय सरकार को यह शबित प्रदान कर दी गई है कि वह अपनी 
इच्छानुसार कमी मी इस सहायता अनुदान को रोक दे या कम करदे तो 
स्पष्ट है कि वह स्थातीय मामलो मे महत्वपूर्णा रुप से हस्तक्षेप कर सकती 
है। इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने से पूर्व बेन्द्रीय सरकार पहले यह 
निर्णाय लेती है कि बया स्थानीय सत्ता सेवा के कम से कम स्‍तर को बनाए 
रखने में प्रसफत रही है अथवा उसको दी जाने वाली सहायता कौ मात्रा 
बहुत भधिक या अबुद्धिपू्ण है। यह नियन्त्रण का सर्वाधिक महत्ववूण 
उपाय टै। इसका प्रस्तित्व ही पर्याप्त प्रमावशील रहता है तथा इसका 
प्रयोग करने की भावश्यवता ही उत्पस्न नही होती। श्रार० एम० जेड्सन 
महोदय लिखते हैं कि इस शक्ति वो थुरक्षित के रूप में प्रयुक्त करना 
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चाहिए और इसका प्रयोग करते समय संसद की राय जातना बहरों 
होता ऐ ।* 


[३) केंद्रीय प्रकार द्वात स्थानीय सत्ताप्रो पर एक अत्य तिमत्मप 
उनकी कर्जे लेने की शक्ति पर रखा जाता है । स्थानीय सत्ताओ को यह भरि- 
कार है कि वे नए कार्यों जँसे स्कूसो एवं इृह-निर्माण पर, जिसका कि एक 
लम्बा जीवन होता है भौर जिसमे प्राप्त होने वाला फायदा भविष्य मे प्रिसने 
बाला है, होते वाले खर्चे को व्यवस्था कर्ज लेकर कर सकती है। प्राय, ऐसा 
होता है कि जन्र वमी स्थानीय सत्ता कर्ज लेना चाहे तो उसे ऐसा करने के 
लिए गृह-निर्माथ एवं स्थानीय प्रकार मन्त्र की स्वीकृति लेनी होती है । इस 
प्रवार भत्त्री को परिषद छी प्रमुख नोति पर पर्यवेश्लेण रखते का विस्तृत अति 
कार 7हता है! यह पर्यवेक्षण छोटो सत्ताग्रो के सम्वस्ध में भ्रधिक गरूरी 
होता है क्‍यों कि वे अधिक याग्य स्टाफ की नियुक्षित नहीं कर सकती । जद 
कभी किसी कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए आवश्यक कर्ज पर मली 
की स्वीकृति प्राप्त की जाती है तो इस अश्रमर पर मस्तरासय के योग्य विशे* 
एज्ञ उस प्रोजेड्ट की देखभास व रते है । यह तक दिया जाता है कि बड़ी सवा" 
भीय सत्ताप्नो को बिता मस्त य की स्वीकृति के ही कर्ज तेते की 5 
प्रदात की ज्ञानी चाहिए । वर्जमान प्रवृति के अनुसार स्थानीय सत्ताएं पू वे 
ध्यप के झपन छोटे विधयो का प्रबन्ध शाधारण आय द्वारा कर जेते हैं और 
इसलिए उनको कजं छेने की अरूरत नही होतो ठथा साथ ही मत्त्री का हस्त- 
ह्षेप भी हट जाता है । 


स्थानीय सल्तग्रो पर उनकी कर्जा सेने की णक्ति को दृष्टि से केद्ीय 
द्वारा दो प्रकार से नियन्त्रण रखा जाता है। प्रथम, ये धत्ताएं केवल 
बुद्ध थी यो के भनुत्तार ही कर्ज ले सती हैं जिसमे कि उसके उ् श्य 
जो परिभा'पत र्या जाता है तथा भ्रुगतान का श्रविक मे श्रथिक समय भी 
बता दिया जाता है घोर दूसरे, केम्रीय विभागों द्वार कार्यक्रम एवं कर्ण के 
अथार को स्वीकृति दी जाती है तथा उसके भुगतान के समय में भी वह 
स्वेच्चापूरएं शक्तियों का प्रयोग करता है । कर्ज के सम्बन्ध में स्वीकृति देने की 
सत्ता मुस्य रूप से स्वस्थ्य मस्तालय में निहित होती है, मवपि धरत्य विभागी 
द्वारा भी इम पर साम्रास्य ग्रघीक्षण रखा जाता है। यहां दो बातें मुच्य रूप 
हे उल्लेखनीय हैं। प्रथम यह कि कर्ज की भनुमति देने की शक्ति एक ही 
विभाग मे वैस्दित कर दी गई है भौर दूधरे मह कि कुछ सामान्य पिद्धान्त 
प्रपनाएं गए हैं. जिनके श्राधार पर केंद्रीय विभाग स्वीकृति देने श्रषषा 
रोकने वा बाये करते हैं। एक विमास में इस शवित को केन्द्रित करने ने पक्ष 
भे-बगाते हुए स्वास्थ्य मरतासप थे कहा कि कर्ज बी स्वह्ृतति देने की घवित 
एक विभाग में केन्द्रित करने के प्रीछ्े प्रयोप्त संगत कारण है प्योकि रही एक 
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जा सकता है कि काउन्टी एवं गैरकाउन्टी बारोज को झाडिट से छुटकारा 
क्यो दिया गया है तथा जहा कही केन्द्रीय सत्ता को आडिट की शक्तिया 
प्राप्त है, उसके सिद्धात, व्यवहार एव समस्याएं क्‍या होती है ? 


प्राय: सभी स्थानीय सत्ताए अपने लेखो को ३१ मार्च तक तैथार कर 
देती हैं तथा उन पर जिला श्राडिटर का आडिट प्रारम्भ हो जाता है। जिन 
बारोज को छूट दी गई है, उनके वापिक लेखों को स्थानीय रूप से निर्वाचित 
आडिटर द्वारा श्राडिट किया जाता है । यदि जिला भ्राडिटर यह देखे कि किए 
गए खर्च की कोई मद कानूनी नही थी तो वह उस भद को खर्च करने की 
अनुमति देने वाले परिषद सदस्यों को, किया गया खर्च अपने जेब ते देने के 
लिए क्हू सकता है अर्थात वह उनसे खर्चे को वापस मांग सकता है। वह 
किसी ऐसे श्रधिकारी से भी सर्च को देने के लिए कह सकता है जिसने कि 
जर्च करने मे असावघानी बर्ती है या उसे गलत रूप से काम में लिया है। 
काबून के अ्रनुसार ऐसी स्थिति मे खर्च को वसूल नही क्या जाता जब 
कि खर्च करने से पूर्व गृह एवं स्थानीय सरकार-मम्त्री की स्वीकृति ले ली 
गई हो । इस प्रकार जब कमी स्थानीय परिषदों को व्यय की किसी मद के 
बारे मे काई भी सन्देह होता है तो थे सामान्य रूप से मन्त्री की स्वीकृति 


प्र।प्त हु लेती हैं । इस तरीके से मन्त्री व्यय पर अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण 
रखता है । 


काउन्टी बारोज परर गैर-काउन्टी वारोज को केन्द्रीय झ्राडिट सै मुक्त 
रखने के कारण का वर्ण न करते हुए प्रोफेसर हरमत फाईनर ने बताया है कि 
ऐसा इसलिए हुआ क्योकि जब सन्‌ १५३४ में गैर-काउन्दी बारोज का सुधार” 
किया गया तो प्रजातस्वात्मक माबनाओं का प्रमावः पूरे जोर पर था। उस” 
समय यह विश्वास किया गया कि प्रशासन की परवित्नता को सुरक्षित रखने 
के लिए चुनाव ही पर्याप्त रहेगे । चुनावों के द्वाराजो वायदे किये जाते हैं 
तथा धमकिया दी जाती हैं, उनके द्वारा लेखो को शुद्ध रखा जा सकता है। 
उस समय का जनमत इस वात की मांग करता था कि वारोज को केलीय 
आडिट से मुक्त रखा जाए। 


केन्द्रीय श्राडिट व्यवस्था का स्थानीय सत्ताझरो पर पर्याप्त मह॒त्वपररा 
सभाव पडा । पिछले दस वर्षों मे एक दो मामले ऐसे आए जिनको कि भाव- 
नात्मक दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्णा माना गया | श्राडिटर को सामाजिक 
सुधा रको द्वारा एक ऐसा व्यक्ति समझा जाता है जो कि पर्याप्त श्रशान्ति 
फला सकता है और बडे-बडे विकल्प स्थापित कर सकता है । वह श्रसल मे 
एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। स्वास्थ्य मन्त्रालय के वाधिक अ्रतिवेदत को 
देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा जो कार्या सम्पन्न किए जाते हैं 
दे क्रान्तिकारी प्रकृति के हैं । स्थानीय सत्ताओं को स्देव यह डर रहता है 
कि कही उनसे घन वसूल न किय। जाए । इसलिए वे प्रायः सदिग्ध का 
करने से यू झ्राडिटर से मली प्रकार विचार-विमश्श कर लेती हैं। ज्यो-्यो 
समय गुजरता गया, भाडिटरों ने यह अनुमव किया कि व्यय में होने वाली 
गलतिया कम होती चली जाती हैं । 
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आडिट की व्यवध्या के ब्यापक महत्व के परिस्यामस्‍्वरूप कोई भी 
यह नही चाहता कि उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाएं। कुछ लोग 
प्रान्तरिक आडिठ को व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं विन्तु अधिकाश का 
विचार है कि यह झ्ान्तरिक प्राडिट निरन्तर रूप से खर्चे की वंधानिकता पर 
नियन्‍्नरा नहीं रख पाएगा और इसलिएं इस पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता ) यदि स्थानीय पारपद एवं अधिकारी पूरी तरह से ईमानदार होते 
और कानून से भली प्रकार परिचित होते तो सम्भवतः श्राडिट के लिए कोई 
स्थान नही होता । जिस मात्रा मे इन चोजो को कमी रहती है, उसी मात्रा 
में आडिट अ्रपरिहाय वन जाता है ( आडिट अरिहाये है, जरूरी है, उपयोगी 
भी है किन्तु यह सब होते हुए भी इसके अपने दोष हैं । प्रथम, इससे स्थानीय 
सत्ताओं को स्वतस्त्रता बाधित हो जाती है। दूसरे, प्रतिवन्धों की प्रकृति का 
निराय ऐसे न्‍्थायाधीशो द्व'रा किया जाता है जो कि प्रशासन में नहीं वल्कि 
कानून के व्यक्तिवादी सिद्धान्तों मे प्रशिक्षिन होते हैं जो कि राज्य समण्ठिन 
वाद की वर्ममान प्रकृति के प्रति रचिहौन है। तीसरे, स्वास्थ्य मन्त्रालय 
द्वारा आडिटर को सामाजिक रूप से प्रगतिशील स्थानीय सत्ताओ्रों के व्यय पर 
प्रश्त करने की शक्तित दी जा सकतो है। सरकार के आझ्ाडिटर द्वारा किया 
जाने वाला प्राडिट कुछ लेखकों के मतानुमार प्रशासकीय नियन्त्रण नहीं 
समभा जाना चाहिए । प्राडिटर अपती व्यावस।यिक तकतीको का प्रयोग करते 
हुए यह देखता है कि किया जाने वाला ध्यय क्‍या कानूनी रूए से उचित है 
तथा उमके करने को सत्ता प्रदान की गई है भ्रपवा नहीं। प्राडिटर के 
निर्णय के विरुद्ध न्‍्यापालय में अपील की जा सकती है। इसलिए इसको 
१ नियन्त्रण की अपेक्षा न्यायिक तियन्व्रण मानना अ्रधिक उचित 
रहेगा । 

(५) स्वानीय सत्ताओ पर तियरनण रसमे के लिए केन्द्रीय सरकार को 
यह शक्ति दी गई है कि बह उसकी विभिन्न समस्याओं के बारे में जाब के 
लिए समिति नियुक्त कर सके जब कभी एक स्थानीय सत्ता 
किसी कार्यो के प्रस्ताव पर एक मन्‍्ती की स्वीकृति चाहती है तो भन्‍्त्री उस 
विषय से सम्+न्धित पूछताछ कर सकता है। इस प्रकार की पूछताछ उस 
समय भी हो सकती हैं जब कि किए गए प्रस्तओ का सम्बन्ध बहुत सारे 
लोगो से है या पूरी स्थानीय जनता से है था उनके विरुद्ध कुद  प्रापत्तिया उठाई 
गई है। इस प्रकार की जाच पूछताछ को इसलिए महत्वपूर्णा प्रमभा जाता 
हैं क्गेकि बुद्धिपृर्ण केन्द्रीय नियन्दण की एक मौलिक शर्ते स्थानीय परिस्थि- 
हिया का ज्ञान प्राप्त करना है। केन्द्रीय विभागों को तथ्यगत सूचना निरन्तर 
झूप मे प्राप्त होठी सहती है ६ जब करनी केन्द्रीय सत्ता स्थानीय सत्ता के क्षेत्र, 
शर्तरित एवं संगठन श्रादि में परिवर्तन करना चाहती हैं तो वह जांच के 
तर्र क को काम मे लेती हैँ। कई प्रधिनियमो द्वारा यह व्यवस्था की गई हूँ 
कि स्थातीय सत्ताएं समय-समय पर प्रावश्यक सूचना प्रतिवेदन के रूप मे 
प्रस्तुन करते रहे | इस स्थानीय पूछताछ को स्थानोय सत्ता एव मागरिको 
के च एक प्रकार का पंत्र-फ़ेसला साना जा सकता हैँ | इनकी भ्रकति भ्र्ध- 
नये 7 ह्वोती है पौर मस्त्राउय के जिसो प्रधिकारी के समापतित्व में यह 
को 7ती हैँ । 


३२१८ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


कुछ स्थानीय सेवां के सम्बन्ध मे सम्बन्धित मन्त्री द्वारा निरोक्षकों 
या ग्रन्य अधिकारियों की वियुक्तित को जा सकती है जो कि सत्ताओ्रो एवं 
मन्‍्नी के बीच सम्बन्ध बनाए रख सकें । उदाहरण के लिए शिक्षा मन्‍्ती 
क्राननी रूप से यह शक्ति रखता है कि वह निरीक्षक द्वारा यह मालुम करता 
रहे कि स्कूल की सीमाओं में दिए ग्रए नियमों एवं निर्देशों का पालन किया 
जाता है भ्रघवा नहीं ।गृह सचिव मी स्थानीय सत्ताओ्रों की अग्नि सेवाग्रो 
तथा पुलिस सेवाग्नो का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है । 
वैसे स्थानीय सरकार को निरीक्षित करने की केन्द्रीय सरकार के पास कोई 
सामान्य शक्ति नहीं है । विभिन्न सेवाओं के लिए जो निरीक्षक नियुक्त किए 
जात है उनको स्वतन्न स्तर प्रदान करने के लिए उन्हे क्राउन द्वारा नियुक्त 
किया जाता है | मन्त्री द्वारा सहायक निरीक्षको की नियुक्ति की जाती है) 
निरीक्षको का कार्य केवल यह है कि वे जो कुछ देखें उसके सम्बन्ध मे प्रतिवेदन 
दे दें। उनको क्सी प्रकार की प्रनुशासनात्मक शक्ति प्राप्त नहीं होती । 
यदि निरीक्षको द्वारा किमी असन्तोपजनक स्थिति का प्रता लग या जाए तो 
यह शक्ति मन्त्रियो की होगी कि वे उठाए जाने वाले उपयुक्त कदम के बारे मे 
विचार करें। वेसे निरीक्षको द्वारा पर्याप्त परामर्श प्रदान किया जाता है । वे 
व्यापक झनुभव एवं सम्मान वाले लोग होते हैं । जहा कही मन्‍्त्री को एक 
सेवा का निरीक्षण करने की शर्ति नही होती वहा नी वह सेवा को निरीक्षित 
करने तथा पर्यवेक्षित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करके पर्याप्त 
प्रभाव का उपयोग कर सकता है। कुछ लेखको के विचारानुसार ये भ्रधिकारी 
सत्ताओ को केवल सुझाव या परामश ही प्रदान नही करते वरन्‌ ये मत्त्री के 
आंख भौर कान होते हैं। विभागीय नीति के बारे मे उनके सामने जो मत 
व्यक्त किए जाते है प्लोर वे जो कुछ भी देखते हैं उस सबको अपने प्रतिवेद 
स्थान देते हैं । वे कम कार्यकुशल सत्ताओ को ऐसे तरीकों का सुभाव देते हैं 
जो कि भ्रधिकत सफल सत्ताओं द्वारा अपनाए जा रहे है झौर ऐसा करके ने 
सेवा के स्तर को ऊचा उठाने का प्रयास करते हैं । 

जब कमी एक स्थानीय सत्ता किसी कार्या को करने के लिए या बन 
उधार देने के लिए कोई भ्रस्ताव करती है तो मन्‍त्री अपना निर्णय लेते समय 
मिरीक्षक के प्रतिवेदन को आधार बनाता है। कई बार यह सम्भावना व्यक्त कीं 
जाती है कि निरीक्षण की व्यवस्था द्वारा स्थानीय सत्ताझो को यह प्रनुभव 
होने लगता है कि उनके ऊपर जायूसी की जा रही है भर इसलिए केन्द्रीय 
विभाग तथा स्थानीय सत्ता के बीच सरलता से मनमुटाव पैदा हो सकता 
है । जहा तक शिक्षा सेवाओं का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में इस सम्भावना को 
कम कर दिया गया है। इसका प्रथम कारण यह है कि वेन्द्ीय बिम)ग स्थानीय 
शिक्षा सत्ता को अपना एक हिस्सेदार मश्नते हैं तथा हमेशा यह चाहते हैं कि 
शिक्षा देगा के विभिन्न पहलुप्रो की परीक्षा के लिए पराम्शदाला सगिट्यि 

करे । क्थानीव विशेषज्ञों को समिति के सम्पुस सब दिया देसे को 

दी जाती है तथा शिक्षा मन्त्री प्रायः सम्त्ति वी सिफारिशों को मान 
जता है । दूसरे, शिक्षा भन्‍्त्रालय अानी इन्छा को रखानीए छ्क्षि सत्ता पर 
उस समय नहीं लादना चाहेगा जब तक कि कोई राष्ट्रीय * व्रि नहीं 


उलभठी है। 
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(६) कानून द्वारा मन्त्रियो को भ्रधीनस्थ व्यवस्थापन की जो शक्ति 
दो जाती है उसके द्वारा मी केन्द्रीय नियन्त्रण को मात्रा बढ़ जाती है रे उदा- 
हरश के लिए शहर एवं देश के नियोजन को लिया जा सकता है जहा #ि दिन 
प्रति दिन के बहुत बड़े भाग को श्ननेक विनियमों द्वारा नियुक्त किया जाता 
है । ये विनियम अपने आप में किसी प्रशासकीय नियन्त्रण की रचना नहीं 
करते क्योकि ये तो शुद्ध रूप से ब्यवस्थापन होते हैं किन्तु इन विनियमों 
के द्वारा ही कुछ ऐसी प्रनुमतिया प्रदान की ब्राती हैं जिन्हें प्रगासकीय निय- 
न््रण का जनक भाना जा सकता हैं । 


(७) जब कोई निश्चित प्रावधान नहीं होता तो स्थानीय सत्ता अपने 
कार्य को जैसा उपयुक्त समभती है उत्ती रूप में समठित कर लेती है किन्तु 
इन कार्यों को करते समय उसे मन्‍्प्री से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यों करना 
होता है । एक सामान्य प्रावधान के प्रनुसार मन्‍्त्री पडोस की स्थानीय सत्ताओ्नो 
को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि वे किसी विशेष उ्द श्य से 
स॒युक्त निकाय की रचना करे और यदि सेवा के लिए छोटे निकाय की जरू- 
रत है तो वह बडी स्थानीय सत्ता को छोटी स्त्ताओ के लिए शक्ति हस्तान्तरित 
करने को बहु सकता है | स्थानीय सम्रझद पर एक भ्रन्य प्रकार का नियम्तण 
यह होता है कि कानून द्वारा यह व्यवस्था की जाए कि किसी भी समिति के 
सविधान को मन्त्री द्वारा स्वीकृत होता चाहिए । इसका श्रर्थ यह नही है कि 
मम्त्री समिति के वास्तविक नामो कोस्वीकार करे किन्तु केवत यह है कि वह 
उनकी केवल सख्या एवं सामान्य बनावट के सम्बन्ध में ई देंश दे सकता है । 


(५) स्थानीय सत्ताओ पर केन्द्रीय नियत्रण का एक रूप यह है कि 
स्थानीय सत्ता को कई एक मामलों में निर्णय लेने से पर्व केन्द्र की अनुमति 
प्राप्त करनी होती है | ऐतिहासिक रूप से इसको तियत्रण का एक आधुनिक- 
तम रूप माना जाता है । वर्तमान प्रधिनियमों की यह प्रवृत्ति है कि बे स्पा- 
नीय मत्ताप्रो को जो सेवायें साँपते हैं उतके बारे में वे एक कार्य-क्रम की 
रचना फ्ो आवश्यक बना देते हैं। स्थानीय सत्ता अपने लिए निर्धारित कार्य" 
क्रमों को अम्पन्न करने के लिए विस्तृत योजतायें बनाती है । ये सभी योजमाये' 
विस्तृत रूप में उचित मश्री के पास भेजी जाती हैं । मश्री को यह भप्रधिकार 
है कि वह सशोधन के साथ भ्यवा उसके विना हो योजना को स्वीकार करे 
या न करे । इस प्रकार केन्द्रीय मन्‍्त्रालय स्यादीय सत्ताभ्रो के नवीन कार्पों 
का झप निर्धास्ति करने में महत्वपूर्ण छवप से नियन्त्रण रखता है । 


प्रोफेमर फाइनर के कथनानुसार केन्द्रीय विमाग को मुख्य रूप से चार 
क्षेत्रो मे ्वोकृति की सत्वा (53700०४7०४ ३०७०॥() प्राप्त है ।* प्रथम, 
यह स्थानीय निकायो के क्षेत्र मे परिवर्दत करने की स्वीकृति प्रदाव करता है ; 
दूसरे, उपकानूनो (8/८४३७$४); तीसरे, कानून न द्वारा निर्धारित सेवापो की 
क्रियान्विति को प्रद्यासकोय योजनायें तथा चौथे, स्थानीम सत्ता द्वारा लिये 
जाने दाले फीस एवं यात्री कर प्रादि के क्षेत्र मे ॥ 


अध्द्रगाद्ार हा, 09, ६६... ९. 3, 


२२० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


स्थानीय सत्ताओ्रो को या तो उनके सविधान द्वारा अबवा किसी विशेष 
कानून द्वारा उपकानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है । इस शक्ति का मूल 
प्राघार यह है कि क्ष त्र की समस्याओ पर तत्काल ही कुछ कार्य वाही करने 
के लिए इन सत्तांओं के हाथ में कुछ अधिकार होना चाहिए ताकि होने वाज़ी 
देरी के कारण भ्रसुविधाये एवं नवीन ममस्थाये उत्पन्न न हो जाये । उप 
कानूनों के भाध्यम से स्थानीय सत्वा लाउडस्पीकर एवं बेतार के तार आदि 
द्वारा हाने वाली असुविधा को रोकने की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम उठाती 
है । स्थानीय सत्ताओरों को ये शक्तिया यदि निर्वाघ रूप से प्रयुक्त की जाये तो 
बई एक समस्याये पैदा कर देती है । झत: उचित यह समभा जाता है कि 
सरकार के आधीनस्थ क्षेत्रों को कुछ राष्ट्रीय सिद्धान्तो का विषय बनाया 
जाये । इस दृष्टि से उपकानून बताने की स्थानीय सत्तान्नो की शक्ति को दो 
प्रकार के नियन्‍तण का विषय बनाया जता है भ्रर्थात प्रभ सकीय नियन्त्रण 
एवं भ्यायिक नियस्तश | इस नियम्त्रण का पर्याप्त महत्व होता है। केस्द्रीय 
सत्ताओ्रों का व्यापक श्रनुमव यह सम्नब बनाता है कि निरंय लेन में अथवा 
कानून बनाने में गलती न की जाये तथा स्थानीय सत्ता प्रपने लक्ष्य की 
आसानी से प्राप्त कर पके । + द्वीय सरकार द्वारा जो झ्ादर्श या नमूठे के 
उपकानून बनाये गये है वे सैक्डो ही सत्ताओ के प्रस्तावों पर तथा लम्बे अनुमव 
पर ब्राघारित हैं। कोई भी स्थानीय सत्ता प्रपने मौलिक उपक्तनूत को स्वीकृत 
कराने में कठिनाई का अनुभव करती है श्योकि प्रत्येक उपकानून पर विधार 
करते समय केन्द्रीय विभाग परम्पराझ्रो की माग करते है । 


उपकानूनो पर नियस्तण का एक अन्य साधन कानूक का न्यायालय 
है। उपकानुन बनाने की शक्ति कानून द्वारा प्रदान की जाती हैं और 
इस भ्रय॑ में इसे प्रधीनस्थ व्यवस्थापन भी माना जा सकता है । इसे वुद्धिपूर्ण 
हाना चाहिए। यदि वह ऐसा नही है तो न्यायालय द्वारा अनुचित करार 
दिया जा सकता है । 


स्थानीय सत्ताओो द्वारा कुछ जन-उपयोगी सेवाप्नो को प्रशाप्तित 
किया जाता है । इसके सम्बन्ध मे जो कीमत उपभोक्ताओं से वमूल की 
जाती है उस पर मन्त्री की पूर्व स्वीकृति भ्रनिवायं है। इस प्रकार श्मशान 
फीस, वाजार कर, ग्रधिक गृह कर श्रादि के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मतालय 
सत्ता मौपी गई है । सामास्य रूप से यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सत्ता 
को भ्रधिकतम कीमत निश्चित करने का अधिकार दिया गया है ॥ ऐसा करते 
समय वैन्द्रीय सत्ता दो बातो का ध्यान रखती है | प्रथम तो यह कि सेवा कहीं 
घाटे मे न चली जाये और दूसरे, यह कि लाम थोडा ही हो तथा जनता के 
कन्धों पर ग्रधिक मार न पढे । 


(६) हानूत द्वारा मत्री को स्थानीय सरकार क्रपिकारियों की निदु्फिः 
वेतन एवं पदविभुवित आ्रादि के सम्बन्ध में कुछ नियवशा रखने का प्रधिकार 
दिया गया है । उदाहरण के लिए काउन्टी परिप्रद क्ल्क का वेतन मंत्री द्वारा 
स्वीवृत किया जाता है तथा उसको बिना मरी दी स्वीटृति के.हदाया नहीं जा 
सकता । इसो प्रकार काउन्टी के स्वास्थ्य के मैडीकल ४पिक'री वी योग्यतायें 

रा निर्धारित की जाती है इसी श्रवार उसे :«विमुक्त बरते समय 


स्थानीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार : पर्यवेक्षत एवं नियस्नण 


मत्री वी स्वीकृति ली जाती है । भन्य स्थानीय सत्ताझो के कई एक अ्धिका- 
रियो के सम्बंध म मी केन्द्रीय सत्ता के तिययण गत मि व्यवस्था की गईं है। यह 
नियत्रण इस बात पर निभर करता है कि वे स्थ्तीयें रत्तायें उन सेवात्रो के 
लिए केन्द्रीय अनुदान प्राप्त करती हैं प्रथवा नही * पेहदे स्वीनौगर[ पक्ष छत 
को यह अझ्रधिकार दिया गया था कि वह स्वचछापूर्वक 'जिसे-जाहे उसी को 
शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दे । इस पद के लिए कोई निश्चित 
योग्यता नही थी । परम्परागत रूप से उम्मीदवार के पास विश्वविद्यालय की 
डिग्री हो तथा कुछ ब्रध्य+पन का अनुभव हो एवं कुछ प्रशासकीय अनुभव हो । 
किन्तु धनु १६४४ के शिक्षा अधिनियम ने स्थानीय शिक्ष। सत्ता के कर्तव्यों को 
बताते हुए कहा कि सत्ता के मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर वह किसी 
उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त बरे किन्तु कोई भी स्थानीय सत्ता इस प्रकार की 
नियुक्ति विना मन्‍नो से पूब॑ विचार किए नहीं कर सकती और जब मन्‍्नी से 
इस प्रकार का विचार-विमर्श करना हो तब वह रूत्ता मन्‍नी के पास्त उम्मीद- 
वारों के नाम, पूर्व अनुरद, योग्यताए एवं अन्य पा चयात्मक सूचनाए भेजती 
हैं लेब्नि मन्त्री के मतानुसतार इस प्रक र प्रस्तुत व्यक्तियों के नामों में कोई 
भी योग्य नही है तो वह इस प्रकार की नियत्तियों को रोकने के जिए निर्देश 
जारी कर सकता है | इस प्रावधान को ध्यावहारिक रूप में स्थानीय सत्ता मल्दी 
की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है और मन्‍्तो उसमे से याग्यता के श्राध।र 
पर उम्मीदवारों से सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करता है । मन्‍ती को यह प्धि- 
कार है कि वर जिगी भी ब्यक्ति की योग्यताओ के बारे मे सत्दह करके उसके 
नाम को काट सक । बहू इन नामों को उस समग्र तक काटता रह सकता है जब 
तक कि उसे भन्‍्ताप्रजनक सूची प्राप्त न हो । 


स्‍्यानीय प्रधिफारियों के सम्दस्ध में केन्द्रीय सरकार का नियन्‍्तण 
रफने के पीछे कइ २ रण हैं। प्रथम यह है कि किसी भी स्थानीय प्रशासकीय 
निकाय पर विश्वास नहीं किया जा सकता रि वह पर्याप्त सुयोग्य प्रधिकारियों 
की नियुक्ति कर मे गी तथा उस प्रकार का वेतन प्रदान कर सकेगी जो कि 
योग्य उम्मीदवार सो झाकपित कर सके । दूसरे, ग्रेट ब्रिटेन मे यद्यपि स्थानीय 
भ्रधिकारियों के र नियन्त्रण रखा गया है किन्तु फिर मी यह नियन्त्रण 
इतना नही है ति 3 उन अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार का केबल एजेन्ट 
मात्र बता दे । 


(१०) भनेऊ विपय हैं जो कि स्थलीय सत्ताओरो द्वारा निर्णीत किए 
जाते हैं. तथा रफ़ो के झधिकारों पर श्रमाव डालते हैं । नागरिक 
अधियारों सगे के लिए ऐसे दिपयो में यह प्रावधान किया जाता है कि 
प्रभावित व्यकि नीय सत्ता के विरुद्ध "पीव कर सके । यहे भी कहा जा 
सब॒प है किए न्यायालय में की जाए किन्तु क्ड एक उदाहरणों मे यह 
प्रपीत मस्ठी *. जाद़ी है। उदाहरण के लिए यदि स्थानीय सत्ता दारा 
किमी ब्यवितिर में बा विकास करने दे बना कर रिया जाए तो प्रभावित 
ब्यक्ति को पड झार दे कि वह गृह निर्माण एवं स्थानीय मरझार मन्‍्दरी 
ते कर * मन्तालय द्वारा उनके स्टाफ में ने किसो ऐसे ब्यक्ति को 
स्थारोस पूछे लिए भेजा जाता है जो कि परयांप्त तकनीड़ी योग्यताए' 





हरर ग्रेट ब्विदेव में स्थानीय प्रशासव 


रखता हो । ऐसी स्थिति में दोनो ही पन्नों द्वारा अपनो-पपनो बात कहो बातो 
है और इन बातो के झावार पर निरीक्षक एक बव्यक्तिगव प्रतिवेदन तैयार 
करता है और मन्त्रालय उस पर निखांय लेग्य है । कई एक वज्यक्त्तियों द्वार 
जिनमे कि मुख्य रूप से वकील लोग झ्ामिल हैं, यह मत प्रकट क्या जाता है 
कि अपोल की यह प्रक्रि। उचित नहीं है करोंकि इससे अनन मे यह ज्ञात 
नहीं हो पाता कि निर्णय क्सिक्रे द्वारा लिया गया है। इस प्रक्रिया मे मह नो 
उम्नावना रहती है छि निरंव दी गई गवाहियो के ग्राघार पर न लिए जाए 
किन्तु उन तथ्थों के प्राघार पर लिए जाए जो कि कार्यालय की फाईलो मे हं 
तथा जो भ्रार्थी के लिए अन्नान हैं। वह समस्या पत्यन्त जटिल है पर इस पर 
निरेंय लेने के लिए भ्रधिकारियों की एक समिति को नियुक्त किया गया। 
वास्तविक क,ठनाई यह है कि इसके निर्णयो की प्रकृति कुछ न्यायिक होती है 
जिसने कि प्राय नीति के प्रज्व मी उलक जाते हैँ । 


ह जब दो या दो से अ्रधिक स्थानीय सत्वाओ के बीच कोई कगडा उत्तन्न 
हो जाएं ता उसका निराय करने को शक्ति अनेक अ्धिनियमों द्वारा मंत्री को 
सौंपी गई है। इस घक्ति के माध्यम से केन्द्रीय सरकार सत्ताप्रो के बोच के 
सम्दन्धों को नियमित करती है। स्वास्थ्य मन्‍्त्रालय को यह अधिकार दिया 
गया है कि दो स्थानोय शिक्षा सस्याओ के बीच भगडा उत्पन्न होने पर तथा 
स्थानीय शिक्षा मस्था एड सकल प्रवन्यक के वीच मतभेद उत्तपन्न होने पर की 
जाने वाली अपीलो के बारे म विचार करे । शिक्षा म तालय की मावि स्वास्थ्य 
सन्त्रालय झोर दूसरे विभागों को भी इस सम्बन्ध मे महत्ववूर्यों झक्तिया प्राप् 
हैं। यह व्यवस्था कगड़ो एवं मतभेदों को तय करने के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी 
मानी जाती है क्योकि केन्द्रीय विभाग को किलो प्न्य पचालय को अपेक्षा 

स्थिति जी अधिक जानकारी होती है झौर यह प्रक्रिया अन्य न्यायिक प्रक्रियाम्ो 
की दुतण में रन खर्चीली होतो है। कई एक मामलों मे विभागों हो प्रपील 
की शक्तिया अन्तिम एवं वाह्यकारी होती हैं । उनके निशा य के विस्द्ध किती 
न्यायालय में कार्यवाही नही क्षी जा नकतो । कुछ विपय ऐसे हैं जिनके सम्दभ 
मे न्‍्वाथालव नी बोल सकता है । 


(११) व्यवस्थापन द्वारा प्राय: मन्त्रियों को यह शक्ति दी जाती है 
कि यदि स्थानीय सत्ता कोई कार्य बाही करने मे असफल रहे तथा वह झपने 
उत्तरदायित्वों को श्रन्‍्तोपजनक रूपसे पूरा न कर मके तो वह उसके विस्दध 
कार्यवाही करे। इन शक्तियों को ग्रवहेलना की घक्तिया (0८विण: 
28०४९४5) कहा जाता ६ । केन्द्रोग सत्ता, स्थानीय सत्ता को झपने कर्तव्यों का 
निर्वाह करने में बाध्य बनाने के लिए परमादेश का लेख जारी कर सकती 
है जो कि एक प्रकार से स्थानोय मत्तामो को उनके कानूनी कर्तव्यों को सम्प्त 
करने की धाज़ा होती है। सन्‌ १८७५ के जन-स्वास्थ्य भधिनियम के सम्माय 
३६६ में झपदेलना की इन शक्तियों का वर्धान किया गया है। इसके द्वारा 
स्वास्थ्य मन्त्रालय को यह शक्ति दी गई कि वह मुलाए गए कर्क्तब्यों की 
सम्पन्न करने की दिशा मे कदम उठा सके ! जो व्यक्ति सम्नावित सेवा मे 
रुचि लेता है वह मस्त्रालय के सम्मुख प्रपनो सिकायत प्रस्तुत करेया । ऐसो 
स्थिति में मन्‍्व्रालय उस कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त 
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करने की शक्ति रसता है | साथ ही बह यह मी निर्देश जारी कर सकता है 
कि की जाने वाली सेवा में जो खर्चा होगा और नियुक्त व्यक्तियों को जो 
बेतन दिया गया, उस सारे खर्चे को सम्बन्धित स्थानीय सत्ता द्वार। दिया 
जाए । इस प्रकार के झ्रादेश को यदि जरूरी हो तो न्यायालय द्वारा भी प्रमावी 
बनाया जा सकता है। इस प्रकार की सेवा सम्पन्न करने के लिए नियुक्त 
व्यक्ति वे सारे अधिकार रखते हैं जो कि सम्बन्धित स्थानीय सत्ता के उस 
सम्बन्ध मे हैं किन्तु वे कर सग्रह नही कर सकते । 


अवहेलना की शक्तियो के प्रयोग का एक प्रन्य रूप यह मी हो सकता 
है कि जब मन्त्री यह देखे कि एक स्थानीय सत्ता ने वह कार्य नहीं किया 
है जो कि उसे करना चाहिए था तो वह एक ऐसा श्रादेश जारी कर सकता 
है कि वे इस कार्या को सम्पन्न करे। इस आज्ञा को जब स्यानीय सत्ता द्वारा 
नही माना जाता है तो मस्ती न्यायालय द्वारा परमादेश का लेख जारी करा 
सकता है। स्थानीय सत्ता द्वारा अपने कत्तव्यों की भ्रवहेलना किए जाने पर 
मन्‍्त्री एक कदम यह भी उठा सकता है कि वह उन शक्तियों को सत्ता से 
छीन ले । ऐसा भी प्रावधान है कि मन्त्री उन शक्तियों को प्रन्य स्थानीय 
पत्ता के लिए सौप दे । द्विसृत्रीय स्थानीय घरकार की व्यवस्था में सामान्यत: 
यह प्राववान पाया जाता हैं कि यदि निम्न सूच कत्तब्यों की झवहेलना का 
दोषी पाया जाए तो इसकी शक्तिया बडी सत्ता को सौंपी जा सकती हैं । जब 
स्थानीय सत्ता न्यायालय के आदेशो का पालन नही करती तो इसे न्‍्याय- 
पालिका फी भ्रवहेवता समभा जाता है। नियन्त्रण के इस प्रकार के तरीकों 
को बहुत कम काम में लाया जाता है | इनको केद्धीय सत्ता भी काम में 
लाना पसन्द नहीं करती । केवल गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाने पर ही ये 
काम में लाए जाते हैं । कुछ लोगो का कहना है कि अवहेलनापूर्णा कार्यों के 
सम्बन्ध में उठाए जाने वाले ये कदम स्थानीय सत्ताओ के क्षत्र में प्रत्यक्ष 
हस्तक्षेप कहे जा मक्‍ते हैं । इनको प्रसवेधानिक रूप से स्थानोय स्वायत्त सर- 
कार की परम्पराम्मो का उछघन वहा जा सकता है। केन्द्रीय सत्ता प्रपनी 
इच्छाप्रो को क्षियान्वित करने के लिए प्राय: इनका प्रयोग नही करती किन्तु 
जब कभी उसे च्रुनौतिया दी जाती है तो वहू उनको बाध्य हो कर प्रपनाती 
है। प्रवहेलनापूर्ा कार्यो के सम्बन्ध में किस वंदम को उठाया जाएगा, इस 
बात का निर्ण य करते समय कई एक बातों को ध्यान में रखा जाता है । 


प्रथम वात यह घ्यान मे रखी जाती द्वे कि यदि मन्त्रालय स्थानीय 
सत्ता के झ्धिकारों को अपने हाथ में ले लेता है तो बया वह उनको सम्पन्न 
कर पाएगा । यदि वह सम्पन्न करने भ कठिनाई का प्रनुमदव करे तो हो 
सबता है कि स्थिति शोर भी भ्रधिक दिसड जाए। शिक्षा-सेवामों को इसके 
उद्ादरण के छप में प्रस्तुत किया जाता है । यह कहा जाता है कि यदि शिक्षा 
सत्ता प्रपने कर्षाव्यो को करने में प्रश्चफत हा जाए तो उन्हे केन्द्रीय सत्ता 
दारा सम्मालना अधिक सुविधाजनक नही रहेगा क्ष्योकि स्कूलों वा संचालन 
करने मे मम्प्रालय झभक प्रकार को कठिनाइयो में उत्तक जाएगा। पिक्षा- 
मस्तालय के पास अध्यापकों कर इतना स्टाफ नी नहीं होता कि वह उचित 
रूप से इन नए द।यिस्वों का निर्वाह कर मके। ऐसी स्थितियों मे तथा इस 


र्र४ श्र ८ ब्रिटेन में स्थानोय प्रशासन 


अकार की सेवाओं के सम्बन्ध मे यह उचित समझा जाता है कि मनन्‍्नी सत्ता 
को अवहेलनापुर्णा (0:0७७६, घोषित कर दे तथा यह आदेश जारी करे कि 
उस सत्ता को क्‍या करना चाहिए । यदि वह सत्ता उन कार्यों को सम्पन्न न करे 
तो मन्त्री न्यायालय के द्वारा परमादेश को ग्राज्ञा जारी करा दे । बुद्ध ऐसी 
भी सेवाए होती हैं जिनको सम्पन्न करने की शक्ति एवं सामथ्य मन्त्री में 

ती है। उदाहरण के लिए नागरिक-सुरक्षा को प्रस्तुत किया जा सकता है। 
जब कभी अवहेलनापूर्णा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो स्थानीय सत्ता 
किसी प्रकार से वित्मीय लाभ में नही रहती | इन सेवाग्रो का सचालन चाहे 
स्थय उसके द्वारा किया जाए अथवा केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा, उसके ब्यय का 
भार अ्रन्तिम रूप से स्थानीय सत्ता हरा ही वहुन किया जाता है। जब 

बैन्द्री (0०४7५) नगर मे नागरिक-मुरक्षा सेवाएं सीधे गृह कार्यालय 
दौरा प्रदान की गईं ता भी इसका सर्चा स्थानीय सत्ता द्वारा ही दिया गया 
या प्रावधान के अनुसार समय पर सन्नी इन सेवाओं के लिए स्वय' घन 
ज़चे कर सकता है क्योकि यह घन क्राउन का धन होता है इसलिए वह 
इसे बापस लेने का अधिकार रखता है। यदि स्थानीय सत्ता इस धन को 
अदान न करे तो केन्द्रीय सत्ता द्वारा अन्य प्रकार के दबावों को काम में 
जाया जा सकता है। यदि इन अवहेलनापूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के 
कारण कोई स्थानीय सत्ता कर्बदार हो जाए तो उसको दिए जाने वाले 
अनुदान का उतना भाग रोक लिया जाएगा । 


प्रशासकोय नियन्त्रण का घामान्य प्रभाव [7॥6 ठलाशग 
धारत थे ॥वतांमध्ान्राक. 2० ]--प्रशासकीय_ नियन्त्रण के 
विभिन्न साधनों का प्रयोग करके केन्द्रीय सत्ता स्थानीय सत्त्ताप्रो के क्षेत्र मे 
पर्याप्त हेत्वपूर्णा हस्तक्षेप का ग्धिकार रसती है। मन्त्ियों को जिन मामलों 
की सूचना दी जाती है वे उनमे हस्तक्षेप कर सकते हैं । वे स्वय भी स्थानीय 
सत्ताओं के कार्यो को निरीक्षित कर सकते है तथा अनुदान रोक कर 
मिया प्रन्य प्रकार से उनकी क्रियाप्रो को प्रतिबन्धित कर सकते हैं। 
नियन्त्रण के ये विभिन्‍न प्रावधान स्थातीय स्वतन्त्रता एवं पहल को पूरी 
तरह से समाप्त नही कर देते; इसके विपरीत उनमे पहल एवं स्वायत्तता 
परयष्ति मात्रा में प्राप्त होती है। केन्द्रीय सरकार प्रायः इस बात में रुचि लेती 
है कि स्थानीय सत्ताएं अपता काय' करती रहे । वह उनको कार्या करने से 
प्रतिबन्धित नही करती 4 केन्द्रीय नियन्त्रण बहुत कुछ अश्रप्रत्यक्ष एवं हल्का 
होता है। मन्त्री केवल इसीलिए हस्तक्षेप करते है कि सत्ता को उचित रूप से 
कार्य' करने के लिए प्रेरित कर सके) 


जब केन्द्रीय नियन्त्रण के विभिन्‍न प्रकारों को एक साथ मिला दिया 
जाता है तो उनकी मात्रा घत्यन्त हो जाती है। फेद्रोय' सरकार किसी न 
किसी तरीके से स्थानीय सरकार की समी जियाओ को रोकने में समर्थ है। 
बह चाहे तो स्थानीय सत्ता को सरकार का दृष्टिकोण क्रियान्वित करने के 
लिए बाध्य कर सकती है; किन्तु जेसा कि आर० एम० जैक्सन [॥९. 2४. 
२4०४५०० ] का कहना है कि इसका श्रय॑ यह नही होता कि केन्द्रीय सरकार 
मसल में नियस्त्रण की समी शक्तियों को काम लेती है या वह ऐसा कर 
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सकती है, फिर भी ये शक्तिया उतको मिली हुई है। * इन शक्तियों के 
सम्बन्ध मे दो बातों की जानकारी अत्यन्त महत्वपूर्णा सिद्ध हो सकती ] 
प्रथम यह कि नियम्त्रण की इन शक्तियों का प्रयोग किस सीमा तक किया 
गया है और दूसरा यह कि छिस प्राधार पर केन्द्रीय सरकार के इन कार्यो क्रो 
न्यायोचित ठहराया जा सकता है। प्रायः यह कहा जाता हैं कि इत शक्तियों 
का विकास नवीन युग की देन हैँ किन्तु यह पूरी तरह से सच नही है क्योकि 
नियन्त्रण के प्रमुख रूपी का विकास पिछली दशाब्दी में स्थानीय सरकार के 
विकास के साथ-साथ होता रहा है। नियन्त्रण के इन तरीकों का विकास 
केन्द्रीय सरकार एवं स्थानीय सत्ताओ के बीच स्थित सम्बन्धो की बदलती 
हुई परिस्थितियो से प्रमावित होता रहा हूँ । जब एक कस्बा शाही घाटंर 
प्राप्त करके बारो बन जाता था तो वह बहुत कुछ इस नियन्त्रण से बच 
जाता था जो कि काउन्टीज मे प्रयुक्त किया जाता था। शताब्दियो तक 
बारोज को अपने कार्यों को उनकी इच्छा से सम्पन्न करने के लिए स्वतन्त्र 
छोर दिया गया था । 


प्रत्य स्थानीय निकाय जैसे पेरिश तथा काउन्दीज प्रादि को शान्ति 
के न्यायाधीशों दवरा प्चालित किया जाता य।, इनको भी केख्द्रीय तियन्‍्त्रण 
से बहुत कुछ मुक्त रखा गथ। । वर्तमान युग में औद्योगिक क्रान्ति के फल- 
स्वरुप स्थातीय एवं राष्ट्रीय सरकार की प्रवृत्तियो मे महत्वपूर्ण परिवर्तन 
श्राएं है । कस्बो की गन्दी स्थिति के कारण स्थानीय सत्ताग्रो को उप-कानून 
बनाने की शक्ति दी गई ३ इसके भतिरिक्त कानून प्रौर व्यवस्था को स्थापता 
तथा गरीबो को राहत देने के कार्यो के सत्र में अनेक नई समस्याए' उत्पन्न 
हर । इन समस्याप्रो के समाघान के लिए णो व्यवस्था की गई, उसमे 
न्द्रीय नियन्त्रण को बहुत कठोर रखा गया। निर्धत राहत भ्रणासन के क्षेत्र 
में केद्धीय सरकार द्वारा भ्रनेक विनियमन किए गए ग्रनेक निर्देश एवं झादेश 
निरन्तर रूप से जारी किए गए | इन सबके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र मे 
स्थानीय मत्ताग्रो के अधिकार न के बराबर हो गए हैं। जो स्थानीय भ्रधि- 
कारी इस कार्यों को सम्पन्न करते थे, उन पर केन्द्रीय नियस्त्रण प्रत्यक्ष रूप से 
इतना श्रधिक था कि उनको स्थानीय प्तरक्षकों का अधिकारी नहीं कहा जा 
सता था बल्कि ऐसा लगता था कि उन्हे सीधे कानून द्वारा शक्ति प्राप्त 
है। इसके पभ्तिरिक्त निरीक्षण, प्राडिट एवं वित्तीय नियन्त्रण पूरी तरह से 
था इस ब्यवस्था से पूर्व की स्थिति इतनी खराब थी कि जनता ने इस 
ब्यवर्था को बिता किसी विरोध के भ्रपना लिया। 


__.. स्थानीय सरकार के विकास काल के प्रारम्म भे यह प्रवृति रही कि 
केन्द्रीय सरवार को व्यापक शव्तिया सौंपी जाए और केन्द्रीय सरकार भी 
इनका प्रयोग करने के लिए इच्छुक रहतो थी। यदि केद्धीय हस्तक्षेप लागू 
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न किया जाता तो यह सम्भावना थी कि स्थानीय सरकार विश्लेप रूप से जन- 
स्वास्थ्य के क्षेत्र मे वे कदम न उठा पाए जो कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जतना 
की दृष्डि से श्रत्यन्त श्रावश्यक हैं । केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण ते समर्थ एवं 
ईमानदारी स्थानीय प्रशासन प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्या किया। 
नियन्नरणा की इस कठोर व्यवस्था ने अपना कार्य कंसे सम्पन्न किया, इसका 
एक सुक््य कारण यह है कि क्रेद्रीय सरकार के अधिकारियों की सामान्य 
बुद्धिमत्ता का स्तर स्थानीय स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की तुलना 
में पर्याप्त ऊचा था । 

पिछले पचास या इससे प्रधिक वर्षों में स्थानीय प्रशास्त ने अपनी 
भ्रवृत्ति को बहुत कुछ बदल दिया है तथा पहले जिन कारणो को केन्द्रीय 


में असमर्थता महसूस करने लगी । पहले यह होता था कि किसी भी प्रस्ताव 
को स्थानीय सत्ता केवल इस आधार पर अस्वीकार कर देती थी कि उसमें 
पर्याप्त धन खर्च हो जाएगा । ऐसी स्थिति में करदाता स्वयं उस सेवा की 
झवस्था करते थे। मतदाताओरों की भी यह प्रवृत्ति थी कि वे क्रिसी ऐसी 
सेवा के लिए घन नही देना चाहते थे जो गरीबों का लाम करे। किन्तु 
आजकल यह श्रवृत्ति बदल चुकी है तथा स्थानीय सत्ता पर अधिक से प्रधिक 
सेवा प्रदान करने के लिए देबाव डाले जाते हैं। आज +ई भी सह नही 


स्थानीय प्रशासन का स्तर बढ़ चुका है। ग्रव उसमें भ्रष्टाचार एवं 
कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बहुत कम रह गई है। स्थानीय सरकार के क्षेत्रों 


मान्यता भव पर्याप्त कठिन बन चुकी है । वर्तमान परिस्थितियों मे केवल यह 
कहना पर्याप्त नही है कि प्रश।सन को उथासम्मब कार्य करने चाहिए विनन्‍्सु 
इसके साथ ही यह कहना भी जरूरी बन जाता है कि वह कार्य किस 
उपयुक्त स्तर पर किया जाए । यह स्तर भी परिस्थितियो के अ* नए बदलता 
रहता है। समय के साथ चलसे वाले स्थानीय प्रशासन के विकास के इन 
विभिन्न परिवर्तनो के भ्रप्तन मे जो परिस्प,म॒ प्राप्त हुए तथा स्थानीय एवं 
केन्द्रीय सम्पन्धो का रूप बदला, उसे झार, एम जैक्सन के शब्दों में रखते हुए 
एईँ फडा भा ग्रकता है कि भव केन्द्रीय एव स्थानीय सम्बन्ध नियन्त्रण से हटकर 
परामर्श एक सहायता देने की ओर उन्मुख हो गए हैं ।* 
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द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय एवं स्थानीय सम्बन्धो 
को जिम रूप में समझा जाता था उसकी भ्रवृत्ति यह थी कि स्थानीय सत्ताए 
केन्द्रीय नीति को कियान्व्रित करने का निकाय हुआ करती हैं । दितीय विश्व 
युद्ध ने केसद्रीय सरकार को शक्तियों को बढ़ा दिया। सन्‌ १६४० के सकट- 
कालीन शक्ति अधिनियम ने यह प्रावधान रखा कि परिपद की आज्ञा से 
स्थानीय व्यवित प्रपती सेवाएं जन-सुरक्षः के हेतु राजा को मौप सके; 
विश्व युद्ध के दोरान केन्द्रीय सरकार ते यह सोचा कि स्थानीय ग्रम्ति- 
रक्षक व्यवस्था द्वारा हिडलर के झआाकमरणा के विरुद्ध उचित कार्य नहीं किया 
जा रहा है तो इन सेवाप्रो को स्थानीय सुत्ताओों से प्रस्थाथी समय के जिए 
के लिया गया भ्रौर राष्ट्रीय अग्ति सेवाओ का भाग बना दिया गया। ग्रुढकाल 
भे अन्य कई एक प्ररिवर्तत इस दिशा भे किए गए किन्तु युद्ध समाप्त हो जाने 
के याद मी इन किए घए परिवर्ततों को ज्यो का त्यो जारी रखा गया; 
वर्तमान समय में जव कि ग्रार्थिक क्षेत्र में सरकार के उत्तरदायित्व बढ गए 
हैं भौर उप्तते देश के भ्राधिक विकास के लिए बड़ी-बड़ी ग्राशाए की जाती 
हैं तो यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय सरका< को स्थानीय सेवाओ पर भ्रंधिक 
से ग्रधिक नियन्त्रण करने की व्यवस्था की जाए।॥ देशव्यापी ग्राधिक नियोजन 
के सम्दर्भा मे स्थातीए सचाझरों धर केन्द्रीय नियम्ब् की मात्रा और भी बढ 
गई है । यदि स्थानीय सत्ता कोई नया निर्माण-कार्य प्रारम्म करना चाहे तो 
इसके लिए उसक॑ पास बहुत कम स्वतत्त्रता रहती है। 


स्थानीय क्रियाप्रों पर केन्द्रीय नियन्त्रण की श्रावश्यकता कई एक 
परिस्थितियों मे पर्याप्त बढ़ जाती है । उदाहरण के लिए जब प्रमुख सेवाप्रो 
में देश के विभिन्न भागों के बीच ग्रनावश्यक भ्रन्तर को कम करने के लिए 
एक स्तर की स्थापना एवं प्राध्वि का प्रयास किया जाए। दूसरे, जब कि 
सामान, श्रम, साथन एवं पूजी का निर्या-त्रत करके सत्ताप्रो को यह श्रनुनव 
कराया जाएं कि उन्हे उनका स्थायपूर्णो हिस्सा मिल रहा है | तीसरे, व्यापक 
वित्तीय नियन्त्रण एवं नियोजद के द्वारा स्थानोय क्रियाओ को राष्ट्रीय नीति 
में समायोजित किया जाए। इत सभी स्थितियों में स्थानोय सत्ताएं केद्धीय 
नियन्त्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती हैं किन्तु के नियत्त्रण की 
प्रतिशय मात्रा का विरोध करती हैं । विशेषतः उनके द्वारा प्रपने प्रधिकाश 
प्रस्ताव के-द्रीय विभागों को प्रस्तुत करने के लिए मना किया जाता है। कार्यो 
कऋमो को तैयार करमे एवं प्रस्तुत करने से सम्बन्धित सामान्य प्रावधान इतने 
अधिक बढ गए कि स्थानीय प्त्ताओं को यह झनुमव होने लगा कि जंते मीति 
सम्बन्धी विषयों में उनको कोई प्रशिकार नहीं है ॥ यह स्थिति उस समय 
इतनी खराब नही होती जब कि स्थानीय सत्ताबों को यह पनुमव होता है कि 
उनको योजनाप्रों एवं कार्य क्रनो को केंद्रोय सरकार के ऐसे प्रधिकारियों 
द्वारा देखा जा रहा है जो उनकी अपेक्षा प्रधिक योग्य, विशेषज्ञ एवं समर्थ 
हैं किन्तु स्थिति गह नहीं है मोर स्पानीय सत्ताग्रो को यह भ्रच्छी तरह 
ज्ञात है कि कई बाद जो योजनाएं योग्य एवं स्थानोय विशेषज्ञों द्वारा तेयार 
को जाती है उनको केन्द्रीय विभागरो के ऐसे भ्रधिकारियों द्वारा भ्रालोचित 
किया जाता है जो कि निश्वय ही योजता बनाने बालों पे प्रधिक योग्य दीं 


शेरे८ ब्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय प्रशासन 


होते | श्रसल में उनकी शिकायत यह रहती है. कि स्थानीय सत्ताओ को केवल 
स्थानीय एजेन्ट समझा जाता है जो किसी कार के लिए विशेष रूप से 
उत्तरदायी नही हैं प्रौर जिनके प्रत्येक व्यवहार पर निगरानी रखना, प्रतिबन्ध 
23208 और किसी केन्द्रीय अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना प्रत्मन्त 
जहूरी है । 


स्थानीय केन्द्रीय सम्बन्धों के विषय मे उठने वाले विभिन्न प्रश्नो के 
बारे मे स्थानीय सत्ता सस्थाओ तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों के बीच पर्याप्त 
विचार-विमर्श मा । इसके परिणामस्वरूप जनवरी, १६४६ मे स्थानीय सर- 
कार मानव शक्ति समिति (7,02०0| 060ए८४07९9॥ 'शैक्षा-00ण67 (0०ए7- 
!0००) नियुक्त की गई। यह समिति चासलर झ्राफ एक्सचैकर द्वारा नियुक्त 
की गई | इसमे सरकारी विमागों के प्रतिनिधि, स्थानीय सत्ताओ के प्रतिनिधि 
एवं स्थानीय सत्ता सघो के सचिव थे | समिति का मुख्य कार्यों स्थानीय एवं 
केन्द्रीय सत्ताओं के बीच प्रक्रिया के वारे मे ब्यापक सिफारिशें करना था 
ताकि मानवीय शक्ति में मित्तव्ययत्ता ज्ञाई जा सके । ग्रपने कार्यों को सम्पन्न 
करने के लिए समिति ने अनेक उपसमितियों का गठन किया । 


बरतमान समय की स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
श्रनेक क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्थानीय सत्ताओो के कार्यों पर अपना नियल्तरा 
रख सकती है । आजकल इस बात पर जोर दिया जाता है कि केन्द्रीय सरकार 
का नियम्त्रण उन कार्यों तक सीमित कर दिया जाए जो कि अच्छी सरकार के 
लिए महत्वपूर्ण हैं तथा इस नियन्त्रण का व्यवहार एवं प्रशासन इस रूप में 
किया जाए कि स्थानीय सत्ताओं को यथासम्भव स्वतन्नता प्राप्त 
सके । केम्द्रीय सरकार का स्थानीय सत्ताओं के प्रति जो दृष्टिकोण होता है 
उससे प्रनेक कठिनाइया पैदा हो जाती है । प्रक्रिया _ एवं दृष्टिकोण से नम्ब- 
न्धित विभिन्न समस्याओं के पोछे मुख्य रूप से भ्राथिक झराघार होता हैं। महू 
एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बन चुका है कि यदि घन का स्रोत एक्सचैकर है 
केन्रीय विभागो को उसके व्यय पर नियन्त्रण रखना चाहिए तथा यह देखना 
चाहिए कि क्या उसे उसी रूप में खर्च किया जा रहा है जो कि केन्द्रीय नीति 
के भ्रनुकूल है । कई एक लेखको का यह सन्देह पूर्ण तः उपयुक्त दिखता है कि 
जब तक स्थानीय सरकार केन्द्रोय घन पर अवलम्बित हैं, उसके व केंद्रीय 
सरकार के बीच अच्छे सम्बन्धो की आ्राशा बहुत कम है । 


७ 
स्ानीय सरकार का विद्ल 


[फप्तर् शार४&बटाड 07.004, 6097. ] 
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स्थानीय सरकार के वित्तीय स्रोतों की प्रकृति, स/मर्थ्य एवं भविष्य के 
श्राघार पर स्थानीय सरकार के कार्य, शवित्या एवं उत्तरदायित्व बदलते 
रहते है । कई बार इसके कार्य एवं उत्तरदायित्वों में परिवर्तन के परिणाम- 
स्वरूप भी वित्तीय ल्लोतो भे परिवर्तन किए जाते है | वर्तमान समय में स्थानीय 
सत्ताग्रो द्वारा किये जाने वाले व्यय की व्यवस्था मुख्य रूप से तीन स्रोतों द्वारा 
की जाती है । प्रथम, सरकारी अनुदान जो कि करोब २/१ हिस्सा होता है; 
दूसरे, भूमि एवं भवनों के स्वामियो द्वारा दी जाने वाली स्थानीय रेट जिसकी 
मात्रा भी लगभग इतनी ही होती है श्लोर तीसरे, नगरप्रालिका गृहों का 
किराया तथा ब्याज झादि से प्राप्त आमदनी जो कि कुल झाय का लगभग 
१/९ हिस्सा होता है। स्थानीय सरकार द्वारा जो भी प्रूजीगत व्यय (0४७-- 
494 ]9६८$80604) किए जाते हैं उनका प्रधिकाश भाग कर्ज लेकर प्रवन्धित 
किया जाता है ।* स्थानीय सरकार के इन विमिश्न वित्तीय ख्ोतो का विस्तार के 
साध प्रध्ययत किया जाता उपयोगी रहेगा । 

सहायता भनुवाव 
[फ्लि80(5-नं7-३४४ ] 

मि० घिडनीवेब (5806, २/८॥०७) के कथवानुसार महायता हे अ 
दान से ब्विडिश प्रशासक द्वारा उस सहायता से अर्थ लगाया जाता है जो कि 
ग्रेट ब्रिटेन का एक्सचेंकर स्थानीय सरकारी सत्ता को उसके कुछ या समी 
कादूनी कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए देता है । इस प्रकार की सहायता 
कमी अलग से भी दी जा सकती है किल्तु प्रायः इसको वापिक अनुदान के 
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रूप में दिया जाता है। यह समय की परिस्थितियों के अनुरूप प्रलम-प्रलय 
मात्रा में हो सकती है अ्रथवा विना किसी शर्ते के एक जैसी मात्रा से भी ह्ढो 
सकती है। इसकी मात्रा मुख्य रूप से जनपर्या के विकास या उसके क्रिसी 
एक भाग के विकास या किसी विश्लेप सेवा की मात्रा पर अथवा नियुक्त किए 
जाने वात्े ्रधिकारियों की सख्या श्रयवा उनके वेतन पर या प्राप्त करने 
वाली सत्ता के व्यय पर तथा उसके जिलों की करारोपण को घक्ति पर, 
उसके कार्यों की कुझलता पर एवं ऐनो ही प्रन्य घर्तों पर निर्मर करती है । 


कैन्द्रीय सरकार द्वारा स्थानीय सत्ताय्ों को दिए जाने वाले अनुदान 
की कई एक अच्छाइया बताई जाती हैं। यह कहा जाता है कि कई एक स्था- 
नौय सेवाए जो कि सामान्य कल्याण से सम्बन्ध रखती हैं, तसद द्वारा लग 
को जाती हैं पर ये प्रसल मे स्थानीय रूप से प्रमासित राष्ट्रीय सेवाएं होतो 
हैं। “ ? प्रकार का ब्यय प्रायः सभी सत्ताओ में एक जैसा होता है भोर 
पैक भार राज्य के सहयोग द्वारा वहन किया जाना चाहिए । ये राज्य द्वारा 
दिए जान वाले सहायता अनुदान एक प्रकार से अनुपुरक नहीं हैं किन्तु ये ऐसा 
धन चेत हैं जो कि करदाता से ग्रहर्या किया जाना चाहिए किन्तु ग्रहण नहीं 
किया जाता है । बिना इस सहायता के तथा कुछ नियन्त्रण लागू किए यह 
पम्भव बन जाता है कि वाद्धि परिणानों एवं उपयुक्त लानो को प्राप्त व 
किया था सकते । सहायता प्रनृद्ान एक प्रकार से उन सत्वामो के लिए मर 
की काम करता है जो कि ग्रपने कार्यों के प्रति अवहेलना वरत सकता हैं। 
इससे सरूद को कृछ ऐसी सेवाओं तथा क्यों के प्रशासन में एकरूपता का 
स्वर बनाने में सहायता मिलती है जो कि विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षित एव 
समन्वित किए ज।ने चाहिए । सहायता अनुदान का धन सरकारी कोप से 
आता है। एसी स्थिति में कई बार यह पसन्द किया जाता है कि इस घन को 
रेद्न (/२७5५) से जिया जाय अथवा करो' से | इन दोग़ो नी प्रकृति पूर्णतः 
भिन्न होठी है । रेट्स (२००५) तो स्वामित्व की गई सम्पत्ति के ब्रापिक मुल्य 
पर निमर करते हैं जब कि करो का प्राघार वापिक झाय तथा कुछ उपगरुक्त 
वश्तुझओ का मूल्य है। जो लाग रेट्स (7२3(८७) से प्राप्त ब्यय के लानो का 
उपनोव करते है वे रेट देने से तो बच जाते हैं किन्तु उन्हें कर देना पढ़ता है । 
व्यापारिक लान एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति पर रेट नही लगाया जाता | 

सहायता अनुदान की व्यवस्था का कई बार विरोध करते हुए उठे 
डुरा बताया जाता है। यह कहा जाता है कि यह एक खतरनाक घिद्धान्त 
जिनके द्वारा राष्ट्रीय एक्चेकर पर अनेक दावे किए जा सकते हैं। ऐसे 
व्यय पर कोई प्रभावशील समदीय नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता हि भ्रौर 
मितब्ययता की भी कोई गारन्टा नहीं रहती । जहा तक स्थानीय उत्तामों का 
प्रश्त है, उनछो यदि बिना उत्तरदायित्व के महायता अनुदान दिया गया तो 
उस घन को पानी को ठरह खर्च करेंगी। इसके साथ ही उन विययों को निश्चित 
रूप से परिमापित करना कठिन है. जिनको राहत मिलनी दिए इसके 
प्रतिरिक्त सहायता अनुदान का अनुपात क्या हो तथा विलिनल क्षेत्रों को 
कितना सहायता प्नुदान दिया जाए, यह निश्चित करना नी झत्यम्त कठित 


* रहता है । जिस सेदा पर होने वाल्ले खच को क्‍्ाशिक रूप से राष्ट्रीय सद्वाइता 
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प्रनुद्दात द्वारा और प्राशिक रूप से स्थानीय भुगतान द्वारा बहन किया जाता 
है, उसमे होने वाले कुल खद का प्रनुमान लगादा कठित वन जाता है ओर 
इसके परिणामस्वरूप अपव्यय का खतरा सर्दंव बना रहता है । 


केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला सहायता अचुदान विभिन्न 
सिद्धान्तो पर प्राधारित होता है तथा यह अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिए सचालित किया जाता है। यह अनुदान स्थानीय कोए के व्यय को कम 
करने भे सहायता करते हे भौर इस प्रकार रेटिंग (२७४४४) व्यवस्था में जो 
असमानता उत्पन्न होतो है, उसे दूर करते हैं। उतनक्रे द्वारा स्थानीय कार्प- 
कुशलता के लिए केन्द्रीय नियत्तछया को सम्भव बनाया जाता है तथा वे आवब- 
एयकतापूर्ण क्षेत्रों को सम्य अद्यासन के कम से कम स्तर पर पहु चने मे सहा- 
यत/ करते हैं। सहायता प्रनुदान का प्रारस्मिक इतिहास मुह्य रूप से ससदीय 
विरोध एवं प्रनिच्छापूर्ण सुविधाग्नो का इतिहास रहा है किन्तु बतंमान समय 
मे स्थानीय स्रत्ताओो द्वारा प्रशाम्तित की जान वाली सेवाभो की प्रकृति भली- 
भाति स्पष्ट हो गई है भौर इसलिए इतिहास का यह रूप प्रब॒ परिवतित हो 
चुका है । वर्तमात समय में दिए जाने वाले अनुदान प्रनेक जटिल सिद्धास्तों के 
योग पर प्राघारित हैं । उनका मुख्य ध्येय यह रहता है कि स्थानीय सस्ताग्रो 
की उनके उत्तरदायिष्वो के भार एवं उनके साधनों की गरीबी के ग्रनुपात में 
सहायता दी जाए । यह सहायता इस रूप मे दी जाय कि सहायता दी गई 
सेवा प्रो के प्रशासन क॑ स्तरों पर मी कड़ा नियन्त्रण रखा जा सके । 


स्थानीय सरकार सेवाओं के लिए दिए जाने वले इन सहायता 
अनुदानों का इतिहास भ्रपेक्षाकृत नवीन युग की देन है। उन्नीसवी शताऊरी पूर्व 
अनेक स्थानीय सेवाएं , स्थानीय कोष के साधनों पर ही निर्मर रहती थी; 
उनयो भ्यावहारिक रूप से केस्द्रीय सरकार द्वरररा कोई स्हायत, प्राप्त नहीं 
होती थी । किन्तु उन्नोसबी शताब्दी मे स्थातीय सेवाओं का क्षेत्र प्रत्यन्त 
व्यापक हो गया झौर स्थानीय प्रकार इन सेवाग्नो की भ्रवहेलना करने से 
अपने झ्रापको प्रसमर्य महसूस करने लगी किन्तु साथ ही उसके द्वारा इन 
सेवाओं का भार भी पूरी तरह से बहन नहीं किया जा सकता था। धामिक 
एवं ग्रौद्योगिक पुनर्जायृति के परिणामस्वरूप समाज में जो चेतना जायूत हुई 
उसके परिणामस्वरूप कई एक महत्वपूर्ण सेवामो का प्रावधान किया गया; 
उदाहरण के लिए शिक्षा, आदि | ईस प्रकार की सेवाए राष्ट्रीय महत्व वी 
सेवाएं थी ऐसी स्थिति में यह अनुउयुक्त समझ गया कि इन मेवाध्ों का 
सचालन स्थानीय सत्ताश्ों के कोप से दिया जाए । 

इसके भतिरिक्त स्थातीय वित्तीय साघनों की असमानता के कारण 
विभिप्न क्षेत्रों की सेवार्यों के स्तर में यस्मोर प्रमाथ रहते की भी सम्माग्नाए 
थीं। जिन क्षेत्रों की जनता गरीब होठी है उन क्षेत्रों मे कर एव रेट दोनो 
से भ्राप्त प्रामदनी बटुत कम होतो है; ऐसे क्षेत्रों मे यदि महूँप्वपूर्णा सेवाप्रों 
को प्रदान करना परफावश्यक होता है परन्तु स्ामध्यं के क्‍प्रमाव में स्थानीय 
सत्ताए ऐप्ा नही कर पाती झोर वहां सेवा का स्तर नीचा रह जाता है। 
दूसरी भोर 208 भीछेत्र होते हैं जिले इनसेवामों दी घावश्यक्ता 
एक महत्व डरते प्रधिक होता है डिन्‍्नु वित्तीय ध्ापनों की भ्रश्याप्तटा 


रे ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


इस आवश्यकता को पूरा होने से रोक देती है । स्थानीय सरकार के अधिकाय 
कार्य राष्ट्रीय नीतियो एवं स्थानीय सत्ता को अपैक्षा राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए 
सचालित किए जाते हैं । जब पुलिस एवं शिक्षा जैंसी सेवाओं मे कार्यकुशधलता 
की झ्रावश्यकता को श्रनुभव किया गया तो यहे उचित समझा गया कि 
स्थानीय सत्ताओ के ब््यय को राष्ट्रीय कोष के अनुदान द्वारा पूरा बिया जाए। 
उन्नीसवी शताब्दी के प्रस्तिम वर्षों मे स्थानीय सरकार ने जो विकास किए 
उनकी पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता 
को अधिक महत्व दिया जाने लगा | जब केन्द्रीय सरकार ने स्‍््यानीय सरकार 
के वित्त में अपने योगदान की मात्रा बढ़ा दी तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय 
सरकार वी क्रियाओ मे उसका नियन्तएण भी बढ गया । 


सरकार द्वारा दिया जाने वाला सहायता अनुदान किसी विशेष सेवा 
के लिए भी दिया जा सकता है और स्थानीय सत्ता के सामान्य राजस्व मे 
योगदान के रूप में भी । जब इन भघ्नुद।नों को किसी विशेष सेवा के लिए 
दिया जाता है तो वह प्राय: उस सेवा में किए जाने वाले खर्चे से सम्बन्धित 
रहता है। इस सम्बन्ध मे दो प्रकार के व्यवहार प्रचलित हैं। प्रथम यह कि 
इस ग्नुदान को व्यय के प्रतिशत के रूप में दिया जा सकता है। इसके लिए 
कोई ऐसा केन्द्रीय तरीका होना चाहिए जिसके आधार पर व्यय की परीक्षा 
की जा सके । अनुदान देने का दूसरा तरीका यह है कि सवा की इकाई को ले 
लिया जाता है और उसके किसी एक काये के लिये केस्द्र सहायता देता है। 
दो स्थितियों में स्थानीय सत्ताओ के बीच अनेक विमिन्‍नताए' रह सकती हैं! 
इन प्रनुदानों कः उद्देश्य मुख्य रूप से एक जैसा ही होता है | पदि स्थानीय 
सत्ताए क्सी विशेष प्रकार को सेवा के प्रति अपना भुझाव दिखाती हैं 
उसे इस प्रकार के ग्रनुदान द्वारा आगे बलने के लिये प्रोत्माहिद कर सकती 
हैं । जब कमी विसी विषय पर परियद में विचार किया जाता है तो प्रायः 
इस तरह से विचार किया जाता है कि इस सेवा का पचास प्रतिशत खर्च भनुदान 
द्वारः प्राप्प हो जायेगा और शेप प्रचांस प्रतिशत खर्च का भार स्थानीम 
कोष पर पड़े गा । इससे स्थानीय सचाओं को नई सेवाएं प्रारम्भ करने 
प्रोत्साहन मिलता है) इस भ्रकार के अनुदानों का दूसरा उपयोग यह है कि 
स्थानीय सत्ताए अपने कार्यों को सरलतापूर्वक सम्पन्न कर सकती हैं । 


इन विभेषोद्नत प्रनुदानों [2शान7743८० ह09) की एक सुझ्य 
विश्लेपता मह है. कि ये समी स्थानीय सत्ताओ को बिना उसकी विशेष 
आवश्यकताओं का ध्याव रखे ही फ़्ये जाते हैं॥ यहि केद्भीय सरकार यह 
निर्णय ले ले कि पुलिस का आधा खर्चा उसके द्वारा सहन किया जायेगा वो 
एक सम्पन्न स्थानीय सत्ता री झपनी पुलिस सेवा पर किये गये खर्च का 
झाधा भाग प्राप्त करेयी, यद्यपि उसे ऐसी सहायता की कोई भावश्यकता नहीं 
है । दूसरी भोर एक निर्धन स्थादीय रत्ता अपने व्यय का प्राघा भाग पनुदात 
के रूप में पाने के बाद मो खर्चा चलाने मे मुश्किल भ्रनुभव करेगी। 
प्रकार के वित्तीय सोतो की विभिन्‍नतापूर्णा प्रावश्यक्तापो के आधार पर 
जो कठिनाइया उत्पन्त होतो हैं उनको दूर करने के तिये 2 गत के दुसरे 
रूप का विकास किया गया । इस प्रकार का भनुदान किसी सेवा से 
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सम्बन्धिर नहीं रहता किस्तु यह स्थानीय सत्ताओ्रो के सामान्य कोय को बहाने 
के लिय एक तरित्तीय सहायता होती है। यह स्पष्ट है कि स्थानीय सत्तापक्‍्तो 
के विल्लीय प्लोत अलग-अलग होते हैं धौर जब इस प्रकार का अनुदान देने 
की व्यव था की जाये तो केन्द्रीय सरकार को स्थानीय सत्ता के स्तौत मापने 
के लिये भी कार्य करना होगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि मरकारी ग्रतुदान 
के अनेक रूय होते हैँ । 


किसी स्थानीय सेवा पर किय जाने वाले ब्यय को मापने के लिये 
वाई एक दरीको को अपनाया जा सत्ता है, उदाहरण के लिये हम शिक्षा 
सेवा का ले सकते हैं । यह सेवा सदसे अधिक खर्चीली होती है । इममे होते 
वाला खर्चा शिक्षित किये जाने वाले बच्चों पर बहुत कुछ निर्मर करता है 
किन्तु पूरी तरह से ऐसा नही है । यदि किसी गाव के स्कूल में चालीस 
लड़के पढ़ते है, उसके ख्चें में उठ समय अधिक परिवर्तन नहीं होगा जब कि 
पढने दाले बालकों की सख्या पचास कर दी जाये । गृह-निर्माण पर होने बाला 
ख़चच भी वहुत़ बुछ बालको को सख्या प्र तिर्भर करता है क्योकि परिवार 
का ध्राकार घर के झाकार को निश्चित करता है और इस प्रकार उसमे घगने 
वाले धन को भी । स्वास्थ्य सेवाओओ मे खर्च होने चाला एक बडा भाग 
भाताग्री बालकों एव वृद्धों पर लगता है। इस प्रकार रे सत्ता के 
आवश्यक व्यय का सुल्य तिर्धारक तत्व उसके परिवारों की बनावट होती है | 
यदि परिवारों मे लको की सल्या अथिक है तो स्थानोय पत्ता को उस 
सत्ता की प्रपेक्षा अपती सेवाप्रो पर अधिक खर्च करना होगा जिसमे बक्षको 
का रा 7त कम है । ढृद्धों का ग्रनुपात भी वहुत कुछ इसी प्रकार का प्रनुपरात 
लावा ड किल्तु इसको सेवा निवृत्तियों की व्यवस्था द्वारा कप किया था सकता 
है । वालों की सख्या निर्धन परिवारों में प्राय: अधिक होती है| इस प्रकार 
जिन यह्तियों में अधिकतर गरीब लोग रहेते है, वहा स्थानीय सत्ता की प्राय 
अपेक्षाकृत कम होती है विस्तु ऐसे क्षेत्रों मे शिक्षा सुविधाओं, चिक्त्सालयो, 
प्रमूतियूटों प्रादि की झ्रवश्यकता अधिक होती है । 


जंक्सन महोदय का यह मत पूर्णातः सही है कि एक क्षेत्र की घन 
उगहने को क्षमता कम होती है, उप्तम सेवाग्रो पर खर्च करिए जाते बाले 
घन की प्रावक्यकता उतवी ही भबिक होती है। यदि इस प्रकृति को रोका 
ने गया ता यह हो जाएगा कि घतवात क्षेत्र अ्रधिक धनवान हो जाए गे पौर 
निर्धन क्षेत्र म्रधिक निर्धन | नि न क्षेत्रो की सेवाग्रो को देखते हुए भाव- 
श्यकता यह प्रतीत होती है कि स्थानीय करो को बढ़ाया जाए। यदि ऐसा 
किया गया ठो लोग घर छोडकर ऐसे श्रदेशों मे चले जाएगे जहा 
कर को पात्रा कम है यदि यह प्रक्रिया चलती रही तो निर्धन क्षेत्र उन 
सेवाप्रो को प्रदान करने मे श्रपने भापको भ्रयोग्य महमूस करेंगे जो कि अत्यन्त 
जावदयक होती हैं । म्ाज की परिवर्तित परिस्थितियों मे लोगों का दृष्टिफोरा 
यह नही रहा है कि जिस प्रकार कुछ लोग प्रन्य की प्रपेक्षा अधिक घनवान 
होते हैं, उसी तरह बजुछ क्षेत्र भी दूसरे क्षेत्रोकी तुलना से स्म्पप्त बन जाते 
हैं भौर निर्ध न क्षेत्रों की जनता से उन सेदाप्रो को प्राप्त करने को भागा नही 


को जा सबती जो कि घनदान क्षत्रो द्वारा प्रदात की जाती हैं । यह विचार 
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भाज पीछे रह चुका है तथा यह एक सामान्य मान्यता बन गई है कि 
भ्रावश्यक सेवाएं सभी क्षेत्रों को प्रदान की जानी चाहिए । उदाहरण के 
लिए यह्‌ माना जाता है कि प्रत्येक बालक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी 
चाहिए चाहे उसके माता-पिता गरीब हो अथवा धनवान, चाहे वे शहर मे 
रहते हो अथवा गाव मे । यही बात श्रन्‍्य श्रावश्यक सेवाओं के आरे में भी 
लागू होती है । 


केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के लिए समय-समय 
पर विभिन्न त्तरीके ग्रपनाए गए है | सेवा के अनुसार भी मे तरीके बदल जाते 
है, जैसे कि पुलिस झनुदान हमेशा हो स्थानीय सरकार के व्यय के प्रतिशत 
पर निर्भर रही है। स्थानीय सरकार अधिनियम सन्‌ १६२६ ने ब्लाक 
अनुदान (छा०९०८ छाशा७&) की व्यवस्था को जिसके भनुसार केन्द्रीय 
धन को स्थानीय सत्ताओं की आवश्यकता के अनुसार वितरित किया गया । 
बतंमभान समय मे इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि यदि सन्तोष- 
जनक इकाइया बनाई जा सकें तो यह अ्रधि 6 उपयुक्त रहेगा कि धनुदान को 

की पारिभाषित इकाइयो के आधार पर वितरित किया जाय | 


सत्‌ १६२६ से पूर्व जा सहायता अनुदान दिया जाता था वह उस 
समय की परिष्थितियों से प्रमावित था ) सर्वे प्रथथ. सहायता अलुवान दिया 
श़या तो यह कोई सुब्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार नहीं था तथा इसको 
केन्द्रीय नियन्त्रण का एक साधन भी नही माना गया । सन्‌ १८५३४ तक पहं 
मान्यता विकसित नही हो पाई थी कि केन्द्रीय एवं स्थानीय सत्ताए' सावयदी 
सम्मन्ध रजती हैं तथा स्थानीय एव' केन्द्रीय-दोनो ही भ्त्ताएं सामान्य उद्देड 
पध्यो के लिए हिस्मेदार है। इस प्रकार स्थानीय सत्ताओ का विकास बिता 
किसी व्यापक प्रतियोगिता के हुम्आ है। सन १८८५ के बाद स्थानीय सरकार 
में सावयवी एवं एकीकृत म।बना का विकास होते लगा। वेन्थस, चाईविंक एवं 
उनके ग्रनेक मित्रो ने अपने कु अनुमव द्वारा प्रमावित होकर यह विचार प्रकट 
किया कि स्थानीय सरकार, सरकार के महान यन्‍्त का एक तत्व मात्र है। इस 
काल में कुछ स्थानीय सेवाओं में सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता भ्रनुदान 
का समर्थन किया गया । सन्‌ १६१६ के पूर्वे के सहायता अनुदान के इतिहास 
को मुख्य रूप से तीन भागो मे बाशआ जा सकता है। इसका प्रथम युग सन्‌ 
१८३४ से प्रारम्म होकर सन्‌ १८४६ तक चलता है। इस प्रारिम्मक युग मे 
केख्द्रीय सरकार का प्रश्ुदान सुख्य रूप से कृपकों के हित की साधना के लिए 
दिया जाता था। शहरी क्षंत्रो पर हीने वाले खर्च की बढ़ी हुई मारा को 
बहुत कुछ देहाती जनता द्वारा दान क्रिया जाता था । देहाती जनता का यह 
तर्क था कि बेवल वास्तविक सम्पत्ति के मूल्य के झाघार पर स्थानीय कर को 
तय करना एक प्रकार से अन्यायपूर्ण है ! बदलते हुए समय के भनुसाद सम्पत्ति 
के रूप भी बदल जाते हैं। प्रौद्योगीकरण एवं व्यवसाय का जब विकास 
हुग्रा तो शहरी क्षेत्रो की अ मदनी बढ़ी किन्तु देहाती जनता को झव भी 
अधिक कर देना होता था। कृषि का पतन और भ्रन्यायप्रुर्ण स्थानीय कर बव्यव- 
स्था के फलम्वस्‍्प केद्रीय सत्ता को स्थानीय व्यय में हाथ बढाने के लिए 
प्रभावित क्या गया । 
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इस युग मे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहायता झनुदान 
पर दाविक मतदान होता था झौर यह परम्परा सन्‌ १८८८ के ग्रोशेन 
(06०$४८०॥८॥ ) सुधारों तक चलती रही । सहायता बनुदान से सम्बन्धित पहल 
एवं तियन्त्रण केंद्रीय सत्ता के हाथ मे रहे । प्रति वर्ष सहायता अनुदान पर 
विचार होने के कारण ससदीय नियस्त्रभ प्रमावशोल तथा निरन्तर रूप से नही 
रह पात्रा था। 


दूसरा काल सन्‌ १८४६ से लेकर मन्‌ १८८८ तक चलता है। इस 
काल में स्थानीय सरकार ने तीव्र गति से प्रगति की । प्रत्येक जगह १ुलिस 
सत्ताग्रो की स्थापना कर दी गई | सन १८६२ के बाद सडके पूरी तरह से 
स्थानीय मत्ताग्रों के नियस्त्रण में झा गयी । सत्‌ १८४८ से जनस्वास्थ्य प्रशासन 
के बारे में व्यापक स्तर की नीतिया अपतवाई गयी। सत्‌ १८७६१ मे प्राथमिक 
शिक्षा प्रारम्म की गई प्रोर सन्‌ १६७६ में उसे भुपत प्रदान क्रिया जाने लगा । 
इन सभी नए विकरासों के लिए घत को ग्रावश्यकता थी । कृषि हिती की 
यह शिकायत थी कि शहरों द्वारा देहाती इलाकों की प्रपेक्षा कम योगदान 
किया जात है जब छिवे देहाती इलाकों मे रहते वाले लागो की अपेक्षा 
स्थानीय सेवाश्ो का प्रधिक लाभ उठाते हैं। कूपको ने प्पने हितो एवं दावों 
को रूढिवाही दल के माध्यम से सामने रखा । उनके प्रवक्‍ता थे डिजरेली पर 
सर मैसे लोप्स (8/॥ ४७६६८» [.०ए८६) सर जा का्॑वेल लेबिम (87 
60 ॥8०४ (०००५०) [.०४$, ने यह बताया हि प्रत्येक सरकारी सेवा को 
राष्ट्रीय कोप से प्रवन्धित किया जाता चाहिए। यह एक सामान्य नियय है 
प्लौर मदि कोई अपवाद रूप में यह चाहे कि किसी विशेष सेवा का दायित्व 
स्यानीय कोप पर प्राए तो उसको यह सिद्ध करना होगा कि सामान्य नियम 
को कित्र कारणों से तोडा जाए, क्या ऐसा करना अपिक सुविधाजनक रहेगा 
अ्रबवा ऐसी परम्परा पहले से चलो पा रही है। कुछ सेवाए ऐसी होती हैं 
जिनमे यदि केन्द्रीय कोष से सहायता दी जाए मौर उ4का प्रशासत स्थानीय 
लोगो के हाथो में छोड दिया जाएं तो स्थानीय शसत्तामों भे प्रधिक धन मागने 
के लिए एक प्रकार से प्रतियोगिता प्रारम्भ हो जाएगी जब घन केन्द्रीय सत्ता 
से ब्रा रहा है तो स्थानीय सत्ता अपना खर्च कम +रने मे रुचि नहीं लेगी | 
मितव्यय ता लाने मे उसे कोई लाम नजर नहीं ग्रएएगा । जब कर स्थानीय रूप 
से सप्रद्दीत होता है तो यदि बुद्धधीव रूप से सच किया गया ठो प्रपिक कर 
लगाने री जरूरत पड़ेगी प्ौर इसके जो गम्मोर परिणाम होंगे, वे घीध्र ही 
स्थिति भें परिवर्तत ला देंगे। लेविस तथा भन्‍्य लोगो ने यह तर्क किया कि 
यदि केन्द्रीय सरकार सहायता देती है ठो यह ध्रावश्यक है कि केन्द्रीय निरीक्षण 
एवं स्थानोय मधिकारियों की नियुक्ति पद विमुक्ति के सम्बन्ध मे उसका 
निर्देशश बढ़ जाएगा ॥ सछद बिना अपना नियन्त्रए रखे किसी धन का मुगताव 
करने को स्दीकृति नहीं दे सकती | यह भाशका की जाती है कि केन्द्रीय सा 
द्वारा दिए जाने वाले योगदात के कारण नौकरशाही पनपेगी। 


स्थानीय सरकार के विकास के साथ हो यह प्रावश्यकता महसूस की 
जाने लगी कि परकारी भनुदान की व्यवस्था में परिवि्दंत किया जाए। 


२३६ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानोय प्रचासन 


कामन्‍्म समा मे स्थानीय क्षेत्र एव सत्ता के बारे में समय-वमय्र पर 
डाद-विवाद हुए | स्थानीय सरकार को पुनर्गेठित करने के प्रश्न पर विचार 
किया गया | सदन के दोनों हो दल प्रायः दस वात पर सहमत्र थे कि 
वाउन्टीज़ मे प्रजातस्त्रात्मक परिपदों की स्थापना की जाय । किन्तु सरकारी 
प्रक्ष हमेना इम वात पर जोर देता था कि पहले क्षेत्रो के सम्बन्ध मे निर्यंय 
लिया जय और उचऊे बाद अनुदान के सम्बन्ध में। प्रोफ़ेडर फाइवर से 
लिखा हैं कि उन समय स्थानीय सरकार क्षेत्रा की अव्यवस्था, सत्ताओों को 
पच्यवध्या एवं रेंट्स (्रआ०५) की अव्यवस्था थी ।* यह मानना उचित 
भीथाकि जब तक क्षेत्रो के सम्बन्धम कोई निर्याय न लिया जाव, उन 
समय तक वित्तीय व्यवस्था में किसी प्रकार का सुघार करना महत्वहीत था । 
उस समय रेट्स (96४) तथा सहायता-बनुदान के वारे में स्लद का जो 
मत था, उमत्री विशेषता यह थी कि ब्यक्तिगठ एवं वास्तविक सम्पत्ति को 
स्थानीय राजस्व का स्रोत बनाया जाय । दूसरे, स्थानीय सरकार के खर्चे को 
पधासम्नव कम किया जाय ताकि राष्ट्रीय वित्त जटिल न बने । राष्ट्रीय छेखो 
को माल्यिकीय रूप से प्रस्पप्ट न बनाया जाए। नीनरे, केन्द्रीयकरण को दूर 
किया जाय । चौथे, अनुदान के बुद्धिपुर्ष प्रवन्ध द्वारा स्थानीय प्रशासन म 
मितव्ययता लाई जाय। पाचबे, पेरिश को सरकार की इकाई के रूप में 
पुनर्मंद्धित जिया ज य। पुनर्गठन व्यवस्था मे प्रत्येक क्षेत्र को शेप के साथ फिट 
बेंठ या जाय । पेरिश को सबसे छोटी इकाई बनाया जाय । सन शरद मे 
गोग्रेत ग्रादि विचारको ने पुरानी वापिक अनुदान की परम्परा को बन्द करने 
पर जोर दिया । नवीन व्यवस्वा के अनुभार _काउन्टीज को केन्द्रीय सरकार 
एव छोटी स्थानीय सलाओ के बीच रख दिया गया किन्तु उतकों सित- 
ब्ययता एवं कार्यकुछलता के लिए न्पिन्वसप या निरीक्षण करने का झधिकार 
नहीं दिया गया । 
४ ठुप सन्‌ (८८८ से मन १६२६ तक मल्‍्ना जाता है। इस 
वाल का मत उन समस्याप्रो की जननी के रूप में है जो कवि बतत मान सनम 
की मुख्य विश्येपताए हैं। इस थुग्र में कई एक प्रतिवेदन प्रत्तुत किए गए बौर 
अपर भावार पर हत्कालीन व्यवस्था मे नुघार किए मए। बीतवी शताब्दी 
के इन प्रारम्निक वर्षो में रेलवे यातायात का विछास हुजा झौर मोटरकार दनने 
लगी ॥ देसक परिरामस्वरूप घनवान लोगो के जिला एवं विबंनो के जिलों 
के दीच गहरी खाई बढ़ती गई । ऐसो स्थिति म यह झ्ावश््यकता महसूस की 
जाने लगी कि गरीब क्षेत्रों को भी आवश्यक सेबगए प्रदान करने का व्यवस्था 
की जाये । 

सन्‌ १६२६ में स्थानीय सरकार में सुयार करते की आवश्यकता 
बहुत वढ गईं। बढती हुई वेसोडयारो के कान्य ८ र्द्वीय सरकार को स्थानीय 
कोय में छोगराणा करने वो जरूरत अपित्र हो गई। प्रावश्यक्तापर्य क्षत्र 
की समस्याएं जोर पकड़ने लगीं। ये पहले से ही गम्मीर थीं विन्‍तु अब ये 
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स्थानीय सरकार का वित्त २३७ 


असहनीय बन गई | प्रत्रिशत के भ्राघार पर दिए जाते बाले-अलुदानट की ््य्रहे 
कोई भी लाभ क्यो नहो किन्तु इसको सबसे बढ़ी हानि यह थी कि इसने 
स्थानीय सत्ताग्रो को उनडी ग्रावश्यकताओं 3880 में योगदान नहीं किया 
उद्योगो की बृद्धि के कारण छोटे क्षेत्रो | ६ असन्तोष श्रकट किया जा 
लगा। इन सब परिस्थितियों के परिस्थामस्वहूर, सुधार की आवश्यकुत्छ/ लईदूस 
की जाने लगी तथा इस बात पर जोर जता प ज ज्जञाने ५४4 22५0५५९७०4%॥ 
जाए जहा कि महाग्रता देना जखूरी है। सने*&२६ मे सरकार 
ग्रधिनियम पास करके स्थित व्यवस्था में मारी परिवर्तेन श्या गया । इसने 
सहायता अनुदान वर पुनविचार करने के लिए प्रेरित किया । इस प्रधितियस 
मे पुलिस अनुदान, शिक्षा अनुदान, गृह निर्माण अनुध्नन एवं सडको से 
सम्बन्धित अनुदान को नही छूम्रा । सम्मवत इलका कारण बहू थ। ति इन 
क्षेत्रो में व्यवस्था को सन्‍्तोष॑जनक माना गया। 


इस झधिनियम ने जिन सिद्धान्तों के श्राघार पर निर्ण य लिया, उनमे 
प्रथम यह था कि स्थानीय सेवाप्नो के मूल्य के लिए कोपाध्यक्ष (६४८४८५७०॥ 
द्वारा श्यायपूर्ण रूप से अनुदात दिया जाए। दूसरे, स्थानीय मत्ताएं अपने 
प्रशासन में पूर्णा वित्तीय अभिरुचि छे। तीसरे, अनुदान को क्षेत्रीय श्रावरयक- 
ताओ के अचुस्तार रखा जाए | चौथे, ग्रनुदान द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं 
पहल को प्रधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाए। पाचवें, प्रनुदान के 
साथ-साथ केन्द्रीय विभाग, स्थानीय भत्ताओं पर स्राप्तास्य तियरतए एप 
परामर्श का अधिकार रख ताकि कार्य-सम्पन्नता के एक वृढ्धिपूर्णा स्‍तर को 
बनाये रखा जा सके। सन्‌ १६२६ के अधिनियम ने जिन प्रनुद्नों की 
ब्यवम्धा की, वे ब्लाक अनुदान एवं फार्मूला श्रनुदान की से रत व्यवस्था थी । 
स्थानीय सनाए जब प्रनुदान प्राप्त करती थी तो उनको उत सेवाग्ो के 
बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं बताना होता था जो कि इस घत का उपयोग 
करेंगी । प्रनुदान की मात्रा को व्यय के प्रतिशत के अनुसार था मापव इकाई 
के प्नुसार तय नहीं किया गया जाता था किस्तु ऐसे सिद्धान्तों के आधार पर 
तय किया जाता था जो कि स्थानीय आवश्यकताम्ों के प्रसार का दिग्दशंन 
कर सके । 


इम प्रकार सतू १६२६ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने घनुदान वी 
पूरी व्यवस्था को बदल दिया। पहले जो प्रनेक अनुदान प्रतिशत के भ्राथर 
पर दिये जाते पे प्रथवा निर्धारित राजस्व के प्रायार पर दिए जाते थे उनयो 
रोक दिया गया झौर ब्लाक पनुदात की व्यवस्था को प्रारम्म किया गया । 
इसका उद्देश्य यह था कि स्थानीय तलाश की ब वश्यकताप्रो को पूरा स्या 
जाय भौर कुछ सम्मत्तियो पर से रेट ((७४८६) हटाने के कारण उनको जो 
नुहसान हुमा है उसकी पूति को जाए। यह पर, दावे काउन्टीज एवं 
काउन्टी वारोज की परिपद्यों को एक सूच (फएाशाका5) के आधार पर दिया 
जाना था | पनुदान वी मात्रा को कई एक बातों प्र विधार करने के बदद 
सय दिया जाता था, जैसे क्षेत्र वी जनसल्या क्षेत्र में पद्दह वर्ष से कम उम्र 
के बच्चों की सस्या, क्षेत्र में जनसस्याः की व्यापकता, क्षेत्र का कुल रेट 
यौख्य सूल्य दया के व मे देशजगारी का स्तर, अईदि ६ 


र३८ ग्रेढ ब्रिटेव में स्थानोय प्रयायन 


काउन्टी परिषद द्वारा जो अनुदान प्राप्त क्या जाता था उसक्षो 
काउन्टी परिषद एवं उसके क्षेत्र के काउन्दो जिलो को परिपदों में वाट 
दिया जाता था । जब काउन्टी के अनुदान को गैरकाउन्टी बारोज, झहरो 
जिलो एवं देहाती जिलो में वाटा जाता था तो ऐसा करते समय जनतल्या 
को झ्राघार बनाया जग्ता था। जिला परिपदो द्वारा प्राप्त मदो को कँपोटेशन 
पनुरान ((.४ए्ञा(॥000 507) कहा जाता था क्योंकि जनसख्या के प्रत्येक 
व्यक्ति को अनुदान की निश्चित मात्रा प्रदान की जानी थी । शहरी क्षेत्रों मे 
दिया जाने वाला प्रति व्यक्ति अनुदान देहतती क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति प्रमुदान 
से पांच बुना होता था । इस अन्तर का मुल्य कारण यह था कि देहाती जिलो' 
में प्रशासित्र मेवाओ का मूल्य कम होता था क्यो कि वहा जनसस्या कम रही 
थी। दूसरे, प्ननक सेवाप्रो का खर्च भी उन्हें नही सम्मालना होता या । इत 
प्रधिपिए ने इृषि, भूमि एवं भवनों को रेट देने से मुक्त कर दिया। 
प्रौद्याधिक एवं यातायात सस्थाओं को नी तीन-चौथाई रेट देने से मुक्त 
कर दिया गया । 


सन १८४८ के भधिनियम के बनुदान व्यवस्था में और नी प्ररिवर्वत 
किए । इसके द्वारा अस्पतरल एवं जन-सहयोग को स्थानीय सरकार से केन्द्रीय 
सरकार को हस्तान्वरित कर दिया गया । इन क्षेत्रों मे स्थानीय सत्ताम्रो द्वारा 
एक वह वडी रकम खच को जाती थी। ग्रतः सरकारी पनुदान के स्तर मे 
कुछ परिवर्तन क्या जाना प्रत्थन्त प्रावश्यक बन गया । इसके अधिरिक्त 
स्थानीय सेवाओं के खच का मी मूल्य वढ़ यया। सन्‌ १६२६ के स्पानीय 
सरकार अधिनियम ने प्नुदन के बितरण के लिए जो व्यवस्था को थी, वह 
प्रसन्‍तोपजनक अतोत होन लगी । इसके अतिरिक्त सरकार निर्घनतम स्पानीय 
सत्ताओं को भ्रधिक वित्तोय सहायता देने के लिए उत्नुक थी तथा उनको उनके 
क्षेत्रो म संवार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया । सन्‌ १६४८ 
के स्थानीय सरकार प्रबिनियन ने कोपाध्यक्ष के उम्मानतापुर्ण झनुदान 
(एप पल्वृण्थ 89००999000 6373) की ब्यवस्था की । यह प्रमुदान नी 
पुर्वेवर्ती इवाक अनुदान की नाठि जन-सह्या पर आधारित था किन्तु इसमे 
एक नए मूत्र को प्रपताया गया ताकि नि्नन स्पानीय सत्ताम्ों को म्दिक 
उद्दासतापूर्वक सहप्यता दी जा सके । ब्लाक अनुदान की ठरह से यह झनुद।न 
मी रधानीय सरकार को उसके सामान्य खर्च की दृष्टि वे दिया जाता था, न 
कि किछ्ी विज्ञेप सेवा के लिए । विशेष सेवाओ्ो के लिए जो सहायता दी 
जाती थी, उयको सन्‌ १६४८ के भधिनियम ने बन्द नहीं किया। इस प्रकार का 


प्रनुद्यान गृह विर्माणा, शिक्षा, पुलिस एवं सडको के सम्बन्ध में दिया जाता पा। 


सन्‌ १६५५ मे स्थानीय सरकार प्रयिनियम पास हुआ इसमें भी सर- 
कारी प्रनुदान की व्यवस्था में कुछ परिवर्तव किए ग्रए। सन्‌ १६५७ में एक 
सरकारी छ्वेत पत्र [ ४४॥०-४9ए८: ] प्रकाशित हुप्रा बिसने बठाया गया हल 
तत्वालीन प्रतिदत अनुदान ने स्वानीय सत्तामों को मपव्ययपूर्ण रूर से खर्च 
करने के लिए भ्रोत्वाहित किया था भौर इसके कारण केन्द्रीय सरकार का 
नियन्त्ररा एव प्रतिबन्ध का उत्तरदायित्द बढ़ ग्रया॥ छन्‌ १८४८ के प्रि- 
नियम ने काउन्दरीज ठया काउन्टो बारोज को परिपदों को नए सामान्य 
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झनुदान प्रारम्भ किए जिन्हें झप्रेल माह से प्रारम्भ किया गया। इसके 
साथ ही कुछ अ्रनुदानों को रोक दिया गया । इनमे कई सेवाग्नों से सम्बन्धित 
विशेष पनुद्ान थे) जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याश-सेवाए , शहर-नियोजन, 
अग्ति-सेवाए, वाल सुरक्षा, सडक सुरक्ष, पुलिस यातायात, शारीरिक प्रशि- 
क्षण एप सनोर जन झादि । इस अधिनियम ने गृह-निर्माण, सडक झौर पुलिस 
सेवाप्रो से सम्बन्धित अनुदान को प्रभावित नहीं किया । जब प्रत्येक स्थानीय 
सत्ता के लिए अनुदान की मात्रा को निर्णात किया गया तो कई एक तत्वों 
को ध्यान में रखा गया; जैसे जनसख्या का आकार एवं वितरण, परद्रह साल 
से फम उम्र वाले बच्चों की सव्या, पाथ वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की 
सख्या, पैसठ वर्ष से ऊपर की उम्र वाले लोगो को सस्या तथा स्कूलों में 
पढने वाले ब/लकों की स्ख्या । 


स्थानोप फर 
[०व्ग पशृआांगा] 

कर से सम्बन्धित समस्याए प्रत्येक प्रकार की मुख्य समस्याएं होती 
हैं । सरकार के विभिन्‍न दायित्वों को पूरा करने के लिए जो सेवाएं सम्पन्न 
की जाती हैं, उनमे धन की पावश्यकता होती है ग्रौर यह घन स्थानीय जनता 
से उगाया जा सकता है किन्तु धन को उगाहने का ऐसा कोई तरीका नहीं है 
जिसके प्रति विरोध प्रकट न किया जा सके ; दूसरे शब्दों में पूर्णा तः थे प्ठ कर 
एक शब्दों का विरोधाभासमात्र है। कर को भ्रच्छा कहने का श्रर्थ केवल यही है. 
कि उसको देने वाले व्यक्तियों को परेशानी महमूस न हो भौर उसे भ्राप्तानी 
से सग्रहीत किया जा सके । कर भ्रच्छे होने का अ्र्य यह भी हो भकता है 
कि इससे कुछ रादामिक नीतियों को क़्ियान्वित करने मे धुविधा रहती है । 
उदाहरण के लिए यातायात कर को लिया जा सकता है । 
यातायात कर राजस्त्र की वृद्धि के लिए लगरामा जाता है किन्तु कई बार 
यह प्रापात को कम करने के लिए मो एक साधन का काम करता है ताकि 
देश के उद्योगो को खपत के लिए बाजार प्रदान किया जा भक्के | कई एक 
चस्नुओ की छपत कम करने के लिए भी उन पर कर लगाया जाता है, उदा- 
हरणा के लिए पदि भ्रधिक शराब पीना एक सामाजिक बुराई है तो स्प्रिट पर 
कर लगाने से इस बुराई को रोका जा सकता है और यह कर एक अच्छा कर 
कहलाएगा तिस्तु यह कर उन लोगो द्वारा बुरा समझा जाएगा जो कमी 
अधिक नही पीते । कहते का भर्थ यह है कि उपयोगी एवं भावश्यक चीजो पर 
सगाया हुप्ना कर प्रायः भ्च्छा नही माना जाता क्योकि इससे अधिकाश लोगो 
को प्रसुविधा होती है। दूघधरी ओर सामाजिक बुराइयों को रोकरे के उद्देश्य 
से लगाया ग्रया कर यद्यपि कुछ लोगो की परेज्ञा ) का कारण बनता है किन्‍्नु 
किए शो उठे पच्छा सममा जएताए है १ 

कर के सम्यत्ध में एक दूसरी कठिनाई यह उत्पक्ठ होती है कि इसे 
लगाते समय अं आ 7 व्यवह्दार क्रिया जाए भयवा मसमानता-- 
पूर्ण । दंजों ब्यवस्यापों को झपनी बुराधया हैं। यदि छम्ो नागरिकों 
को समानता को घाघार बताकर 'कर' करा भार सभो व्यत्तितर्यों 
पर एक जैसा डाना जाए ठो एक गरोब व्यक्ति छह दी उठना ही घन देना 
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पड़ेगा जितना एक घनवान एवं समर्थ ब्यक्ति को) यह व्यवस्था और 
मी प्रधिक प्रन्यायपूर्णा है। वदि हम लोगो पर उनको देने की क्षमता के 
आधार पर कर लगाए तो दूसरे प्रकर वी कठिनाई उत्पन्न होती है, वड यह 
कक स्तर के निम्नतम बिन्दुओओं पर हम कुछ भी कर न लगाने के लिए प्र रिदि 
होंगे , रिस्तु कुछ लोगो को कर देने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया 
गया तो वे अपने राजनैतिक उत्तरद्ययित्वों के प्रति सजग नही रह सकेंगे | 
यदि देने की योग्यता के ग्राधार पर कर का निश्चय किया जाए तो मध्यम 
वर्ग एवं उच्च वर्ग पर भार और भी बढ जाएगा तथा इसका पर्याप्त विरोध 
किया जाएगा । करारोपस्स की इस उलझी हुई व्यवस्था में मानवीय शक्ति की 
एक बहुत बडी मात्रा इस सघर्ष में ही लग जाएगी कि कर अधिक से अधिक 
लिया जाए और कर कम से कम लिया जाए । यदि कर लगाते समय सामा- 
जिक न्‍थय को ध्यान मे रखा जाए तो जो व्यवस्था सन्‍्मने आएंगी, वह 
अत्यन्त जटिल होगी तथा प्रशामकीय दृष्टि से अत्यन्त भ्रपव्ययपू्ण ॥ यदि 
-र की किमी व्यवस्था मे करो की चोरी की सम्मावनाएं प्रधिक रहती हैं तो 
उस कर व्यवस्था को श्रेष्ठ नही समझा जा सकता ; उदाहरण के लिए झाय 

कर को लिया जा सकता है। यदि राजस्व सत्ताएं अपना पूरा स्टाफ मे 

रखे तो वेतनभोगी लोग आयकर दे देंगे किन्तु किसान प्रौर व्यापारी 

लोग कर देन के उत्तरदायित्व से पूरी तरह बच निकलेगे। भरत: एक झ्रच्ची 

कर-व्यवस्था को सरल तथ, ग्लासान बनाया जा सकता है ताकि वह 

जटिल एवं व्यापक संद्धान्तिक नियमों के कारण प्रपूर्ण प्रशासन का वास्ण 

न बन जाएं। 


करारोपण के क्षेत्र में कुछ ऐसे सिद्धान्त होते हैं जितको अपताया 
जा सक्‍ता है किन्तु फिर भी बहुत कुछ निरांय समभौतेपूर्ण प्रत्निया के 
लिए जाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमे उसी प्रस्ताव के परिणा 
के बारे में निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता | लोगो की प्रतिक्रिया 
क्या होगी इसका निश्चय करना अत्यन्त कठिन है। जो अर्थशास्त्र, जो हे 
चुका है तथा जो हो रह* है-उसका विश्लेषण करने में अत्यन्त कुशल हा 
है वे कया होगा-पह दिखाने के लिए सामान योग्यता प्रदर्शित नहीं करते । 
यह कोई पग्राश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में लीग 
कैसा व्यवहार करेंगे, यह केवल प्रध्ययन के झाधार पर नहीं जाता जा 
सकता 


स्थानीय करो के सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य भौर 
भी हैं । इनमे प्रथम यह है कि यह कर स्थानीय होना चाहिए । स्थानीय चीजें 
स्पष्ट रूप से जमीन तथा व्यक्ति होते हैं। व्यक्तियों पर स्थानीय विर्वाचको 
या परिवारों के मुखियाश्रो के रूप मे कर लगाए जा सकते हैं। प्रति ब्यक्ति 
कुर लगा कर राजस्व का बढ़ाना एक अत्वन्त स्रोकप्रिय तरीका है।इस 
प्रकार का कर गरीबी या अ्रमीरी का ध्यान नहीं रखता है। भुगतान की 
भोग्वता के भनुसार कर लगाने की बाठ को झ्रायकर के सम्बन्ध में माना 
जाता है । इस सम्बन्ध मे गम्मोर कठिनाई यह उत्पन्न हो जाती है कि ब्यक्ति 
की आय को स्थानीय सरकार को इकाइयों से सम्बन्धित नही किया जा 
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सकता | कुई एक मामले में हम यह नहीं कह सकते कि झाय किस क्षेन से 
कौ जा रही है। प्रामदनी किसी कम्पती, किसी व्यापार, उसकी किसी शाखा 
थ। एसे स्रोतों से हो सकती है जिनके स्थानों का पता नही लगा पाता। प्राय 
प्राप्त करने वाला व्यक्ति कार्य एक स्थान पर करता है फ़िन्तु वह दूसरे 
स्थान पर रह प्ऊ़ता है। किसी व्यक्ति की चल सम्पत्ति पर जो कर लगाया 
जाता है उनके सम्बन्ध मे ये कठिनाइया उत्पन्न नही होती क्योकि इस सम्पत्ति 
को किसी विशेष स्थानीय सत्ता मे रखा जा सकती है ।/ मोटर-गाडियो पर, 
कुत्तों पर यू भन्‍्य विशेष चोजों पर कर लगाने में कोई विशेष तक- 
नीकी कठिन ई नही होनो किन्तु इन सम्पत्तियों का वार्िंक मूल्याऊन करने 
में पर्याप्त कठिताई होती है । िवास्त स्थान के॑ बारे में किसी प्रकार के शक 
की गु जाइश नहीं रहती, इसलिए उम्र पर स्थातोय कर प्राप्तातों से लगाया 
जा सकता है । जिन वस्तुप्रो पर कर लगाया जाता है, उनके सम्बन्ध में भी 
अनेक ब्यावह।रिक कढिनाईया उसन्न हो जाती है 
स्थानीय सत्ता के क्षेत्रों के लिए च गो और भ्राबकारी कर का मूल्या- 
कन तथा सप्रह भ्रासानी से नहीं किया जा सकता | चुगी प्रायः सीमाओं पर 
अथवा समुद्री बन्दरगाहों पर ली जाती है और आबकारी कर उन वस्तुओं 
के निर्माताओं से लिया जाता है। यह भनुपयुक्त समझा जाता है कि एक 
स्थ नीय मत्ता ऐसी वस्तु पर कर लगा कर उसके घन को प्रपने पास रख्त ले 
जो कि उसके क्षेत्र मे तिमिंत हुई है किन्तु उसे भनन्‍्य सत्ता के क्षेत्र में बेचा 
जा रहा है । इसी तरह से एक सत्ता को अपने बन्दरगाहू पर श्राने वाले उस 
सामान पर कर नही लगाने दिया जाएगा जो कि पूरे देश भें वितरित किया 
जाना है । ऐसो भ्रनेक वस्तुए एवं क़ियाए हैं जो कि स्थानीय हैं ग्रोर जिन 
पर ब्रिना किसो तकनीकी कठिनाई के स्थानीय सत्ता के राजस्व के लिए कर 
लगाया जा सकता है। प्रेट ब्रिटेन में मोटर-गाडी के लाइसेन्स तथा कुछ 
अन्य परमिटों से होने वाली प्राय स्थानीय सत्ताओ्रो को भ्र/प्त होती है। इनमे 
से कुछ लाइसेन्स तो केवल नियमन के लिए होते हैं और इनसे लिये जाने वाले 
धन की मात्रा केबल इतनी होती है क्रि जितना इलके प्रशासन में खर्च 
भ्रा जाता है किन्तु मोटर-गाड़ियों के लाईसेन्सो से एक बहुत बड़ा राजस्व 
प्राप्प होता है । यहा एक परेशानी यह उत्पन्न हो जाती है कि जिन स्रोतों पे 
अधिक भन प्राप्त हो सकता था, वे केन्द्रीोध छरकार ने पहले से ही धपने हाथ 
में ते लिए हैं किन्तु इसमे स्थानोय सत्ता के कर लगाने की शक्ति पर 
भपिक अडघन नही आती । वह भी इन सेवाग्रो या चीजो पर प्रतिरिक्त कर 
लगा प्कती है किन्तु इस रूप मे प्राप्त घन पर्याप्त नही होता । ऐश्ली स्थिति 
में यह सुझाव दिया जाता है कि केन्द्रीय सरकार को स्थानीय सत्तामो के 
जातिर कर के कुछ ज्रोतों को छोड देना चाहिए। जब जमीन या मवन को 
स्थानीय कर का प्राघार बताया जाता है तो ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न नही 
द्वोदी । ध्यानीय सरकार की प्राय” सभो ध्यवस्थ(ए प्रपने राजस्व का भ्रधिरान 
माय जमीन पर कर लगा कर प्राप्त करती हैं । प्रेट ब्रिढेल में इस प्रकार के 
कर के लिए भत्यन्त विकसित रूप से रेट की व्यवस्था है। इसमे अनेक कठि« 
नाइयां हैं घोर इसको एक बाद के एप मे नहीं झपनाया जा सकता किलु 
उसके कुछ उपयोग मी हैं । 


र४डर ग्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय प्रशासद 


रेट को व्यवस्था [0७० एब०४8 550॥]-रेद्स स्थानीय करो 
के रूप हैं जो कि स्थानीय सरकार के क्षेत्र में रहने वाले जमीन एवं मवनों के 
स्वामियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये कर उत सेवाओं के बदले में दिए 
जाते हैं जो कि क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं। स्वामी द्वारा नुगतान की जाने 
बाली माता जमीन के अनुमानित वार्पिक मूल्य पर (0४9७० पर/७०) 
कत जाता है | यह मूल्य उस मात्रा के वरावर होता है जो कि एक किराए- 
दार द्वारा प्रतिवर्ष किराए के रूप में दिए जाने को झ्राश्वा की जाती है। यह 
किराया उसके द्वारा तव दिया जाता है जब कि रेट्स, बीमा एवं मरम्मत तथा 
प्रन्य उन ख्चों का भार मी उसी के द्वारा वहन क्रिया जाता है जो कि किराया 
लेने के लिए राज्य में सम्पत्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है । इस प्रकार 
यह भी एक घर का रेट योग्य मूल्य चालीस पौंड प्रति वर्ष है तो उक्त स्थिति 
में किराएदार सोलह शिलिंग प्रति सप्ताह कम करके किराया देगा । 


रेटिंग व्यवस्था के इतिहास का प्रारम्म मध्यक्रालीन पेरिशों के साथ 
प्रारम्म होता है। उस समय प्रत्येक पेरिशवासी अपने साधनों के अनुमार 
स्थानीय चर्च की व्यवस्था के लिए योगदान करता था। सन्‌ १५५५ के अधि- 
नियम ने पेरिशवासियों का यह कर्त्तव्य बना दिया कि वे स्थानीय सडकी' के 
बनाने में उनकी सेवायें प्रदान करें। यदि पेरिशें प्रपवा यह कार्य न कर 
पायें तो शाल्ति का न्यायाधीश उन पर जुर्माना लगा सकता यथा । यह जुर्माता 
उतना ही होता था जितना कि उन सडक्नो की मरम्मत मे खर्च करता पड़े १ 
सन्‌ १६६१ के सड़क अधिनियम के अनुसार इस प्रकार दण्डित कोई भी पेरिश- 
बासी यदि अ्रपना दण्ड स्वय देने मे असमये है तो व६ इसे प्रपने साथियों 
उगाह कर इकट्ठा कर ध्क्रता था। इस व्यवस्था ने सड़क रचना के लिए 
रेटिंग व्यवस्था (१२४७४०४ $)&८४) की स्थापना की । 


सन्‌ १६०१ के नियत राहत अधिनियम यह माय करता था कि स्पातीय 
निवासी पेरिश के गरीबों को राहत के लिए अपना योगदान करें। अधिनियम 
द्वारा चच्च वार्डन तथा पेरिश के ओवरसीयर की प्रत्येक निवासी की अचल 
सम्पत्ति मूल्याकन करने की एवं उसके आघार पर निर्घन राहत के ब्यय के 
के तिए उमर पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की। प्रारम्भ में इस प्रकार सर 
होत घन का उपयोग निर्घत राहत्र के लिए किया जाता था किन्तु बाद में 
प्रौद्योगीकरण के परिणामस्वरूप जब स्थनीय उत्वाओ्रो के कार्य बढ़ तो इसे 
घन का प्रयोग प्रन्य कार्यों के लिए नी किया जने लग्रा और अतिरिक्त कर 
लगाये जाने लगे | अविकाश नये कर सम्पत्ति के उसी मूल्याकन पर निर्भर रे 
जो कि निर्घन कानून के तहत किया गया या सेकडो वर्ष पूर्व यह एक सामान्य 
धारणा थी कि व कभी किसी सरकारी कार्य से ब्यक्तियत सम्पत्ति को 
सुधार था जभय तो उसे उस कार्य के लिए उनो प्रनुपात में योगदान करना 
चाहिए जिसमे उसे लाभ प्राप्त है। उन्‍्नीनत्री शवाब्री तक विलिन्त 
के लिए झनेक प्रकार के रेट्स (९७:८७) की व्यवस्था कर दी गई । उन्नीसदी 
शताब्दी के मध्य में कई एक विधेयक मख॒द मे प्रस्तुत किये गये ताकि एके- 
रूए एवं सरल रेटिंग व्यवस्था को स्वापित किया जा धक्के । |, 


स्थानीय सरकार का विल्त रबर 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रेटिंग का इतिहास स्थानोएर 
मरकार के इतिहास के साथ प्रारम्म होता है । जेक्सन मद्दोदय लिखते है कि 
शेट्स (३२५) के रूप में जाता जाने व।ला स्थानीय कर सदा ही स्थानीय 
सत्ताप्रो के साथ और मुझ्य रूप से पेरिशों के साथ सयुक्त रहा है ।* णजव 
कभी पेरिश द्वार कोई ऐसा खर्च किया जाता जो कि उसके निवासियों 
द्वारा चुकाया जाना चाहिए तो इसके लिए रेट लगा दी जाती थी | एक कार्य 
में होने बाले कुल व्यय को सम्पत्ति के मूल्यांकत के ग्राधार पर उसके झनुप्ात 
में स्थानीय निवासियों मे वाट दिया जाता था। रेट्स वैसे स्‍थानीय कर 
होते है किन्तु कुछ विचारक करो एव रेट्स में अन्तर पाते हैं । उनका कहना 
है कि यदि आपको एक निश्चित मात्रा मे धन एकत्रित करना है और आप 
यह तय कर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस मात्रा के लिए कितता घन 
दिया जायेगा तो जो कुछ भी लिया जा रहा है वह रेट्स है; किन्तु जब लोगो 
से सार्वजनिक व्यय का मुगतान करने के लिए घन की एक निश्चित मात्रा 
लेनी पड़े तो यह कर कहा जायेगा । यह कोई उल्लेश्वनीय प्रन्तर नही है| 
कोई भी सरकार ऐसा नही करती कि पहले वह कुछ घन एकत्रित कर ले 
और द।द मे वह यह सोचे कि इस घन क। क्या किया जाये । केदद्रीय सरकार 
में प्नेक ऐसे व्यय होते हैं जिनको लिए घन सप्रह करना ही होता है तथा करों 
को कुल बाधित मात्रा के भ्रनुसतार निश्चित कर दिया जाता है। 


रेटिंग की प्रारम्मिक मान्यता एक स्थानीय कर के रूप में ही थी 
जिप्तको कि ब्यक्ति की सम्पत्ति की मात्रा के अनुसार तय किया जाता था । 
उमझी मारी सम्पत्ति का प्र्षात्‌ भूमि, भवन, घर की चीजें, पशु भादि का, 
मूल्याकन कर लिया जाता था । बाद में चल सम्पत्ति का मूल्याकन करने में 
कठिनाई का! अनुमव किया गया झौोर मूल्याकन का एकमात्र प्राधार भूमि एव 
मवन बव गया । 


रेट के झ्राघार पर जो स्थानीय सत्ता घन एकत्रित करती थी, वह 
यह तय करती थी कि रुम्पत्ति के प्रत्येक स्वामी छे कितना घद एकत्रित किया 
जायेगा भझोर उसके बाद वह करदाता के सामने प्रपनी माग रख देगी । इस 
प्रकार करदाता को काउन्टी की माग प्राप्त होती, दूपरी देहाती जिछे से, 
तीघ्तरी वेरिघ से, चौर्य, स्कूल बोर्ड से तथा इसी प्रकार प्रन्य दूसरी सत्ताप्रो 
से । जब स्थानीय सत्ताप्ो को पुनः प्रवन्धित किया गया तो विशेष उद्देश्य 
बाली सत्ताप्तो के स्थान पर सामान्य उद्देश्य वाली रुत्ताप्रो को स्थापित किया 
गया स्थानीय सत्ताप्रो के सगठन में जब सूत्र व्यवस्था (॥॥65 3986० 
को लागू किया गया तो काउन्टो, काउन्टी जिले तथा देहाती जिलो मे 3 
के लिए भलग से रेट प्रदान करने को व्यवस्था को गई । करदाठां को दो या 
तीन मुगतानों की परेशानियों से बचाने के लिए जिला परिपदों को रेट लेने 
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श्डड श्चेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रधासन 


वालो दत्ता बना दिया गया | इनका प्र्थ यह था कि झावश्यक घन को 
एक्जित करने का दायित्व इन्ही पर ढ/ल दिया गया | का परिषद तथा 
पेरिज परिषदें अपनी मागो की झौपचारिक नूचना देहाती जिलें। के पावर भेज 
देनी है तथा देहातो जिले अानी सागें करदाता के सामने रखते हैं नो वे इन 
मायो को भी साथ हो मिला लेते हैं। घन मत्रह के बाद देहाती जिले अपने 
अनुपात को रख कर, बाकी का घन काउस्टी परिषद एवं प्रत्वेक् पेरिय को 
उनके अनुपात के झ्ाधार पर नौंत देते है । 








स्थानीय रेटिय व्यवस्था के ग्राधारभूत सिद्धान्त मुख्य रूप पे चार 
हैं- प्रभम यह कि एक व्यक्ति की रेट देने की योन्यवा उसके द्वारा स्वानित्द को 
गई वास्तविक सम्पत्ति, भूमि, लवत आदि के किराये के मूल्य के ग्रावार पर 
निर्धारित की जाती है। दूमरे, रेट हा नुयतान करने का उत्तरदायित्व 
मुख्य रूप से वास्तविक मम्पत्ति के स्वामी पर झ्राकर पडता है। तीसरे, 
विभिन्न स्थानीय उत्ताप्रों के दावे एक ही रेट मे समूहीकृत कर दिये जाते हैं 
ओर करदाता से एक ही सामूहिक्र राग रखी जातो है। चौथे मूल्याइन के 
निद्धान्तो एवं तरीकों में एकरूपता लाने के लिए मूल्याकन का क्षेत्र बड़ा हो 
गया है ॥ 


रेट लगाने की प्रक्रिया उस क्षेत्र के प्रसव के कारण जटिल वत जाती 
है जिसमे एक भुगतान को फ्रंलावा जाना है । यह काउन्टोज के प्रसय में 
पत्यन्त महत्वपूरा है क्योंकि छिक्षा प्रादि कई एक खर्चीली सेवाओे का दायित्व 
काउन्दी परिपदों का ही होता है तथा इन सेवाओं का खर्च पूरी काउन्टी 
पर डाला जाना चाहिए । किल्तु यदि काउन्टी का एक जिला किसी सेदा का 
प्रवन्ध स्वय ही करता है तो उससे सम्बन्धित कर को वह काउन्दी को देन वो 
बाध्य नही है । उदाहरण के लिए यदि एक गैर-काउन्टी वारो की स्वयं की 
पुलिन भत्ता है तो जब काउस्टी द्वारा पुलिम सेवा के लिए काउन्दो मर म कर 
लगाया जायेगा तो उस जिछे को छोड दिया जायेगा । जो कर पूरे क्षेत्र पर 
लगाया जा सक्रे, बह सामान्य कहलाता है और जिसे केवल एक क्षेत्र माल पर 
ही लगाया जाये, वह विशेष कहताता है ॥ क्षेत्र की यह समस्या प्रायः देहाती 
जिलो में उठती है । दहा यदि जल वित्तरण को सेवा ग्रथवा नाली सफ़ई से 
सम्बन्धित सेवा झिछि के एक मष्म मात्र को प्रदान को जा रही है तो क्या 
उससे सवेधित कर केंदल उसी माग से लिया जाये प्रववा परे जिले से ही 
लिया जाये । बुद्ध लोगों का कहना यह है कि जो सेवा पूरे क्षेत्र के लिए सान 
प्रदान नहीं करती है, उसके खर्चे को क्ेदल उन माग से ही लिया जाना चाहिए 
जो कि लानान्वित हो रहा है । दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि कर के 
जार को जितने ग्रधिक लोगों में दाटा जायेगा वह उठना हो हल्का हो जायेगा। 
इज्डरण्ड में पहले यह व्यवस्पा यो कि एक सेवा में सम्बन्धित खर्च के लिए 
कर केबल ठधी भाय से लिया जे ये जो कि लानान्बित हो रहा है ॥ किन्तु युद्ध 
के बाद व्यवहार बदन गया है तया यह एक सामान्य व्यवहार बन गया है 
फहि कर छा नार पूरे जिछे पर हो डाला जाये । यदि कर का विर्धारण कर- 
दाताओों को इच्छः से किया जाये तो ज्ञात होया कि वे किमी नो सेदा हो 
ग्राप्ठ करने के लिए उत्नुर नहीं हैं | वे कर से बचते के लिए यह चाहये कि 
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उनकी गलियों को भी साफ ने किया जाये; किन्तु जद सफाई से सम्बन्धित 
स्यय को पूरे क्षेत्र पर डाला जायेगा तो जो लोग इस समय सफाई वेवाओो 
से लाभ्ान्वित्त नही हो रहे हैं दे यह भाग करेंगे कि उनको भी ये सेवाये प्रदान 
की जानी चाहिए क्योकि दे इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। 


रेट्स के मूल्यांकन ते सम्बन्धित बिभिरन अधिनियम [शिव्ण 
ह 0६ ९४४९१ ६० (9९ ४०४०४ भाप ४३०३० |--रं ट निर्धारित करने के 
सम्बन्ध में ससद द्वारा समय समय पर अधिनियभ पारित किये गंपे हैं। सन्‌ 
१८४० में एक झविनियम पास हुआ और उसक्रे वाद इस दृष्टि से कई अन्य 
महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए किन्तु इसमें से कोई भो सफल नहीं रहा तथा 
सन्‌ १६२५ मे रेटिय तथा भूल्याकत अ्रधिनियम बनाया गमा॥ इस अधि- 
नियम का सम्बन्ध मुख्य रूप से रेट लगाने के यन्त्र मे परिवर्तन करना व ॥ 
इपके प्रमुख लक्ष्यों भ प्रथम था उत तरीकों को सरल करना जिनके द्वारा 
रोट्स का सरली करण किया छा पके प्रौर उन्हे मग्रहीत किया जा सके । दूसरे, 
देश भर में मृहयाकन का एक जैसा तरीका स्थापित करना ताकि एक क्षेत्र में 
सम्पत्ति पर वड्ढी कर लगाया जाए जो कि उतनी ही सम्पत्ति पर दूसरे क्षत्र 
में लगाया जाता है। तीसरे, रेटिंग करने वाले यन्त्र के मूल्याकत को प्रमावित 
करने वाले कामून को परिवर्तित करना । चौथे, मागे के स शपायों के लिए मार्ग 
अस्त _त करना । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधेनो के भोवरसीयर का 
प्राचीन कार्यालय समाप्त कर दिया गया जो कि निर्धनों से सम्बन्धित रेट को 
निर्धारित बरने प्रौर सम्रहीत करने के लिग उत्तरदायी था । 


निधंब रेट को ममाप्त ही कर दिया गया । रेटिस से सम्बन्धित सभी 
शेक्तिया एवं कत्त व्य काउन्टी बारोज, गेर काउन्टी बारोज, शहरी जिला एवं 
देहाती जिलो को स्थानान्तरित कर दि. गया । इनको अब रेटिंग सत्ता कहा 
जान लेग। व4। उनके क्षेत्रों को रेटिंग जिला 7/उन्टी परियदें, पेरिश परियदे 
प्रौर पेरिश पी डिग्स, रेटिंग उत्ताएं नहीं है तथा इसको रेढ लगाने की कोई 
शक्ति नही है वे अपने क्षेत्र में रेटिंग सन्‍्ताओो को निर्देश भेज देती थी जियता 
कि बेघन चाटती भी। इसका भर्थ यह हुआ कि काउन्टी प्ररियदें बारोज 
त्तथा शहरी जि परिषदों को निर्देश नेदती हैं भौर परिश परिपदें तथा 
पेश्शि मीटिंग इहाती जिला परिषदों रो । इस प्रकार रंटिय सत्त.ए निर्देश 
देने दादी स॒त् ग्रो के लिए एजेल्ट के रूप में गार्य करती हैं। रंटिय सत्ताप्रो 
को रंट का मूल्याजन करने तया सग्रतीत करने के भ्रतिरिक्त सम्पक्ति का 
मूल्याकत करन के जिए सो उत्तरदावी ठहराया गया ताकि रेट का सही 
मूल्याउत या जा सके; किन्तु सन १६४८ के स्वानीय सरकार अधिनियम 
ने यह बाय प्रस्तर्देशीय राजस्व मण्डव को स्थानास्तरित कर दिया । 

सन्‌ १६२६ के स्थानीय शापएरर अधिनियम के आ्रवधानो के आधौन 
कृषि भूमि “व स्वत को रेट प्रदान + से दूरी हरइ मुक्त रर दिया गया । 
पुन. दोंदग करते का यद्‌ प्रावधात कर को रेट्स-का भुगतान करने के मार 
से भक्त करने के लिए था ६ इसके द्वारा यद नल्‍ला गया कि किसान एक विशद्येप 
स्थिति में बा। उमरकी भूमि उसके उन ऊं साधन उत्न्न करने का एक 
साइन है घोर यह अनुयब किया३ खियह न्यायाएूर्ण नहीं है कि प्रपने 
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व्यापार के इतने महत्वपूर्ण तत्वों पर रेट प्रदान करे । इसी भ्रधितियम के ढारा 
प्रौद्योगिक एवं माल का यातायात करने वाली सम्पत्तियों को तीन चोथाई 
कर प्रदान करने से मुक्त कर दिया गया । यह प्नुमव किया गया कि झौदयो- 
ग्रिक एरवमाल यातायाव की वस्तुओं पर कर लगाना पन्यायपूर्ण है तथा 
उत्पादक इननी सेवा प्राप्त नही कर पाते कि रेट की पूरी मात्रा का मुगतान 
कर सकें। रेट की व्यवस्था म परिवर्तन करने का एक अन्य कारण इस 
का को दुर करना भी था कि रेट्स व्यापारिक दुनिया पर प्रत्यक्ष 
कर हे । 


सन्‌ १६४८ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने कोपाध्यक्ष की समाद 
अनुदान व्यवस्था को प्रारम्म किया जो कुछ स्थानीय सत्ताग्रों के लिए 
प्रदान किए जाने घे।एक सत्ता का रेट युक्त मूल्य जितना कम होता था, उसको 
इस भ्रकार के प्नुदान की उतनी ही अधिक मात्रा अदान की जाती थी । इस 
स्पस्था में यह खतरा था क्लि एक सत्ता अपनी स्थानीय सम्पत्ति का अनु 
भान लणने में दूसरी की प्रपेक्षा उशरता वरतेगी श्रौर इसे परिणामस्वरूप 
प्रथिक अनुदान प्राप्त करने का प्रयास करेंगी ।, इस प्रवृति की पहले से ही 
कल्पना करके सम्पत्ति के मूल्याकन करने का कार्य स्थानीय सत्लाओो से धन्त- 
देधाय राजस्व, विमाग को स्थानान्तरित कर दिया गया। इस्त भ्रधिनियम ने 
हाल ही भे रएट्रोयकृत किए उद्योगों के सम्बन्ध में भी विशेष प्रावधान बनाए। 
इने उद्यमों के सम्बन्ध मे होटल तथा अन्य ऐसी ही जन सम्पत्तियों का प्रयोग 
किया जाता है जिन्हे प्रत्यक्ष रूप से मूल्याकित किया जा सबता है । उनके 
साथ साधारण व्यवहार किया गया और उनके वापिक मूल्य के भाघार पर 
रैट निर्धारित की गई । वाको सम्पत्तियों को रेटिय से मुक्त रखा गया | कार- 
खानो को रेट्स के स्थान पर वापिक भुगतान करना होता है।ये वापिक भुगतान 
इगलण्ड तथा वेल्स स्थित सभी स्थानोय सत्ता के लाभ के लिए होते हैं 
तथा इनके क्षेत्र के रेट युक्त मूल्यों के प्रनुरूष होते हैं । 
रेटिंग तथा भूल्याकन अधिनियम सन्‌ | १६५३ के द्वारा सम्पत्ति के 
सृल्याकतन में एक नए प्र/घार को प्रारम्भ किया गया। धरो का रेट युक्त मृल्य 
उनके जिराए पर प्राघारित किया । बन्य सम्पत्तियों, जैसे होटलो, कार्यालयों, 
दुह्ानो, सिनामाग्रो को वर्तमान मूल्य पर झ्राघारित क्या गया। यह स्पप्ड 
था कि इन सम्पत्तियो द्वारा रेट के एक बहुत बड़ो माग का मार वहन क्या 
जा रहा था । सन्‌ १६५७ के अधिनियम ने इन सम्पत्तियों के स्वामियो' को 
राहत श्रदान करने के लिए सम्पत्तियो' के बीस प्रतिशत भाग को रेट मुक्त 
कर दिया । 
सन्‌ १६४८ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने भौद्योगिक क्षेत्रों की 
“ रेट भुगतान करने की मात्रा को बढ़ा दिया तथा प्रब उनको ७४५ प्रतिशत के 
स्थान पर केवल ४० प्रतिशत रेट मुक्त रखा गया । 
रेटिंग तथा मूल्याकत अधिनियम १६६१ को श१ भ्प्रेल, १६६३ से 
प्रारम्भ किया गया । इसके ड््य प्रावधानों में प्रथम यह था कि निवास स्थानों 
: का मूल्यावन सन्‌ १६३६ के मसूल्याक्न की प्रपेक्षा वर्तमान के भाधार पर 
किया गया | इस अधिनियम ने यह बठाया कि बढ़ाए हुए रेट्स के कारण 
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कुछ क्षेत्रों की सम्पत्तियों के स्त्रामियों पर मार अधिक बढ जाएगा। ऐसी 
स्थिति मे गृह-निर्माण एवं स्थानीय सरकार मन्‍्त्री को यह शक्ति दी गई कि 

हूं सन्‌ १६९६३ से सत्‌ १६६८ तक के काल मे प्रभावित क्षेत्रों की सम्पत्तियो 
के भृल्याकत को कम कर सके । दूसरे, प्रोद्योगिक एवं माल माडे पर लगाए 
गए रेट की दर ५० प्रतिशत की अपेक्षा शत-प्रतिशत कर दी गई । इस प्रकार 
सन्‌ १६२६ के भ्रधिनियम ने रेट्स को धृल्याक्रित करने की जो व्यवस्था की 
थी उसको अरब परिवर्तित कर दिया गया तथा बाद के व्यवस्थापनो द्वारा 
इसे बनाया रखा गया । तीसरे, वाणिज्य मे सलग्न दुकानें एवं अन्य सम्पत्ियों 
का सूल्याकत शत-प्रतिशत रूप मे किया गया और इस प्रकोर सन १६५७ के 
प्रधिनियम द्वारा जो ३० प्रतिशत को छूट प्रदन्‍्न की गई थी, उसको 
समाप्त कर दिया गया। चौथे, दान के भ्रधघार पर सचालित होने वाली सस्था- 
प्रोको रेट के मुगतान से ५० प्रतिशत पुक्त रखा गया और रेटिंग सत्ताओ 
को यह्‌ अ्रधिकार दिया गया कि वे ऐसे संगठनों द्वार/ मुगंत।न किए जाने वे ले 
रेद्स को पूरी तरह या भाशिक रूप से सम॒प्त कर सके । पांचवें, सन्‌ १८४३ 
के वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समाज अधिनियम द्वारा जित समाणों को रेट्स 
सै मुक्त रखा गया था उनको भ्रव ५० प्रतिशत रं टूस देना जरूरी बना 
दिया गया । 


रेट्स का भुगतान करने के उत्तरदायों व्यक्ति 

[706 १७5ए०॥४७॥० वा त्तंबंप)$ (०. ९३5 908 088०5 ] 

रेटिंग एक भत्यन्य जटिल विषय है विन्तु इसके सम्बन्ध में जिन मूल 
सिद्धान्तो को भपवाया जाता है, पर्याप्त स्पष्ट है; जब यह कहा जाता है कि 
रेट सम्पत्ति पर लगाई गई है तो यह कहना पूरी तरह से उचित नही होता; 
क्योकि रेट व्यक्तियों पर लंग्राएं जाते हैं किन्तु उम्र ध्म्पत्ति के पट सारणों 
कि उसके भ्रधिकार मे है । प्रोफ़ेसर फाइनट ने सदी लिखा है कि रेद्स का 
सम्पत्ति द्वारा भुगतान किया जाता है। इस विचार के कारण स्थानीय रेटिंग 
के बारे मे न्यायाधीशों का विचार पर्याप्त भ्रमित हो गया।* जिन व्यक्तियों 
द्वारा रेट्स के भुगतान का भार वहन किया जाता है, ये सदेव पह प्रयास करते 
हैं कि दे अपने मार को दुपरों पर डाल सके ॥ 


कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि रेट्स का भुगतान करने का 
उत्तरदायित्व सामान्यत: तिशिचत सम्पत्ति के स्वामी पर नहीं बल्कि उनके 
उपभोक्ता पर रहेगा। सामान्यतः कहने का भर्थ यह है कि इस नियम के 
कुछ म्रपवाद मी हैं किन्तु मुख्य सिद्धान्त यह है ि उपमोक्ता ही उत्तररावी 
है। उपमोवतरा (0८८पफाथ) का एक विशेष प्र होता है। जब किसी 
सम्पत्ति पर एक व्यक्ति का मधघिकार (0८८०००४००४) है तो इसका प्र्थ कई 
एक संयुक्त स्थितियों से द्वोता है जिसमे व्यक्ति का सम्पत्ति पर कातूती 
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रेड श्रेंट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशाचल 


स्वामित्व ([.८४8५ 905४5३ 04) होता है, वास्तविक अधिकार [/८ए2 
0००7०००॥४) होता डै तथा एक ऐसा सम्बन्ध होता है जो कि अधिक 
अस्थायी नहीं द्वोत ॥ एक अस्थायी निवासी का स्वामित्व ऐसा नहीं होता जिस 
पर रेट लगाया जा सके क्योकि वह केवल उस कमरे का प्रयोग करने का 
अ्रधिकार रता है किन्तु उस पर कोई क.नुती स्वामित्व प्राप्त नही होता । 
एक किराएदार प्राय: सम्पत्ति का अधिकारी बन जाता है क्योकि वह उस 
पर व्यापक स्वामित्व रखता है । वह एक प्रवार से सम्पत्ति का मालिक ही 
होता है वयोकि असली स्वामी तो कभी सामने नहीं झाता जब उस सम्पत्ति 
पर रेट लगाई जाएगी तो वह इस अधिकार के आधार पर लगाई जाएगी । 
यदि किसी वर्ड मवन का स्वामी उसे वई भागों मे जिमाजित कर दे तो उनके 
प्रत्येक भाग पर रेट लगाई जा सकती है। इसके लिए यह देखना होगा कि 
स्वामित्व इनना भ्रस्थावी तो नहीं है कि उम पर रेट न लगाई जा सके; उदा- 
हरण के लिए यदि किसी भ्रमणकारी सकंस के लिए कोई जमीन किराए पर 
दे दी जाए तथा उसे एक सप्ताह के लिए उस जमीन से मम्बधित पूरे अधिकार 
प्रदान कर दिए जाए तो भी हम यह नही कह सकते कि उस सर्कंस पर रेट 
लगाई जाए । यह रेट तो उस व्यक्ति पर लगाई जाएंगी जिसने सर्कत्न 
वालों को अपनी भूमि प्रदान की है। सर्कंस को देने का तथ्य उस मूनि के 
मूल्याकन का एक झाघार वन जाएगा । 

.._ चद्यपि रेट देने का मुच्य उत्तरदायित्व अधिक्ृतकर्त्ता (0८८7०) का 
ही होता है किन्तु फिर भी इसके कुछ भम्मव विकल्प होते हैं। यह सम्मष 
है कि रेट स्वामी (0,8: पर लगाई जाये, चाहे वह उस सम्पत्ति का 
प्रयोग कर रहा है श्रथवा नही । यह मी सम्मव है कि रेट के उत्तरदायित्व को 
स्वामी तथा किगावेदार के बीच वाट दिया जाय यद्यपि ऐसा किया जाता बडा 
मुश्किल है। यह भी सम्मव है कि रेट का उत्तरदाप्रित्व भवन में रहने वाले 
असली निवासी पर ही डाला जाए। जब रेटिंग व्यवस्था को प्रारम्म से 
स्थापित जिया गया था तो इसका सुगतान करने वालों के लिए निवासियों 
(0॥90॥2॥(5) तथा पेरिशवासियों (?४७४०८:५) शब्दों का प्रयोग विया 
था। निवासी बन्द बहुत ब्यूपफ़ एवं अनिश्चित है और इसमें उद 
लोगो का नी सम्मिलित क्िय। जा सकता है जो कि कुछ समय एक स्थान पर 
रहते हैं भ्रौर दूसरे समय दूसरे स्थान पर । यही कारण है कि प्रारम्निक दितो 
में न्यायालयों को इस समस्या पर पर्याप्त विचार करना पडा कि क्या रेट 
उन लोगो पर लगाई जाये जिनकी सम्पत्ति पेरिश् में है. किन्तु जो रहते उसके 
बाहर हैं। 

सन्‌ १५६७ के भ्रधिनियम ने यह व्यवस्था की थी कि निर्घनों को 

राहत देने के लिए प्रत्येक निवासी एवं कथित पेरिश में भूमि पर मधिवार 
रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर रेट लगाने चाहिए हिन्तु बाढ़ के प्रधिनिप्रमों 
ने निवासी (779397/9775) शब्द को हटा दिया। इसका कारण यह बठाया 
जाता है कि किसी विशेष पेरिम के श्रोवरसीयर यह पता नहीं लगा पाठे ये 
कि पेरिश् ने वाहर रहने वाले एक निवात्ती वी सम्पत्ति एवं झांय क्या है 
सघलिए उन्होंने झपती जाच-पड़ताल को केवल अपनी पेरिथ में मधिकृत 

* को गई वास्तविक भूमि एवं घरो तक ही सोमित रखा। इस प्रकार घीरे- 


हि 
स्थानोय सरकार का वित्त 


धीरे रेट्स का दायित्व केवल निश्चित सम्पत्ति के आंघकारों पर हो प्रा गया । 
(कमी-कमी ऐसा मी होता है कि सम्पत्तिगत 28 मो ही उसका अधिकारी 
होता है और इस प्रकार स्वामी एवं अ्रधिः दोनों पद ऐसे प्रसगो मे 
समानार्थक बन जाते हैं; किन्तु ऐसा प्राय: बा 27050 ब है 
बात का कपड़ा चला प्रा रहा है कि रेद्स का कर्म: 
मुख्यतः किसका होना चाहिये तथा उप्तका जो श्रन्तिम म-हैं। पर्या वह 
न्यायपूर्स हैं ) इस्त प्रश्न पर विचार करने के लिए एक के बाद एक समिति 
नियुक्त को गई भ्रोर एक के बाद एक सरकार ने इसे अपने विचार का विपय 
बताया । 
आएर० एम० जेक्सन ने बताया है कि सम्पत्ति का ग्रधिकार (0८0०७- 
920०४) ऐसा दह्वोना चाहिए जो कि सामान्यतः उपयोगी कहा जा सके किन्तु 
इसका मर्थे यह नही हैँ कि वह लाभदायक हो ।* उन्होत बताया है कि यदि 
मैं एक दुकात पर अधिकार रखता हू झ्लौर अपन व्यापार में मुझे निरम्तर 
हानि हो रही है तो मो मेरा अधिकार /0:009५0०॥) इस अर्थ मं उपयोगी 
रहेगा कि मैं उस दुकान का प्रयोग तो कर रहा हैं और इसलिए मुझे उप्तसे 
कुछ उपयोग भी मिल रहा है। इस सिद्धान्त का मुख्य प्रयाग रिक्त सम्मत्ति 
के सम्बन्ध मे किया जा सकता है । यदि क़रिसी घर में फर्वीचर को डाल कर 
उससे स्टार का काम लिया जाता है तो निश्चय ही यह ग्रधिकार उपयोगी माना 
जायगा। इसी प्रकार से एक ऐसे रिक्त मदन को भी उपयोगी वहा जा झा || 
है जो कि सकट काल मे प्रयोग के लिए सुरक्षित रखा गया है। फोई मो 
सम्पत्ति केवल उसी हालत मे रेट योग्य नही होती जब कि वह रिक्त है तथ, 
उमका स्वामी उसे बेचने या किराये पर उठाने क्री फिराक में है, साथ ही वह 
उसका कोई उपयोग भो नदी कर रहा है । 
रेट्स के लिए सम्पत्ति का मृल्याकत [455९555९04 ० एफ०:४॥७ 
7 08९३]--'एक ब्यक्ति द्वारा प्रदान किये जाने वाले रेट की मात्रा उसको 
सम्पत्ति के रेट योग्य मूल्य पर निर्भर करती है । यदि निर्धारित रेट प्रदान न 
किये जा सकें तो रेटिंग सत्ता को यह अधिकार है कि वह सम्मत जारो करने 
के लिए स्पायालय को वह्े ) ऐसर होने पर भी यदि सम्बन्धित व्यक्ति 
उपस्थित न हो सके तो वह वारन्ट जारो करा भकता है। इस वारन्ट के द्वारा 
सत्ता को यह भक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह सम्बन्धित व्यक्ति के माल की 
कुडकी कर ले तथा उसके साज-सामान को वेच बर प्रपनी रेद्स के धन की 
प्राप्रा को वसूल कर से । यदि सव कुछ बेचने के बाद मो पूरा घन प्राप्ठ न 
हो सके तो दोषी ब्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है किन्तु एप्ता केवल तमी 
किया जायगा जब्र कि दोपी व्यक्ति ने जानवृूक कर ऐसा ब्यवद्वार किया है । 
यदि रेटिंग सत्ता यह सोचे कि दोषी व्यक्ति प्रपनी गरोवी के कारण भुगतान 
न कर सका तो वह रेट के घत को प्लाशिक्र रूप से या पूरी तरह कम कर 
सकतो हैं । 
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२४५० ग्रोट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


सन्‌ १६४८ के स्थानीय सरकार प्रधिनियम ने सम्पत्ति का मूल्याकन 
करने से सम्बंधित शक्तिया अ्रन्तदेंशीय राजस्व मण्डल के अधिकारियों को सौंप 
दी। थे अधिकारी मूल्यो की एक सूची तेवार करते हैं और एक सत्ता के क्षेत्र 
में आने वाली प्रत्येक सम्पत्ति के रेट योग्य मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। रेटिंग 
सत्ता से सम्बन्धित क्षेत्र की सूची का प्रारूप सत्ता को भेज दिया जाता है 
तथा इसे प्रकाशित करके सरकारी निरीक्षण के लिए सुलभ वना दिया जाता 
है। जिस भूमि को रेट योग्य ठहराया गया है उसके विरुद्ध आपत्तिया की जा 
सकती हूँ। मूल्यक्रन अ्रधिकारी इस प्रकार की आ्रापत्तियो पर विचार करता 
है तथ। रेटिंग सत्ता अथवा सम्पत्ति के अधिकारी ब्वार। जो प्रस्ताय किये जाते 
हैं उन पर विचार करने के बाद तैयार सूची को बदलने का प्रयास करता है । 
मूल्याकन अधिकारी के निणंय के विरुद्ध भ्रपील भी की जा सकती है। इस 
प्रकार की ग्ररीलो पर क्षेत्रीय मूल्याकन न्यायालयों (!.०८४॥ श३08॥०॥ 
(००१७) द्वारा विचार किया जाता है। इस न्यायात्रय मे क्षोत्रीय मूल्याकन 
पेनल के तीन सदस्य होते हैं । 


रेट्स के लिए एक व्यक्ति द्वारा दिये जाने वाले योगदान पर प्रश्न नहीं 
किया जा सकता । मुख्य बात यह है कि मूल्याकन का तरीका एकरूप होना 
जाहिये । यदि प्रत्येक स्थानीय सत्ता प्रपने क्षत्र के लिए प्रृथक मल्याकनकर्चा 
रखे तो इसके विरुद्ध केवल कुछ ही आपत्तियां की जा सकती हैं किन्दु यदि 
एक स्थानीय सत्ता विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति का मूल्याकन केवल प्रपने ही 
प्रकार से करे तथा ऐसा करते समय भ्रपने पड़ौत्ियो से बात भी न करे तो 
यह व्यवहार भ्रनेक श्रापत्तियों का प्रतीक बन जायेगा । इस रूप में संघालित 
स्थानीय सरकार मे अनेक बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं तथा एक भी सद्गुण 
शेष नहीं रह पाता। जब १६वी शताब्दी मे निर्धन राहत को प्रारम्म किया 
गया तो रेंद्स को लगाने का कार्य श्रोवरमीयरो द्वारा किया जाता था। 
उस समय पन्द्रह हजार स्वतत्र मूल्याकनकर्त्ता सत्ाये कार्य कर रही थीं। 
इनके बीच थोड़ी बहुत एकरूपता केवल कुछ कानूनों एवं न्यायालयों के द्वारा 
स्थापित करने का प्रयास किया गया। १८ ३६ में पारित अधिनियम ने भी 
पेरिशों के भ्न्तगंत एकरूपता लाने का कार्य किया । इसने रेट योग्य मूल्य की 
परिभाषित कर दिया । १६वीं शताब्दी के प्रारम्म में इस बात पर प्रत्यघिक 
जोर दिया जाने लगा कि पेरिशों मे मूल्याकन एकरूप होता चाहिये ।. इसे 
न्यायपूर्ण रूप मे सम्पन्न किया जाना चाहिये । सन्‌ १८४२ में काउन्टी रेट्स 
प्रधिनियम पास किया गया जिसके द्वारा न्यायाधीशों को वह भाघार या माप- 
दण्ड निश्चित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई जिसके प्राधार पर वे 
पेरिशों द्वारा काउन्टोज को दिये जाने वाले योगदान का निर्धारण कर सकें। 


एकरूपता की स्थापना के लिए कुछ अन्य प्रबन्ध की प्रावश्यकता भी 
महसूस की जाने लगी भौर इसी कारण सन्‌ १८६२ के कानून द्वारा इस भोर 
कुछ कदम उठाये गये । १८६६ में अघिक एकरूपता की सिफारिश की गई। 
स्थानीय कट्यरोपरा पर शाही श्रायोग ने यह प्रस्ताव किया कि प्रत्येक 
प्रशासकीय काउन्टी तथा काउन्टी बारों मे केवल एक ही मूल्याकतकर्त्ता 
सत्ता होनी चाहिए | यदि इन सच्ताओ्रो के बीच समझौता दो जाए तो प्रूरी 


स्थानीय सरकार का वित्त २५१ 


भौगोलिक काउन्टी में मी एक ही मृल्याकन सत्ता कार्यो कर सकती है। 
सन्‌ १६१४ में स्थानीय करो पर समिति ने घौर मी महत्वपूर्ण सिफारिश 
की । समिति ने सुझाया कि सभी मूल्याकन सरकारी भू-मूल्याकन स्टाफ दारा 
किए जाने चाहिए । 


जब सत्‌ १६२५ का अधिनियम पारित किया गया तो इसने मूल्यांकन 
के क्षेत्र मे मारी परिवर्तत कर दिये। इसने स्‍झोवरसीयरों एव' मृत्याकन 
समितियों के स्थान पर नये मूल्याकन क्षेत्र स्थाप्रित बिये। काउन्दी बारोज 
में आरो परिषद द्वारा मूल्याकत प्रभिति नियुक्त की गई।॥ इसके सदस्यों की 
संख्या उतनी ही होती थी जितनी प्ररिषद तय करे। भ्रधिनियम के ग्रनु- 
सार इस समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्य ऐसे होते थे जो कि 
परिषद के सदस्य न हो । इस समिति के सदस्म प्राच वर्ष तक श्रपने पद पर 
कार्यो करत थे। मूल्याकन_ समितियों [&$3०5४७५०७ (2०४॥0॥5०$ ] का 
कार्य मूल्याकन-सूची का पर्यवेक्षण करना, उसे स्वीकार करना तथा झआाव« 
श्यक समझे गये परिवर्तत करना था । 

मूल्याकन के कार्य से और यो अधिक एकरूपता लाने के लिए प्रत्येक 
काउस्टी-परिषद द्वारा काउन्टी मूल्याकन सश्विति की स्थापना की गई । इस 
समिति में काउस्टी परिषद के सदस्य होते थे तथा काउस्टी के प्रन्तरगंत मृल्या- 
कन क्षेत्रों का एक-एक प्रतिनिधि होता था । इस सर्मिति का काय' ऐसे कदम 
उठाना था जिनको यह मूल्याकन के व्यवहार एवं श्रिद्धान्तो मे एकरूपता 
को प्रोत्सहित करने के लिए मावश्यक समझे तथा २ट से सम्बन्धित सत्ताझो 
की मूल्याकन के कार्य में सहायता करना था । 


इस कार्य में एकछूपता की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास 
केंद्रीय मूल्याकन समिति [(८एधओं ए००७७000 (००/४॥८८ ) का गठन 
करके किया गया। इसमे रेटिय मत्ताभों के सदस्य, काठम्टी मूल्याक़न समि- 
तिपो के सदस्य, मुल्याकन समितियों के सदस्य तथा कुछ भ्रन्य सदस्य होते 
थे । इस समिति को जो कत्त ब्य सौँपे गये, उनमे प्रथम था रेटिंग तथा मूल्या- 
करन अ्रधितियम के व्यवहार परी देसभाल करना, दूसरे, मन्‍्त्री को ऐसी सूचना 
देना तथा उसके सम्मुझ ऐसा प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी दृष्टि में एक- 
हूपता वो प्रोत्साहित बरने के लिए तथा भ्रसमानताग्रों को मिटाने के लिए 
उपयोगो एवं प्रावस्‍्यक है | इन लक्ष्यों को सिद्धि के हैतु सम्मेलनो एवं 
अझ्रन्य तरीकों ढा सहारा लिया जा सदता या। यह निकाय केवल एक परा- 
मशदाता निकाय या । केन्द्रीय ६२४५४ सप्तिति में प्रसल में ३२ सदस्य होते 
ये। इनमे से २४ स्थानोय सत्ताग्रो की सस्याप्रो एवं स्थास्थ्य मन्‍्त्री द्वारा 
नियुक्त किये जाते थे । इस समिति द्वारा भरने सहलपूर / कार्यो क्‍क्ये गये । 
यह मिल की भनेक सीरीज ठवा नियमित वापिक प्रतिवेदन जारी 
आरती थी । 


सम्पत्ति के मूस्याकद का मूलमूत उिद्धान्त यह था कि सम्पत्ति को 
उसके वापिक मूल्य के ग्राघार पर प्राका जाये | यह मूल्य सम्पत्ति के यथा- 
स्थित रूप तथा उसो रूप में उसके प्रयोग पर घाधारित रहता है । यदि एक 
स्यक्ति ऐसे स्थान पर रहता है जहां दुकानों या कार्यावयों का महत्व अधिक 
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है तो यह तर्क दिया जा सकता है कि मुझे उस सम्पत्ति कला प्रयोग निवास- 
स्थान के रूप मे नही करना चाहिए किन्तु दुकान या कार्यालय के रूप में 
उसे बदल कर उसका ग्रधिक से प्रधिक लाभ उठाना चाहिए। ऐसा करने 
पर भी जब कमी उस भवन का रेट के लिए मूल्याकन किया जाये तो यही 
देखा जायेगा कि निवास स्थान के रूप मे उस भवन का वार्षिक मूल्य क्‍या 
है। उमके लाभपूर्णा प्रयोग की दात का तथा उसके स्थान के महत्व, को 
ध्यान में नही रखा जायेगा । 


एक भवन का वार्पिक मूल्य जानने के लिए यह देखना होगा कि यदि 
मकान मालिक द्वारा इसकी मरम्मत तथा वीमा का खर्च किया जाये प्रौर 
किरायेदार द्वारा किराये की रेट तथा कर दिये जायें तो इस मवन्‌ का वार्षिक 
किराया क्या हो सकता है। वह कल्पनात्मक किरायेदार विठना धन देगा, इस 
वात का पता लगाने के लिए कई एक तरीकों को काम में लाया जा सकता 
है | इनसे प्रथम यह है कि साधारण घरो, दुक नो कार्यालयों आदि के बारे में 
हम यह झ्ासानी से पता लगा सकते हैं वि यहि इनको किराये पर उठाया 
जाता तो कितना किराया प्राप्त हो सकता या। ऐसी मम्पत्तियों के बारे में 
हम वाजार को ज्ञात बातो के श्राघार पर हि मान लगा सकते हैं । यहाँ हमरा 
सम्बन्ध भवन के वास्तविक किराये से कतई नहीं रहता है क्योकि यह 
बाजार मूल्य से कम भी हो सकता है श्रोर अधिक भी। दूसरे, जहा कही 
सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य था अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त बाजार न ही 
प्र्थात्‌ उदाहरणों को देख कर अन्दाजा लगाने की सुविधा न हो, वहा श 
एवं उस पर बनाये गए मवन की रचना की लागत]0907/8/ ५७|७८] को देख 
धर ऊुछ अनुमान लगाना होगा । पूजीगत मूल्य जानने के वाद यद्द विचार 
करना होगा कि इतनी सम्पत्ति का न्यायपूर्णा प्रतिदान कितना होना चाहिए 
तथा सम्पत्ति का स्वामी उसे किराये पर देना चाहे तो वढ़ कितना किराया 
आप्त करना चाहेगा। तीसरे, कुछ सम्पत्तियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके बारे 
में हप किरायेदार की कल्पना ही नही कर सकते । यह वात अनेक सार्वजनिक 
कम्पतियों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं के बारे में सच है । इन सभी 
मामलो में व्यवह्वर यह रहता है कि प्राप्त किये गये लाभ की मात्रा पर 
त्रिचार करने के वाद कोई निर्णय लिया जाये । एक बार एक ऐसे चिडिया 
पर का मूल्याक्न करना था जिसमे कि जनता धन देकर प्रवेश पाती थी । इस 
मूल्याफन के सम्य भी इसी सिद्धान्त को अपनाया गया । 


प्रारम्भ से ही कई एक सम्पत्तियो को रेट का भुगतान करने से मुक्त 
रखा गया है। त्राउन की सम्पत्ति, स्कूल एवं ग्रन्य भवनों पर किसी प्रकार 
का रेंट वसूल नही किया जाता। सम्पत्ति के कुछ ऐसे मी रूप हैं जो कि अपने 
मूल्याकन से कम अनुपात में मुगतान करते हैं। इस प्रकार सम्पत्ति का कुल 
मूल्य [पिक्ल शभ०८] तथा रेट्योग्य मुल्य [९७४0० ४०॥४८] दो प्रल्ग- 
झलग वात हैं + 

रेडिय व्यवस्था वी भ्रनेक विशेेपतायें हैं जो वैसे तो सरल हैं किन्तु 
पासानी से दिखाई नहीं देती हैँ। इनमे से एक विशेषता यह है कि मूल्याकनो 
को एक दूसरे के सम्बन्ध में भ्रधिक सहो होना चाहिए, उनका पूर्ण रूप से सही 
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होना जरूरी नही है । मूल्याकव करते समय सभी क्षेत्रों में ययासम्भव एड 
रूपता बनाये रखनी चाहिए । जैसा कि पहले भी बताया जः चुका है, काउन्टी 
में मूल्याकत मे एकरूपता लाने के लिए एक विशेष समिति स्थापित की गई 
जो, कि प्रत्येक काउन्टी जिले के अ्रधिकारियों द्वारा छिये गये मूल्याकनो को 
देखने का कार्य करती है। राष्ट्रीय समिति द्रा सामान्य परामर्ण दिया जाता 
है । विश्व-युद्ध के बाद स्थिति में परिवर्तन आ गया । दो महत्वपूर्णों तत्वों ने 
मूल्याकन के पुराने तरीके को अमृतोपजनक बना दिया। केन्द्रीय सरकार 
के भनुदानों की नवीन ध्यवस्था यये माग की गई तथा इसके लिए प्रत्येक प्षेत 
के वित्तीय ल्लोतो का लेखा देखना जरूरी था। जब केन्द्रोय धन के विवरण 
का सह आधार बनाया गया तो यह जरूरो हो गया क्रि देश भर मे रेट्स के 
लिए प्म्पत्ति के मल्याकन का एक जैसा; प्राघार हो काप्त रे लाया जाये। 
यह समभा गया कि मूल्याकन के कार्य को प्रनेक स्थानीय सल्तायो के हाथो 
मे ही नहीं छोडा जा सकता । इसी विचार से प्रभावित हो कर १६४८ के 
स्थानीय सरकार प्रघिनियम ने मृल्याकन करने का कार स्थानीय सत्ता के 
हाथो से लेकर केन्द्रीय रुएकार के प्रल्तर्देशीय राजस्व पिमाय (१9]50 
]0९६८४०८ 0८9/0 ) को सौंप दिया | दूसरा महत्वपूर्ण तत्व यह था वि 
विवास स्थानों का मूल्याकन करने का कल्प्रनात्मक किरायरेदार का पुराना 
तरीका प्रव अनुपयुक्त सिद्ध हुआ | यह तरीका उम्र समय तो उपयुक्त था 
जवकि घरो का किराया तय करने के लिए एक स्व॒तन्त्र वाजार था किन्तु 
बहुत वर्षा बीते ग्रेट ब्रिटेन में भव यह नही रह गया है, वहा प्रथम विश्व-युद्ध 
के दौरान छोटे धरो का किराया उसी स्तर पर रखने का प्रयास किया गया 
जो कि १६१४ में या । 


सन्‌ १६२० मे तथा उसके वाद स्थानोग सत्ताओ ने एक बडी मात्रा 
में प्रावास गुद्दों की रचता की । इन घरो को अलग झ्लग मात्रा में सहायता 
प्रदान की गई। इस समय घरो की अ्रतेक श्रेणियां हैं, इसलिए जब हम 
यह विचार करने लगते हैं कि एक धर विशेष को किराया हमारा कल्पनात्मक 
किरायेदार कितना दे सकेया, तो हम असम में यड़ जाते हैं। यदि किसी क्षेत्र 
में नियन्तित किराये वाले अधिकांश घर हो तो हमको यह देसता होगा कि 
अमल में लोग वहा क्‍या किराया दे रहे हैं और उस्ती यो उचित किराया 
मावना परेंगा। यही स्थिति उप सम मी रहेगी जवकि एक ही प्रकार के 
अनेका परिषद-गृह हो । जेक्सन महोदय का यह वहना पूरी तरह से सही है 
कि इगलेड मे वर्षों से माम व पूति के प्राघार पर निश्वित शिराये वाले 
मकान घासानो से मिल जाते हैं और इस प्रकार स्व॒तन्त्र बाजार पर प्राखारित 
बल्पनात्मक किरायेदार को जाच अब काम नहीं करती ।* ऐसी स्थिति म 
कोई प्रन्य तरीका निकालने के लिये व्यवस्थापन किया गया ॥ मूल्याकन का 
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प्रथम आधार उस खर्च को बनाया थ्या जो कि प्रत्येक श्रकार के मकान की 
रचना मे व्यय हुआ है । जब अन्तर्देशीय राजस्व विभाग ने इस झ्ाधार को 
प्पनाने का प्रयास किया तो पाया कि यह वास्तव में उपयोगी नहीं था। 
प्रत: सनू १६५३ में एक दूसरा आधार अ्रपताया गया। इसके अनुसार एक 
घर का किराया उतना नय किया गया जो कि छुन १६३६ के भन्‍्त में उस 
बस्ती मे प्रमावशील था । इस श्राघार को श्रपनाते समय यह देखता जखूरी 
था कि घर तथा बस्ती की परिस्थितियां मूल्याकन करते समय भी ऐसी ही 
हो । कुल मिलाकर यह एक जटिल समस्या थी । 


मूल्याकन की व्यवस्था चाहे कैसी भी श्रपतायी जाये किन्तु अपील 
करने के लिये प्रावधान का होना जरूरी था। वर्तमान इ गलेंड का कामूत 
स्थानीय मूल्याकत न्यायालय की स्थापना करता है जिसमे एक वकील 
को समापति बनाया जाता है तथा अन्य दो सदस्य उस क्षेत्र की सत्ताम्रों 
द्वारा बनायी गई पेनल के सामान्य ( गेर-विशेषज्ञ ) सदस्य होते हैं । इस 
न्यायालय के निणय प्रन्तिम नही होते; इनके विरुद्ध भी श्रपील की जा सकती 
है । यह प्रपील भूमि पचनिर्ण य के लिये की जाती है जो कि उच्च स्तर 
का राष्ट्रीय पचनिर्णाय होता है। यह मूल्याकन प्रनेक विषयों में 
सम्बन्धित होता है । 


रेद्स को वर्ष भ दो बार सग्रहीत किया जाता है। बड़े घरो तथा 
व्यापारिक भवनों से सम्बन्धित रेट्स की माग अधिकृत कर्ता (0००ण४५) 
से की जाती है प्रोर वह प्रत्यक्ष रूप से रेटिंग सत्ता के लिये भुगतान करता 
है । सयुक्तीकरण ((०779०७४०॥78) की व्यवस्था भी हो संझुती है जिसके 
अनुसार मकान मालिक श्रपने सभी किराब्रेदारो से किराये के साथ-साथ 
रेट्स की रकम भी वसूल कर लेता है ओर सबको मिलाकर एक साथ ही 
वह रेटिंग सत्ता को सौप देता है । छोटी सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार से 
क्ययं कर सकता है जबकि दूसरी सम्पत्तियो के सम्बन्ध में स्वामी तथा 
रैटिंग सत्ता के बीच समझौता हो सकता है । इस प्रकार मजदूर वर्य के समी 
मकानो के बारे में इसी प्रकार का प्रवन्ध कर दिया जाता है। इसका लाम 
यह होता है कि किरायेदार रेट्स का भ्रुगतान साप्ताहिक रूप से कर देता है 
भौर उसको अरध्घंवाधिक भुगतान के लिये पैसा बचाने की प्रावश्यकता नहीं 
रह जाती । भूस्वामी जिस प्रकार प्रपना किराया इकट्ठा करता है, उसी 
प्रकार रेट्स भी एकत्रित कर लेता है। इस प्रकार किसी परेशानी या 
मतिरिक्त श्रम की भ्रावश्यकता नहीं होती । भूस्वामी घन को रखने का तरीका 
जानता है तथा वह मविष्य के लिये प्रावधान बना सकता है भौर तभी वह 
अर्धवाधिक रूप से रेट्स को सम्बन्धित सत्ता को सोौपने में विसी प्रत्ञार की 
कुठिनाई का घनुभव नही करता । इस प्रकार रेट का सप्रह सस्ता पडता है। 
इसकी एक द्वानि यह है कि जब लोग साप्ताहिक रूप से भुगतान करते हैं तो 
उनको ऐसा लगता हैं मानो वे इतना घन किराये मे ही दे रहे ह्ो। कई 
एक सत्तायें इसो कारण जानवूक कर इस तरीके से काम नहीं छेती । वे 
उनके रेट्स का स्रग्रह सीथे किरायेदार छे ही करतो हैं ताकि लोगों को यह 
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बनुमव होता रहे कि वे जो सेवायें प्राप्त करते हैं उनके लिये उन्हे भ्रुगतान 
मी करना होता है | 


रेटिंग ध्यवस्था के गुस-दोष [/धक्षांतत 204 एश्वाशांहड री (0० 
23४0१ 5ए5४(४7 ]--इस सम्बन्ध में पर्याप्त बाद-विवाद होता रहता है कि 
इ गलंड की रेटिय व्यवस्था स्थानोय उद्देश्यों के लिये धन सग्रह का एक 
उचित साधन है अथवा नहों है! रेटिंग व्यवस्था प्रत्येक कर व्यवस्या की 
तरह न तो पूरी तरह से अच्छी है प्रोर न ही पूरी तरह से खराब ही | 
इसके लाम मी हैं और हानिया भी । 


बतमान रेंटिंग व्यवस्था की प्रथम हानि यह बतायी जाती है कि 
यह दूसरे करो की तुलना मे अन्यायपूर्णा है, उदाहरण के लिये हम प्राय कर 
को ले सकते हैं। इस कर का योगदान भुगतान की योग्यता पर ग्राघारित 
रहता है । व्यक्ति के योगदान से उसको क्‍्य। लाम मिलेगा इसका कोई लेखा 
नही रखा जाता किस्तु रेठिंग व्यवस्था के पीछे जो सिद्धांत कार्य करता है; 
वह इससे भिन्न प्रकार का है। यह सोचा गया था कि रेट एक प्रकार से 
ऐसा फर है जो कि व्यक्ति को प्राप्त की गई सेवाओ के बदले मे देना होता 
है + जितनी सेवायें वह प्राप्त करेगा उतनी ही रेद्स का वह भुगतान करेगा । 
प्रारम्भ मे जब स्पानोय सत्ता द्वारा प्रदान को जाने वाली सेवायें योडी 
थी ती यह निश्चय करता सरल होता था कि एक व्यक्ति को कितना योगदान 
करना चाहिये । यह सोचना पूर्णा तः उपयुक्त प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति 
की ६ क्षेत्र जितना वडा होगा वह नाली, सडक, पुल आ्रादि से उतना 
ही लाम उठायेगा । रेद्स के मूल्याकत का यह आधार समस्याजनक 
बत जाता है । इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति का घर बडा होने का 
पर्य यह नही हृ।जाता कि वह एक समर्थ एव अधिक धनदान व्यकित है। वर्तमान 
प्रवृत्ति के प्रनुततार लोग छोटे घरो मे रहता तथा घन को किसी अन्य कार्य 
में लगाना प्रच्छा मानते हैं ॥ एक खर्चीजी कार का मूल्य ही एक छोटे घर 
के मूल्य से अधिक हो सकता है| रेटिंग व्यवस्था उन लोगों को हतोत्साहित 
करती है जिनको भधिक बडे स्‍थान की ग्रावश्यकता है। जिन लोगों का 
परिवार बडा होता है उनका खर्च मी बड़ा होता है किन्तु आमदनी प्रपेक्षाइत 
कम रहती है । इन्हे अपना सकान भी बडा रखता होता है प्लौर फलतः 
प्रधिक रेट्स का भुगतान करना होता है। इस स्थिति से स्पष्ट हो जाता है 
कि छोटे परिवार वाले समर्थ व्यक्ति रेट्स कम देंगे प्रौर बड़े परिवार वाले 
प्रसमर्थ व्यक्ति को प्रधिक रेट्स प्रदान करने होंगे। इस अर्ष मे यहू व्यवस्था 
पन्यायपूर्ण कह्टी जाती है ॥ 

दूसरे, रेटिय की इस व्यवस्था को निखेद कातून के सबंध में नहीं 
अपनाया जा सकता क्योंकि जो लोग इस सेवा का लाम उठाते है वे भुग- 
ठान करते की सामस्ये ही नहीं रखते । 

१ तीसरे, यह रे टिंय व्यवस्था अच्छे प्रकार के धर्रो के विकास को रोकती 
है । यदि कोई व्यक्ति भपने घर का विकास करना चादे तो स्वाभाविक है कि 
उसके घर का मूल्यांकन प्रधिक हो जायेगा शौर उसको प्रधिक रेट्स का मुगन- 
ठान करता द्वोगा । ऐसी स्थिति में दह-यह सोदेगा कि मकान का विक्राप ने 
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किया जाये तो ही ठीक है | यह उस राफ्ट्रीय नीति के विपरीत है जिसके अनु 
सार घरो के स्वर का सुधार करना चाहिए ॥ ह हे 


चौये, रेट्स का भुगतान बिना इस बात पर विचार किये करना होता 
है कि सम्पत्ति से लाभ मी हो रहा हैं अथवा नहीं। यह कोई आयकर नहीं 
है तथा यह उस स्थिति मे दिया जायेगा जबकि सम्पत्ति से हानि हो रही है।* 
इस रेटिंग व्यवस्था की अनुपयुक्तता का प्रमाण उस उदाहरण से प्राप्त 
होता है जबकि हम दो ऐसी दुकानों का उदाहरण देखते हैं जिनमे से एक 
वो छोटी है शौर दूसरी वडी। माना कि छोटी दुकान वाले को अधिक लाभ 
हो रहा है और बडी दुकान वाले को नुकसान हो रहा है तो मी बडी दुकान 
वाले को ही अपेक्षाकृत अधिक रेट का भुगतान करना होगा 7 


पाचवे, स्थानीय सरकार भ्रधिनियम, १६२६ के आधीन कृषि भूमि को 
पूरी तरह से तथा झ्ौद्योगिक सम्पत्ति का तीन चौथाई रूप ते रेट्स का भूग- 
पान करने से मुक्त कर दिया गया । इसके पीछे तक यह दिया ग्रया था कि 
भूमि एवं औद्योगिक संस्थाओं को उबर सेवाओो का व कम लोभ प्राप्त हो 
पाता है जितमे कि एक सत्ता को पर्याप्त घन लगाना है। 


छठे, यह कहना भी अनुपुयुक्त होगा कि रेट्स प्रदान की गई सेवाप्रो 
के अनुपात पात में ली जाती है। यह इसलिए है क्योंकि स्थानीय सरकार की 
सैवाभो वा विस्तार हो जाने के कारण यह तय करना कठिन बन गया है दि 
किस व्यक्ति को क्सि सेवा का कितना लाभ प्राप्त हुमा है। कुछ सेवायें 
ऐसी होती हैं जिनके उपभोग की मात्रा को तय किया जा सकता है । उदाहरख 
के लिए यह पता लगाया जा सकता हैँ कि पुस्तकालय से कितनी पुस्तकें निकल- 
वायी गई, बच्चो को कितना खाना दिया गया, क्तिना पानी काम में लिया 
गया आदि । इनके नवथ में भुगतान दी गई सेवा के अनुसार प्राप्त किया जा 
सकता है विभ्तृ अन्य कुछ सेवायें ऐसी होती हैं जिनमे प्राप्त लाभ को मापा 
नही जा सकता । उदाहरण के लिए पुलिस द्ारा शान्ति बनाये रखने की सेवा 
ने किल्ते, कितना लामान्वित किया-यह तय नहीं किया जा सकता । यह कहा 
जाता है कि स्थानीय सरकार को सर्वाधिक सर्चीली सेवायें शिक्षा, सडक, पुल 
एवं पुलिस आदि हैं । यह थोड़ा वहुत्त सत्य हो सकता है कि एक वर्ड मकान 
के लिए अधिक सड़क की जरूरत हो, उसको देखभाल के लिए अधिक पुलिश 
सेवा की सरावश्यकता हो; किन्तु इस विचार में अधिक बल नहीं है क्योंकि 
एक व्यक्ति के मकान के आकार में तया उसके द्वारा प्राप्त सरकारी शिक्षा 
व्यवस्था के लाम की मात्रा मे कोई आवश्यक सबंध नही है । ४ 


सातवें, यह वर्क दिया जाता है कि जब एक व्यापादी पर उसके व्यापा- 
रिक भवनो के लिए रेट्स ली जाती हैं तो बह इनको श्रपने व्यापार व्यय का ही 
एक माग बना लेता हैं तथा उनको मूल्य ऊे साथ जोड देता हैँ । इस प्रकार 
रेट्स के रूप मे लिया जाने वाला घत मूल रूप से उपमोक्ताओो से ग्रहण किया 
जायेगा जो कि पहले से ही रेट्स का भुगठान कर रहे हैं । 
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।. वर्तमान रेटिंग व्यवस्था के कुछ गुण भी है। इसका सबसे बडा ग्रुण 
यह है कि यह प्रमावशाली एवं सस्ती व्यवस्था है । अचल सम्पत्ति का मूल्य 
निर्धारण करना कठित नही होता । घर प्ादि का मूल्य आसानी से निर्धारित 
किया जा सकता है। रेट्स को एकत्रित करते का तरीका सरल तभा कम 
खर्चील। है । रेद्स की मात्रा का निर्धारण इसे प्रदान करने वाले के कपन पर 
निर्भेर नही करता भ्रत. इसमे गलत़ी रहने को सम्मावगा कम रहती है। प्रन्‍्ये 
करो के बारे में ऐसर बही:है । कई ध्यक्ति भपनी आमदनों के त्लोतो का वर्एंव 
करते समय मुख्य ख्ोतो को बताने से रह जाते हैं । इसके भ्रतिरिक्त यह पता 
लगाना बड़ा कठित है कि लोगो की प्रथवा कम्पनियों की ग्राय बया है । प्राय- 
कर, का सचालन एक कुशल एवं बड़े स्टाफ को सहायता के बिना नहीं किया 
सकता । भूमि को या घर को छिपाया नहीं जा सकता । राजस्व विभाग के 
श्रधिकारी यह जानते हैं कि कौद सता भून्माय किस व्यक्ति का है तथा उससे 
सवधित कर कोन प्रदान कर रहा हैं। इ गत्तेण्ड की व्यवस्था भें स्थानीय छर- 
कार अधिकृतकर्त्ता (02:0८) ले कर लेठी है ठया केन्द्रीय सरकार स्वामी 
(9७०८ पे ।,बदि कोई व्यक्ति स्वामी होने के साथ-साथ अधिकृतकर्शे। 
४ तो उसको दोनो ही प्रकार के कर देने होंगे । रट्स की व्यवस्था में यह 
सम्भावना नही रहती कि कोई व्यक्ति कर की चोरी करंगा अथवा किसी 
बात को छिपाकर कम कर देले मे सफल हो जायेगा । रे ट्स के द्वारा आय का 
एक निश्चित स्रोत प्रदान किया जाता है और यह प्रासानी' से पता लगाया जा 
सकता है कि स्थानीय सता, को ितता एज़छछ,जास्त होगा । 


इं'गर्ण्ड में . रेद्स व्यवस्था मेल्सुधतस करने!के लिए प्रदेक विकल्प 
सुभाये जाते है। यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति यो हानि हो रही है 
उम्नते रेट न ली जाये और यदि ली जाय तो कम प्रनुपात से । जो व्यवित 
भपनी छृम्पत्ति का सुधार करना चाहता है उससे कर त' लिया जाये । सपत्ति 
के, सम्म|वित मूल्य प्र रेट लग/कर व्यक्ति को अपनी सम्पति का प्रशिक काम 
के लिए उपमोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये । भ्भिकृत कर्त्तामों को 
अपेक्षा स््वाभियों पर ही क्यो ने कर लगाया जाये-प्रादि-प्रादि भनेक घालो- 
चूनायें एवं सुभाव प्रस्तुत किये जाते हैं । "इनमे से कुछ को झाशिक या पूर्ण 
रूप से मानने पर निश्चय ही कुछ बार किये जा सकते हैं किन्तु इनके बारे 
में जिधारक , एकमत नही हो प्राये हैं ॥ स्थानीय सरकार के क्षत्र मे यह विधार 
0880: हैं. कि पुनः रेटिय किया जाना चाहिए तथा कृषि मूमि' एवं 
छ्छोगो की छूट को सुमाष्त कर देना “चाहिए । यह व्यवस्था प्राधिक सकट 
एबं मनन्‍्दो,के, समय कूपि एवं उद्योगों को सहायता के लिए भ्रपतायी गई थी 
फ़िल्नु, प्रव पुरिस्ितिया बदल चुकी हैं | यद्दि कृषि एवं उद्योगो को वित्तीय 
सहायता को प्रावश्यकत़ा है तो उतको छुल्ले रूप मे प्यह दी जानी घाहिए। 
करो के.क्षे तर में उतको छूट देना उपयुक्त लहीं २ है किन्तु फिर भी ग्रदि रेट्स 
में दी गई छूट को कम किया जाता है ठो-कृषि एवं प्रोध्योगिक हितो द्वारा 
इस़रूण विरोध किया जायग़ात ७१, फश, हतचॉध एड़ी 


५५. 'पई बार एक बस्ती के बततावरण एड दिनिशक युरतियापो:क,मूल्याकन 
रे को बाव, मी,रड्ढी, जाठ़ो है। एस परत वर जाच समिति ने पर्याप्त 


र्श्८ ग्ोट ब्रिटेन में कयानोय प्रयावन 


विस्तार के साथ विचार किया । इन समिति ने भन्‌ १६५२ में अपना प्रति- 
बेदन अस्तुत किया । इस समिति का निष्कर्प था कि इस प्रकार का प्रयाव 
नहीं किया जाना चाहिए । यह कहा जाता है कि यदि मूल्याकन की प्रक्रिया 
में कोई परिवर्तत किया जाय तो यह परिवर्तन इस प्रकार किया जानता चाहिए 
कि मम्पत्तियों का मूल्याकन उनके पू जोगत मृल्य के प्राघार पर किया जाए । 
पृ जीगत मूल्य स्वत हो वातावरण एव अन्य मुविधाओों के मूल्य को तया 
उसकी सामथ्यं को श्रपने ध्यान मे रख लेगा । जब रेटिंग ब्यवस्था को प्रालो- 
चना की जाती है तथा जिन आघारो पर की जाती है दे प्राघार ऐसे हैं कि 
उनको अपनाया नहीं जा सकता । दसमे किसी प्रकार का सुधार तनो हो 
सकता है जब कि कर की प्रकृति को बदल दिया जाए । इसी प्रकार ने पतनो- 
न्मुख विशेषता (छ८्टा८:घए८ (हण्य_्धध्यं॥०) नो उसकी एक निहित 
विज्लेपता है । यदि इसे मुघारना है तो पूर्ण रूप से दूसरे प्रकार का कर 
लगाना पढें गा । जहां तक अभ्रधिकार-कर्ताओो (0०००५7०४८:३) की भपेक्षा स्‍्वा« 
मियो 40#7८48) पर कर लगाने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध मे यह कहा जा 
चकठा है कि स्वामो प्पने ऊपर लगाए गए कर के मार को भपिकारकर्त्ता पर 
हो डाल देया भ्र्थात्‌ उसका किराया बढ़ा देगा। रेटिंग ब्यवस्था के हानि- 
लागों पर विचार करने के दाद यह कहा जा सकता है कि इसमें हानियों को 
भ्रपेक्षा लाम श्रमिक हैं इसौॉलिए यह अब तक बनी रही झौर मूलतः 
प्रपने वर्तेथान रूप मे ही बनी रहेगो ।* 
स्पानीय कर के प्रम्प रूप 
५ [0फथब कक ० [००] हक, 
वब॒त मान समय की प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार को हैं कि स्थानीय सच्ार्षों 
के का निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं मोर इन कार्यों के साथ-साथ इनका खर्च 
मी बढ़ता जा रहा है । यह कहा जाता है कि निकट मविष्य में इस प्रवृत्ति के 
सकने का कोई प्रश्न दी नहीं उठवा, इसके विपरोत यह भौर भषिक बढ़ती 
चली जाएगी । ऐसो स्थिति में स्थानीय राजस्व के लिए भन्य व्यवस्था करना 
परमावश्यक बन जाता है | घन का मूल्य परिवर्तित होने के कारण मो स्‍्था- 
नीय सत्तामो के ब्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। स्थानोय सत्ताबों के खर्च 
को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार इाय प्रनुदान दिया जाता है भौर इसके 
परिणामस्वरूप स्थानीय सत्वाए केन्द्रीय सरकार पर श्रधिक निर्मर दो जाठी 
हैं | स्थानीय नियन्त्र० को कम करने के लिए भौर उसके बढ़ते हुए उत्तर- 
दापित्वों को सम्प्न करने को सुदिधा देने के लिए यह जरूरी बन जाता है कि 
स्पानीय करों के भन्‍य रूपों को तलाम की जाए । इस सम्बन्ध में सबसे रटी 
कठिगाई यह है कि ब्रिटिश स्पानीय सरकार में धन्य श्रकार के कर प्रचलित 
नहीं हैं घोर रेट्स ही एक मात्र स्पानीय राजस्व का स्रोत समठा है यदि 
स्पादीय सरकार के प्रत्यधिक व्यय का प्रबन्ध स्थानोय हप में ही करना हो 


+ 
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स्थानीय उरहार का वित्त २१९ 


तो इसके लिए रेंट्स की मात्रा को बढ़ाना प्रड़ेगा “सस्‍्थादोय राजस्व को इस 
छप से बढ़ाने के विरुद्ध विदारकों द्वारा कई एक तकनीकों समस्याएं उठाई, 
जाती हैं तथा यहू सुभायां जाता है कि स्थानीय राजस्व का संग्रह करते के 
लिए कोई नया ठरीका हो दूंढा जाए । ऐसा करना दो कारणों से महत्वपूर्ण 
माना जाता है। प्रथम इसलिए कि प्रतिरिक्त तरीकों के कारण रेट को 
पाड से ऊंचा तहीं से जाना पड़ेगा भौर दूसरे, स्थानीस कर का कुल स्तर 
ऊचा होने से- केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण स्थानीय सत्ताभक्‍ों पर भ्रत्यघिक 
न्‌ रहेग( । विश्द मर मे स्थानीय सत्ताए करो के भ्रनेक छूगे का प्रयोग करती 
हैं किल्तु इंगलेण्ड को इसका एक प्रपवाद माना जाता है क्योकि यहा फेवल 
एक ही प्रकार का कर सगाया जाता है । फिर भी यह कहा जाता है कि यदि 
यहा स्थानीय करो के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया जाए तो भ्नुपयुक्त न रहेगा । 


आय के भ्रन्य स्राधत दूढ़ने की प्रावश्यकता, देश के प्रायः उन भागों 
को पड़ती हैजों कि श्रपेक्षाकृत गरीब हैं भ्राक्षणहीन हैं प्रौर जिनको 
सम्पत्ति के मूल्य नीचे होते हैं॥ इन क्षोत्रों के जो लोग अधिक घत देन को 
साम्य रखते हैं और भ्रपेक्षाकृत सम्पन्न हैं तो वे या तो ऐसे क्षेत्र को छोड़, 
कर चे जाते हैं अथया उसके प्रति किसी प्रकार का प्राकृपंण नहीं रखते (, 
बाकी लोगो की भुगताल करने करी सामर्थ्य बहुत नोजी होती है थौर इस 
प्रकार स्थानीय सत्ता के दाजस्व का उसकी ध्रावश्यकताओों के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । यहा एक बात प्रौर भी उल्लेखनोय है कि निधन क्षेत्रों 
मे मम्प् क्षेत्रो की अपेक्षा प्रशिक सेवाप्रो को प्रावश्यकता होती है जिन्हें वे 
नद्ी प्रदान कर सकती । स्थानीय संत्ताग्रों में व्याप्त प्रसमानता को हू करने 
के लिए केन्द्रीय सरकार निरंतर पत्ताप्रों को अधिक प्रनुदान देती ई किन्तु 
यद प्रयास साममिक होता है मोर बाद मे रेटिंग व्यवस्था को बदला जाना 
जरूरी बन जाता है । कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि यदि स्पानीय 
सत्ताए' प्रपने स्तर को बनाए रखना चाहती हैं तो वे केन्द्रीय सत्ताभो पर 
प्रधिक प्राश्नित बन जाएं | इसका म्र्थ यह होगा कि स्थातीय सरकार कई 
एक सेवाप्नों को केद्धीय सरकार के निकायों अथवा दूसरे सगठतों को सौंप 
देगी + स्थानीय सत्ताप्रो को भ्रग्य के प्रन्प स्लोत दु ढ़ने ही होंगे क्योकि इसका 
विकल्प भनेक हित में नहीं रहता किन्तु ऐसा करता भी कोई सदतत काम 
नही है 4 इश्का एक शत्यदा भ्रमाणा इस तथ्य पे हो प्राप्त हो जाता है कि 
रेडिय व्यवस्था दोपपूर्णों द्ोते हुए मी चलो धा रहो हैं । 


घह स्वाम्रादिक है कि स्थानीय जनता नए प्रकार के कर जगाने में 
रुचि नही लेगो । जिद देश में करों का स्तर रहले हे ही बहुत, चा हो तो 
वहां भागे कर लगाने के किसो मो अस्ताव का स्वागत नहीं किया जाएगा। 
ऐसी घ्पिति में नए कर लगाना पूछत: झनुपयुक्त एवं घ्रम्रम्भव झत॒ है 
किन्तु यह किया जा सकता है कि वरतंमाव कर ब्यव॒स्था में हो परिवर्तन करके 
समायोजन क्रिया जाए । यह कहा जाता है कि यदि स्थानीय सत्ताएं वर्मा 
को प्रपेक्षा करो द्वारा अधिक धन का सग्रह कर सऊ तो उन्हें केद्दीय सरकार 
डारा दिए गए पनुदान की धावश्यकता नहीं रहेगी । इससे केन्द्रोय कोपाध्यक्ष 
छा,माए हल्का हो जाएगा, फलठ' केम्ट्रीय कर कप कर दिए... ४ 


२६० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासनेः 
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प्रक्रिया प्रत्यन्त महत्वपूर्णा है वयोड़ि, केन्द्रीय सरकार अपुने' करों' के किसी 
भी क्षेत्र को उस समय तक्‌ नही छोड़ना चाहती जब तक कि ईसे घन की' 
भरावश्यकता में मुक्त, प्रदान न कर दी जाए। इस स्थिति का उदाह रख देते 
हु ओर० एम्‌० जैक्सन ने मनोरजन कर का उल्लेख किया है । वे बताते! 
ई कि एक व्यक्ति जो सिनेमा जाता है और ट्रिकट खरीदता है, वह जानता है 
कि उसके टिकट का एक म्राग केन्द्रीय सरकार को जाएगा । यदि कर का 
यह भाग केन्द्रीय सरकार कोन जा कर स्थानीय सत्ता को चला जाए तो 
सिनेमा दर्शक की जेब पर कोई प्रमाव सही पड़ेगा किन्तु इससे कोपाध्यक्ष" 
को करीव चार करोड पॉंड प्रति वर्ष की हानि होगी । इतना घन वह हवानीय 
संत्ताश्रो को दिए जाने वाले अनुदान को रोक कर बचा सकता है और इस 
तरह से उसे कोई हानि नही रहेगी ; किन्तु मुश्किल यह है कि मनोरजन कर 


की भांति ऐसे कर बहुत कम हैं जिनको स्थानीय सत्ता के लिए हस्तान्तरित 
किया जा सके । व हि 


स्थानीय राजस्व की स्थिति को सुधारने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण 

सुझाव यह दिया जाता हे कि स्थानीय प्रायकर को प्रारम्भ कियो जाए। 
रैटिंग व्यवस्था को समाप्त नदी किया जा सकता । इसकी परम्पराएं बहुत 
पुरानी हैं तथा इनको अच्छी तरह से जाचा जा सकता है। इनका ' उपयोगी 
स्थायी तथा व्यापक है। इसकी कठिनाइया गम्भीर होते हुए भी पुरानी 
और स्वीकृत हो चुकी हैं। स्थानीय प्रायकर लगाने की शक्ति स्थानीय 
सत्ताप्रो को देने का कई विचारकों द्वारा समर्थन किया जाता है इस कर की 
शक्ति काउन्टीज तथा काउन्ी बारोज को दी जानी चाहिए। स्थानीय श्राय- 


मविश्यक, नहीं होता। ऐसा यन्त्र स्थानीय स्तर प्र स्थापित करना मुश्किल 
रहेगा . इसलिए: स्थानीव श्रायकर को मुल्याकित करने" तथा सप्रहीत 
परत का काय, टाष्ट्रीय,व्यवस्था पर आधारित. रहेगा । स्थानीय आयकर को 
व्यक्तिगत प्ामदनियों, एवं रोजनदारी प्राप्त करने वालों तथा वेतन मोगियों 
पएुतयाने में ग्रथिक कठिनाई नही होती .क्योकि वे पहले से हो प्रपती प्र/य 
कटा कम ते हैं। वे स्थानीय सत्ता के लिए भी चाही गई मात्रा 

प +मी कटा सकती है । यह कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति काउन्टी मे रहता 
पर वह कया किम्ली काउन्दी बारो मे करता है तो उसकी आय के कर 


को काउन्टी वारो द्वारा लिया जाएगा तथा काउन्टी उसके निवास स्थान पर 
लगाई गई रेट्स को ग्रहण करेगी । 5 


स्थानीय आयकर का सग्रह किस श्रकार किया जाये, इसके सम्बन्ध में 
प्रततग-प्रलग मत हैं। कुछ लोग, कहते हैं कि केन्द्रीय सरफार को अपनी कर 
की दरें बढ़ा देनी चाहिये और अतिरिक्त राजस्व में से घन स्थानीय सत्ता 
को वितरित कर देना चाहिदे, किन्तु इस योजना के द्वारा प्रत्य प्रश्व उठ 
खड़े होते हैं; जैसे, केन्द्रीय सरकार यह कि्न प्रकार तय करेगी कि प्रत्येक 
स्थानीय सत्ता को कितृता भाग_ दिया जाये ।, यदि _ इस व्यवस्था को रेट्स के 
स्थान पर रख दिया ज़ुये तो स्थानीय सरुकार का सारा घन केन्द्रीय सरकार 


रह्ट 
के हाथ भें होकर आयेगा और इमके परिणामस्वरूप स्थानोय, सत्ताप्रो पर 
केन्द्रीय नियन्त्रण वर्तेमान से मी ग्रधिक हो जायेगा । दूसरे लोगों_ का यह 
कहना है कि स्थानीय आयकर को सग्रही । करने का केवल व्यावहारिक मार्च 
गदर है कि स्थानीय सत्ताए अपनेकक्षेत्र के निवासियों की आय को इस कर 
का आधार बनाये। इस़, सुझव का विरोध करने वाले यह कहते हैं कि 
स्थानीय कर के प्रशासन पर विदार करने के लिये अधिकारियों की एक बड़ी, 
सेना की झावश्यकता थी तथा वहूत. कुछ उस कार्य को दुहराया जायेगा जो 
कि अन्तदेगीय राजस्व विभाग झा किया-जाता है।यह मी कहा जाता है 
कि जब उन लोगों की झाय पर नियन्त्रण. करने के लिये पहले से ही केंद्रीय 
आयकर स्थित है तो फ़िर स्थादीय प्रायकर को झौर क्यो थोपा जाये ॥. 
स्थानीय आयकर क्योकि किद्ती प्रत्य निकाय द्वारा लगाया जायेगा जिसमे 
कैस्द्रीय सरकार के राजनंतिक दल का प्रमाव .मो हो सकता है ओर ऐसी, 
स्थिति में वह निकाय प्रपती शक्तियों का प्रयोग प्रकार के उद्देश्य के विरुद्ध 
मी कर सकता है। इस कर के। विरुद्ध एक थापत्ति यह उठाई जाती है कि 
निर्धन क्षेत्र बासी सत्ताए' अपने विवासियों को झ्मग्य से प्रधिक राजस्व एकव्रित 
नही कर सकतीं भरौर उनकी -अमावप्रस्त स्थिति वेसी को वेसी बनी र हेगी ॥ 
भायकर को प्रवितरित कम्पनी लामों के ऊपर लगाना मुश्किल होता है। 
प्रायकर के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से स्थानीय कुछ भी नहीं होता । एक, 
बढ़ा व्यापारिक उद्यम प्रपनी विभिन्न ,शास्राप्रो द्वारा घन कमाता है शोर देख 
के विभिश्न मागो में वह कार्य करता है। कम्पनियों के लामो को जब तक 
वितरित नही किया जाता है, उस समय तक उम्र पर कैसे कर लगाया जाये, 
पह एक समस्या है। ५ दि 


पायकर को प्रकृति प्रगतिशोल (?८०४7८४४४८) होती है झौर ऐसी 
स्थिति में यह सम्मावना व्यक्त को आदी है कि यह गेट्स की अवनठिशील 
विशेषता की प्रतिक्रिया करेगा । 


घायकर के घतिरिक्त स्थानीय सरकार को कुछ भत्य कर सोंपने की 
मी बात कही जाती है। यह कहां जाता.है कि जिन करो को वर्तमान में 
केन्द्रोथ सरकार द्वारा सगाया जाना है,उनको स्वानोय सत्ताओं को हस्तान्वरित 
कर देना चाहिये । मतोरबन ऋर को ऐसे कर के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया जा सकता है। एक दूसरा कर जिसे स्थानोय मत्ताप्रों को हस्तान्तरित 
किया जा सकता है वह हैं मोटर-गाडियों पर लगाया जाने वाला कर और' 
चालक की लाइसेन्स फोस । ये कर इस समय काउन्टी परिषदों तथा काउन्दी 
दारोज द्वारा सग्रहीत किये जाते हैं । ये सत्तायें कोपाध्यक्ष के दाम पर कार्य 
करती हैं । वे जितना मो घन इकट्ठा करती हैं उद सबको केन्द्रीय सत्ता को 
दे देवी है तथा उन्होंने जो खर्चा किया है उसे वे बाद में बदूंग करती हैं। 
चानक हे लाइसेंस को फोस उस काउन्टी या काउन्‍्टी बारें द्वारा लो जाती 
है जहां कि प्रार्पी रहता है तया ऐसी व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं 
हो सकती कि जो सत्ता इस घन को इकट्ठा करे उत्ती को यह सौंप दिया 
डापे । मोटरगाड़ो का साइमेंस प्राय: उर्स काउन्टी या काउन्टों बारोंसे 
जिया जाता है जिसमे वह मोटर रखो जातो है ॥ इसके कुछ प्रपवाद नो 


२६२ ग्रेट ब्रिटेव में स्थानीय प्रशापत 


हैं। उदाहरण के लिये श्रषिकाश व्यपारिक सत्थायें जो मोटर गाडिया रखती 
हैं, उनके लाइसेंस वर्गरह वे एक ही स्थान से बनवात्ी हैं प्र्याद्‌ जहां पर 
उनका मुख्य कार्यात्रय होता है। ४ 


से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति का पहुँ भूल विचार रहता है कि मोटर-गाढ़ियो 
*पर लगाये गये समी करो को केवल सड़को के ही काम में लाया जाता 
*चाहिये, भ्रन्य किसी काम मे नहीं । केन्द्रीय सरकार भी मोटरों पर लगाये गये 
कर को एक साधारण कर समभती थी तथा उसे सड़को पर ही ज़्च करने 
की ओर विशेष ध्यान नही देती थी। जिस प्रकार तम्बाकू तथा मशीमी 
चीजों पर लगाया गया कर नशेबाजों पर हो छर्च किया जाना जझरी नही, 
था। उस्ती प्रकार मोटर-गाडी से सम्दन्धित कर को भी पघड़को पर खर्च क्रिया 
जीता जरूरी नहीं था। इतने पर मी यह निश्चित है क यदि मोटर-गाडी' 
कर को स्थानीय सत्ताओो को दिया गया नो इसका विरोध किया जायेगा 
क्योकि इससे यह आ्राधा पूरी परह समाप्त हो जाती है कि सडक कोष को एक 
दिन पुनः चातू किया जायेगा । 


एक सुभावद यह भी दिया जाता है कि सेरूज की बिक्री पर स्थानीय 
कर लगा दिया जाये (है व्यवस्था संयुक्त राज्य श्रमरीका मे व्यापक रूप मे 
प्रचलित है । वर्मान में स्थानीय सताओं के राजस्व के मुख्य स्नोत रेट्स वया 
सरकारी प्रनुदान हैं । 
कर्ज 
(7०४०७) 


स्पानीय प्रकार द्वारा किये जाने वाले कई एक कार्यों में बहुत प्रधिक 
धन की झ्रावश्यकता होती है । इस घन का प्रबन्ध स्थानीय टाजत्व द्वारा: 
नही किया जा सकता प्रतः उसके लिये कर्ज लेकर व्यवस्था की जाती है। 
हक साथान्य मान्यता यह भो है कि जिन कायों का लाभ करदाताग्रो भी मावी 
सकृतियों को प्राप्त होने वाला है प्र्याव्‌ वह कार्य स्थायी. भक्ति का है रो 
उसके लिये व्यवस्था कर्ज द्वारा घन की जानी चाहिये ठाकि खर्च को 
कई वर्ष में चुकया जा सके श्रोर भावी सत्त्रि मी अपने लाम का प्रशदाव, 
दे सके । एक नियम के प्रनुसार स्थानीय मत्तायें करे के हुप मे जो भी घन 


भी कर्जा भस्सी दर्ष से अधिक तक जहो चलना चाहिये । स्थ,नीय सत्ता इसके 
लिये ब्याज देती है। यहू नियम स्देव ही अपनाया जाता है चाहे किये गये 
सर्च से एजस्व उत्पन्न हो भय॒वा न हो । यह कर्जा व्यापारिक्त कम्पती की 
उप पूछी से मिन्न है .जिसूमे कर्ज द्वारा पन «लिया जाता है डिन्तु उसे उस 
समय तक नहीं चुकाना होता जब तक कि कम्पनी व्यापार कर रही हे । 


स्थानीय सरकार का वित्त २६३ 


स्थानीय सत्ताम्रो की साख प्राय: ग्रच्छी होती है अत: उनकी 
व्यापारिक उद्यमों की भ्रपेक्षा भ्रधिक सस्ते ब्याज पर धन प्राप्त हो जाता है, 
डिन्तु' कर्ज को वापिस देने के उनके उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि उनके 
द्वारा किया जाने वाला भुगतान व्यक्तिगत उद्यम से ज्यादा हुप्ला जिसे 
।*ैवैल ब्याज हो देवा होता है। उदाहरुख के लिए हम जल वितरण की सेवा 
ले सकते हैं। एक व्यक्तिगत उद्यम जब कर्ज लेकर इस सेवा का सचालन 
उरेगा तो बह इसे उस स्थागीय सत्ता की. भ्पेज्ञा श्रधिक सस्ते दामो पर उपर 
सब्घ करा सकेगा जो स्वयं भी इसे कर्ज लेकर चलाती है। इसका कारण यह्‌ 
है कि व्यक्तिगृत उद्यम को अपने कर्जदाता को केवल ब्याज की छोटी रकम 
दी देनी होगी जद कि स्थानीय सत्ता ब्याज के साथ-साथ रकम का भी एक 
भाग वापिस करेगी । अतः स्वा/माविऊ है कि उम्रके द्वारा प्रदत्त सेवा का मुल्यू 
अधिक होगा । इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप जब स्थानीय सत्ता प्पता पूरे 
कर्जा घुका देती है तो जनता को वह सेवा कम दामों में ही भ्राप्त हो जाती. 
है, कैवल उतने में ही जितदा कि उसके प्रबन्ध में सर्च किया गया है । 


«_ । धन उधार सेने की शक्ति अन्य शक्तियों की भाति व्यवस्थापन दारम 
प्रदान की जाती है। यह,शक्ति इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इसको देते समय 
यह प्रावधान रख दिया जाता है कि जब मी कमी इसका श्रयोग किया जाये! 
वो पहले केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये । इस स्वीकृति का 
प्रावधान दो श्षक्ष्यों की साधना के लिए रखा गया । प्रथम यह कि इस प्रकार 
से स्थानीय सता की सामास्य रियति की पुनरीक्षा की जा सके तपः यह देसा 
जा सके कि यह प्रपने साधनों का प्रयोग मलो प्रकार से कर रही है भयवाए 
महीं।। एक वार घन उधार लेने के बाद मत्ता उस्त घऋ का उपयोग करती है ॥ 
यदि वहू ऐसा मे करे तो इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं । यह न केवल 
उस सत्ता के लिए ही वरन सामान्य रूपसे स्थानीय सरकार के लिए हीं 
सकटपूरण रहेगा। स्थानीय रत्ताओों को भ्राज साख दधी हुई है, इसका कारण/ 
यह है कि इनके द्वार। सदैव. ही” इनके दायित्वों का पालत किया गया है।' 
यदि एक ने भी गलत उदाहरण पेश कर दिया तो भय है कि समी प्तत्ता्रों 
के सम्मान को घक्का लगेगा गौर फर्लूंक लग जायेगा । केख्द्रीय सरकार दारा' 
प्रस्ताविक को की छानबीन का एक भनन्‍्य उपयोग यह है कि केन्द्रीय सत्ता 
पूंजीगत कार्य की मात्रा पर नियन्त्रण रखने में समय हो जाती है । वर्तमान 
समय में केन्द्रीय सरकार की इतनी शक्ति एवं स्यम्थ्ड नहीं है कि सारे कार्यो 
को वह स्वयं हो सम्पन्न कर सके । श्रतः वह वाछतीय कार्यों का दायित्व 
स्पानीय सत्ताप्ों पर छोड देती है किन्तु रदय उनकी क्रिया्ों धर नियस्वरश' 
रखती है ताकि यह देख सके कि सरकार को सामान्य नीति के प्रनुसार 
प्रापमिकता दो जा रही है प्रववा नहीं। यदि केन्द्रीय, सरकार यहू प्रनुभव 
करे कि किसी विश्येप स्थानीय सत्ता द्वारा प्रधिझ विकास-कार्ये प्म्पन्न 
कर दिया गया है तो वह इसे कम करने के एक धरल सापन भ्रपना 
प्ररुती है कि अस्तावित कर्ज को स्वीकृति प्रदाव न करे । कुछ ऐसी प्रिस्थि- 
ठियां मो भा जाती हैं जब हि केन्द स्‌रकार क्पानीय सरकारों को पूजीगत 
ब्यय के लिए प्रोत्साहित करतो है। यह कहा जाठा है कि जब कमी यह 


टेप प्रेट ब्रिदेन में सशदीय प्रशामव 
आवश्यक समझा जाये कि सामान की सागर को बढ़ाया जाय झबवा रोजगार 
को स्थिति को प्रच्छा क्रिया जाये तो स्थानीय सघ्यामो को-अधिक कार्य 
22288 जाते हैं और ऐसा करने पर उदको कर्ज लेते की शा भी दे दी 
प् । + पमल गज 


स्थानीय सत्ता जद कर्ज छेती है तो वह किसी भी ऐसे तरीके को 
प्रपना प्कती है जो कि किसी भी ग्रन्य उद्यम द्वारा भ्पनाय। जाता है। इसके 
अतिरिक्त इसको कुछ विशेष सुविधाएं मी प्रदान की जातो हैं| बेंक भोवर- 
डाफ्ट, गिरवी (४40238८3), वाण्ड्स ग्रादि द्वारा कर्ज लिया ,जाता है। 
बेक प्रोव रड्धापट का प्रयोग बहुत कम किया जाता है । इसे प्राय; प्स्थायी 
उद्दे श्य के लिए काम मे साया जाता है। ' बान्‍्ड तथा ग्रिरवी की व्यवस्था 
द्वाद्य कर्ज लेने की प्रक्रिया” सरल होती है.। इस व्यवस्था मे बाहरी दलाल 
रखने को आवश्यकता नहों होंठो कथा खर्च को भी कम से कम रखा,जा 
प्रकता है। जब कभी स्थानीय परिषद को कर्ज लेना होता है तो वह इसके 
लिए समाचार पत्रों मे विज्ञापन देतो है कि उसे इंन शर्तों पर कर्ज लेना है । 
स्थानीय सत्ता को सम्पत्ति एवं रेट्स द्वारा प्राप्त राजस्व एक प्रकार से उसकी 
जमानत होती है। ध्रायंना-पन्‍्र परिषद «के कार्यालय में दिये जाते हैं। यह 
कर्ज एन. निश्चित काल के ल्विए भ्रौर प्रायः सात वर्ष के लिए होता है । इस 
पर दिया जाने वाला ब्याज भी निश्चित होठा है।. +. 7 

4 हक 2 # . पक कट... ॥ 

स्थानीय -सत्तायें;जिन तरीको से कर्ज के सकती हैं उनमे सबसे महत्व- 
पूर्ण तरीका जनकार्य कर्जा आ्युक्तों (2०७४० ७०7७ 7,0303 0०0फआश्वठ 
78) से कर्ज लेना है। इन झायुक्तो को संसद के प्रधितियम -द्वारा स्थावित 
किया गया है | राजकोप (776&89) द्वारा -उत्तका कुछ धन. सोंप दिया 
जाता है | इसमे से दे स्थानीय एबः सादंजनिक प्रत्ताम्रों को कर्जा दे सकते हैं। 
जिस पत्ता वो करजे-लेन की आ्ावश्यक्रता होती है वह भ्रायुक्‍तों को प्रार्थना 
पत्र भेजती है । भ्रायुवत इस बात पर विचार करते हैं कि उनको प्रार्यता- 
पत्र का समर्थन करना चाहिये प्रपदा नहीं । आमुक्त-सामान्य रूप से कर्ज को 
भनुमति दे देते हैं झयवा अनिच्छा दिखाते हैं-प्रह बाव सरकार की आपिक 
नोति पर निमर करेगी। कर्ज पर्‌ लिया जाने वाला ब्याज पहले ही सरकार 
तय कर देती है । जब पायुक्तों दर ऋण देना,स्व्रीकार कर,तलिया जाये तो 
सरकार यह निरय करती है कि -यह कितने, समय तक के लिए दिया जाता 
चहिए । -उसके वाद स्थानीय सत्ता को'यह बता दिया जाता है कि. प्रति वर्ष 
उसे ब्याज के रूप मे तथा - मूलधन लोटाने के लिए-क्रित॒नी-रकम देती होगी । 
स्थानीय रुत्ता प्रायः इस व्यवस्था ,मे- सुविधा का अनुसव, कड़्ती है।4« ध्रायुक्तों 
के विक्ाय का प्रपना - महत्व एव उपयोगिता है ।६ उ्च्फ ) #ाए 


2 गृह कर्ज के ; अन्‍य, खोतों को स्याज के रूप में भुनुचित, प्रत-कमाने.के 

शुकती हैं । योरोप के देशों में यह व्यवस्था न द्ोने, के कारप्न वहा की.नगः- 

पातिका सस्याप्रों को घन उघार लेने में, मारी कठिनाई का प्रनुमव होता है । 
घार० एंम०,जेक्सते का यह कहना सच है कि छोटे कस्दे खुले.बाज़ार मे।उह्ीं 

डा सकते और उनको, बैंको, ' बीमा कम्तर्निपों- तथा _घल्य व्यावसामिक धव- 
४ कक ५. भीम 


स्थानीय सरकार का वित्त २६० 


दाताओ की दया पर निर्मर रहना होता है और ऐसे कस्पों को प्राय: अविफ 
ब्याज देना पड़ता है ।* 


,,.. कई कार ऐसा होता है हि बीमा कम्पतिया स्थानीय सरकारों को इस 
शर्ते पर ऋण देती हैं कि किसी निश्चित स्थान को उनका कार्यालय बनाने के 
लिए द दिया जाये । इंग्र5न्‍्ड मे यदि कोई सस्या स्थानीय सत्ताओ से ऋण 
की अ्रद्चिक दर प्राप्त करता चाहे भ्रथदा कोई बनुप्रयुक्त शर्त को मन्दूर करानए 
चाहे तो वह सीधी आायुक्तो के पास जा कर ऋण की माग कर सकती है । 
झ्रायुक्तों के ब्याज की दर सभी को ज्ञात रहती ह॥ आयुक्तो की व्यवस्या का 
स्पष्ट अर्थ यह है कि राजकोप के पाप्त इतता बन रहता है कि वह ररानीय 
सत्ताओरो के कर्ज के हेतु आयुक्तो को दे सके । 

- स्थानीय सत्ता द्वारा जब श्रायुक्तों से कर्ज लिया जाता है तो यह 
समभोता क्रिया जाता है कि वे इतने वर्षों तक इतना थन प्रति वर्ष देती 
रहेगी । अनेक तकनीकी कठिनाइयों एवं सुव्िधाझ्रों का अध्ययन करने के 
बाद बडी स्थानीय सत्ताये छुले बाजार से घत लेना पसन्द करती हैं जब कि 
छोटी स्थानीय सलाओ को ग्रायुक्तो के पास जाने।मे सुविधा महसूस होती 
है। द्वितीय , विश्वयुद्धके बाद के वर्षों में आायुक्‍्तो द्वारा यह नीति भ्रपतायी 
गई थी जि वे प्राय कजं दे हो देते थे । 4रकारः मी कम ब्याज लेने भें रुचि 
रखती थी ताकि स्थानीय सत्त।ओ के पूजीगत कार्यों को बढ़ाया जा सके ॥ 
सत्‌ १६५९४ में कोपाध्यक्ष द्वारा यह नीति बदल दी गई । उसने प्रृ जीग्रत व्यय 
को पूर्ण त. कम करने बी ओर कदम उठाय। प्रायुक्तो" के कार्य एकदस 
धीमे पड़ गये । पहल्ले वे प्रायः कर्जा दे दिय्वा करत थे किन्तु भब की 
नीतियों छ अनुसार वे स्थानीय सत्ता को केवल तमो धन देते थे जब कि 
उसे सम्त जरूरत हो ग्रौर वह सिसी और साथव से धत प्राप्त करने मे 
असभर्थ हो । इसके झतिरिवत ब्याज की २रें भी बढ दी गई । इसके परिणाम: 
स्वरूप थडी स्थानीय शत्ताओं ने खुले बाजार. से घन तेसा प्रास्म्म बिया 
जबकि छोटौ स्थानीय सत्तायें ग्रिरवी द्वारा घर उधार लेने लगी / इस 
व्यवस्था के आधोन स्थानीय सत्ताओं का पूजीयद कार्पों पर ब्यय कम हो 
गया । 

प्रत्येक स्थानीय भ्रत्ता विभिश्व लेखो पर थोडा बहुत पत रफ़ती है । 

पेन्शन योप को माति इसके पास कुझ एक कोए रहते हैं। इस व्यवस्था दारा 
उसे प्रति वर्ष कर्जा नही लेना होता तथा वह झपने व्यय में सतुलन स्याप्रित 
कर लेते; है। प्रत्येक वजेट में मावी ब्यय के लिए बचत करने का प्रावधान भी 
रखा जाता है। ऐसा नहों किया जाये तो जिस वर्ष घन की आवश्यकता होगी 
उस दर्ष स्थानीय सत्ता यो अधिक घन बर्ज के रूप मे लेना होगा । धतः यह 
उचित मममल्‍्द्ा जाता है कि इसका पहले से ही प्रदन्ब॒ कर लिया जाये । उदा- 
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२६६ ग्रेंद ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


हरण के लिए यदि एक स्थानीय सत्ता कर्ज लेकर एक मोटर-गाड़ी खरीद) है 
तथा दस वर्षों में वह उस कर्ज को चुका पाती है तो तब तक लो हुई मोटर- 
गाडी पुरानी हो चुकेगी तथा उसके स्थान पर नई लेता जरूरी हो जायेगा । 
नई मोटर गाडी लेने के लिए पुनः कर्ज लिया जाये औद उसे दस साल तक 
चुकाया जाये । इस प्रकार वह स्थानीय सत्ता निरन्तर रूप से कर्जदार ही बनी 
रहेगी तथा लगातार ब्याज चुकाने मे धन व्यय करतो रहेगी | इस स्थिति से 
बचने के लिए. एक उपाय यह बताया जात/ है कि स्थानीय सता प्रति वर्ष अपने 
विशेष कोप में पर्याप्त घन रखे और जब कभी मोटर गाड़ी नई बदलने 
की झावष्यकता हो तो उस कोय के घत का प्रयोग कर लिया जाये | इस घन 
पर उसे ब्याज भी नही देना पड गा । 

जब स्थानीय सत्ता के पास एक विशेष कोप होगा तो उसको मी वह 
तभी खर्च करेगी जबकि उसे घन की आवश्यकता है। वह इस धन को चाहे 
तो किसी कार्य में लगा भी पघकती है तथा इस पर ब्याज भी ले सकती है। 
स्थानीय परिषद जब अपने विशेष कोप के धन को किसी कार्य में खगायेगी दो 
पहुतते इस बात की पूरी जाच पडताल कर लेगी कि उसका धन वहा सुरक्षित 
मी रहेगा प्रथवा नहीं झोर ऐसी स्थिति मे उसको उसकी अपेक्षा कम ब्य(ज 
प्राप्त होगा जितना कि उसे स्वय को उधार लिये गये घन पर देता होता है ! 
यह -भाव दिव्य जाता है कि उपयुक्त एवं सुविधाजनक व्यवस्था यह रहेगी 
कि स्थानीय सत्ता अपने विशेष कोप के घन को पू जीगत व्यय में लगा दे मौर 
उस पर के ब्याज को विशेष कोप मे जमा करे । यह प्रान्तरिक ([एट्धण्थं 
0७०7०७7७४) वाहय कजंदारी की तुलना मे श्रेष्ठ रहतो है। 


स्थानीय सत्ता एक ऐसा विशेष कोप मी रख सकती है जिसका एक 
मात्र लक्ष्य पू जीगत व्यय की व्यवस्था करना ही हो । स्थानीय सत्ता के बजठ 
में प्रति वर्ष इस प्रकार के कर्ज के ब्याज तथा मूलघत की चुकाने का प्रावधान 
रहता है । यह धन स्थानीय सत्ता के उस विशेष कोष मे ही पला जाता हैं 
जिससे लिया गया था। जहू। तक स्थानीय सत्ता द्वारा कर्ज छेने की धक्ति 
का प्रश्न है, उप्तमे अत्यधिक नियत्रश्य नहीं क्रिया जाना चाहिए किन्तु इसका 
अथ॑ यह नहीं है कि उनको पूरी तरह से स्वतम्त्र छोड दिया जाये क्योंकि ऐसा 
करना श्रम्य स्थानीय स्ताओ्रो के हित में न रहेगा । प्रत्येक स्थानीय सत्ता 
अपने पडौस की_ स्थानीय सत्ता मे रुचि रखती है ठथा उसे उसकी सीमाओं में 
ही रखना चाहती हैं । जिस सत्ता के नागरिक जागरुक होते हैं वे स्वय इस 
बात की निगरानी रखते हैं कि उनकी सत्ता उतना घन ने ले जितना कि वह 
चुका न सके विस्तु प्रत्येक स्थानीय रुत्ता इत्नी गमोग्य नहीं होती।मदि 
वह अ्पती सामथ्य से बाहर कर्ज छेते का प्रयास करे तो केन्द्रीय सरकार 
द्वाए उप्त प्र धीमा कराई झा सडदी है । 


व्यापारिक सेवायें एवं भ्रामदनी के झन्य स्लोत 
[पकवागड $0चं०३ 254 0/00 50076९४ ०६ [70006 ] 
स्थालीय सत्तायें मपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले तथा 
किये के रूप में मी धन प्राप्त कर सकती हैं।इन सत्ताड्रों की विभिन्न 
सेवा्री थो व्यापारिक सेवा एवं गैर-ब्यापारिक सेवाों के रूप में बर्गीडुत 


स्थानीय सरकार का वित्त 


जता है जिसको व्यक्तिगत उद्यम द्वारा न शोक किया जा सके । उठा 
हरण के लिए यात्री यातायात सेवा को ले सकेसते हैं :£ गरजे! वा द्ापरफि 
रूप मे सचालित की जाती है । दूसरे प्रकार को सेवेशशो-में कुडा[:करकट को 
हटाने के कार्य को लिया ज! सकता है + कोई मी व्यक्तिगत उद्यम प्राय: इस 
कार्य को नहीं करना चहेगा । स्थानीय सत्तायें भी इन सेवाग्नों को व्यापारिक 
रूप में सचालित नहीं करती + 


व्यापारिक सेवायें (]790708 $८7७४८८५) वे होती है जिनके सघालन 
के लिए करो के माध्यम से घन सग्रह किया जाता है। प्रारम्म में मान्यता 
यह थी कि सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय का घन उस आय से लिया 
जाये जो कि सरकारी सम्पत्ति से प्राप्त होती है॥ पहले राष्ट्रीय राजस्व में 
तथा राजा ही ब्यक्तिगत सम्पत्ति में कोई भेद नहीं समझा जाता था। उस 
समय यदि छिसी उचक्द अधिकारी को कुछ घन देना हो तो उसे एक भू-माग 
प्रदान कर दिया जाता था तथा उससे प्राप्त होने शाली श्रामदनी का प्रयोग 
करने की उसे छूट रहती थी । जब सामाजिक परिस्थितिया वदली तो स्थानीय 
सत्तायें प्रनक संवाशों का सचालन करने लगी | इन सेवाओ से ही नगर- 
पालिका वाणिज्य का विकाप्त हुआ ; वैसे नगरपालिका वारिज्य से स्यानीय 
सत्ताप्रो को जो घत्र प्राप्त होता है वह ने के बराबर है। नगरपालिका 
वारिज्य ्ि +067॥ 7796॥728) उन सेवाप्नो को कहां जाता है जिनके 
प्रयोग के लिए स्थानीय सलायें प्रयोगकर्त्ता से भ्रत्यक्ष रूप में धन वमूल करती 
हैं । गंस वितरण सेवा को इसके उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया था सकता 
है। गैस वितरण के क्षेत्र मे पहल करने का श्रेय मैन्चेस्टर को दिया जा 
सकता है। गैस उत्पादन का विकास गलियो मे प्रकाश करने के लिए किया 
गया था हित बाद में यह इतना उपयोगी छिद्ध हुपा कि भ्रधिकाश लोग घरों 
के लिए इसफी मा करने लगे। फलतः इस क्षेत्र मे उल्लेजनीय तकतीवी विकास 
किया गया प्रौर प्रव कई एक स्थानीय पत्तायें एक बड़ी व्यापारिक सेवा का 
23 ऋर रहो हैं; जल-वितरण को तेदा भी कुछ इसी प्रकृति की 

है । 


स्थानीय सत्ताभ्ों की इन ब्यावप्तायिक सेवाप्रों के विकास मे समाज- 
दादी धान्दोलनों ने महत्वपूर्ण रूप परे माय लिया। फेबिवन समाजवादी 
विच। रको का मत था कि नगरपालिका क्ियाओरों के माध्यम से समाजवाद 
की स्थापना वी जा सकती है । इसी मत से प्रमावित होकर उन्होंने नगर- 
पालिका की दूकानों, घोवीणानो, फंक्ट्रियो भादि का समर्थन किया। नयर- 
पालिरा के ब्यापार की सफलता को प्रदर्शित करने के एक उदाहरण के रूप मे 
उन्होने यात्री यातायात को लिया | भनेक कस्बो को द्वाम चलाने की शक्ति 
प्राप्त हो गई भौर उत्होने इस शक्ति का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया । 
ये, हिफतीए, दुष्ट मे, प्र्णात, ग्पफफड, गडी. ५. रुई, एज. स्एलीस, पता, जे प्ीहे:- 
धौरे विद्यूत एव ग्ंस के वितरण का कार्य मी सम्माल लिया | 


पिछले कुछ वर्षों से नगरपालिका देवामों के क्षेत्र में मारी परिवर्तन 
झाया । कुछ सेवाओं दी प्रकृति मे तकवोकी रूप से परिवर्तन प्ला भया। द्वाम 


किया जा सक्रता है| व्यावहारिक हूप से उस सेवा, को व्यापारिक सेवा कहा 


२६५ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


को ग्रव कम कर दिया गया तथा मोटर बसो द्वारा किया जाने ,वाला सडक 
यातायात केवल शहरी क्षेत्रो तऊ़ ही सीमित न रहा वरन्‌ यह;दहाती इलाकों 
में फैल गया । गंस तथा विद्युन की सपत उहुत बढ जन के कारण इन दोनो 
ही सेवाद्रा का राष्ट्रीयकरणा करना पड़ा ॥ अब स्थानोय सत्ताओों को इन 
दोनों ही सेवाओं के बारे में कुछ भी नढी करना होता । 


जब ग्रेट ब्रिटन का औद्या तरकरण दो गया ता वह क्रिय्ाग्रों के राष्ट्र- 
व्यापी क्षेत्र तथा बडो इकाइयों की और प्रधिक घ्यान रिया! जाने लगा। 
ब्यवित द्वारा उपयुक्त अत्येक चीज का उल्नाइन ह्थ।नीय स्तर पर करना न तो 
उपयोगी रह गया और न सम्मद ही । यदि किसी सेवा को स्थानीय स्तर 
पर चलाया भी जाये तो वह राष्ट्रीय स्तर की सेवा के मुकाबले प्रतियोगिता मे 
नहीं टिक सकती । + 


नगरपालिका व्यापार द्वारा लाम वैदा फ़िया जापे अ्थया ने किया 
जाये, इसके बारे मे भी प्राजकल विचार बहुत कुछ वदल गये हैं। प्रावीत 
मान्यता के प्रनुसार यदि ऐसी सेवाग्रो से लाभ प्राप्त किया जा सके तो अवश्य 
हैँ। करना चाहिए । इस प्रकार जो लाम कमाया जाये, वह सत्ता के सामान्य 
कोप मे जाये ताकि करो की मात्रा को कमर किया जा सके | इस सम्बंध में 
वर्तमान विचार यह है कि इन सेवाओं को इस श्रकार सचालित क्रिया जाये 
कि वे प्रपता खर्चा स्वय ही निकाल सके अर्थात न तो फायदा ही प्राप्त किया 
जाये श्रौर न नुकसान ही । इसके लिए सह तक दिया जाता है कि एक तगर- 
प्रालिका उद्यम को न तो कर"का रूप घारण कर लेना चाहिए और न ही 
स्थानीय सरकार को सहायता देने का हो । उदाहरण के लिए शहर की बस 
सैवा को लिया जा सकता है। यदि शहर को बस सेवा लाभ' प्राप्त करती है 
तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है दि यात्रियों से जो लिया जाना चाहिए उससे 
प्रधिक लिया जा रहा है। इससे १रो मे कमी की जायेगी अर्थात याजियों ने 
एक प्रकार से स्थानीय उत्ता को कर भ्रदान किया जो कि गलत था; क्योंकि 
कोई भी कर बुद्ध चुने हुप।लोगो पर ही व लग कर सामान्य जदता पर लगता 
चाहिए था । दूमरी शोर यदि शहर की बस मेवा हानि के साथ चलती है तो 
सत्ता को रेट्स से प्राप्त पन में से प्रबन्ध करना होगा। इसका प्र हुमा कि 


सैया को भपना सर्चा स्वय ही चलाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मरम्मत 
या बदलाव के लिए एक विशेष कोप भी दना दिया जाये। इ+ सेवाओं से 
इतना अतिरिक्त घन नही कमाना चाहिए कि स्थानीय करो को राहत प्रदान 
को जा सके । यही सिद्धान्त रास्ट्रीयड्त उद्योगों में भी अपनाया गया है । 


५. वर्तमान समय में जड़ कभी चेगरपालिका सेवाओ के प्रस।र का सुझाव 
रफप। जाता है तो कई लोग जिनके हितों प्र इसक विपरीत प्रभाव पदता 
है, इसका विरोध करते हैं बुद्ध के दौर ना संकट काल की स्थिति में नमर- 
पातिका ने जो रेस्तरा प्रारम्न किये उउम्र से कई एक को तो झव बन्द कर 
दिया गया है। भ्रनुम् ने यह बताया है कि नगरपालिका का रेस्तरा ब्यवित- 
गत उद्यमों के साथ प्रतियोगिता करता हुआा प्रधिक दिन नही चल सकता जब 


स्थानोय प्तरकार का वित्त रच्६ 
तक कि सरकारी कोप द्वारा उसको सद्वायत। न री जाये | यह श्राय असम्मव 
सा है कि नगरपालिकामो को कोई ऐसी नई पेव। मिल सके जो. फि लाभदायक 
हो और स्थानीय निदास्तियों के लिए उपयोगी भी हो । 


यदि स्थानीय सरकार द्वारा' स्वामित्व की गई स्थानीय सत्ताम्रो एवं 
व्यक्तियत उद्यमों के बीच तुलना का प्रभास किया जाये तो दमे पर्याप्त कढिताई 
का सामना करना होगा । दोनों के तरीको एय सुल्यों के धीच पर्याप्व बन्तर 
रहता है, | उदाहरण के लिए हम जगलात थो ले सकते हैं । जो जगलात व्य- 
क्तिगत कार्य-कर्त्ताप्रो के हाथ मे हैं वे उनके सम्बन्ध में नीतिया प्रपनाते समय 
एवं योजनाओं को क़ियान्वित क ते समय दीर्थक्न लीन लाम १२ विचार नहीं 
करते । यही कारण है कि कई एक जगल समाप्त हो गये वधोकि उनके भावी 
विकास को ध्यान मे रख कर नये पौधे लगाने वी भोर कोई ध्यान नहीं दिया 
गया ५ इसके विपरण्त स्थानीय मत्ता द्वारा वह सब कार्य किया जाता है जो 
कि किया जाना चाहिए तथा जिसके ब्राधार पर भविष्य को सु-क्षित बनाया 
जाना चाहिए | यद्दि हम तक्ताल्ीव हानि-लाभ की दृष्टि से विचार करें तो 
पायेंगे कि व्यक्तिगत प्रबन्धक श्रधिरु सफल रहता है किल्‍तु जब हम दीधेकालीन 
नीति की दृष्टि से सोचते है तो लगता है कि स्थानीय सत्ता का व्यवहार 
मितवब्ययनापूर्ण था । 


वस्तु स्थिति को देखकर निष्कर्ष निक/ला जा सकता हैं कि नगरपालिका 
सेवायें कुल मिलाकर अधिक लाभदायक नहीं हाती। यहाँ तहाँ कुछ उद्यम 
ऐसे हो सकते हैं जो अच्छी झ्राय प्रदान कर सकें किन्तु फिर भी व्यावसा- 
यिक सेवाग्रों का राजस्व इतना नहीं होता कि स्थानीय सत्ता केवल इसी 
को प्राय पर श्रवलम्बित रह सके । स्थानोय पत्ता का मूल खर्च तो स्थानीय 
करो पर ही प्राधारित रहता है । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान 
भी इस दृष्टि से महत्वपू 4 होता है । 


प्रनुमत्र के भ्राधार पर यह बताया जाता है कि स्थानीय सरकार को 
प्रत्यक्ष रूप से किसी सेवा में कुछ भी व्यय नहीं करना चाहिए । यदि एक 
उद्योग के! झनुकूल वातावरण तैयार करने मे घन खर्च किया गया तो इसके 
परिणामस्वरूप जिले की कर देने को सामर्म्य बढ जायेगी तथा करो के दारा 
भ्रावश्यक धन थ्ासानी पे प्राप्त किया जा सकता है। भत: यह चाय दिया 
जाता है कि उद्योग, कृषि एवं व्यापार का जातावरणा सुघार्ने के लिए सचार 
व्यवस्था जल-वितरण एवं प्रन्य ऐसी ही झेवातों पर विशेष ध्यान दिया 
जाये । यह' कहा जाता है कि यदि रेलवेज को तथा सडक वी व्यवस्था को 
सुधार दिया जाये तो अपेक्षाकृत अधिक मूगफुलिया पैदा हो शत, 
सम्मवतः उससे भी अधिक पैदा होगी जितनी कि उनके उत्पादन वृद्धि को 
की योजना को बपताते पर होती । 

नयरप्रालिका ब्यवसाय के लाभ [प6 #&प०३०४३६४० ० अर 
आज़, १3608 ]--नयरपालिका . द्वारा सम्पन्न की जाने ही व्यापा। नेक 
सेवाप्रो, के ख्द्र का प्रसार करने हो माग करने इलले विचादक व पट 
लाम गिनाते है। उनका कहना हैं कि य जनस्वास्य एवं मविया हि विवरण 
उायोगो रहती हैं, उदाहरण के लिए स्थानीय सत्वाप्रो द्वात अड 


र७० ड्ेट ब्रिटंन में रयानीय प्रधश्तन 


को लिया जा सकता है। मह सेवा इतनी मूल प्रकृति की होती है कि इसके 
उपयोग एवं सार्वजनिक महत्व वी भुलाया नही भा सकता । दूसरे, एक अन्य 
तक यह दिया जाता है कि कई एक संवात्री की प्रकृति ऐसी होती है गिनकों 
व्यक्तिगत व्यवसायी सम्पन्न नहीं करना चाहते। संम्बतः इसका कारण यह 
है कि इन सेवा्रों से प्राप्त होने वाल्ालाभ सतोपजनक नहीं होता | पदि 
स्थानीय सत्ता इत सेवाओं का संचालन ने करे तो सामान्य जनता इनका 
उपभोग करने से वचित रह जायेगी । ऐसी सेव, के उदाहरण के रूप में यात्री 
यातायात सदा को लिया जा सकता है। तीसरे, नगरपालिका उद्यम कम 
दामी पर अच्छी सेवा प्रदान कर पाता है। ऐसा इस कारण सम्मव बनता 
है क्योकि दे उच्चण अधिक लाभ कमाने को फिक्र मे नहीं रहते ) चौथे, तगर« 
पालिका सेवाप्रो द्वारा जो छा प्राप्त किया जाता है वहू पूरे समाज के काम 
में आता है | इसके विपरीत उसे कुछ सीमित भागीदारी की जेब मे ही तहीं 
रख दिया जाता । पायें, जय भ्राथिक सकट अथवा मन्दी का समय होता है 
उस समग्र भो मूल सेवायें प्रदान को जाती हैं। छुटे, लोक प्रशातत में प्रायो: 
गिक कियाप्री को रिरत्स हित सही किया जाता और यहीं कारण हैकि 
ज्यक्तियत प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासव को इन सेवाप्रो के सम्बन्ध में 
मारता माना जाता है। सातवें, बेन्द्रीय सरकार के नियन्दस ने उन सत्ताप्री को 
गीय स्थापित्व प्रदान किया है । 


नारपालिका व्यवप्ताय को हानियां [7826॥/920 ० तैएं: 
४ 7९४0३ ]--नमरप/लिका उद्यम द्वारा ध्चाशित की जाने वाती सेवार्य 
सेव है! उपयोगी एवं लाभदायक ही नहीं होती । इनके भी अत्येक मानबीए 
क्रिया की भांति भच्छे व बुरे दोनो ही पक्ष हैं! कुछ वियारकों का कहता है 
कि इन क्रियाप्रो में बाद वाला पक्ष ग्रधिक प्रबल रहता है प्रौर इसलिए 
दलों कम से कम प्रयुक्त किया जाना चाहिए । ये विचारक अपने पक्ष के 
पमर्थन मे कई एक तक प्रस्तुत करते हैं) उनका प्रथम तर्क यह है कि जब 
ध्यानीय मत्तायें अपने मौलिक कार्य क्षेत्र से बाहर के विषयों पर ध्यान देने 
लगतो हैं तो उनको कार्यकुशलता का ह्तर गिर जाता है। दूसरे, प्रशाप्षत मे 
अ्रष्टाचार की हम्मावनायें बढ़ जाती हैं। शीसरे, क्योकि इन सैवाओ को 
आगौदारों के लाभ के लिए मचालित नहीं किया जाता प्रतः यें लामदायक 
कम तथा खर्चोली ग्रधिक होती हैं। चोथे, यह हो सकता है कि मितव्ययता 
की दृष्टि से एक सेवा के क्षेत्र को व्यापक बड़ाना मरूरी हो जाये किल्यु 
स्थानोय सत्ता या तो ऐसा होने त देगी और यदि हुआ भी तो वह प्रभावहीन 
बन जायेगी क्योकि उसका अधिकार क्षेत्र एक निश्विः सौमा प्रदेश 
ही हो सकता है। पाचवे , जद एक स्थानीय सत्ता व्यापारिक सैदाये तम्पप् 
करने के लिए ही बहुत प्रधिक कर्जा ले डालती है तो यह अधिक उपयोगी 
सेवाओ्री के लिए कर्ज नहीं ले सकेगी । 


पैर स्वावसायिक छेदाये [०७० छ०एड़ 5्ॉप्स ]-नयई्‌ एक पते 
है कि स्थानीय सत्तामों की सेवा मे कोई भी ऐसी नहीं होती हा 
बिना किसी रुप में घन प्राप्त किये हो सम्पन्न किया जाता हो कीमत, फो्च 
ऊंध्वा किराया, किसी मी रूप मे इन हेढाप्रो के बदले धद लिया जाता है। 


स्थानीम सरकार का वित्त र्ज्र 


इस घन की मात्रा कम मी हो सकती है और अधिक भो । सार्वजनिक पुस्त- 
कालय से जो लोग पुस्तकें निकलवते हैं, उनको कुछ घन्‌ जमा कराना होता 
है। यथपि यह केवल नाम्‌ मात्र का होता है। अज।यवघरो मे प्रवेश निःशुल्क 
होता है किन्तु वहा भी निर्देशक पुस्तिकायें एवं चित्रित पोस्टकार्ड बेचे जाते 
हैं। शिक्षा सेवा सबसे अधिक खर्चीली रवा होती है किन्तु महत्वपूर्ण होने के 
कारण इसके बदले जो घन प्राप्त किया जाता हैं उसकी मात्रा बहुत कम होती 
है । जिस सेवा से अधिक घन प्राप्त किया जाता है, वह अपेक्षाकृत उतनी ही 
कम महत्वपूर्ण होतो है । 


गृह-निर्माण के लिए स्थानीय सरकार द्वारा जो घत प्राप्त किया जाता 
है बह अपेक्षाकृत श्रधिक होता है| गृह-निर्माण को एक घ्थानीय सत्ता का 
सेवा बनाने का कारण यह था कि व्यक्तिगत उद्यमों द्वारा इस कार्य को सम्पन्न 
नही किया जा सका । प्रारम्भ में ज॑ई गृह-निर्याणं को एक सेवा बताया गया 
तो उठे लगने दाले भूल्प का प्रदन्व किराये मे मरकारों सहापता स तथा 
रेट्स से होने थाले योगदान से क्रिया गया | फिर मी यृह-निर्माण को एक 
व्यावक्षायिक सेवा कहा जा सकता, यह सेवा रेट्स के कोष की सेवा है। गृह 
पर जी रेट्स या किराये की दर लगाई नाती है वह पर्याप्त ऊची होती है । 
इसके परिणामस्वरूप यह ख्लोत स्थानीय मत्ताओों की अतिशव आमदी के 
स्त्रोत बन जाता है । 


स्थानोय सत्ताप्तों का वजट 
[४८ छ०78७ ण॑ 7.०८8 8०५४णा(०३ ] 


सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाप्रों मे वित्त आवश्यक 
रूप से लगाता होता है। यह घत जहाँ से ग्राता है तथा इस पर जिसका 
अ्रधिकार होता है वही वास्तविक शक्ति सम्पन्न समझा जाता है । स्यानीय 
सत्ताश्रो को जब तक वित्तीय स्वतत्रता नहीं सोपी जाती, उस्न ससय तक उनसे 
यह कार्य सम्पन्न करने की प्राज्ञा नहीं की जा सकती जो कि उनको करने 
चाहिए। किन्तु यहाँ यह मी ध्यात में रखने योग्य है कि स्थानीय सत्ताओं को 
उनके क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जा सकती ; इसका कारण यह 
है कि स्थानीय सत्तायें “पूर्ण” का एक माग मात्र होतो हैं उनका प्रपन झ्राप 
में कोई स्वतस्त्र अस्तित्व नहीं होता ॥ उत्का सम्प्रभुता प्राप्त नहीं होती । 
वित्तोय क्षेत्र मे केन्द्रीय एवं स्थातोय म्त्ताओ के बीच सम्दन्ध रखना परम 
अ्रावश्यक समझा जाता है, इसका कारण यह है क्रि द्ोतों की प्राय का स्लोत 
भ्रम जनता है । साधारण नागरिक की जेदो से ही दोनो ही स्तर पर घन 
आवा है। यदि दोनों को भसम्बद्ध रूप से व्यवहार करने दिया ज ये तो अनेक 
व्यावहारिक क्ठिनाइया उत्पन्न हो जाती हैं । उदाहरणएर्थ भायकर वो लिया 
जा सकता है । केन्द्रीय सरकार नागरिको को झाय पर कर लगाती है ॥ यदि 
स्थानीय सत्तायें मी अद्चीमित रूप से नागरिकों की झाय पर कर लगा से 
ठो इसका परिणाम यद्द मो हो सकता है कि नागरिकों को भपती पूरो घाय 
कर के हूप मे ही देनो पड़ जाये । ऐसी स्थिति में इस दात का निर्णय करना 
जरूरी हो जाता है कि स्वानोय मत्तर्थों को कितनी स्वतन्ता प्रदान को जाये ॥ 


रछ्र ग्रोंट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


इसका एक तरीका यह है कि स्थानीय सत्ता को एक सीमित मद 
में धन प्रति वर्ष रखने की स्ववन॒ता दी जाये तथग उम्ससे अधिक घत रखते वी 
उसे अनुमति न दी जाये | इसके लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि केद्रीय 
सरफार स्वानोय सत्ताओं को एक निश्चित मात्रा में घन प्रदान करे अयवा 
स्वातीय गलाओ को स्थालीय सर के माध्यय से धत एकत्रित करने को झहु्शठि 
दी जाये। ऐसा करते समय अधिक से अधिक, एकलित किये जाते वाले घन की 
सीमा निर्घात्त कर दी जाती है। इस स्थिति की तुलना गृह-कार्य के लिए 
सौपे जात वाले एक निश्चित घन से मी की जा सकती है । इस वात वी पूरी 
जानकारी रुखी जाती है कि जो घत निर्धाग्ति किया जाये घह भ्रधिक से अधिक 
लाम के लिए प्रशद किया जाद चाहिए । यहां यह बात ध्यान में रखने बोग्य 
है कि विलीय प्रावबात चाहे छितना भी सजगतापूर्ण क्यों न किया जाये 
हिन्तु हर इब्दित कार्य ड्ो अच्छी प्रकार सम्पन्न करने के लिए प्रावधान नहीं 
डिया जा मकता । प्रबन्ध की विशेषता यह होती है कि वह लक्ष्यों का बयने 
करने में पर्याप्त थुद्धि से काम लेता है तथा उन लक्ष्यों को क्रियान्विव करने में 
मितव्यवतता का व्यवहार करता है। स्राधिक साधनों पर जो सोमा लगा दी 
जाती है उठके परिण्यामस्वरूप दुर्भाग्यपूरा फल भी उत्प्न हो सकते हैं। 
एमो स्थिति से यह परम भावश्पक्ञ हो जाता है कि झ्राय तथा व्यय की ब्यय का 
बजट पूछों 0: घोच विचार कर, बताया जाये । 


स्थानीय ज़्रकार को वेद्योग्र सरकार द्वारा जो सहायता प्रद्मत की 
जाती है उसकी एक सीमा होती है जोर उस, ज्रीम़ा से प्लागे वह घन प्रदान 
करने मे प्रार: अप्तमर्थ रहनो है। अत. प्रह जरूरी हो जाता है कि स्थावीय 
सत्वा अपत्री आय का अधिकाश भाग स्थानीय कर द्वारा सप्रहीत करे। जहाँ 
तक बजट क्र॥ सम्बंध है,यह प्रति वर्य बगया जाता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य 
करो द्वासक प्राप्त किये जे वाले घन तथा ध्यय का निर्घारण करना होता 
है। दोक बिल ऊन व्यवहार मे ऐसा होता है कि! पहले हम इस बात का निर्य | 
करते है कि,हमकी क्या खर्जे करना है तथा उठके वाद यह देखते हैं कि यह 
खर्चे रूय श किया जायेगा । उसके लिये झ्रावश्यक झाय का प्रवन्ध कहा से 
किया जाथवा । यह प्रक्रिया पूर्ण त: स्वाभाविक है क्योकि जब तक यह पता 
न हो कि सर्च क्या करना है उस समय तक यह लही जाना जा सकता कि कर 
डांस कितना घन एकत्रित किया जाये; विस्तु - इसके साथ ही यह भी झावः 
श्यक है कि एक उत्तड़दायी निकाय ऐसी तोट़ि को मान्यता नहीं देगा जिसमे 
एक बहुत व घन की आवश्यकता ,हो तथा।जिसे. एवत्रित मो ने किया 
जा सर | यजट के द्वारा प्रजियोगी मायो के दीच एवं आय तया व्यय के बीच 
सतुतन स्थापित क्रिया जाता है । 





५. इ'ग्ण्ड भे कानून ढारा यह निर्धारित कर दिया गयो है कि काउन्दी 
परिषद वार्थिक बजट बनाये तथा एक वित्तीय समिति का गठस करे | ये 
दोनो ही वातें स्थानीय सरकार के उचित कार्य-सचासन के जिए इतनी 
जरूरी हैं कि ये प्रयः सप्री स्थानीय स्ताग्रों के व्यवहार को सामान्य बात 


बन गई हैं। 


स्थानीय सरकार का वित्त 


स्थानीय,सता की प्रत्येक समिति पहले बजट के, अनुमानों पर 
विचार करती है। उसके बाद ये अनुमान वित्तीय सपज्जिति-के पास जाते हैं । 
यह समिति इन स्रमी अनुमातों पर विचार करती है । 'वैत्तीय'समिति चाहे 
तो किसो भी समिति को कुछ प्रस्तावों पर पुनविचार पर छल्‌ए भी कह पकतीः 
है। वित्तोय समित्ति द्वारा उसका प्रतिवेदन परिषद के सामन“रखा जाता है! 
उमके बाद प्रपत्र तैयार किये जाते है । जिन विभिन्न समितियों के द्वारा बजट 
के अनुभान पास विये जाते हैं वे इन पर अपना अधिक समय नहीं लगाती । 
भूल रूप से जित विष्यो पर बाद-बिवाद किया जाता है वे प्राय: ऐसे होते 
हैं जिनमे म्धिक व्यय, की वात कही गई हां । यदि समिति का समापति तथा 
विमाग का मुख्य अधिकारी बजट के अनुमानों से सहमत हो जाये तो 
अन्य सदस्य उन पर प्राय, आपत्ति नहीं करते तया एक लम्बे वाद-विवाद की 
प्रावश्यकता नह्ी होती । 


सभी अनुमानो को वित्तीय समिति के पास भेजा जाता है, वहां पर 
क्रौषाध्यक्ष तथा उत्तका स्टाफ उनका सर्वेक्षण करता है, साथ ही वित्तीय 
समिति के सम्मुख भ्रपनी राय जाहिर करता है। वित्तीय समिति का कार्य 
अत्यन्त जटिल प्रकृति का होता है क्योकि इसो को यह निएंय करना होता 
है क्रि क्या प्रस्तावित व्यय भनिवाये हैं ? यह निर्णय वह व्यय का नीति के 
साथ मामजस्य स्थापित करके करती है। इसकी जटिलता एक अन्य कारश 
पर भी मब्लम्बित करती है भ्रोर वह कारण यह है कि विमागीकररश को 
समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे ब्रिटिश प्रशासन बड़ी जल्दी ही प्रमा* 
वित हो जाता है । प्रत्येक विमागीय अध्यक्ष यद्द चाहता है कि उसकी ही 
क्रियाधों का प्रसार किया जाये । प्रत्येक समिति अपनी ही सेवाओं के बारे मे 
सोचने लगती है। प्रत्येक समिति प्रपने ही भवुकल वातावरण बनाते वी घुन 
में रहवी है। एक समिति प्रन्य समिति से उतना ही भेद रख सकती है 
जितना का एक स्थानीय सत्ता भन्‍्य स्थानीय ग्त्ता से रखती है। जब 
एक समिति भन्‍्य समिति के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखती है तो 
उसकी जराब प्रवृत्तिया उमर उठती हैं। वित्तीय समिति विभिन्न बिभागो 
एवं समितियों के व्रोघी दावों तथा मागो के बीच सामजस्य पैदा करने का 
प्रयास करती है। यह समिति परिषद को सम्पूर्ण क्रियाम्रो से सम्बन्ध रखती 
है जब कि प्रन्य ममी समितिया एक या अधिक झसग-प्रलग सेवाप्रो से सम्बंध 
रखती हैँ । वित्तीय समिति विपयो पर सामान्य दृष्टिकोण से विचार करती 
है किन्तु वित्तीय समिति के सदस्य भन्य समितियों के भी सदस्य होते हैं। 
वित्वीय समितियों के सेवीवर्ग के बारे में एकरूप व्यवहार नहीं होता। कुछ 
परिपदें अपने समी सदस्यों को वित्तीय समितियों में नियुक्त कर देती हूँ। 
पूरी परिषद प्रनेक विषयों पर गहराई के साथ विचार नही कर सकठी इसलिए 
अनेक विषयों पर परीक्षण करने एवं प्रांतवेदन करने के लिए परिषद द्वार कई 
एक समिठिया नियुक्त की जाती हैं । इसका घर्ष हुप्रा कि वित्तीय समिति को 
जनियुक्त तो कर दिया गया किन्तु उसे यह नाम नहीं दिया गया दथा उसकी 
रखता की समस्या को भी नहीं सुललाया जा सका। दूसटी कुछ सत्तामो मे 
बरिष्ठ अधिकारियों को वित्तीय समिति मे सामजद क। दिया जाता है। 
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प्रायः व्ययकारी समित्तियों के सदस्थो को वित्तीय समितिका 
सदस्य बनाया जाता है तथा इसके पक्ष परे यह हक दिय। जाता है कि ये 
अपनी समितियों की आवश्यकताओं को अधिक ग्रच्छी तरह से संम्द कर 
सकते है। यह बात बहुत कुछ सही नो है किन्तु इसके स्ोथ ही पह भी सही 
है कि इस प्रकार से संगठित समिति के सदस्य एक दूसरे के बढ़े हुए ध्मतर 
का समर्थन करे । उनमें से कोई भी श्रम्य सदस्य के व्यय में कटौती करने के 
लिए तैयार नही होगा क्योंकि ऐसा करने पर उसे यह खतरा नही रहता है 
६ बह भी ऐसे ही प्राऊमएए का निशाना बस सकता हूँ। यह खतरा इततां 
गस्मीर है कि इस प्रकार फ सगठन से प्राप्त घान् मह्तद्वीव सा बन जाता 
है। यह कहा जाता है कि विभिन्न स्ययकारी विभागों की भावश्यकतताओो की 
पर्याप्त जावकारी के लिए गहू भी व्यवस्था की जा सकती हैं किले 
समितियों के समापतियों को उम्त समय भामन्तित कर लिया जाये जवर्कि 
प्रनुमान एर विचार किया जा रहा है। वित्तीय समिति का कौन सती प्रकार 
दीक प्रकार से कार्य कर रहा है, इसके बारे में कुछ भी तही कहा जा सकता। 
फिर मी यह तो स्पष्ट है कि कही भी यह निष्पक्ष न्यायाधीशों की माति कार्य 
नही करती | हे 


ऐसी स्थिति भी उतल हो जाती है. जबकि वित्तीय समिति स्पष्ट ह५ 
से यह विचार रखती है कि प्रस्तावित व्यय का योग स्थानीय करो की पल्पा 
एव मात्रा को बढ़ा देगा किल्तु ऐसा होने पर भी वह ऐसा कोई विधय नहीं 
देख पाती जिस पर होने वाले व्यय छी मात्रा को कम झिया जा सके। ऐैपी 
हालत में यह समिति विभिन्न व्ययकारी समितियों से अतुमानों को पुनरीक्षा 
करने को कह सकठी है ताकि एक निश्चित प्रतिशत तक इसमे कमों वी जा 
सके। मित्प्ययता जाने का एक प्राम तरीका यह मरी है कि कुछ कार्यों को छोड़ 
हो दिया जाये । वित्तीय प्रमिति परृजीगत व्यय की घन्र व्यवस्था करने का 
कार्य भी करती है। 


जब वित्वीय समिति द्वारा अनुमानों को स्वीकार करके कुल व्यय की 
विर्धारण कर दिया गया है तो उमर व्यय का प्रवस्ध करने के लिए परिषद कर 
लगाती है ( इस व्यवस्था का प्रावधान करके प्रति वर्षो प्राय एंड व्यय 
बीच दतुलत स्थापित करते का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं हो सबता 
कि परिषद यह निराय कर ले कि ये दिन साप्पन्नत्ता के दिन हैं भ्रतः आव 
शयकता है ग्रधिक धन का कर के एप पे सग्रह कर लिया जाये तथा उस घ्त 
का उस समय प्रयोग किया जाये जबकि क्ठित समय उपस्थित हो जाये । 
इसी प्रकार वह यह निश॑य भी नहीं ले सऊती कि इस समय स्थिति कठिये 
चल रही है अतः कर की मात्रा को कम कर दिया जागे। हाति का वजट 
तैयाद कर लिया जाये तथा इस कमी को उस वर्ष पूरा कर लिया जाये जब 
स्थिति भ्रच्ची हो जाये। स्थानीय सत्ता के हाथ मे जो कार्य है उसे 
सम्पन्न करने के लिए उसके पास उचित धन का होना लत्यन्त ग्रावश्यक है | 
नियमानुत्तार स्वानीय सत्ता को न तो हानि बाला [थ्वींट] बजट बताता 
चाहिए धौर न ही श्रतिशय [$/905] वाला हो; किन्तु परित्ितिवश ऐसा 
बनारा जरूरी मी हो जागे, उसको सनुलित करना होया । यदि कमी हानि वाला 


स्थानीय सरकार का वित्त 


भजद बनाता जरूरी हो तो स्वानीय सत्ता को भपुदे, “कार्य सम्प्रदित करने के 
लिए पर्याप्त घत उधार लेना होगा । आने वाले रा बजट में इस कर्ज को 
चुकावे का भी प्रावधान रखना होगा। वेंसे दर भें अनेक 
कारणों पे हानि का बज एक भअसामान्य चीज बत जाता है/ 7, 7 बट 

किसी मी स्थानीय सत्ता के लिए यह प्रायः भत्यन्त कठिन हो जाता 
है कि वह प्रति वर्ष उत सभी कार्यों को सम्पन्त कर सके जिनको करने का 
उमने सकल्प किया है किन्तु वह इन सेवाओ को सम्पन्न नहीं कर पाती तो 
इनके लिए किसी प्रकार का कर क्यो दिया जायेगा। जो सेवा सम्पन्न नही 
की जाती, उसके कर्मचारियों को भी वेतन देने का प्रश्न नही उठता ॥ झ्टाफ 
के सदस्थ हटा दिये जाते हैं तथा बवीन नियुक्तिया न होने तक रिक्त स्थान 
बने ही रहते हैं । इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप वेतन के रूप मे बहुत कम 
जर्च किया जाता है । बजट प्रति वर्ष आय और व्यय के बीच काम चलाऊ 
सतुलन स्थापित करने थे महत्वपूर्णा योगदान करता है। यह कुल मिला कर 
वित्तीय प्रस्ताव होता है जिसम लगाये जाने वाले रेट्स का भी वृत/न्त 
रहता है । इसे समिति की सिफारिश के रूप मे परिषद के सामते रखा जाता 
है। वित्तीय समिति का समापति इन प्रस्ताम्रों को प्रस्तुत करते समय 
सामान्य वित्तीय नीति की एक पुनरीक्षा प्रस्तुत करता है । 


भ्रान्तरिक वित्तीय नियंत्रण 
[[णद्चाग्भ पें2४०शंत्रा 2007०] 


प्रान्तरिक वित्तीय नियन्त्रण का प्रयोग परिषद, वित्तीय समिति एवं 
उसके अ्रधिकारियों द्वारा किया जाता है जबकि बाह्य नियन्त्रण को एक 
बाहरी भ्रमिकरण 'ध्राडिट' द्वारा कागू क्रिया जाता है। प्रान्तरिक वित्तीय 
नियन्‍्पन के पीछे कार्य करने वाले मुल्य रूप से दो सिद्धान्त हैं। प्रथम यह कि 
प्रत्येक व्यय पर परिषद की स्वीकृति प्राप्त होना जरूरी है। परिषद के काया 
पर जो भी घन खर्च किया जाये उसके लिए परिषद के किसी प्रस्ताव की 
शक्ति प्रवश्य प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा सिद्धान्त यह है कि परिषद के लिए 
जो भी धुगतान किये जायें जे कोपाध्यक्षा के ढम किये जाने रहिए श्रोर 
परिषद द्वारा जो भुगतान किये जायें वे भी कोपाध्यक्ष ढारा ही किये जाने 
चाहिये। कीपाध्यक्ष चेघानिक शक्ति सम्पप्त एक कासूनी प्रधिकारी होता है 
जिने भुगतान प्राप्त करने एवं देग को श्क्तिया रहतो हैं ॥ वह मुगतान करते 
समय उत्की पूरी छानदीत करता है तथा मुख्य रूप से दो बातो पर ध्यान 
देता है कि यह परिषद द्वारा स्वीटत है भ्रयवा नहीं । यह कानून के अनु 
है प्रथवा नहीं । यदि उठे यह ज्ञात हो कि भुगतान गैर-कानूनी है तो वह उसे 
ने करेगा । कुल मिला कर कोषाध्यक्ष की स्थिति अत्यन्त कठित बन जातो है । 
बह परिषद का प्रषिकारी होता है_ तथा उसका कार्य है परिषद के निर्देशों का 
'प्राज़न करना । याद बह पीरपद के व्यवद्वार को झस्वीकार कर दे तो पीरपद 
उमझे हटा भी सफ़ती है। इतने पर को यदि कोपाष्यक्ष यह देखता है कि 
कोई भुगतान ग्र-वानुनी है तो वह उसे स्वीकार करने से मना कर सबता 
है। ऐसी स्थिति में यह मी सम्मव है कि परिषद को यह गलत सूचना दे दी 
जाये कि कोपाध्यक्ष उस्तकी सत्ता के विरुद्ध भन्यायपूर्ण सप से प्रपनो भक्तियों 
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का प्रयोग कर रहा है। क्रोषाध्यक्ष मी ग्रन्य ्रधिकारियों की भाति तथा 
अन्य साधारण नागरिकों की भाति कानून को तोडने की शक्ति नहीं रखता । 
कानून के भामलो में कोपाध्यक्ष क्लर्क के परामर्श को मान कर अपने मार्य को 
सुरक्षित बना लेता है। क्लर्क परिषद का भी कानूनी परामशंदाता होता है। 
यदि कोपाध्यक्ष एवं क्‍्लक के मतों के बीच कोई अन्तर हो तो परिषद की 
राय को मान्यता देने की प्रथा है । 


यह जरूरी नही है कि कोपाध्यक्ष स्थानीय सत्ता का मुख्य वित्तीय 
प्रधिकारी हो। अतीतकाल में अधिकाब स्थानीय सत्ताये स्थानीय बैंक मैनेजर 
को अ्रपना कोपाध्यक्ष नियुक्त कर देती थी । यह मैनेजर दिये जाने वाले तथा 
लिए जाने वाले भुगतानो की वैघानिकता को देखता था। परिषद में एक 
वित्तीय श्रधि 7रीहोता था जो परिपद को वित्तीय विपयो पर परामर्श 
देने की शक्ति रखता था एवं वित्तीय विमाग को सचालित करता था। 
बाद भें इन दोनों कार्यों को मिला दिया गया । पर्तेमानकाल में कोपाध्वक्ष इन 
दोनो ही कार्यो को सम्पन्न करता है। आ्रान्तरिक वित्तीय नियन्त्रण के मुख्य 
रूप से तीन पहलू माने जाते है । प्रथम, नये व्यय को स्वीकार करने की 
प्रक्रिया; दूमरे, बजठु का प्रमाव और तीसरे, समभौतो, 'मुगतानो एवं स्वी- 
कृतियों का प्रवन्ध करना |... है 


() नपे च्श्य को स्वोहृतिं- प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओ से पम्बन्धिता 
प्रनेक ऐसे प्रोजेक्ट प्राते हैं जिनको कि विभिन्न समितियों मे विचारा जा 
सबता है, साथ ही ध्नेक प्रस्तावों को प्रत्येक परिषद की बैठक में विचार का 
विषय बनाया जाता है। इन प्रोजेक्टो एव" नवीन योजनापों के प्रस्तावों में 
स्वाभाविक्त है कि कुछ घन खर्च होता है। यदि यह खर्च वर्तमान वित्तीय वर्ष 
में किया जाये तो बजढ छे मिन्‍न व्यवहार को प्रपनाना होगा; किन्तु प्रोजेक्ट 
ऐसा भी हो सकता है जिसमे वर्तमान वर्ष में कोई भी व्यय करने की 
प्रावश्यकता न हो। सुद्दृर भविष्य में ऐसे हो प्रोजेक्ट्स परिषद के ध्यय पर 
प्रभावशील श्रसर रखते हैं। प्रत्येक चीज 'अपने प्राप मे अत्यन्त भ्रावश्यक हो 
सकती है श्रौर ऐसा होने पर भी विश्लेपत, व्ययकारी नहीं हो किन्तु सबका 
कुल मिलाकर पढने वाला असर उल्लेखनीय हो सकता है। यही कारण है 
कि ऐसे बिपयो में व्यय प्रति वर्ष बढ़ता ही चला जाता है। यह विशेष रूप मे 
उस समय होता है जबकि इन कार्यों की सख्या भी प्रति वर्ष बढ़ती घली 
जाये। स्टाफ को बढ़ाना एक ऐसा ही कार्य है। स्टाफ को एक बार बढ देने 
के बाद यह बडा कठिन होता है कि व्यय को कम किया जा सके । सामान्य 
जनता यह मानती है कि वायिक बजट पास करते समय मितव्ययता बरती 
जानी चाहिए किन्तु कानूनी दृष्टि से "यह एक अ्रम-मात्र है। बजट 
परिषद मे पहुंचता है उससे पूर्व ही अ्रनेक मंदों का ख्यय निश्चित कर 
लिया जाता है। स्थानीय सत्ता से सम्बन्धित कसी मी नये व्यय की सूचना 
परियद को दी जाता जरूरी है जो कि उस पर पर्याप्त विचार करती है, 
उसे स्वीकार करती है तथा क्या हो रहा है इस बात से अपने भापको पूरी 
तरह परिचित रखती है । 
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>> (7) बजद का प्रभाव--वजट के मुक््य रूप से द। भाग होते हैं । 
इसके प्रथम भाग में किया जाने वाला व्यय होता है तथा दूसरे भाग में वह 
घन होता है जिसे कर के रूप मे इकट्ठा किया जाना है। रेद्य इकट्ठा करने 
के लिए जो निर्णय लिया जाता है वह निर्धारित समय तक ही प्रमावशील 
रहता है। यह समय परिषद की रेट लगाने की शक्ति एब रेट देने वाले की 
उपयुक्तता झादि पर निर्मर करता है किन्तु व्यय पक्ष वी शोर ऐसी कोई 
बधध्यता नही होती । परिषद द्वारा स्वय के निर्देशन के लिए योजनाये बनायी 
जाती हैं तथा इन योजनाओं पर खर्च करने के लिए बजट में घन की मात्रा 
निश्चित की जाती है । इस मात्रा को मानने के लिए वह दाध्य नहीं होती । 
यदि बह पग्लरावश्यक समझे तो अपनी किसी बैठक मे सड़क पर किये जाने वाले 
ब्यय को श्राघा कर सकती है तथा उस सारे घन को पुस्तकालय की पुस्तके 
खरीदने में खर्च कर सकती है । 
वैधानिक रूप से ऐसा करने मे परिषद को किसी प्रकार की कठिनाई 
का झनुमभव तही होता किन्तु प्सल में जब वह व्यवहार करने लगती है तो 
इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए बहुत कम स्थान रहता है। यदि परिपद ने 
कुछ समभोते कर लिए हैं तो इन समभोतो को वह केवल इस कारण रह 
नही कर सकती कि उसने भ्रपता विचार बदल लिया है। कोई भी बडा 
परिवर्तत उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिए 
/8%8| तैयार न कर ली जाये । ऐसे परिवर्तव जब भी कभी होते हैं उनका 
रोध किया जाता है। बजट के कई एक प्रस्तावों वा सम्बन्ध केंद्रीय 
भनुदानों से होता है। यदि ये प्रस्ताव माने न जायें तो भनुदान भी समाप्त 
कर दिया जायेगा । जब यह कहा जाता है कि परिपद प्रस्तावित बजट के 
प्रस्तावों को भानने के लिए बाध्य नहीं है तो उसका मूल लक्ष्य एक यही 
होता है कि १रिपद को ही वित्तीय कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया 
ज।ये । इ गर्ूरूण्ड की स्थातीय छत्ता समप-समय पर अपने बजद भे परिवर्तन 
करने पर विधार करती है । 
बजट के व्ययकादी भाग में कुछ मदों को रख देने से ही धन खर्च करने 
का कामूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार के ब्यय थी शक्ति 
प्रदान करने के लिए परिषद को विशेय प्रस्ताव पास करना होता है। उन 
विभिन्‍न विपयो के बीच मी स्‍झल्तर रखना होता है जिनके लिए धन प्रदान 
किया गया है। प्रायः सभी मदों पर व्ययक्रारी समितियों द्वारः विस्तार के साथ 
विधार कर लिया जावा है। इसके बाद वित्तीय समिति इनका प्रच्छी प्रकार 
से मन्यत कर लेती है ) बाद मे इन पर विचार करने के लिए भ्रधिक कुछ शेप 
नही रह जाता, केपलत परिषद को त्वीहति की जरूरत होनी है। कुछ ऐसी 
मद 'ररि हो सकती हैं जिन पर विस्ता? से विचार न जिया गया हो | उदाहरण 
के (लए बालको से सम्बन्धित समिति बाल-रद्ा के लिए एक मकान कराये 
पर लेने के लिए धन का प्रावधान करती है थे वह ग्रोल रूप में एक मंद को 
निर्धारित कर देती है तथा इस» परिणामस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि 
असन मे वितना घन ब्यग्य किया जायेगा । ऐसे मासलो में परिषद सिद्धान्त रूप 
में स्वीकार कर लेती है जिन्‍्तु धन को व्यय करने को शक्ति नही देतो | जहां 
कही एफ दिछेए भवन एक निश्चित किराये पर लेता हो, वहां इसके लिए भलग 
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से प्रस्ताव किया जाता है। यह प्रस्ताव वित्तीय समिति द्वारा विद्यारा जाता 
है तथा स्वीकृति के लिए इसे परिषद के पास भेजा जाता है। परम्परा के 
अनुसार वजट में इस प्रकार की मदो को इग्रित कर दिया जाता है। परिषद 
इन मदों के बतिरिक्त प्रन्य के सम्दन्ध मे प्रस्ताव पास कर लेती है । 


एक वित्तीय वर्ष में कई वार यह ब्रावश्यकृता उठ सकती हैं कि वजढठ 
के प्रस्तावों से रिप्त मार्म ग्ररनाया जाय। हिन्तु जब कनो ऐसा किया 
जाता है तो उसे विच'राय पहले परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । 
रसी प्रकार जब बबट द्वारा व्यय की गक्ति दिये बिना ही एक मद रख दी 
जाती है तो उसके विस्तागों पर नी परिषद की स्त्रीकृति लेना जरूरो होता है। 
किसी भी समिति को यह प्रत्रिकार नहीं होता कि वह बजट द्वारा स्वीछृठ 
किसी दा्य को सम्पन्न न करके बचन कर ले प्रयवा छिसी मनन्‍्य कार्य पर घन 
ज़र्च कर दे । यदि कमी मी वह ऐसा करता चाहे तो उसे परिषद को प्रति- 
वेदित जरना होगा तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । यह कहा जाता 
है कि जब योजनाओं मे परिवर्तन किया जाये तो ऐसा करने के लिए बति- 
रिक्त घन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । कार्य करते समय इस विद्धान्त 
को ध्यात मे रखना चाहिए हि घत को परिषद की स्वीकृति के बिना खर्चे ने 
किया जा सके । यदि कोई समिति उन संदो पर घन खर्च करना चाहे जिनको 
प्रमुमानों में समाहित नहीं किया गया है तो वह इसके लिए अनुपूरक अनु- 
मान मेज सकती है । यह अनुप्रक अनुमान भी उसी प्रकार विचार एवं स्‍्वी- 
कृति के दिपय होये ज़िस प्रकार भनुमान हुआ करते हैं। प्रनुप्रुरक भगुमान 
पहले पिल्लीय समिति को ही भेजे जाते हैं । यह प्रादघान अत्यन्त महत्वपूर्य है 
वय्ोकि यह सत्ररा रहता है कि श्रधिक धन खर्च करने के प्रस्ताव को परिषद 
बिता उनके परिणामों पर भत्री प्रकार से विचार किये ही स्वीकार 
कर छे + 


अनुप्ूरक प्रतुमानों को स्वीकार करने के मार्य में एक सबसे वडी दाघा 
यह उत्पन्न हो जाती है कि उनके स्वीकार करने के लिए पर्माप्ठ घन ही न 
हो । प्र, वित्तीय समिति का एक कार्य यह भी होना चाहिए कि वह माव 
तथा व्यय पर निरन्तर देख-रैख रखे और यदि कमी भतिरिक्त व्यय का प्रस्त 
उठे तो वह परिषद क्री वित्तीय स्थिति को वा सके। छुछ पतुपूरक पधंगुमात 
परिषद को प्रायः कोई विकल्त ही नही सौंपते । मुल्य बढ़ने के कारण, पतन 
बढ़ने के द्यरण तथा नवीन ब्यवस्थापन द्वारा/ नई सेवायें दढ़ झाने के कारण 
जो परिणाम होते है वे प्रायः ऐसे हैं जिनको मौतिक ग्रनुमात बनाते समय 
नही देखा जा सकदा किन्तु फिर भी परियद को उनके व्यय का मार वहन 
झरना होता है। अन्य नेक कारणों से भी झतिरिक्त मनुपुरक मनुमाव जहूरी 
हो चकते हैं । बे 

(09) सम्छेते एुद भुगतान --जब परिषद द्वारा ब्यप को स्वोकार कर 
लिया जाता है, उसके वाद भी एक व्यापक क्षेत्र बच रहता है जिसमे 
नियन्त्रण की भावश्यक्ता रहती है | व्यय वी स्वीहृति का प्र निकट दे 
जानने के बाद ही उसके पूरे भझर्य को समक्या जा सकता है; किन्तु विशिश्न 
प्रशासनिक मामलो में परिषद कितनी दूर तक जा सकती है, यह बाठ विपय क्र 
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स्तर एड परिषद की क्रियाप्रो के स्वर पर रे है । जब पॉरिपद 
प्र प्रधिक कार्य भार नी होता तो वह एक मत्रत को जिल्वित करने से सब 
घित् ठेके पर प्रपनी विचाए्पूर्णा स्वीकृति प्रदाव ही है, किन्तु वह 
समिति को हस्तातरित करके भी एक सस्था के भोजन विद ह्ोपग्यवा 
श्यकताओ के मूल्य, मात्रा एवं प्रकार का निरंतर नढी कर सक्रती । परिषद 
केवल इतना कर सकती है कि ये ठेके किस प्रकार किये जायेंगे तपा बिलो को 
किप्त प्रकार चैंक किया जायेगा । 


ठेके करने के ढग की देख-रेख करवा अत्यन्त ग्रावश्यक माना जाता है 
क्योकि यदि ऐसा न किया जाये तो भ्रष्टाचार एवं बेईमानी के पनवने की 
पूरीयूरी भ्राशक्ा रहती है । कई एक ठेकेदार तो परिषद के अधिकारियों या 
पार्षदों की सहायता परे ठेका लने में सफल हो जाते हैँ मौर इसके लिए उनको 
घन देते हैं । इस प्रकार किये यये झेक्ो मे जवता का घन भ्रपैक्षाकुत श्रधिक 
लिया जाता है भ्रौर श्रम एव सामात घटिया दर्जे रा प्रयुक्त किया जाता 
है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दो प्रकार से प्रयास किये 
गये । प्रथम तो उन पारपदों एवं अधिकारियों को अयोग्य ठहूरने का प्रावधान 
रखा गया जा इस प्रहार के ठेके करने मे सहायक रहे हैं। साथ ही इस 
प्रकार किये गये ठेको को भी भ्रवेध करार देने की बात कही गई । भ्रष्टाचार 
को रोकने के लिए एक दूसरा प्रयास 4ह किया गया कि ठेके करने की एक 
पी स्थापित की जाये कि बेईमानी पूर्ण व्यवह्वार के लिए भ्रवकाश ही 
नरहे। 


स्थानीय सरक्कार के वित्त पर नियन्‍्यण 
[00प्फण ण॑ [0०थ 60चापादा। झोंण्या०6] 


स्थानीय सत्तायें राष्ट्रीय कोपाथ्यक्ष से सहायता झनुदान के रूप में धन 
प्राप्त करती है तथा स्थानीय रेट्स के रूप मे सावंजनिक घन एकत्रित करती 
हैं । ऐसी स्थिति भे यहू स्वाभाविक है कि उनके व्यय को कई भ्रकार से निय- 
त्रित कया जाये । प्रथम, सापारण काबू द्वारा यह व्यवस्था कु दी जाती है 
कि प्रनुचित श्रथवां अनधिकार ब्यय न किया जा सके । स्थानीय सत्ताप्रो के 
घन को सार्वेजनिक उद्देश्य के लिए प्राप्त एक दान का घन समभा जाता है 
तथा एक स्थातीय सत्ता या इसके ब्यक्तिगत सदस्य तथा अधिकारी जब गैर- 
कासूनी रूप से इसबा प्रयोग करते हैं तो इनके विरूद्ध कायंवाद्दी न्‍्यायातय मे 
की बायेगी । दूसरे, ऐसे कानूनी प्रावधान वना दिये गये हैं जिनके प्रनुमार 
स्थानीय मत्ताम्रो को व्यवस्पित रूप से लेखे रखने होते हैं । प्रत्येक धहरी 
जिला परिषद को एक स मान्य रेट कोप रखता होता है । वह इसका लेखा 
रखती . जिसमे कि सभी प्राप्तियों को रखा जाता है प्ौर जिसम से सभी 
भ्रदायगियों को लिया ज ता है । देहाती जिले मी सामान्य रेट कोप रखते हैं 
किन्तु उनको लेखों के दो सेट रखने होते हैं-सामान्य खर्च के लिए प्तामान्य 
जिला लेख भौर विशेष खर्र के लिए विशेष जिला लेखा देद्वाती पेरिशों के 
वित्तीय विचारों को सीमित करने वाले निपम तिर्घारित कर दिये गये हैं। 
बारों परिषदो को भी प्रपना साम्तान्य रेट कोप बनाना होता हैं तपा इसका 
लेखा भी रखना द्वोवा है। वारो का कोपाध्यक्ष सभी ध्राप्तिय/ इसमे रपता 


८० ग्रेढ ब्रिदेव मे स्थानीय प्रशाततत 


है और वह सारे भुगतान भी इसी में से करता है । परिषद के प्रादेश के 
प्राधीन जो भुगतान किये ज ते हैं उतकी न्‍्यायोचित्रता पर स्थानीय सरकार के 
किसी भी निर्वाचक द्वारा प्रशा क्रिया जा सकता है। इस प्रकार के ग्रादेश से 
प्रभावित ब्यक्ति चाहे तो उच्छ न्यायालय में अपील कर सकता है । 


काउन्टी परिपदें जब व्यय ऊरती हैं तो उन पर अधिक कडा तिय॑मन 
रहता है। इनकों एक वित्तीय मम्तति नियुक्त करनी होती है जिसके 
द्वारा यह अनुमान प्राप्त करतो है, ये वाधिक बजढ बनाती हैं, ये एक काउन्टी 
कोप क्री रचना करती है जो कि हुउन्टी के क्ोपाध्यक्ष के नियन्त्रण में रहता 
है $ देहाती जिला परिषदों की तरह इनको सामान्य एवं विशेष छेखे एडने 
होते है । व्यवह्यर मे प्रत्येक आकर की स्थानीय सत्ता प्रच्छे व्यापारिक प्रणा- 
सन को दृष्टि से बजट के नियन्त्रण, लेखा एवं वित्तीय कारण की स्वस्थ 
व्ययस्था रखती है। इसके द्वारा प्रगति एवं कार्य कुशलता का उ्ब स्तर 
प्रदर्शित किया जाता है | स्थानीय सरकार पर वित्तीय नियत्रण रखने के जो 
विभिन्न साधन हैं उनमे ग्रॉडिट एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सापन है । 

प्राडिट 
[पक 3०१४] 


स्थानीय सत्ताओ एवं उसके भ्रधिकारियो के लेखों का आडिट करके 
उनधे' व्यय पर निमन्‍्तण एवं प्रतिवन्‍्ध लगाया जाता है । प्रारम्भ में आ्रडिठ 
बेवल निर्धन कामून लेखों का ही हुआ था एवं प्राडिटर्स की नियुक्ति १८६5 
में रक्षक मण्डलो (8090 ० 00470॥4) द्वारा की जाती थी । उनकी 
तियुक्ति का का्यंबाद मे केन्द्रीय स्वास्थ्य सत्ता को सौंप दिया गया।जिला प्राडी- 
टर. नागरिक छेवुक होते है, इनको स्वास्थ्य मत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है 
तथा इन्हे काउन्टी थे प्रस्तावित जिलों के सम्बन्ध मे उत्तरदायी ठहरा दिया 
जाता है वे पी के ऐजेन्ट नहीं होते किन्तु उनका स्वत अस्तित्व होता है 
तथा कामूत हाग़ा निर्धारित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए वे उत्तरदायी होते 
हैं । जिला प्राड़िट प्रत्येक काउन्दी परिषद, राजधानी बारो परिषद, शहरी 
जिला परिपद, देहाती जिला परिषद तथा प्रत्येक पेरिश परिषद विंहीन पेरिग 
मीटिंग से सम्बन्ध रखता है। अन्य अनेक लेखों को भी आडिट किया 
जाता है । बारो परिपदो के लखों को जिला आडीटरो द्वारा भाडिद नही 
दिया जाता। इतका आडिद तीन बारो आइडीटर्स के द्वारा किया जाता 
है जिनमे दोकों स्थानीय पतरकार के निर्वाचक्रों द्वारा निर्वाबित किया 
जाता है तथा एक को मेयर द्वारा नामजद किया जाता है। बंदि वारो परिं- 
पद निर्वावित बाडीटर न रखना चाहे ठो वह दो प्रकार के वाह्म धाडिटों 
में से किसो मी एक को छाट सकती है अर्यात्‌ जिला प्राडिंट अबवा व्यावता- 
यिक भ्राडीटरो की नियुक्ति की व्यवस्था बाहरी प्राडिट के साय-्साथ 
सरकार के मुख्य वित्तीय भ्रधिकारियों द्वारा सभी विमागो की वित्तीय भिवाशों 
पुर प्राय: निरन्‍्तर रुप से भान्तरिक प्राडिट रखा जाता है । जिला आडीटर 
स्थातीय सत्ताओं के लेखों कया वापिक रूप से झाडिट करते हैं। इनका यह 
करत ब्य माना जाता है कि किसी मी ऐसे व्यय के मद को प्रस्वीकृद कए ई 
जो कि कागुन के विपरीत हों। दुसरे, जिस व्यय को अस्दीकार कृर दिया 


स्थानीय सरकार का वि | रप१ 


जाये उसको अधिकृत बनाने वाले व्यक्तियो या व्यक्ति से उस व्यय को वसूच 
करना । सम्बन्धित व्यक्ति स्थानीय सत्ता के सदस्य भी हो सकते हैं जो कि 
प्रस्ताव द्वारा इस प्रकार के व्यय को भ्रधिकृत वना दें । प्राडीटर द्वारा जिस 
व्यवित का वास लिया जाये, वह गैर-कानूवी छप से खर्य किये गये धन के 
लिए स्थानीय पत्ता के कोष मे रकम जमा करायेगा। तीपरे, ग्राइीटर द्वारा 
इस प्रकार लिए जाने वाले घन की रकम निर्घारित व प्रमाणित की जायेगी । 
चौथे, वह प्राडिट के निष्वर्ष रूप में लेखो के अपने भत्ते को प्रमासखित करेगा । 
जिला ग्राडीटर के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी व्यय पर स्थानीय 
सर पर का कोई भी निर्वाचक आपत्ति कर सकेत। है। परिषद के जिस सदस्य 
से पैसा वसूल (50079) किया जाता है उसे कार्यालय के लिए कुछ समय 
तक श्रयोग्य ठहरा दिया जाता है । रो 
स्थायो प्रादेशों द्वारा व्यय का नियन्त्रण 
[००्माण रण एंफ्याकप्राह 97 5(एएड 000] 
स्थानीय सरकार अपनो समितियों के कार्यों का संचालत स्थायी 
आदेशो के माध्यम से करतो है। सन्‌ १६३४ मे स्वास्थ्य मन्‍्नी ने पूर्व श्रनुमव 
के प्र'घार पर नमूने के लिए स्थायी प्रादेव जारी किये स्थानीय पत्ताये' केबल 
ठेको के बारे में ही स्थायी ग्रादेश जःरी कर सकतो हैं । प्रायः सभी स्थानीय 
सल्ताप्रो को इनकी भावश्यकता पड़ती है ब्रत इन्होंने नमूने के तौर पर स्थायी 
प्रादेशो की रचना कर ली है। इसके माध्यम से प्रक्रिया को एकरूप बताने 
में स्तायवा मिलती है। ठेको के म'मते मे जो स्थायी भादेश दिये जाते है, 
वे स्थायी सत्ता को निम्ततम दर वाले टेन्डर के अतिरिबत टैन्डर स्वीकार 
करने से रोकते हैं यदि फमी ऐसा करना जरूरी भी हो तो इसके लिए 
उचित ब्यावसाधिक परामर्श लिया जायेगा ।भ्रन्य स्थायी भ्रादेशों मे से कुछ 
पूजीगत लेख तथा साघारण सामय्रिक ब्यय के भुगताव के तरीके को निय- 
मित करते हैं। इसके द्वारा यह भी निर्धारित किया जाता है कि स्थानीय 
सत्ताग्रों के जो सदस्य सत्ता के सम्मुख भाने वाले जिस विषय में स्वार्य रखते 
हों वे उमकी प्रक्रियाओं में माय न ले । इस प्रकार स्थायी प्रादेश स्थातीय 
सत्ता्रों के प्रनुचित व्यय के विरुद्ध एक अन्य सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं । 
इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र भे स्थानीय सरकार की क्रियामो को नियत्रित 

करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाये ज़ाते है। यदि हम ग्रेट ब्रिटेन की 
स्थानीय सरकार के वित्त पर एक समग्र दृष्टिकोण से विचार करें तो पायेंगे 

कि यहाँ के प्रशासन की कुशलता, ईमानदारी एंव न्‍्यापोचितता किसी भी 

देश की तुलता मे कम नहीं है । 


समिति सवस्था 


[फाड़ ए00४शापएएर डइश्डा हा ] 
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समिति को व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय कहा जा सकता है जो 
कि विशेष कार्यों को सम्पन्न करने के लिए परिषद द्वारा नियुक्त की जाती 
है । इस प्रकार से नियुक्त समितिया परिषद के कार्यों के किसी एक भाग का 
संचालन करती हैं तथा उस कार्य पर परिषद की स्वीश्वति प्राप्त कर लेती है । 
समितियों की स्थापना करना कई एक कारणों से आवश्यक बन जाता है। 
स्थानीय सत्ता के पूस करने के लिए मारी कार्य होता है तथा इस सबको वह 
अपने बडे प्राकार के कारण सुविधापूर्वक कर सकने मे असमर्थ रहती है! वह 
इस कार्य को कृशलत्ता के साथ मी नहीं कर सकती । परिषद की कार्यवाही में 
प्रनेक अनौषचारिकतायें बरती जाती हैं जिनके कारण वह किसी विपय पर 
विस्तार के साथ विचार कर सकने मे असमर्थ नही हो पाती । इसके परिणाम- 
स्वरूप समिति व्यवस्था को प्रारम्म किया गया है । इस व्यवस्था के आाघीन 
परिषद की शक्तियों एवं कर्तव्यों का व्यवहार समिति द्वारा किया जाता है। 
समिति व्यवस्था इ गलेण्ड के स्थानीय प्रशासन की एक मुख्य विशेषता समभी 
जाती है । इन दोनो का विकास बहुत कुछ साथ-साथ , ही हुमा है। समिति 
व्यवस्था का, विकास इस कारण किया गया है क्योकि' छोटे-छोटे प्रनेक कार्य 
परिषद के दायित्व बन गये हैं। पहले जो कई १र्य एडहॉक (/0॥००) 
निकाथो द्वारा किये जाते थे उनको श्र स्थानीय सत्ताओ द्वारा ले लिया गया 
है । स्थानीय सत्ताओ्रो द्वारा जो सेव'यें अमी लो गई है, उनका सचालव पृथक 
विमागी हारा एवं उन्ही अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है जो 
उनको पहले सचालित करते ये । 


सप्तिति व्यवस्था के लाभ 
[बैफाब्गब8०5 ० 0०णण्यां।०्व 598४0॥] 
समिति व्यवस्था केवल ग्रावश्यकता की ही जननी नही है वरन्‌ इसके 


ग्रनेक लाभ भी हैं। प्रथम, परिषद को अपने द्वारा सम्पल्त की जाने वाली 
सेवाभो के बारे मे विस्तार के साथ सोचना होता है तथा ऐसा करते हुए वह 


स॒, ब्यवश्थ रपदे 


५ मी दायित्वो का नहीं कर भरकती तथा केवल समितियों तक 
अपन झ्ापको मर्यादित कर लती «। समिति व्यवस्था उसे इस परिस्थिति 
के विरुद्ध सहारा देती है « दूसरे, परिषद का कोई मो दया सदस्य उस समिति 
के कार्यो से परिचित नही होता जिसका बह सदस्य बनाथा गया है । 
परिषः के कार्यों के केवल एक भाग मात्र से ही सम्बन्ध रखने के कारण वह 
शौघ्र हो एक समिति के कार्यों का परिचय पा जाता है । यह ऐसी परिस्थिति 
में अत्यन्त भहत्वपूर्ण है जब कि रामस्त स्थानीय सरकार की सेवायें अ्रधिक 
से अधिक तकनोकी होती जा रही हैं। इसके लिए या तो सवैतनिक अ्धि- 
कारियो का ही रखा जाये भथवा निर्वाचित सदस्यों मे तकतीकी ज्ञान का 
विकास किया जाये ; तोसरे, समिति न्यदस्था पत्यन्त लोचशील होती है इसको 
परिस्थिति के श्रनुसतार ढाला जा सकता है। यदि नई सेवाओं का सचालन 
करना है शभ्थवा स्थापित सेवाग्रो का कोई भाग इतना बढ गया है कि 
उसके लिए भलग से विचार करने की झ्ावश्यकता है तो नई समितिया स्था- 
पित की जा सकती हैं। जब एक समिति की प्रावश्यकता नही रहती तो 
उसको समाप्त किया जा सकता है। जब कभो एक विभाग को दूसरे 
के साथ मिला दिया जाये ध्रथवा सेवा को स्थानीय सत्ता के श्रन्य निकाय 
को सीष दिया जाये तो समिति की जरूरत ही नही रह जाती भौर ऐसा होने 
पुर प्रासानी से समिति को समाप्त किया जा सकता है। चौथे, समिति की 
बैठकों में #म जाने वाला बाद-विवाद पर्याप्त तकनीकी होता है तथा एक 
बार जेब समिति द्वार तकतीकी वि्य ले लिये जाते हैं तो परिपद अ्रपना 
समय नीति से सम्बन्धित मामलो पर विधार करने मे लगा सकती है। पायें, 
एक समिति में पूरी परिषद की पपेक्षा केवल कुछ लोग ही बैठते हैं । प्रपनी 
छोटी सक्ष्या के कारण समिति अपना कार्य भ्रासानी से कर सकती है। स्थानीय 
सरकार की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि कार्यों पर विस्तार के साथ विघार 
किया जाना जछूरी होता है । समिति एक ऐसा निकाय होती है जो कि सतोप- 
जनक रूप से छोटी-छोटो बातो पर भी विच'र कर सकती है। छठे, समिति 
की बेठकें व्यक्तिगत रूप से होती # जबकि परिषद की बेठकों सामान्य जनता 
के लिए भी छुनो हो सकती हैं। समिति में कार्य का प्तचालन प्रपेक्षाकृत 
अधिक भ्रनौषचारिक रूप से किया जा सकता है। परिपद का व्यवहार वबाद- 
विवाद के अनेक नियमों से तथा स्थायी प्रादेशों से मर्यादित रहता है। समिति 
का सदस्य जो भी उसके दिसाय में भाये वहू अउने साथी सदस्यों से बहने के 
लिए स्वतन्तर होता है, किन्तु परिषद की बेठक में दिया जाने वाला मापण 
ऐमा ही होता है मानो जनता के सामने दिया गया हो ॥ ऐसी स्थिति में परि- 
पद का सदस्य कई बार अपनी वास्तविक इच्छाप्रो को प्रकट नहीं करता 
चाहता । वह वही बात कहता है जो उसे प्रेस के सामने कहनी चाहिए 
तथा जिसके लिए वह जनता की प्रक्रिया सहने को तैयार हो । 


समिति व्यवस्था को हानियां 
[एंड497%०४३७ ० 0६ ए७००७॥/०० 5]अ6ए] 
समिति व्यवस्था उपयोगो है, भावश्यक है ठया सामदायक है पि 
यह सब होने पर मी वह मालोचताओं से परे माही है। भालोककों द्वारा 


रेप ग्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय प्रशासन 


समिति व्यवस्था की कई प्रकार से झआलोचनायें की जाती है। इसको प्रथम 
आलोचना यह है कि परिषद के सदस्यों के पास एक संमित समय होता है 
ओर वह केवल कुछ ही समितियों मे कार्य कर पाती है। जिन समितियों में वे 
कार्य करते है, उतके सम्बन्ध मे उनका ज्ञान व्यापक एवं तकनीकी हो जाता 
है किन्तु वे शष कार्यो के बारे में प्राय अनभिज्ञ रहते हैं। दूसरे, परिषद यह 
प्रयाम करती हैं कि वे अधिक से अधिक समितियों में कार्य कर सके जहा कही 
भी वे ऐसा करने लंगते हैं तो उनकी कार्यकुशलता समाप्त हो जाती है। 
पार्षद प्राय उन समितियों में कार्यो करना चाहते हैं जो जनता में मधिक 
लोकप्रिय होती हैं, उदाहरण के लिए शिक्षा समिति। अन्य कम महत्वपूर्ण 
ममितियों में कार्य करने के प्रति अधिकाश सदस्य प्रायः अपना उत्साह प्रकट 
नही करते उदाहरणार्थ पुस्तकालय समिति । इस प्रकार की कम महत्वपूर्ण 
समितिया इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप और भी अधिक महत्वहीम बनती चली 
जाती हें । तीसरे, समिति व्यवस्था स्थानीय सत्ता के कार्य को बाट देती है 
तथा प्रत्येक समिति अपैने झाषकों एक स्व॒तस्त्र तिकाय समझने लगती है । यहू 
स्थिति उस समय और भी खराब हो जाती है जब परिषद समितियों को 
पर्याप्त सत्ता सौंप देती है तथा एक तकनीकी विश्वेपज्ञ को विभाग का प्रध्यक्ष 
इना दिया जाता है। विशेषज्ञों की यह प्रकृति होती है कि वे दूसरे कार्यों 
को ग्रहण करने मे बहुत कम रूचि लेते हैं तथा जहा प्रारस्परिक सहयोग 
की आवश्यकता होती है वहा संघर्ष पूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है । चौथे समि- 
तियो की बैठकों से जनता को अलग रखा जाता है। इस व्यवहार के कारण 
जनता से सम्बन्धित विषयों को भी जनता से गुप्त रखने का प्रयास किया 
जाता है। इस व्यवस्था का' दुष्पयोग भी किया जा सकता है । जिन विषयों 
पर परिषद मे सार्वजनिक रूप से विचार किया जाना चाहिए था उनको निर्वा- 
चको से छिपा कर रखा जाता है। 


[ समितियों के प्रकार 
ऋतातड ० (०फएएआा((००७] 


स्थानीय स्तर पर जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन 
समितियो' को कई भागों मे विभाजित किया जाता है । इनमे से कुछ 
प्रमुख निम्न प्रकार हैं-. 


१ स्थायो समितियां [5[80078 00फछआा(०८७ ]--स्थायी समितिया 
उनको कहा जाता हूँ, जिनको स्थानीय सत्ता द्वारा अनिश्चित काल के लिए 
या प्रत्येक वापिक बैठक में नगरपालिका के प्रशासकीय वर्ष की अवधि में 
करने के लिए नियुक्त करते हैं। परिषद्‌ प्रत्येक वर्ष किसी भी विशेष सदा मे 
सम्पन्न करने के।लिए।इस प्रकार की समितियों की नियुक्ति करती है । स्थायी 
समिति को मी कार्य की प्रकृति के आपर पर श्रयः दो भागों में विभाजित 
किया ,ज़ाता है। प्रथम हैं सेवा समितिया, (3.०० 0०णाग्श४७) ॥ ये 

, सैमितिया वे को, कि: परिषद्‌ के वार्यों मे से ही किसी एक को सम्माल 
लेती हैं; किसी सेवा के प्रबन्ध का भार अपने ऊपर ले सेती हैं। दूसरी 
समितिया विमागीय प्रिमितिया (छक््‌बफाव्यपड (०फ्राणाध८८5) कहलाती 


समिति व्यवस्था श्प्र 


» हैं । इन समितियों के कार्यों को प्रकृति उनसे भिन्न होती हूं 
या विभागों द्वारा सघालिद किए जाते हैं । 


-“ . २ विशेष प्रमितियां [कछल्तंश ए० [6 सामात का 
- परिषद्‌ ढ्वारा किसी विशेष कार्य के लिए निर्युक्तकिया जाता है तथा इस 
समिति का कार्यकाल उतना ही होता है जब तक क्रि “वह कार्य समाप्त नही 
हो जाता | इस प्रकार यह एक अस्थायी समिति-है । कमी-केभी ब्रह'कार्य 
7 जिसके लिए इरा प्रकार की समिति की स्थापन। कौजा/वो है, इतना अधिक 
बढ जाता है कि यह एक प्रकार से स्थायी समेति ही बत जाती है । इस 
प्रकार की समिति के उदाहरण के रूप भे हम उस समिप्रि को रख क्षकते हैं 
जो किसी नयी समस्या, एक प्रस्तावित नई सेवा या किसी खास प्रशासकीय 
प्रएन के सम्बन्ध भे छानबीन करतो है । परिषद्‌ मे जब समय-समय पर विशेष 
“ कार्य उत्पन्न होते हैं तो नियमत रूप से उनके लिए विश्येष समितिया नियुक्त 
कर दी जाती हैं । इस प्रकार की समितियो का एक भश्रन्य उदाहरण कुछ 
स्थानीय सत्ताओ द्वारा नियुक्त वे सम्रितिया है जिनका रक्ष्य मेयर को चुनना 
होता है । मेयर का चुताव एक ऐसा कार्य है जिसमे लोगो के व्यक्तित्व 
के बारे मे भ्रावश्यक रूप से बिवेचना का प्रश्व आता है। यह विवेजना यदि 
. एक भमिति के माध्यम से झ्ान्तरिक विवेचना तथा समभौते की प्रनिया से 
की जाय तो अधिक भ्रच्छा रहे । परिषद्‌ की खुली बंठक में ऐसे विषयो पर 
विचार करने से भ्रनेक जटिलतायें पैदा हो जात। हैं किन्तु जब समिति अपनी 
प्रनौपचारिक बैठक मे इस सम्बन्ध में रिर्णय ले लेती है तो कार्य अधिक 
« सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है। कही-बही यह _प्रम्याप्त है कि मेयर का 
चुनाव प्रति वर्ष प्रलग-प्रलण दलो से क्या जाये । ऐसे स्थानों पर भी मेयर 
के चुनाव बे; लिए एक सम्रिति (39020 (०एप॥॥००) नियुक्त जी जा 
पघकती है। जब परिपद्‌ मेयर का वेतन निश्चित करना चाहती है तो इसके 
लिए वह तत्सम्बन्धी समिति से परामर्श मेती है, स्थानीय परिस्थितियों पर 
“ विधार करती है तथा मेयर बनने वाले व्यक्ति से भी सम्पर्क स्थापित 
करती है। | 


* 3, संविधि द्वारा निधित समितियां [5[॥४0७5 ए०एयणं।६९४] *-- 
कातून के भ्रनुमार कुछ समितियों की स्थापना करना जरूरी होता है। ऐसी 
प्रमितियों की स्थापना के लिए स्थानीय सत्ता बाध्य द्ोठी है | प्रमुख स्थानीव 
सेवाओं का सचालन इस्त प्रवार की समितियों द्वारा किया जाता है। एक 
स्यानीय सत्ता में कितने प्रकार की समितिया रहेगी ? यह बात इस तथ्य पर 
निर्मर करती है कि वह स्थानीय उत्ता किस प्रकार की है। मुख्य-मुख्य परि- 
पर्दे प्राय: वित्तीय समिति को स्थापना करती है १ काउन्टी परिए्दों को इस 
प्रकार की कई एक समितियों की स्थापना करनी होती हैं ॥ उदाहरण के 

- लिए शिश्षा, स्वास्प्य, बाल, पित्त एवं ऊत्याण से सम्बन्धित समित्रिया। 
जिस कार्य के लिए इस प्रकार कौ समिति को नियुक्त कर दिया जाताह 
उससे सबधित सभी विपय इस प्रकार की समिति को विघारायर्य अस्थुत किये 
जाते दूँ । इस प्रकार की समिति से सत्रधित किसी ही विषय पर परिषद्‌ 
उस समय तक निर्धय नहीं लेठी जब_तक ५ दि समिति की सिफराटिस एवं 


२५६ ग्रेट ब्रिटेत में स्थानीय प्रशासवे 


प्रतिवेदन प्राप्म न कर ले। संकट कास में इस जविग्रम का अपवाद भी हो 
सकता है। इस पक्रार को समी समितिया स्थायी समितिया होती हैं किन्तु 
सनी स्थायी य्ततिया इस प्रकार की स्मितिया नहीं होती । 


इस प्रकार की समितियों की रचना एवं गठन के सम्बन्ध में विशेष 
प्रावधात रखे जा सकते हैं / एक वितोद समिति में परियद के ही सदत्य होते 
हैं वहा सहबूत सदस्यों (00-०7/०व 2227929) के लिए कोई स्थान नहीं 
रहतवा। शिक्षा समिति में भ्रनुमवी तथा ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो क्षेत्र 
की शेक्षणिक परिस्थितियों से सम्बन्ध रखते हो तथा परिचित हो। इस 
समिति की रचना की मुरुय बात यह है कि इसका प्रबन्ध शिक्षा मत्रालय द्वारा 
स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय सहयता अधिनियम के ग्राधीन गढित की 
जान वाली समिति में पुरुषो को माति स्त्रिया भी हो सकती हैं। इस प्रकार 
की भमितियों की बनावट के सम्बन्ध भे एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह देखनी 
होती है कि सहयृत सदस्यो की नियुक्ति के लिए प्रावधान रखा गया है भ्रयवा 
नही। वर्तमान के कुछ श्र ग्रे जी प्रधिनियम यह व्यवस्था कर देते हैं कि समिति 
के कमर से कम प्राथे सदस्यों को परिपद्‌ से ही लिया जाये। इस प्रकार 
सहयूत सदत्य अधिक नियुक्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है । 


४ प्रमुमति द्वारा निमित समितियां. [ एलम्ंडशं४ (०फाण(४७ ]-२ 
सविधि द्वारा निरित समितियों का क्षेत्र प्रधिक व्यापक नहीं है। ईनकी 
तुलना में उन समितियों का क्षेत्र भ्रधिक व्यापक है जिनकी स्थापता स्थानीय 
सत्ता द्वारा इसलिए को जातो है कि उबको ऐसा करने की अनुमति प्राप्त है ॥ 
उने समितियों का गठत करते समय सत्ता को यह स्वतन्यता रहती है कि 
सम्रिति के विशेष कार्य-क्षेत्र के अनुसार जिस प्रकार की समिति का गठन दे 
च हे कायम कर लें । कई वार यह सुझाव दिया जाता है कि यह प्धिक 
उपयुक्त होगा यदि कापुन द्वारा निर्मित समितियों के लिए सभी निर्देश उठा 
दिये जाते या उनको एउवित करके एक सरलः निर्देश का रूप द॑ दिया जाता/ 
जिन कजूएं के द्वारा स्थानीय सत्ता कीः्स्थापना की जाती है दे कालून 
उनकों इस प्रकार की समितिया नियुक्त करने की तथा ऐसी शक्ति 
हस्‍्त'तरित करते की सत्ता प्रदान वर देते हैं। इस प्रकार की समितियों की रचना 
सै सम्बन्धित कामून समय-समय पर पास किए गये हैं। प्रतः बे एक या दो 
स्थानीय प्रक्नार की सत्ताओं के बारे मे विचार करते हैं। सभी प्रकार को 
स्थानीय मत्वाग्रों के बारे भे एप साथ नहीं । विभिन्न प्रकार की स्थानीय 
स॒त्तामों को समिति नियुक्त करते की जो शक्ति दी जाती है वह अ्रलगन्प्रतव 
होती है । स्थानीय सरकार अधिनियम, १६३३ के अनुसार सभी पूर्व व्यवस्था 
परनो को भहत्वहींठ बना दिया पया झौर स्थानीम् सत्ताप्रों को यह शक्ति दी 
गई कि अपने कार्य का सचालन करने के लिए वे जो भो भावश्यक समर 
सम्रिति नियुक्त कर लें। 

५. साधारण समितियां [0709श7] (०४०्/०६४ |--एक' सामान्य 
नियम के पनुसार परिषद उतनी समितिया बना सकती हैं जितनो बढ 
प्रावश्यक समके। इन समितियों मे पूरी तरह से परिषद के सदस्य द्वो सकते 
हैं भयवा सहवुत सदस्य: किन्तु सामान्य रूप से समिति के कम से कब दी” 


समित्ति व्यवस्था रघ७ 


तिहाई सदस्य परिषद-सदस्य होते हैं। विभिन्न स्थानीय सत्ताओ्रों मे जो 
सनितिया नियुक्त की जाती हैं उनकी सख्या तथा नाम के बीच कोई एकरूपता 
भ्राप नहीं होती । इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जब कभी एक सत्ता की 
के नू | शक्तियों एवं कर्चव्यों मे कोई परिवर्तन बिया जाता है तो एक परिषद 
को उसे सामान्य उद्देश्य समिति (06८9ल्ाढ श्राए०5०४ (०एमाा(<०) को 
भे )$ जबकि दूसरी परिषदों मे इसे कानूनी समिति या ससदीय समिति 
के पास भेजा जाता है। समिति व्यवस्था को कुछ सामान्य विशेषताएं भी 
होती हैं जो कि उचित रूप से संगठित प्राय सभी सत्ताप्रों में प्राप्त होती हैं । 
सभी समितियों भे कुछ घन की आवश्यकता होती है, उसे प्रत्येक कार्य के 
लिए सवैतनिक स्टाफ रखता पढ़ता है तथा मवनो एवं प्रन्प स्थापना सम्बन्धी 
कार्यों को स्म्प्न करना होता है । 
समितियों को उत्तरदायित्व सॉपना 
[द्ा।००४४०७ ण॑ 2९५ 9०४४9॥9 (० (०ए्आाए१(०९४ ] 
जब स्थानीय परिषद द्वारा भ्पनी समितियों को सत्ता सौपी जाती है 
तो इसके लिए वह दो भ्रक्रार के तरोके अपना सकती है ५ प्रथम, प्रत्येक सेवा 
के भिए जिसके लिए कि सत्ता उत्तरदायी है, एक समिति नियुक्त कर दी जाती 
है। यह तरीका प्रपने आप मे बहुत पुराना है। जब स्थानीय सत्ताप्नो का 
प्रारम्भ किया गया था उसी समय रो इस प्रकार की समितिया प्रचलित हैं और 
वर्तमान मे मी ये प्त्यम्त महत्वपूर्ण हैं! जब एक स्थानीय सत्ता समितियों के 
गदन के इस तरीके को काम मे लेती है तो बह स्वास्थ्य, शिक्षा, जल वितरण 
एवं प्रपने द्वारा सम्प्ते होने वालो समी सेवाओ्ो के लिए एक-एक ध्थायी 
समिति नियुक्त कर देती हैं । प्रायः सभी सविधि द्वारा निमित समितिया एक 
विशेष सेव। से सम्बन्ध रखती है। दूसरे, परिषद के कर्क्तब्यो को कार्य के 
प्रकार के प्रनुसार मो विम्राजित क्या जा सकत!। है। इस व्यवस्था के प्रनुप्तार 
वित्त, न नी व्यापार, सचिवालय-कार्य, समिति चिवित्सा संम्बन्धी कार्य, 
इस्जीनिर्यारिग-कार्य, प्रादि के लिए एक-एक समिति नियुक्त की जायगी। समझी 
काउन्टी परिपदें एवं राजघानी बारो परिषद कानून के अनुप्तार एक वित्तीय 
समिति रखती हैं। इस समिति को छोड कर प्षमी सविधि द्वारा निभित समि- 
निया एक प्रदत्त सेवा का नियन्त्रण करती हैं । भनन्‍्य एकार की सत्त!प्रो मे 
विस्तीय प्रसिति पनुभति द्वारा निर्मित समिति होती है तथा प्रधिकाश 
परिषदें इस प्रकर की समिति का गठन करती हैं। कार्य के प्रकार पर 
आधारित अन्य समितिया जिनको प्राय: भ्रधिकाश परिपदों द्वारा नियुक्त 
किया जाता है वे हैं स्टाफ समितिया ($.4 0०0970०८5) और कार्य 
समितिपा (५४०६४ ९७छाणा॥0००४) । 


यह कह्दा जाता है कि जद स्थानीय प्त्ठा समितियों के गढन का निर्शय 
करे तो उसे थ्रुस्थ स्पसे वीन बातों पर विचार करना घाहिए। प्रथम, 
परिषद के सभी कार्यों को इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि हर कोई 
यह जाने खके कि कोड सो समिति कोन सा कार्य सम्पप्त करती है । इसी 
विधि के द्वारा यह निश्चित द्ो पाता है कि समी विषयों पर बिचार 
जाता है प्रौर सभो पम्दन्धित तत्व; को छान में रखा गया है । ६९ 


र्ष८ ग्रेट ब्रिटेन में स्थातीय भ्रशासव 


ऐसी अनेक समस्याए' रहती हैं जो कि वर्तमान समितियों के अधिकार क्षेत्र 
से बाहर होती हैं। इन पर विचार करने के लिए एक साम्रान्य उद्देश्य सनिति 
का गठन किया जा सकता है । दूसरे, जन समितियों के कार्यों को समूहीक्षत 
किया जाय तो ध्षत्त्ता की क्रियात्रो के सुपरिचित सम्मागो को ध्यान में रखना 
चाहिए तथा इसे उन लोगो की स्वेच्छा पर नही छोड देना चाहिए जो 
कार्य निर्धारित करते समय्र परिषद में काये कर'रहे हों। जन-स्वास्थ्य एव 
गृह-निर्माण जैंसो कुछ सेवाएं होती हैं जिन पर विचार करने के लिए पृथक 
ममितियों की आवश्यकता होती हे। समितियों की रचना छोटी एवं कम 
महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्णा है। इनको समितियों मे 
इस प्रकार सयुक्त किया जाता है ताकि उचित समन्वय बना रहे । तीसरे, 
यह कहा जाता है कि समितियों की सल्‍या जितनी कम होगी उतना ही भ्रच्छा 
है। इसका अर्थ यह नहीं कि समितियों की सख्या इतनी कम हो जाये कि 
उनका कार्य-भार अधिक बढ जाए तथा उनको लम्बे समृय तक बैठकें करतो 
पड़ें; किस्तु जब समितिया अ्रधिक होती हैं तो, खतरा यह हो जाता है कि 
सत्ता का एकीकरण समाप्व हो जाता है। प्रत्येक' समिति अपने श्रापको 
परिद की एक छोटी इकाई मानने की अपेक्ष, एक स्वृतन्ध व्यक्तित्व मानने 
लग जाती है । हर 


एक पारपद सम्पूर्ण स्थानीय सत्ता के हिठी को ध्यान में रखे बिना 
केवल अपनी ही समिति के लक्ष्यों को पूरा करना चाहेगा । वर्तम/न समय में 
यह प्रवृत्ति अधिक जोर पर है कि कई समितियों का गठन किया जाना 
चाहिए। प्रधिक समितियो को प्रजातन्त्र का प्रतीक माना जाता है । पृथक 
कार्य के लिए पृथक समिति की रचना करके उस कार्य मे लोगो का उत्साह 
एव' दृढ़ इच्छा भी जागृत वी जा सकती है। इसका परिणाम अच्छा भी हो 
सकता हूँ शोर बुर भी । अधिक समितिया होने से सामझ्जस्य की प्रमस्या तो 
रहती ही है साथ ही यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खराब समभी जाती है। 
प्रत्येक्ष ममित्ति मे एक अलग विचारधारा विकसित करने की प्रवृत्ति प्रमुख हो 
जाती है । यह प्रवृत्ति अपने आप मे लामदायक मी सिद्ध हो सकती है किन्दु 
इसका एक महंत्वपूर्णा पहलू हैँ कि यह एक गलत प्रकार की ध्रवतन्त्रता की 
भावना की जन्म देती है जा कि श्रासानी से दूसरी समितियों के साथ सधर्ष 
पैदा कर देती है । 


समितियों की रचना 
[7४० ए०णएक्चन्ना।वप्र ० 0०वप्मॉ(९९णु 


किसी समिति की रचना किस प्रकार की जाएगी, उसके सदस्य किंत 
प्रकार नियुक्त होंगे तथा उसका झाकार क्या होगा, भादि बातों का'निरुय 
स्थानीय सत्ताओं द्वारा लिया जाता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि 
छोटी- समितिया सर्वे्नेप्ठ ढग से काम करती हैं किन्तु कमी-कमी 
समितिया प्राप्त करना पत्यन्त कठिन हो जाता है। विशेष रूपसे काउडी 
क्षेत्र में जहा कि सामान्य मावना यह रहती है कि काउन्टी के प्रत्येक जिले का 
प्रत्येक समित्ति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए । श्रधिक घने _शहरी क्षेत्रों में यह 


भावना नही पाई जाती । छोटे तया पुराने बांरोज्‌ में यह घोचा जाता है कि 


समिति व्यवस्था २८६ 


समितियों का गठन करत समय प्रत्येक वार्ड से एक-एक सदस्य लिय-जाए 
किस्यु बडे शहरों में यह सिद्धान्त काम में .नही लिया जाता। शहरी क्षत्रो 
में राजनैतिक दल व्यवस्था स्थानीय सत्ता म॑ ली प्रकार समाविष्ट हो जाती 

है । एह सप्रिति की बतावट पर राजनैतिक दृष्टि से विचार किया जाता है ट 
तथ। एक समिति के सदस्य को इस प्रकर-नियुक्तर किया जाता है कि समिति कर 
का राजनैतिक सम्माग॒सम्पूर्स परिषद के दृाजनैतधिक सम्माम को प्रदर्शित 
करता है | जहा समितियों की सदस्यवा 22280 आधार पर निर्धारित होती 

है वहा प्रवर समिति की सिफ्रारिशो को मक्‌ रूप दिया जाता है। स्थायी 
समितियों के सनापति का चुनाव करते समय दलों कों मेहत्ता काम कर 
जाती है । कह्ठी-कही पर प्रमुख दल सभापतित्व के सभी स्थानों को 

ले लेता है । 


समिति की रचना से सम्बन्धित एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 
इसमें कितने परिषद के सदस्य हो तथा कितने सहवृत सदस्य हो | जब कभी 
एफ ऐैवा के सगठन पर जिचार किया जाता है तो ऐसे प्रबरारों पर एक 
प्मिति के संविधान को प्रायः निश्वत कर लिया जाता है और जब कमी 
प्रावश्यक्त समझा जाए तो इसमे स्शोधन कर लिया जाता है । पनेक सविधि 
दॉरा निर्मित समितियों का ग्राकार एवं रचना स सद के प्रधितियम द्वारा 
निर्धारित की जाती है । कई बार यह प्रावधान किया जाता है कि समिति 
के सदस्य परिष्रद के सदस्य न हो किन्तु वे अनिर्वाचित सदस्य हो तथा उनको 
समिति को सेवाओं के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञान एवं प्रनुमव के कारण समिति 
का सदस्य बना दिया जाए | कई बार एक समिति के ग्राकार एवं बनावट से 
सम्धन्पित नियमों को सेवाओं के श्रशासन के लिए सत्ता द्वारा निर्मित एवं 
मस्ती हररा स्त्रीकृत योजनाओं मे सन,हितर कर लिया जाता है। 


जिव सदस्यों को किसी निकाय में उसके स्थित सदस्यों के मतदान 

द्वारा चुना जाता है उनको सहृवृत सदस्य (00०/(८७ )/(८००७००४) कहते हूँ । 
सन्‌ १६३३ से पूर्व अनेक सविधि द्वारा वितरित समितियों में बहुत ले सहवुत 
सदस्य होते थे | इनको सम्बन्धित स सरीर ब्रधितियम द्वारा निर्धारित तरीके 

से चुना जाता घा। सन्‌ १६३३ के स्थातोय सरकार अधिनियम ने एक सामान्य 
प्रावधान रखा जिसके प्रनुमार समी स्थानीय सत्ताएं वित्तीय समिति को छोड 

कर सभी समितियों के लिए ऐस्रे सदस्थो को सहवृत कर सकती हैं जो कि 

परिषद क सदस्य नहीं हैं । इस प्रकार से नियुक्त व्यक्तियों को सहूवूत सदस्य 
कहा जता है।ये पारपद के रूप में कार्य करने के योग्य द्वोने चाहिए। 

किसी भी समिति के पृत्र-तिहाई से प्रधिक्र सदस्यों को सहयूत नहीं किया जा 
सकता । इस प्रकार प्रत्येक समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य परिषद 
सदस्य होते हैं घोर इत श्रकार स्थातीय सत्ता नियन्त्रण रख पाती है। एक 
काउन्टी परिषद भ्रपदी समितियों में ऐसे सदस्यों को सहवुत कर सकती है जो 
उम काउन्टी के कस्वों एव देद्वातो जिलो के पारपद हैं। स्वेच्दापूर्ण सग- 
ठनो से मी स्रहुवुत सदस्यों को लिया जा सकता है। कमी-कूमी यह तक॑ किया 
जाता है कि भनिर्वाचित सदस्यों को स्थादीय सरकार को समितियों में बैठने 
की प्रनुमति देना प्रप्रजातान्त्रिक है । इसके उत्तर में यह कद्ा जा सकता है कि 
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प्रजातन्त्र यह मान कर नहीं चलता कि सावंजनिक जीवन मे प्रत्येक व्यक्ति 
निर्वाचित ही होगा । इस दृष्टि से केवल यही पर्याप्त है कि निर्वाचित तत्व को 
प्रघानता दी जाए । स्थानीय सरकार के कार्य भे ऐसे ध्यक्तियो को साथ लेचे 
के श्रनेक अवसर प्रात हैं जो कि परिषद के सदस्य नहीं हैं। इन अवमरो को 
कई दृष्टियों से न्‍्यायोचित बताया जाता है । प्रथम, चुनाव की प्रक्रिया विश्चित 
रूप में यह प्रदरशित नही करती कि स्थानीय मत के प्रत्येक पहलू का प्रतिनि- 
धित्व किया गया है । ऐसा इसलिए होता है क्योकि चुनाव प्रायः समहो 
द्वारा नियन्त्रण रहते है जिनमे वे सभी लोग सम्मिलित नहीं होते जो कि 
स्थानीय सरकार के कार्य मे भाग लेना चाहते हैं । ऐसे अनेक लोग होते हैं जो 
“णानीय सरकार के कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से सम्पन्न कर सकते हैं किन्तु 
ओ प्रपने भ्रापको राजनैतिक दलो में नही मिलाता चाहते तथा स्वतन्त्र उम्मी* 
ग्वा के रूप मे चुवाव प्रचार एवं मत प्राप्त करने के पचड़ में नहीं पड़ना 
चाहते । 


दूसरे, यह हो सकता है कि प्रतिनिधित्व पूर्णो रूप से प्राप्त हो जाए 
भ्र्ात्‌ परिषद भे स्थानीय मत के समी रूपो को स्थान मिल जाए किन्तु ऐसा 
होने पर भी यह सम्भव है कि सदस्यों के पास बुढ्धिपूर्ण निर्णय लेने के लिए 
झावश्यक ज्ञान एव विशेषज्ञता न हो | यह विशेष रूप से उस समय होता है 
जब कि राजनैतिक दल ब्यवस्था सुस्थापित होती है भर सदस्यो का निर्वाचित 
दलीय स्तर के आधार पर होता है न कि उनकी बुद्धि एव ज्ञान के आषार 
पर । तीसरे, पारपद प्राय: सार्वजनिक भावना से प्रमावित लोग होते हैं जो 
कि प्रतेक स्थानीय क्रियाओं मे भाग लेते हैं जिनका सम्बन्ध परिषद से नहीं 
होता | यदि परिपद के सदस्य ग्रपना सारा समय स्थानीय सरकार के कार्यों मे 
लगा दें तो भी वे विश्ेपज्ञ नही बन सकते। विशेषज्ञता के श्रमाव में वे 
बेठकों में भाग लेता नही च'हेगे । ऐसी स्थिति भे उन लोगो को. समितियों में 
रखना उपयुक्त रहेगा जो कि अपनी रुचि एवं विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान के कारण 
समितियों में उपध्यित होने के लिए प्रोत्साहित होगे । चौथे, भ्रपनी सहवृत की 
शक्ति का प्रयोग करके एक स्थानीय सत्ता श्रपनी समितियों में ऐसे लोगों की 
शक्ति एवं विशेषज्ञतापूर्णो ज्ञान का लाम उठा सकती है जिनक' परामश उस 
समय शक महंगा पड़े जब कि सत्ता इसके लिए वेतन देने के लिए 
तैयार 


सहवृत्ति का सिद्धान्त लाभदायक होने के साथ-साथ कुछ दोप भी 

रखता है । कई स्थानों पर इस सिद्धान्त का अयोव नहीं किया जाता । परारपदों 
में यह मावना मुख्य रहती है कि वे ऐसे व्यक्ति को सहवृत सदस्य बनाना 
चाहते है जो उनका साथो है तथा जो चुवाव में हार चुका है) इस अकार 
मतदान के समय जनता द्वारा प्रमिव्यक्त इच्छा का उल्लघन किया जाता हूँ। 
परिषद के सदस्य प्राय: ये नहीं देखते कि व्यक्ति समिति के कार्यों से सम्ब- 
न्वित ज्ञान एवं रुचि रखता हैँ कि नही भर वे झपने मित्रों या स्थित पारपदी 
की पत्नियों को सहवृत बना देते हैं । सहयृत्ति के स्रिद्धान्त का एक अन्य खतरा 
यह बताया जाता है कि इसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों को शक्ति सॉंप दी जाती 
जो कि मवदाताओं के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नही होते | यहू॑ कहा 


समिति व्यवस्था र६१ 


जाता हूँ कि परियद के पास इतना प्तमय नही होता कि वह अपनी समितियों 
के कार्यों को निकट से देख सके या सशोघित कर सके। इसके परिणाम 
स्वरूप एक समिति के दो या तीव सदस्य अपने विशेषीकृत ज्ञाव के कारण 
सम्रिति को प्रभावित करने में समक्ष हो जाते हैं। 

एक बार जब समिति स्थापित कर दी जाती हैँ और वह का करने 
लगी हूँ तो उसकी रचना मे सुधार मो किया जा सकता हैं । समिति के 
-स विधान में किसी प्रकार का सुघार करने की शक्ति स्वय समिति के पाप्त ही 
रहती है । इस सम्बन्ध में लिया गया कोई नी तिर्णय एक प्रिफ़ारिश के रूप 
में होगा, इसे परिषद के सम्मुख विचारार्य प्रस्तुत किया जाएगा और परिपद 
इसके लिए प्रस्ताव पास करेगी । 


प्रमितियों का अधिकार क्षेत्र (इध्या0$ ० एशश€०९९४ ० (४8 0एकाए- 
]#००५) -- एक प्ष्तिति को क्या कार्य करने के लिए उत्तरदायी ठहराया 
ज।एगा यह बात उस प्रस्ताव मे निहित रहती है जिसके द्वारा परिषद 
समिति को स्थापित करती है । इस प्रस्ताव के शब्दों का अत्यन्त महत्व होता 
है प्रौर उनको ध्यान से देखा जाना जरूरी है तमी परिषद के कार्यों का सचा- 
लन ग्रासानी से क्रिया ज। सकेगा जबकि यह जानना सरल दो कि किस कार्य 
को किस समिति द्वारा सम्पन्न किया जाता हूँ । समिति की शक्तियों के प्रसार 
के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं होता चाहिए । यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर 
देता चाहिए कि समिति का भुर्य कार्य परिषद को परामर्श देता मात्र हे 
अथवा यह परिषद की झोर से हस्तान्तरित शक्तियों का प्रयोग करेगी । 


समिति के सदस्यों का चपन (520०९०४०७ ०६ 06 00णए:९९ 
९०१९७) --कुछ समितियों का निर्वाचन प्रति वर्ष किया जाता है जहा 
परिषद के सदस्य एक निश्चित प्रनुमत मे प्रति वर्ष सेवा निवृत्त होते हैं और 
नए सइस्प्रों को तिर्वाचित फ़िया जाता है वहा यह जहूरी बन जाता हूँ कि 
समितियों को प्रति वर्ष नए सिरे से नियुक्ञ किया जाय। जिन सत्ताओ में परि- 
पद के सदस्य तीन वर्ष तक भ्रपने पद पर रहते हैं वहा यह सम्मव होता हूँ 
कि समिति के सदस्यों को ग्राम चुनाव के समय नियुक्त कर दिया जाय और 
तीन वर्षा तक उनको पद पर रहने दिया जाए। दंसे वापिक निर्वाचन के 
अपने कुछ लाम हैं क्योकि प्रतिवर्ष नई समस्याएं उत्पन्न द्वोती हैं श्रोर उनके 
प्रनुमार परिवर्तेत किया जाना भी जरूरी हो जाता हँ । प्रत: यह परिवर्तन 
चोडा ५ तन करने को भ्रपेक्षा प्रति वर्ष पूरी तरह से ही किया जाए तो भधिक 
भ्रच्छा रहेगा । परिषद एक व्यक्ति को एक वर्ष के लिए नियुक्त करती हैं। उस 
क्यल में वह सदस्य झ्रावश्यक छूप से परिषद का सदस्य नहीं रहता। प्रस्षिद 
द्वारा यह भी प्रस्ताव पास किया जा सकता हूँ कि समिति के एक सदत््य को 
परिषद को सदस्यता से वंचित रख दिया जाएं तथा उसके स्थान पर भन्‍्य 
सदस्य को नियुक्त कर दिया जद । 
समिति में कार्य करने के लिए सदस्यों का चुनाव करते समय कई 
तत्वों को छ्यान मे रख कर चतना होठा है। सदस्यों की प्रापमिझतामों 
को देख कर चलना अधिक उपयुक्त रहता है। इसके लिए उचित तरोका 
यह है कि परिषद के समी सइल्यो को समितियों को एक सूची प्रदान कर दी 
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जाए 'ौर उनसे उनकी थर। सकता का पता लगाये जाए कि वे किस सम्ति 
में सव करना चाहते है। # सदस्थ का एक से अधिक समितियों क सदस्य 
भी यउनाया जा सकृत ? एक भदस्य प्राय न या चार समितियों का 
संदस्य रहता है किन्तु सदर । को जिती अधिक समितियों का सदस्य बताया 
जाता है उतना ही समिति व्यवस्था को नुकसान रहता है। समिति का सदस्य 
अपने विस्ूत कार्य को एक वा दो मुख्य क्षेत्रों में ॥ सित करके अपने विधेष- 
ज्ञतापूर्ण' ज्ञान का विकास करता है तथा परिष: के कार्य के विशेष पहलुओं 
में रुचि को बढाता है । 


समित्ति के सदस्यों की नियुक्तिया परिषद के भ्रस्ताव द्वारा की जाती 
हैं जिलम यह बता दिया जाता है कि कौन सदस्य किस समिति मे कार्य 
करेगा । परिषद के अन्य सभी कार्यो की मातरि समिति की सदस्यता तय करने 
में भी पूरी तैयारी की जरूरत होती है । यह एक प्रकार से एक जटिल समत्या 
का समाधान करने के समातर है। कुछ दुकडो को उचित छप से मयुक्त 
कर दिया जाता है भौर तब यह न्नात होता है कि इससे कोई ग्रन्य भाग 
विस्थापित हों जाएगा। जब इस भाग को समायोजित किया जाता है तो 
झन्य भाग को भी समायोजित करने कौ झ्रावश्यक्ता उत्पन्न हो जाती है । जब 
कमी परिषद में किसी राजन॑तिक दल का प्रभाव होता है तो समितियों की 
सदस्यता का निर्णय मी राजबैतिक दलो द्वारा किया जाता है किन्तु जहां 
राजनैतिक दल शक्तिशाली नही होते वह दो तरीके अ्रपनाए जाते हैं । 

प्रथम तरीक। यह है कि परिपद के सदस्य एक व्यक्तिगत बैठक बुलाते 
हैं जसि तकनीकी रूप से सत्ता की बैठक नही कहा जा सकता | वें यह 
विचार करते हैं कि किस प्रकार समितियों का गठन किया जाए श्रौर इसके 
लिए वे एक सूली बनाते हैं ऐसा वे या वो एक समभौवे के द्वारा कर लेते 
हैं अथवा मतदान द्वाय ऐसा करते हैं । बाद में यह भी निर्धारित कर दिया 
जाता हैकि कुछ व्यक्ति नामों का प्रस्ताव करेंगे भौर कुछ उनका समर्थन 
करेंगे । जद इस सूचो को परिपद के सम्मुख रखा जाता है तो कोई एक 
सदस्य नामो को प्रस्तावित करता है झौर पारपदों का बहुमत उस अस्ताव 
को स्वीकार कर लेता है जिसे उसने प्रपनी व्यक्तिगत बैठक में पहले ही 
स्वीकार कर लिया है ॥ समिति के सरस्यो .की नियुक्ति का एक दूसरा तरीका 
चयन समिति द्वारा नियुक्ति है।यह समिति परिषद की प्रतिनिधि होती 
चाहिए । इसमे नेता लोग तथा प्रम/वशाली सदस्य होते हैं। यह समिति प्रत्येक 
समिति के लिए नामों की एक सूची बनती है और इसे परिषद के प्तदस्यों 
के पास सुझाव के रूप में भेजती है। जिस परिपद में चयन समिति होती है 
बह इस वात पर ओर देती है कि परिषद मे आने से पूर्व समितियों की सभी 
नियुक्तियो को चयन समिति द्वारा विचार लिया जाना चाहिए। इसका पथ 
यह हुमा कि यदि कोई परिषद का सदस्य किसी व्यक्ति का नाम जोडने या 
घटान के सम्बन्ध में सथोवन प्रस्तुत करे ता परिप्द इस पर तब तक निणंय 
नही लेगी जब तक कि विषय को चयन समिति के पास नही भेज दिया जाए ; 


समितियों के सम्बन्ध में गौर विशेष रूप से चयन समिति के सम्बन्ध 
में एक मुख्य कठिनाई यह रहती है कि ये वास्तविक की भपेक्षा सैद्धान्तिक 


प्रमित्ति व्यवस्था 


प्रधिक होती है। परिषद के कार्यों का सचालन /तविवाद रूप से किया जाता 
है। ऐसी स्थिति मे यह स्वामाथिऋ है कि स॑| का उसे समय तक बनी रहे 
जब तक कोई नई समिति तियुक्त न को जाए | कानून्‌ के अनुसार एक परि- 
पद के समाप्त होने के बाद जब दूसरी परिय हसन की जाती है तो 
बीच में कोई अयकाश नहीं रहता । जिस प्रकार >%00 ३) 
तर बाद नहीं मिल पाती, उसी प्रकार इस सम्बन्ध मे-सी कोई प्रावधान 
होना चाहिए कि कुछ दित तक पूर्व परिपद द्वारा नियुक्त समितिया कार्यो 
करती रहे । इसके विएद्ध यह कहा जाता है कि चुवाव द्वारा परिषद का रूप 
ही बदल दिया जाता है और ऐसी स्थिति मे ये समितिया ग्रेर प्रतितिधि हो 
सकती हैं । ऐसा होना कम्‌ से कम चयन समिति के लिए प्रमाग्यप्ूर्ण रहेगा। 
इससे कुछ कठिनाई भी उत्पन्न हो जाती है। जब एक रामिति को यह मालूम 
हो थधाता है कि चुनाव एरिए्रामों के कारण शीघ्र ही उम्तकी सदस्यता में 
परिव्तन होने वाले हैं तो वह अपने कार्य को पहले की भाति ही रछेगी। सहबूत 
सदस्य सामान्यतः किसी प्रन्य सत्ता या स्वेच्छापूर्णा निकायो के प्रतिनिधि 
होते हैं। ऐमी स्थिति में परिषद का कलक सत्ता से या तिक ये से उत व्यक्तियों 
का ताम पूछता है जो सहबृत होना चाहते है। इन व्यक्तियो को नियुक्त 
करने के लिए नही कहा जा सकता क्योकि यह शक्ति परिषद में निहित होती 
है। जिस सदस्य को नामाकित किया जाता है उसे परिपद प्रायः नियुक्त ही 
कर लेती है । यदि वह व्यकित पूरा त. अनुपयुकक्‍त ही हो तो वात दूसरी है। 
कभी-कभी तीन या चार नामों की प्रार्थना की जाती है ताकि परिषद को 
चयदव का अवसर मिल सके । 


वित्तीय समितियों की प्तदस्यता के बारे में कुछ कहना विशेष रूप से 
महत्वपूर्ण है । व्यावहारिक रूप से कुछ छोटी सतताओ को छोडकर प्राय: 
सभी सत्ताए वित्तोय समिति नियुक्त करती हैं । परिषद के वित्तीय कार्यों पर 
नियन्त्रण करने के लिए किस प्रकार की सम्रिति म्रविक उपयुक्त रहेगी, इस 
सम्बत््त मे अ्रलग-प्रजग मत हैं कुछ लोगो का कहता है कि यदि विच्तीय समिति 
में प्रन्य सभी समितियों के ममापति रख दिए जाए वो कार्या सरल हो 
जायगा | जब विभिन्न भ्रमितियो के समापति वित्तीय समिति की बंठक में 
उपरिधत होते हैं तो वे अपनी समितियों के दृध्टिकांण को रफ़्प्ट एवं अ्रभिव्य- 
क्व कर सकते हैं। अन्य बोगो का कहना है कि वित्तीय समिति में सदस्यों 
का चुनाव वित्तीय मामलो में उनकी विशेष योग्यता एवं रुचि के ग्राघार पर 
किया जाता छाहिए। यह मी तर्क दिया ज ता है कि यदि समिति के सदम्य 
अन्य मम्तितियों के समापति नहीं रहे वो वे झविक स्वतम्व्रतापूर्वक विचार 
कर सतते है। ग्रदि अन्य समितियों के समपर्तियो को वित्तीय समिति का 
सदस्य बचाया गया तो वे ,मत कोप को आपस मे बॉटन के लिए सोदेबाजी 
करेगे प्रौर बचत वी अपक्षा व्यय करने पर केन्द्रित हो जाए गे । 


समितियों के सभापति 
[पड टकबगमरथ्य थीं (००ज:/०6३] 


...., स्थानीय सत्ताघों की समितियों का सम।प्रति एक विश्येप स्थिनि प्राप्त 
होता है। वद बंठकों को तियन्त्रित करने के प्लावा प्रन्य रूप से मो महत्व- 


श्ध्ड ग्रेट ब्रिटेन मे स्थानीय प्रशासन 


पूर्या होता है । समिति के समापत्ति एव समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों 
से सम्बन्धित श्रधिकारी के बीच विशेष रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । 
जब कमी ऐमे तत्कालीन विषय उत्पन्न हो जाते हैं जबकि समिति को दूसरी 
बैठक भे विचार करने से पूर्व ही निर्णय लिया जाता जछझूरी हो तो इस 
दोनो के बीच विशेष रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध वढ जाते है। ऐसी परिस्थितियों 
मे अधिकारी का कार्य निर्शय लेने का होता है प्रोर परिपद उस निर्ंय को 
मानती है। निर्णाय लेते समय भ्रधिकारी समिति के समापति से विचार 
करता है भौर समापति उसे परामर्श एव निर्देशन देता है । परामर्श देते समय 
समापति यह ध्यान रखता है कि उसकी समिति उससे वया करने की आशा 
करती है। उसे यह जानना चाहिए कि समिति के सदस्य किस प्रकार सोचते 
हैं। सम्रिति का समापति उसका एक मान्य सदस्य होता है। वह प्मापति 
तभी बन पाता है जब कि उसने समिति में एक लम्बे समय तक कार्य 
किय! है या वह सप्रिति के कार्म का कुछ विशेष ज्ञान रखता है या वह अपनी 
स्थानीय राजनैतिक सस्थ का एक प्रमुख व्यक्ति है। समी परिस्थितियों मे 
बह एक महत्वपूर्णा स्थान रखता है श्रौर समित्ति का नेतृत्व एवं निर्देशन 
करने की स्थिति में होता है । 


परिषद समिति के समापति को नियुक्त कर सकती है क्योंकि रमिति 

को परिपद द्वाया बनाया जाता है भोर वही इस बात का नि य लेती है कि 
समिति का क्‍या रूप होगा । इतने पर भी परिषद स्वय' सम्रापति की नियुक्ति 
नही करती वरन्‌ वह प्रत्येक समिति पर ही छोड़ देती है के वह झपने समा- 
पति की नियुक्ति करे | यदि किसी समिति में उप-सभापति की आवश्यकता 
हो तो वह भी इसी रूप मे नियुक्त किया जाएगा जिस प्रकार समापति को 
नियुक्त किया जाता है। समिति के सम्रापति की नियुक्ति प्राय; प्रति,वर्ष की 
जाती है। यद्या्रि एक ही व्यक्ति को कई बार नियुक्त किया जा सकता है। 
समिति की प्रथम वैठक का सम।पतित्व परिषद के समापति द्वारा झयवा किसी 
चरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जा मकता है भ्रयवा सभापति की कुर्सी को खाली 
छोडा जा सकता है ऐसी ध्थितरि मे क्लर्क नामजदगी प्लामन्त्रित करेगा तथा 
नियुक्ति के लिए एक उचित मोशत रखेगा । जहा कहीं परिषद दलीय अग्धार 
प्र सचालित होती है वहा समापति का चयन दल की व्यक्तिगत बैठक मे 
किया था सात, है। इसका अय्य यह कदानि नहीं है जिस दल का परिषद में 
बहुमत है वह प्रावश्यक रूप से समी समितियों मे भ्रपने दल का समापति ओर 
उप-सभापति रखना चाहेगी । कुछ परिपदें राजनैतिक दिमाग वाली भी होती 
हैं जो कि अपनी समितियों पर राजनीतिक को हावी नही होने देती । जहा कहीं 
मे बातें दलीर यन्‍न द्वारा निश्चित नहीं की जाती वहा भ्रमावशात्रीं सदस्य 
ही इस बात पर विचार करते हैं कि किस व्यक्ति के नाम को प्रागे रखा 
जाए | प्रपिकाश स्थानीय सत्ताएं वर्षों तक्त समापति को उसके पद पर बनाएं 
रखती हैं। इसके लिए शर्त यह है कि वह व्यक्ति परिषद का सदरय बना रहे 

और प्रन्य सदस्यों का विश्वास-पात्र बना रहे । किसी समिति के सभी कार्यों 

को सीखने मे समय लगता है इसलिए यह भत्यन्द उपयोगी रहेगा कि एक 

पनुभवी ध्यक्ति को लगातार समापति पद पर बनाएं रखा जा सके । इसके 


समिति व्यवस्था स्च्श्‌ 


कुछ दुप्परिणाम मी हैं। समापति के विद्येप उत्तरदायित्व होते है भ्नौर उनका 
निर्वाहु करते हुए व्यक्ति जिन बातों को सीख पाता है उनको साधारण सदस्य 
नही सीख सकुता । ऐसी स्थिति भें एक सदस्प को प्रशिक्षित करने का सर्व- 
श्रेष्ठ मार्य यही है कि उसको समिति का समापति बना दिया जाएं । जब एक 
समिति के सभापति को प्रति वर्षो बदल लिया जाता है तो इसके परिणाम- 
स्वरूप यह सच है क्रि समिति का समापति कम योग्य एवं कुशल रहेगा 
किन्तु इससे समिति के समी सदस्य अधिक उत्तरदायी बन जाए गे । 

समितियों के समापति परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों मे महत्वपूर्ण 
तत्व होते हैं । वे समिति द्वारा सचालित की जाने वाली सेवा के साथ एका- 
कार हो जाते हैं तथा समिति के सचालन क। मार्ग प्रशस्त करते है। 


समितियों को बठकें 
[785 है६६४०६$ ० (9ण्राए7/(९६३ | 


परिषद तया उसकी समितियों की सभो बैठकों के लिए एक कार्य-क्रम 
होता है। समिति को बेठक प्रायः उसके काय को मात्रा से निर्धारित की 
जाती हैं किन्तु फिर भी कार्यक्रम कुछ सीमाएं लगा देता है । समितियों के 
कार्य का मुझुय लक्ष्य परिषद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। कई एक 
प्रमितिया सीधे परिषद को प्रतिवेदत प्रस्तुत नही करती वरन्‌ वे प्रपने विचार- 
विमज्ञ, के निष्कर्ष भ्रम्प समिति के सामने रखतो हैँ। इस प्रकार कई एक 
सप्रितियाँ सिल कर किप्ली निष्कर्ष पर पहुचती हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी 
होता हैं कि इन समितियों का बार्या-कम पहले से ही निश्चित कर दिया जाए 
ताकि कार्यो में देरी न हो और भ्रम पैदा न हो । पूरे दर्षा के कार्य क्रमो को 
एक डायरी के रूप मे छपाया जा सकता है। 


समितिया भपनी बैठकें गुप्त रूप से करती हैं भ्र्थात्‌ प्रेस प्रथवा 
जनता उसमे नही बैठते । कमरे का प्रवन्ध मी इस दृष्टि से महत्व रखता है । 
सदस्य गोल मेज के रूप में बेठते हैं मोर दाद-विवाद में प्रनोपचारिकता बरती 
जाती है । समिति के समापति के एक श्रोर कल डंठ्ता है घौर दूसरी भोर 
सम्बन्धित विमाग का अ्रध्यक्ष । यदि कोई भन्य विभाग मी कार्यों छे रुचि ले 
रहा हो तो उसके उचित प्रतिनिधि मी बेठक मे भाग ले सकते हैं। यदि 
समिति को अपना कार्या उचित रूप से स्चालित करता है तो उसे पर्याप्त 
स्चिवालयी सहायता प्राप्त होती चाहिए। इसका एक एजेन्हा उचित रूप 
पे तं4:२ किया जाता चाहिए प्लरौर उसके साथ घी ग्रावश्यक कागजात 
लगाए जाने चापहिएं। म्रविकाध्य विषय वस्तु सम्बन्धित विभाग से प्राप्त होगी 
प्रोरु यह सुविधाजनक प्रतीत होता है कि विभाग के घध्यक्ष को समिति का 
क्लक बना दिया जाए । कानून के घनुमार ऐसी कोई दाघा दढ्ीं है कि स्वा- 
स्थ्य के मेडिकल प्रधिकारी को स्वास्थ्य समिति का क्‍लक ने बनाया जा सके 
था शिक्षा सच्ालक को झ्िक्षा समिठि का, किन्तु व्यवदह्वार में एक समिति 
का सचिवालय सम्बन्धी कर्म प्रत्य विमायो के कार्मों से मी सम्बन्धित रहता है 
प्रौर सम्पूर्ण परिषद से मी उसका सम्दघ रहता है । प्ररिषद का वलक परिषद 
के समी कार्यो में समन्‍्दय स्थापित करने के लिए उत्तरदाणी द्वोता है 
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यदि उसका विभाग समितियों के लिए सचिवातय के रूप में कार्य करे तो 
समितियो के बीच तथा विभिन्‍न विभागों के अश्रधिकारियों के बीच कार्य 
भ्रच्छी प्रकार से संचालित हो सकेगा 4 


परिषद का क्लक कितनी समितियों में उपस्थित रहेगा तथा उसके 
सचिवालय सम्बन्धी कार्य को करेगा, यह बात सत्ता के आकार पर निर्मर 
करती है। समिति का वलक॑ आवश्यक परिपत्रों को एकन्रित करता है, उनकी 
व्यवस्थित रूप मे रखता है और उन्हें सदस्यों के पास भेजता है। बैठक के 
समय वह समस्त काणगजी का यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। वह प्रक्रिया 
के बिपय में तथा ब्यवहार के सामान्य सचालन के बारे में समिति को परामर्श 
देता है । वह सदस्यों की उपस्थिति को लिखता है तथा समिति की प्रक्ियाश्रो 
एवं निर्शथों का प्रभिलिख रखता है। बैठक के बाद वह समिति के उन 
निर्देशनो को सचालित करता है जो सचिवालय सम्बन्धी कार्य की सीमा 
में झाते है। वह भ्रावश्यक कागजो को तथा समिति के निर्णोयो को उन उचित 
क/यलियों एवं विभागों को भेजता है जिनसे उतका सम्बन्ध है। एक भच्छे 
कार्यलिय का संगठत इसलिए जरूरी समभा' जाता है ताकि वह विपयो को 
विभिन्न विभागों के बीच में खो जाने से बचा सके प्लौर सूचना एवं प्रतिवेदन 
को वापिस समिति में मगवाने का प्रयत्न कर सके ताकि समिति का क्लर्क 
श्राग्रे की बैठक के लिए कार्यक्रम बना सके । इसे वह कार्य अपने हाथ में नहीं 
लेता चाहिए जो कि अन्य विभागो के अविक्ार क्षेत्र मे भ्राता है। उसे 
विभागीय ॒ स्टाफ के पर्यवेक्षक के रूप मे कार्य नहीं करना चाहिए फिर भी 
उसे सपिति के कार्य से उत्पन्न समी विपयो की देख-रेख करनी चाहिये ! यदि 
प्रधिकारियों के बीच कोई मतभेद हो तो उसकी सूचना फौरन दी जाती 
चाहिए। सदस्यों को ऐसे कामज प्राप्त नहीं करने चाहिये जिनमे विरोध- 
पूण प्रतिवेदत दिये गये है या उपके अधिका रियो द्वारा बैठकी में विरोधी परा- 
मर्य दिया गया है । समिति के क्लक को यदि किसी विषय मे कोई सन्‍्देह हो 
तो उसे चाहिये कि वह परिपद के क्‍्लक के सम्भुत्ष उसे रख दे । 


समिति का एक ग्रब्छा कल वह माना जाता है जो पभ्रधिकारियों 
तथा मदस्यों के बीच के सम्बन्ध को अच्छी तरह से समझता है। उसके पास 
स्थायी ग्रादेशों तथा परिपद के व्यवहार के 'सम्बन्ध मे विशेषज्ञता पूर्ण शान 
होना चाहिए, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्य 
को प्रकृति से भी वह परिचित होना चाहिए । विभिन्न कागजों को उसे केवल 
यह देखने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वे व्यवस्था के पनुसार हैं या नहीं 
किन्तु यह भी देखना चाहिए कि उसमे किन-किन बातों का विशेष रूप से 
उल्लेख क्या गया है तथा वाद-विवाद में कौन सी बात प्राकर्षण का विषय 
रही । समित्रिया प्रायः अपने सभी निर्ण य स्वय नही लेती । वलर्क को हमेशा 
यह ध्यान रखना चाहिये कि वह निर्णयों का श्रगिलेख रखने के लिए वहा डै 
ते कि उनका आविष्कार करने के लिए। यदि समिति किसी निराय पर नहीं 
पहुची है या उसे स्पष्ट रूप से ज्ञात मही हो सका है कि वह निर्शाय कया 
है तो वह स्थिति को स्पष्ट करने के लिए समापति को कह सकता है। ठुघ 
विषयों में उसे कुशलतापूर्वक यह देखना चाहिए कि प्मिति के सम्मुख एक 
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सक्षिप्त रूप मे शस्ताव रखा जा महक जिसे समापति पास्ताती से पढ़ सके 
प्रौर उसे समभने में कोई कठिनाई न हो । 


सपुक्त समितियां 
उर्ग०६ 09पघ०६०९७ | 

स्थान,य जत्ताय एक दूसन के साथ मिल कर एक संयुक्त समिति बनाने 
को राजी हो सकती है; इसम सम्बन्धित परिषद के प्रतिनिधि रहेगे। इस प्रकार 
की सयुक्त समितियों को ग्रढित करने का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार को सेवाएं 
प्रदान करना है जिनमे भारी खर्च करना होता है तथा कोई भी एक 
सत्ता पूरी तरह से उसे मम्पन्न नही कर सकती । छोटो सत्ताए सार्वजनिक 
यात्तायात की सेवाप्नों के लिए अथवा विकसित तकनीकी के लिए कोई भी 
कदम उठाने में उस समय तक प्रसमर्थ रहती हैं जब तक कि वे एक साथ 
मिल कर कार्यो न करें। ये सेवाए किसी भी एक निर्भायक पत्ता द्वारा प्रणा- 
सिंत की जा सकती हैं तथा पढ़ौप्तो स्त्ताश्रों द्वारा इनके लिए इतना ही 
योगदान दिया जायेगा जितना कि वे इन सेवाझ्रों का लाम उठायेंग्री । जब 
कृमी एक सविधि द्वारा निर्मित प्तमिति के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए 
संयुक्त प्रपिति का गठन किया जाता है तो इसके लिए उन विशेष प्रावधानों 
की भ्रावश्यकता होती है जो सविधि द्वारा निर्मित समिति की स्थापना के 
लिए आवश्यक हुप्न। करते हैं । भगुक्त समितियों का प्रचवन स्थानीय स्तर पर 
इतना अ्रपिक नही हैं। थे श्रसल में वही प्रयुवत्त की जाती हैं जहा भावश्यक 


होठी हैं । 
समितियों को हस्तांतरित शक्तिपां 
[प४० एऐल्चन्ड्र५०३ ए०क८:४ ० (०४:0(००३] 
समितियों के लिए शक्ति का हस्तातरप प्रर्थात परिषद के नाम पर 
दसे कार्य करने का भ्वसर प्रदान करना स्वय परिपद को स्वेच्छा पर ही निर्भर 
करता है । एक स्थानीय परिषद द्वारा श्रपती समितियों को कितनी सत्ता 
हस्तातरित की जाती है इसके सम्बन्ध में कोई एक जंसा व्यवद्वार नहीं है। 
परिषद को यह प्रधिकार है कि वह अपनी किसी भी शक्ति को समिति के लिए 
ह॒स्‍्तातरित कर सके । यह जहरी नहीं है कि जिस समिति को हस्तातरण 
किया जा रहा है वह भावश्यक रूप से स विधि द्वारा निमित समिति ही हो । 
परिषद ग्रपनी रेट लगाने की शक्ति एवं घव उघार लेने को शक्ति को हंस्तात- 
रित नही कर सकती । कानूत के भ्नुसार काउन्टी परिषद वर्ष मर में केवल 
चार बार ही मिलती है जबकि इसका मिलना जरूरी होता है । काउन्टी परि- 
चंद प्रपनी हस्तातरण की शक्ति का प्रयोग व्यापक रूप से करती है | समितियों 
को नीति सम्दन्धित प्रशयो पर निर्णय लेने की घक्ति भीहस्तातरित कर दी 
जाती है। यह सामयिक रूप से भपनी प्रक्रिया से सम्दधित प्रतिवेदन परिषद 
को देती रहती है । 
उपसमितियाँ 
[$5०9-ए०फ्रण्आ/०९३ ] 
स्पायो समितियां प्रौय: सामयिद्ठ या स्पायी रूप छे ही उपद्र 
की रखता झुर लेती हैं। पदि कोई छमिति यह बाहती है ड्ि 22046 
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उस्ते प्राप्त घक्तियों का प्रयोग उसकी उपसमिति हारा किया जाये तो इसके 
लिए यह जरूरी है कि शक्तिया स्वय परिषद द्वारा ही उपसमिति को सौंप दी 
जाये । ऐसा इसलिए किया जाता है ताफि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार को 
कामूनी कठिनाई पूदा न हो । देखे सनितिया उपसमितियों की रचना करने की 
स्वृतत्र शक्ति रखती हैं । उतके ऊपर परिषद का आदेश या निर्देश तो रहता ही 
है | इसे एक गत्यन्त महत्वपूर्ण नियम माना जाता हैं कि भक्ति को उस समय 
तक हस्तातरित नही किया जाये जब॑तक विशेष वैधानिक मान्यता उसके 
पीछे न हो । परिपद द्वारा जब किसी समिति को शक्तियां हस्तातरित को 
जातो है तो इसका यह भर्य कदापि नहीं होता कि वह समिति इन प्राप्त 
शक्तियों को किसी और को हरतातरित कर दे । 


यह कहा जाता हैँ कि उपसमितिया कायम रफने की प्रया पर कुछ 
निगरानी रखी जानी चाहिए । कुछ समितियों मे यह प्रवृत्ति पाई जाती हैँ कि 
वे छोटी-छोटी कठिनाई उन्पन्‍्त होने पर भी उपसमितिया नियुक्त कर देती 
हैं। दूसरी शोर कई एक समित्तिया श्रावश्यकता होने पर भी उपसमितिया 
नियुक्त नहीं करतीं । ये दोनो दी प्रवृत्तिया उचित निर्देशन के वाद रोकी जा 
सकती हैं । उप-सभितियो के सदस्य एसे होते है जो कि अपने कार्यों में पूरी 
समिति की अपेक्षा अधिक रुचि लेते हैं करवा 'शलहा के साथ, करते हैं तथा कम 
समय में ही सम्पल्न करने का प्रयास करते हैं। साघारणतया यह समझा जाता 
है कि यदि तित्य प्रति के कार्यों को सम्पन्त करने के लिए उपसमितियों की 
नियुक्ति कर दी जाये तो भ्रधिक भच्छा रहे | कोई "मो उपसमिति यि पूरे 
वर्ष के लिए स्थायी रूप से नियुक्त कर दी जाये तो प्रधिक उपयुक्त रहेगी । 
स्थायी वापिक उपस्रमिति की रचना कई एक दृप्टिकोणों से सर्वोत्तम मानी 
जाती है । नित्य प्रति के कार्यो के ब्रतिरिक्त कुछ विश्लेप्र समस््याये “ भी समय- 
समय उत्पन्न होती रहती हैं जिन पर विचार करने के लिए उपसमितियों की 
नियुक्ति करता उचित समभा जाता है | ये उपसमितिया। स्थायी नहीं होनी 
चाहिए । विशेष समस्या का समाघानत होते ही। इनकी स्थापना का महत्व 
जाता रहता है । प्रमुख समिति द्वारा प्राय: ऐसे विषयो को उपसमिति में 
विचारार्थ भेजा जाता है जो कि विशेष ज्ञानु.की अपेक्षा स्थिरता एवं अधिक 
विचार की धावश्यकता रखते हैं। उपसूभिति उन पर नियमितता एवं शीघ्रता 
से विचार कर सकती है । उनके निर्णायो की भव॒हेलना प्राय: कम हो की जा 
सकती है + बड़ी योजनाभो तथा नीतिःसम्बन्धी विषयों प्र प्रमुख समिति ही 
भलो प्रकार विचार कर सकती है । 


उपसमिति का सचिवालय सम्ब॑न्धी कार्य सभ्वन्धित विभाग के एक 
आकार द्वारा सम्पन्द किया जाता है । उपसीर्मात प्रमुख सीर्मात :कः 'मण्या 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है | इनके कार्यों मे उचित समन्वय भी झासानी से 
स्थापित किया जा सकता है | एकप्रमुख समिति, में उपसमितियों तथा उप« 
उप-समितियों की बनावट हू संक्ती है-ठोक<उसी भ्रकपर जिस प्रकार कि 
वरियद में. उपसमितियो,की रुचता “रहती है:। इस:अ्रकार' शिक्षा समिति-में 
आ्रयमिक, माध्यमिक एवप्राये 7की:रिक्षा के सलिए।डी । झनेक उपसमितिया 
गठ्ति की जाठी हैं। एक ऐसा कार्यथ्रम होवा चाहिए जिसके प्रनुयार पूर्ण 


समिति व्यवस्था रद्द 


शिक्षा समिति को उसकी प्रमी उपसमितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हो सर्क तथा 
यह समित्ति अन्य सुम्तियों से विचार-विमर्थ करने के बाद कोई निर्णय लेवी 
है । इस प्रकार परिषद के सम्पुद्न प्रश्तुत करने से पूर्व विपय छो प्राय; सम्व- 
न्थित समितियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 
परिषद एवं समितियां 
[ए३१०ण्ण्लीं 50१ (रभफा॥8/0४$ ] 


स्थानीय भत्ता के प्नेक कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं अतः उप्तकों 
अनेक समितियों एवं उपसमितियों के माध्यम से कार्य करता होता है। इन 
निकायों की रचना आशिक रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा को जाती है ग्रोर 
आशिक रूप से परिषद के बाहर दाले सदस्यों से । परिषद को 
इन छोटे निकायों के कार्यों के बीच समन्वय मी स्थापित करना होता है । 
माथ ही यह मी देखता होता है क्रि किसी समिति या उपसमिति द्वारा ऐसो 
नीति त भ्पनाई जाये “जो परिप्रद की भूल नीति से मिम्त हो। उनके कार्य 
परिषद को सामान्य नीति में उपयुक्त बैठने बाले होते चाहिए ॥ 
समस्वय प्राप्त करते के लिए परिषद झ्नेक प्रकार के तरीके ग्रपना 
सकती है । यह हस्तांतरित किये जाने वाले कार्यों को अच्छी प्रकार से पारिभा- 
पित कर सकती है ताकि समिति को भ्रपने कार्यों के बारे मे किसी प्रकार का 
सदेह न रहे । यह मी स्पष्ट होता चाहिए कि जब कोई ऐसा विपय उपस्थित 
हो जाये जिससे एक से प्रधिक समितियों का सम्बन्ध हों तो वया कदम 
उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि स्नान समिति (8305 0०0फफां- 
४०७) यह प्रस्ताव रखे कि स्कूल से बच्चों के जो दल स्कूल के घटों मे तरण- 
ताल को देसने आते है उनसे लिए जान जाके पैसे बढ़ा दिए जायें तो यह 
स्पष्ट है क्वि इस प्रस्ताव से शिक्षा समिति मी प्रमाबित होगी वयोकि बद्ी बढी 
हुई दरो को देने के लिए उत्तरदावी होगी । 
कुछ परिषदें परिषद की सेवाग्रों को सम्पत्त करने के लिए एक सामान्य 
उद्देश्य समिति (06४ ऐ०/9०४० 0०प्राप्पाव८०) नियुक्त करती हैं। यह 
समिति ऐसे विषयो पर मी (विचार कर सकती है जिसका सम्बन्ध एक से 
प्रधिक समितिपो से हो । यह समिति सम्बन्धित समितियों के दुष्टिकोण के बीच 
समन्वय स्थापित करती है । इस सामान्य उहंश्य वाली सबिति एवं प्रन्य 
सप्रितियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कुछ परिपर्दे ग्रन्य मभो 
समितियों के समापतियों को इस नीति निर्मायक निकाय में नियुक्त कर 
सकती हैं । 
ममितियों को झपने कार्य का सचालन करने मे पर्याप्त धन का उपयोग 
करना होता है । केवल कुछ ही समितियां ऐसी होठी हैं जो पपने वार्यों 
को भम्पन्न करने के लिए घन का उपयोग नहीं करतीं। समिति को कोई रेट 
समाने य कर संग्रह करने की शक्ति नहीं होती झतः परिपद्‌ का समितियों 
पर पूरा वित्तीय नियत्रण रहता है। काउन्टो परिषद्‌ तथ८ राजधानी बारो 
परिषद्‌ को एक वित्तीय समिति को स्पापना करनी होठो है। प्रन्य स्थानीय 
सत्ताएं इस समिति की स्थापना करने के लिए बाध्य नहीं है बरन्‌ वास्तविक 
ब्यवहार मे प्राय: वे समी वित्तीय समिति का सगठन करतो हैं । प्रत्ये,समिति 


३०० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


आय तथा व्यय का वर्ष मर का बनुमान तय करती है। जहां आवश्यक 
समभतो है वहा इनमे कर्सी करती हैं तथा परियद के सम्मुख ग्रपनी सिफारिश 
प्रस्तुत ऊरती है । परिषद का यह वित्तीय नियत्रण समितियों के कार्बों पर 
देख-रख करने में तथा उन पर नियन्तण रखने में अत्यन प्रभावशाली होता 
हृ । 
स्टाफ समिति 
[ 54भी (०फां।(०6 
स्टाफ समितियों को स्थानीय सरकार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवीन 
वितास माना जाता है ॥ ये समितिया सविधि द्वारा निभित (58ए०079) 
नहीं होती वरन्‌ इनको स्वेच्छा से (?८7755४) कायम किया जाता हैं । 
हैंडी विभागीय समिति (पु३0०७ एव्कूडाप्परधा& (००॥॥०६) ने अपने 
१६३४ के प्रस्तुत प्रतिवेदन मे यह कहा था कि ऐसी समितिया स्थापित की जानी 
चआ।रिए जो कि स्थानीय पदाधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं योग्यता आदि 
के बारे मे विचार कर सके । सन्‌ १६३४ के पूर्व भी वड़ी-बडी स्थानीय 
सत्तायें इस प्रकार की समितिया नियुक्त करने लगी थी। इस प्रकार की 
समिति की स्थापना के प्राय. वे सभी कारण थे जो कि वित्तीय प्रमिति की 
स्थापना के कारण थे । जब परिषद के कार्यों का क्षेत्र बढ़ा तो यह भी 
स्वाभाविक था कि स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों की संख्या एवं प्रकार भी 
अनेक हो जाते ॥ इन सभी कर्मचारियों की स्थिति एवं समस्याप्रों पर परि- 
पर्द द्वारा पर्याप्त रूप से विच्चार नहीं क्या जा प्तकता । प्रशासन को कुशल 
रूप स सचालित करने के लिए यह परम भ्रावश्यक समझा जाता है. कि कमे- 
चारियो के प्रबन्ध में तथा आरधिकारियों के कार्यों की विभिन्न शाखाओ में 
श्रे णी दा निर्धारण करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाये ॥ इस बार्य को 
यदि सूक्ष्म परीक्षण के बाद सम्पन्त किया जाना है तो यह जरूरी है कि इस 
कार्य के लिए एक प्रलण से समिति स्थापित की जाये । 
वर्तमान स्टाफ समितिया यद्यपि वर्मचारियों से सम्बंधित विभिन्न 
समस्याग्रो पर विचार करती है किन्तु इसका श्र्ष यह कदापि नही है कि उनकी 
नियुक्ति योग्यता, प्रशिक्षण प्रादि पर इस समिति का ही एकाधिवार ही 
जायगा। दुछ परिणदों का विचार है कि इस प्रकार का केन्द्रीकरण न तो 
झावश्यक है भोर न उपयोगी ही । स्टाफ़ समिति को मुल्य रूप से जिन 
कार्यो के लिए उत्तरदायी रखा गया वे हैं-- वेतन, सेवा की शर्ते तथा श्रेणी 
विभाजन झ्ादि के सबध में स्ताघारण योजना को लागू करना, स्थायी समिति 
की सिफारिश के पनुसार प्र'्येक विभाग की स्थापना की स्व कृति देता, स्थायी 
समिति की श्रेणी के पूनविभाजन दथा नये पद्ों के सम्बन्ध मे प्रस्ताव पर 
विचार करना भागे । जब स्थायी समिति के द्वाथो में नियुक्ति का काम सौप 
दिया जता है ठया पदोन्नति एवं श्रेणों के परूनविभाजन बी सिफारिश बहू 
करते है तो इनवा सूढ्षम परीक्षण स्टाफ समिति द्वारा क्या जाता है । 
कार्यों के इस विमादन के विरुद्ध यह कहा जाता है कि जहा इस प्रकार 
कार्यों का विभाजन होता है दहा सतोपजनक परिणाम प्राप्त होने की 
गुजायश बहुत इम रह जादो है। कार्यों के वीच विभाजन रेखा भी 


प्रमिति व्यवस्था ३०१ 


स्पष्ट रूप से नहीं खोची जा सकती क्योकि कर्मचारियों कर स्थिति एवं 
सेवा की शर्ते निरन्तर बदलती रहती हैं। यदि कार्यों का विभाजन भी 
उपयुवत एवं स्थायी रूप से कर दिया जाये तो भी विचारों एवं विवरण 
को समिति से दूसरी सम्रिति तक भेजे जाने में पर्याप्त समय लग जायेगे 
प्रौर यह प्रक्रिया भ्रधिक सुविघाजनक भी नहीं रहेगी। कई लेखकों का 
विचार है कि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सेवा की शर्त, बहाली, प्रशिक्षण 
आदि से सबधित बातो को यदि स्टाफ़ समिति के हाथो में सौंप दिया जाये 
वो भत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगा तथा उपयोगी भी | वित्तोय समिति में अन्य 
सम्रितियो के समापतियों के उपध्यित होने की जो बात कही जाती है बह 
स्टाफ समिति के प्रसंग भे भौर भी झधिक उपयोगी रहेगी । स्थायी समितियों 
के समापतियों को विभाग के कर्मचारियों के बारे मे भ्रश्िक जानकारी रहता 
है। इस समिति मे सतुलन स्थापित रखने के लिए कृछ तटस्थ सदस्यो को 
रखा जाना अत्यन्त प्रावश्यक है किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि सदत्यो 
की संख्या बहुत भ्रधिक न हो जे । 
काय समित्ति 
[प४७ जण)७ (५णाए।(००] 

कार्ये समिति की स्थापना एक शप्रत्यन्त विवादपूर्णा विषय है। इस 
समिति का सम्बन्ध उन सेवाओं से होता है जितको विभाग द्वारा मजदूरों 
या ठेको के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। ये विभाग प्रत्यक्ष रूप से 
जनता की सेवा करते हैं । ये भ्रन्य विभागो को केवल मत्रणा मात्र ही नही 
देते बरन्‌ स्थायी समितियों के प्रादेश के भ्रनुसार अपने उत्तरदायित्व को निमातै 
हैं। इस प्रकार वारो का प्रभियत्ता स्वास्थ्य समिति से निर्देश प्राप्त करेगा 
जेब कि उसे भूगर्भ मलवाहिनी से सवधित कार्य को सम्पन्न करना हो । इसी 
प्रकार यदि उसके कार्य का सम्बध सडको से है तो वह्‌ सड़क समिति का 
परामर्ण एवं निर्देश प्राप्त करेगा | स्थायी समितियों से यह झाशा की जाती 
है कि वे इन कार्यो मे माग लेंगी तथा इस प्रकार वे अपने प्रशासकीय लक्ष्यों 
को प्राप्ति करेंगो । ऐसी परिस्थितियी मे यह प्रश्न किया जाता है कि कार्य 
समिति को क्यों स्थापित किया जाये । उसे स्थापित करके हम किसी लक्ष्य 
को पूरा करना चाहते हैं॥ कार्ये समिति के समर्थकों का कहना है कि 
कार्य समिति कार्यों को सचालित करेगी, ठेको का प्रबन्ध करेगी तथा ठेके के 
काम से उत्तन्त प्रषवों पर विचार करेगी । इन सब कार्यों को एक समिति हो 
प्रच्धी प्रकार से सम्पन्न कर सकती है क्योकि यह विभिल क्षेत्रों में प्राप्त श्रनु- 
भव में एक पारस्परिक सम्बन्ध कायम करके इन प्रश्नों के सम्बन्ध में पूरा 
अनुमव से काम ले सकते हैं । 

सभापति, सदस्यों एथमं प्रधिकारियों के घोच सम्बन्ध 
[वपर8 इढ्ं३००काफ थ॑ (03773, के[शएकधउ ब्रा छाप्टाबाड | 
समिति के सगठन मे उसके समापति का स्वथा३ भुड्य रुप से महत्व- 

पूर्ण होता है । वह बैठकों की प्रध्यक्षता करता है भोर इस रूप में उसे 
परम्परागत रूप से, न्यायपूर्दकू एवं निपक्षता के साथ कार्यो सम्पन्त करने 
चाहिए । यदि पह किसी विशेष नीति में रुचि लेता हो तो बह और उसके 
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7 हित 
सदस्प इन प्रकार की नीति अयता सक्तते हैं कि उसे स्वीकार कर लिया जाये । 
जब एक समिति का समापति अन्य समितियों *के,साथ सम्बन्ध रखता है 
अथवा परिषद से कोई बात करता है तो बह केवल उस समिति का ही प्रवक्ता 
नही होता वरनू्‌ उन सेवाप्नों के प्रधिकारियो का भी होग है जिनके साथ 
समिति का सम्बन्ध है । इस प्रकार प्रत्येक समिति म्रें सम्बन्धो के तीन रूप 
हमारे सामने आते हैं -- प्रथम है समापत्ति एवं भ्रधिकारियों के बीच, दूसरा 
है समापति एवं सदस्यों के वीच और तीसरा है सद्बस्यों एवं प्रधिकारियों 
के बीच 


समिति का समापति ग्रधिकारियो एवं समिति के बीच एक जोड़ने 
वाली कईी होता है । चह यह देखता है कि ये दोनों एक दूसरे को भी 
प्रकार सम सके । प्रत्यक वँठक से धूर्व समापतिं को कुछ समय मुख्य अधि- 
कारियों के साथ ध्यतीत करना चाहिए। एजेन्डा को मली प्रकार पढ़ कर यह 
देखना चाहिए कि वह उसे समझ पाता है प्रधवा नहीं तथा प्रत्येक विषय पर 
लिये जाने वाले निर्शाय के सम्बन्ध में वह स्पष्ट है प्रथवा नहीं । ग्रधिकारियों 
को च/हिए कि वे एजेन्डा के पूरक के रूप भे समी आवश्यक लेख प्मापति 
कोप्नस्तुत करें । इसका रूप समापतति की झादतो के प्रनुसार निर्धारित होगा । 
कुछ सभापति कठिन प्रश्नों पर मौलिक स्पष्टीकरण को प्रमुखता देते हैं नब कि 
प्रत्य लिखित को प्राथमिक्रता देते हैं 


स'गनीय सरकार की सफलता बहुत कुछ उसके भ्रधिकारियों एव 
सदस्यों के प्रच्छे सम्बन्ध पर निर्भर करती है। समिति के सदस्य यह भासावी 
पे जात भत्ते हैं कि श्रधिव)रियों के पास विश्वेषीहठत'ज्ञान एवं, प्रतुभव होता 
है । ऐसी स्थिति मे सतिति का बहुत कुछ कार्यों इनके ही द्वारा सम्पन्न किया 
जाएगा । प्ररः बहुत कठिन थात है कि सदस्य यह देख सकें कि प्रधिवारियों 
का मुर्य कार्यो फ्या हैं ग्रथवा अधिकारी यह देख सकें कि निर्वाचित सदस्यों 
का महत्व क्या है? बुद्ध मदस्य मूर्ख तथा भ्रज्ञानी होते हैं तथा वे उचरदायी' 
अधिवरारियों के कार्यो, में हस्तक्षेप करते हैँ / फिर भी अधिकारी को यह मात 
कर घलना घाहिए कि सारा ससार कुशल एवं सुमूचित लोगों से ही प्रूण 
ग्दी है भौर यद्यपि ग्राहक पक न नही है किन्तु किर भी बाजार तो ग्राहकी 
पर ही निर्भर करता है ! नि सदस्य यदि योग्य नहीं हैं तो भी वे दी 
स्थानीय सम्कार का मल होते हैं । जब भ्रधिका री श्रधिक गहराई से सोचता 
है तो उसे ज्ञात होता है कि यदि उसकी विशेषज्ञता एवं साधारण सदस्य की 
विशेष योग्रताओों को मित्रा दिया जाये तो यह प्रशासदीय दृष्टि से उपयोगी 
रहता है । 

एक व्यवसायिक प्रशासक भपने व्यवसाय से सम्बन्धित डर विद्येष- 
टायों का वित्रास बर सदता है; वह सामान्य लोगो की आदतों से ही ऊपर 
उ्ता है । बह जितना ऊपर उठता है उतना ही उसके स्वाश लेने की हवा कम 
होती चली जातठो है + वह बीजों को एकरूप देखना घाहता है तया दर्दव ह्दी 
उब्ित कानूनों को लागू करता चाहता है । इस ब्यवद्वार द्वारा बह पक्षपातपुद्ध 
व्यवहार की भालोचनाप्रो से ऊपर उठ जाता है किन्तु पूर्ण स्यवस्था की 
हलाथ में बह बई एक समस्याएं भी परँदा कर देता है। परेशानी उस समम 


कक ह 
पर घ५ई 


समिति व्यवस्था डेण्रे 


उतसनव होती है जब कि साधारण सदस्प यह पाता है कि प्रशासक्रीय मवन 
आराम एवं सुविधा से युक्त उसके विचारों के अनुरूप नहीं है । 

निर्वाचित सदस्यों के अन्य «ो गुण होते हैं ॥ एक उम्मीदवार बन जाने 
तथा चुनाव लडने मात्र मे भी पर्याप्त शिक्षा प्राप्त होती है । एक सदस्य के 
रूप मे वह अपने निर्वाच्नन क्षेत्र के लोगो के सम्पर्क में रहता है। वह यह 
जातता है कि साधारण लोग क्या याहंते है तथा क्‍या नही चाहते है तथा 
उनकी सहनशीलता की क्या सीमये हैं । इस सम्बन्ध मे आर० एम० जेक्सन 
महोदय का यह कहना उपयुक्त ही प्रतीत होता है कि यदि ग्रधिकारियों एव 
सदस्पो को एक साथ मिल कर अच्छी प्रकार कार्य करना है तथा प्रत्येक से 
उसका श्रेष्ठ कार्य प्राप्त करना है तो पारस्परिक सम्मान एवं अच्छे प्राचरण 
रहने चाहिए । समिति का समापति इस स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में 
बहुत कुछ कर सकता है। 

समिति की बैठकों की प्रक्रिया औपचारिक नहीं होती चाहिए । यद्यपि 
सदस्यों के व्यवहार पर थोड़ा नियत्ररा ग्रवश्य होना चाहिए | उतको अपने 
भाषणों में उपयुक्त तथा अपने व्यवहार ते व्यवस्थित रहना चाहिए । समिति 
के सदस्य बोलते समय प्राय: बैठे ही रहते हैं। समापति यह देखता है कि 
अधिका रियो को बोलने का पूरा भ्रवसर श्राप्त हो सके । उसे पहले से ही यह्‌ 
ज्ञात कर लेना चाहिए कि अधिकारों बोलना चाहता है अबवा बैठक के 
दौरान उसे ग्रनुमति दी जा सकती है ग्रथवा नहीं। सदस्यों एवं श्रधिकारियों 
के बीच कमी-कभी मनमुटाव भी पैदा हो जाते हैं। ये प्रायः सदस्य की गलती 
से होते है । उनको स्टाफ पर नियत्रण की शक्ित दी जाती है किन्तु उन्हें यह 
भी समभना चाहिए कि यदि बे किमी से भच्छा काम लेना चाहते हैँ तो 
उसके साथ प्रच्छा व्यवहार करें। कई एक सदस्यों के साथ कठिनाई यह 
होती है कि वे भ्रपने आपको अनिश्चित समकते है तथा यह अनुमव करते 
हैं कि अधिकारियों द्वररा प्रपेक्षाकृत उनके ज्ञान के प्रमाव का लाभ उठाया 
जा रहा है।इस प्रकार के संदस्य आात्मस्वाभिमानी तथा गर्वीले होते है 
तथा अपनी स्वतत्रता दिखाने मे स्व प्रयस्‍्तशील रहते हैं । यदि एक समिति 
का सभापति भ्रनुभवी है तो वह कई एक समसस्‍्या्रों को आ्रासानी से दूर कर 
सकेगा । इसके लिए वह परिषद के क्लर्क या समापति का भी सहयोग प्राप्त 
कर सकता है 

इस सम्बन्ध में मुख्य समस्या यही _होती है कि सदस्य गण अझधिका- 
रियो की स्थिति क्रो किस प्रकार समझ । कुछ सदस्थ यह मानकर चलते 
हैं कि अधिकारी परिषद के सेवक होते हैं तथा उनके साथ एक सेवक जैसा 
ही व्यवहार किया जाना चाहिए । यह दृष्टिकोश वकीलो का दृष्टिकोण है 
तथा गलत है | यदि सही दृष्टि से देखा जध्ये तो नुरुप प्रघिकारी ध्यावप्तायिक 
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व्यक्ति होते हैं। इनके व्यावश्षायिक व्यवहार की एक श्राचरण सहिता होती 
है । सदस्यो को उनकी सलाह मानना उसी प्रकार जरूरी नही है जिस प्रकार 
कि वे अपने डाक्टर, वकोल या अन्य व्यावसायिक व्यक्ति की सलाह मानने 
के लिए वाध्य नही होते । प्रधिकारी-गण को यदि प्रवसर प्रदान किया गया 
सो वे सहायता दे सकते हैं। भ्रधिकारी परिषद के सेवक होते है न कि व्यक्तिगत 
सदस्यों । के इन अधिकारियों को आदेश दिये जा सकते हैं, उनके कार्यों की 
जाच की जा सकती है तथा उन पर भप्रनुशासन रखा जा सकता है; किन्तु 
यह सब परिषद द्वारा भधिकृत उचित प्रक्रिया द्वारा ही सम्पन्न किया जा 
सकता है। समिति के समापति को अ्रधिकारियो की रक्षा करनी चाहिए क्योकि 
परिषद को बहस में उनको बोलने का अधिकार नही होता । दूसरे, समापति 
को भ्रच्छे व्यक्तिगत सम्बन्धी की रचना के लिए सर्देव हो प्रयत्तशील रहना 
2 इसके लिए कुशलता, सहानुभूति एबं दृढ़ नेतृत्व की श्रावश्यकता 
रहती है । 


€& 
समयाएँ एवं भमार्वी सम्मावत्ा 
[ एएए9.ए0७५ >७४७० एाणरन ए२05एघटाछ] 








इद्धूलण्ड की स्थानीय सरकार की बनावट, श्रषिकार क्षेत्र, कार्य, 
आदि का अ्भ्ययन करने के बाद यह भावश्यक हो जाता है कि हम इन 
विभिन्न विययों में स्थानीय भ्त्ताश्रों ढ्वरा वहन की जाने वाली विभिन्‍न 
समस्याओं छा प्रध्ययत करें और इन समत्याप्रो को भूमिकाम्रो में उसके भावी 
विकास की रूपरेखा निश्चित करे। वस्तु-स्थिति को देखने से यह स्पष्ट हा 
जाता है कि इज्र्लष्ड की स्थानीय सरकार के प्रति श्राशावादी एवं निराशा- 
थादी दोनो ही दृष्ठिकोण झपनाये जा सकते हैं ॥ फ्रेक जेसप (ए्नगा 
76४8५५) के कथनामुसार स्थानीय सरकार प्रपने विकास मे एक झ्रालोचनापूर्ण 
सोपान तक पहुच चुकी है जहा पर यह या तो व्यापक एवं भानवीय तत्व बन 
सकती हैं पर इस रूप में उस मार्ग की शोर सामूहिक नियमन के नये रूपो का 
उद्भव करेगी जिधर कि हम जा रहे हैं अथवा यह जल्दी ही समाप्त हो 
जायगी ।* इन दोनो ही मार्गों मे से भ्रथम मार्ग बाद्धित है किन्तु फिर भी 
यह कठिन है. जब कि दूसरा मार्ग भवाद्धित होते हुए भी स्वाभाविक सा 
लगता है । यद्ञपरि स्थादीय सरकार की समस्याश्रो के बारे मे सामात्य रूप से 
कुछ भी कहना खतरे से खाली नही है क्योकि भ्रनेफ रूप होने के कारण इसके 
सम्बन्ध में कोई सामान्यीक्षरणा नही किया जा सकता । जो बात एक स्थान 
एवं एक समय के लिए सच है वह बात दूसरे स्थानो, दूसरे प्मयो के लिए 
आ्रावश्यक रूप से सच नही हो सकती | 
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इंगलैण्ड की स्वानाय बरकुर के सम्भुद विकास के इस क्षणों से 
एक खतरा ग्राया हुमा है । इस ज़नरे के मुत्यतः दो रूर हैं--रबम यह कि 
स्थानीय मरकाद अपने वर्तेमाव रूप मे उन त्ञास्राजिक सुथारों यों खाने में 
प्ख्नर्य रहें जो कि इसे तोये गये हैं. तथा जिन्हें प्राप्त करने के लिए बुरा 
देश प्रयलनौल है । इसके परिसामस्वख्य मुघार वी आद्याए मन्द पड जातो 
हैं प्रववा स्रम:प्त हो जानी हैं। दूसरे वर्तनाव समय ने सर्वार्धिफ़र्वादी 
राज्य वी आर नो ध्रमय का बहाव उत्स जा रहा है उनमे स्थातीय सरवार 
नी मिल सकती है औ्रौर अन्तिम रूप ने समाप्त हो सकती है / जिस प्रकार 
स्वानीय_ सरजार छो मार्ग म ये दो खतरे हैं इसी प्रद्मर इसके सामने दो 
महत्यपूर्ण भराझ्माएं भो हैं! प्रवास यह कि स्वासीम सरकार के द्वारा यान/निक 
सुधार के कार्यकमी को कानजों से सिझाल बर व्यदद्वार मे क्रिय/न्वित पिया 
जो सकता है। दसटे उचित कृत से विजसित हो कर यह व्यक्तितार एवं समप्दि- 
वा३ के बी का माय प्रदन्त कर सकती है। छोट बमाज के राजनेदिक धगठन 
व्यक्ति के महत्व को नहीं भुला देते झोर उसे समृद्द के धाथ पूर्णतः एकाकार 
नही कर दने और ऐसो स्थिति मे वे स्वतस्तता एयं तमावता के बीच धामेझ- 
जत्य ध्वापित करन का धड़लतापुरा प्रयाक्त करते हैं । 


इ गण की स्थानीय सरकार के पिछले सो वर्षों करा इतिहाप्त देखते 
प्र यह जात हो जाता है कि इनसे प्राप्लिया महत्वपुर्ण हैं। जन स्वास्थ्य, गृह 
निर्मारा, शिक्षा, पुलिस, आ्रादि दजता हो सेव/ओ के क्षेत्रों में इसने जो विकसस 
किये हैं उनको देफेते हुए इसका महत्व मुल्ताया तद्दी जा सकता ( इतता होते 
पर नी इसका वर्तमान कार्य नी एस है जिसे दैय कर बहु कम लोग मलोप 
को मादना व्यक्त कर पाते हैं। हई दार दसे गतस कारणों से आलोजित 
किया जता है, ब्रावीवता करने वाले प्राय: गलियों में चसने वाले और रेट 
दन वाल नोग होते हैं वे इसे रेट बढ़ बाने के लिए. श्यत्रा ऐसे कार्यों हे लिए 
प्रामोचना का वात बनाते हैं जिनके लिए बसल मे स्थानीय सरकार उत्तरदायी 
सही है ( उतना का ब्यान स्थानीय सरझ्र की ऊपरो कमियों की प्रोर जाता 
है और स्थानीय भरवार पाजकल असस मे बिन समस्पाजी का सामता कर 
रही दे उनकी घोर उस्तहा ध्यान बहुत झुम जाता है। स्वानीय मरा इाप 
उठ ई जान वाली मुझ्य उमस्याओरों को संक्षेप में दो प्रद्धार के मजा जा सझता 
है। प्रथम, स्थानीय सरकार के य्प वा संचालन करने के लिए निर्वाचित 
प्रतिनिधियां एवं प्रधिकाटियों के रूप में पर्याप्त मस्या में उपयुक्त ब्यक्तियोँ 
की तवाय प्रीए दुबरे, पर्याप्त जिज्लोय स्ोतो की उपलस्यत्ता । ये ओोो' हो शुल 
समस्‍यायें हैं ॥ इत$ प्रतिरिक्ा डुद्ध कम मोतिक समस्याएं मी दोजी हैँ जय कि 
प्रवेश्ाइल के महल्तइझ नहीं होडीं। यदि ह्वानौय सरकार की क्ेवामों के 
क्षेत्र वो ने मो बहाव जाए ठो भो इसकी जा दो मौतिक समय्याए हैं वें कई 
शुरु बन्नीर कठिताइडा उत्न्न कत्तो हैं। मदि स्थानीय मरबार वा बाय 
क्षेत्र बढ़ाना हो को सरदार का उतदोगो ही झोया में मज्िनातों बनाना 
हागा । पढ़ बह नही डिया गया तो प्रनक सामाजिक बेबाए विकमित हाव 
के स्थान पर स्व घथनीय सतवार व्यवस्था ४ माप समाप्त हो झाएगो॥ 
सामाशि३ सेवाग्रों का प्रयातत इेद्यीय मरहार के हत्य में घर जाएगा घोर 





स्थानीय सरकार केवल अपने ऐतिहसिकर अस्तित्व की एक शक्तिहीव तस्वीर 
मात्र रह जायेगा ) 


स्थानीय सरकार को कीमत पर केन्द्रीयकरणा की ओर प्रवृत्ति वर्तमान 
समय की एक विशेषता वन गई है। युद्ध से पूर्व राज्य व्यक्ति के जीवन में 
बहुत बम हस्तक्ष प करता था विन्तु युद्ध के बाद की परिस्थितियों ने उसके 
कार्यों में प्रसार ला दिया है। जब कभी इस केन्द्रोयकरण स्रेपूर्ण प्रवृत्ति के 
प्रति प्रश्न किये जाते हैं तो इसे ग्रात्मयन्‍्तोयी झकल्पताशील और साहस-विहीन 
ब्यकित के प्रति क्रिय वादी प्रवृत्तियो का प्रतोक माना जाता है। यह सच है 
कि इस प्रवृत्ति का विरोध करने याले लोग प्राय. व हैं जो कि इसके कारण 
भाग्यहीन थन चुके है अथवा वँसे हो भाग्य के सताये हुए है। किस्तु दूसरी 
और जो लोग कन्द्रीयकरझा के विरोध को दुरा बताते हे वे सौमाग्यशाली हैं, 
बे कभी भी गन्दी बस्तियों मं नहीं रहे, उगकों रहने के स्थात का कभी अभाव 
नही हुआ वे कभी स्थायों रूप से भूखें नही रहे, उन्हे बेरोजगारी के प्रभाव 
का पता नहों है, वे खतरनाक कार्य म रहने वाली असुरक्षा से परिचित नहीं 
हैं, बे शैक्षणाक अवसरो के श्रमाव मे उत्पन्न होने वाली निराशा से परिचित 
नही हैं, उन्हें कभी यह शनुमव॒ नही हुम्ला कि उनके बीमार बच्चे प्रथवा पत्वि 
उचित मेडीकल सहायता के अभाव मे तडफ रहे है । ये सभी परिस्थितिया 
कभी भी उनके झनुनव का विपय नहीं बनी और इसी कारण वे उत्त लोगो के 
प्रति कोई सहानुभूति नही रखते जिनके लिए ये समस्‍्याए प्रतिदिन के 
जीवन का एक भाग हैं। जित लोगो पर उनका भाग्य हसता है वे ग्रसानी से 
उस खतरे को देख मक्‍ते हूँ जो कि ब्यक्ति के कल्यास के लिए राज्य के बढ़ते 
हुए हस्तक्षेप से उत्पन्न होता है । 


यह कहा जाता है कि यदि एक ओर राज्य सर्वाधिकार प्लौर दूसरी 
ओर व्यापक बेरोजगारी, गन्दे घर, भूख तथा बीमारी में से चयन करना हो 
तो झौर ऐस्ती स्थिति में समाज के सुरक्षित स्तर वाले सम्पन्न लोग यदि झपने 
साधियो की वजह से सर्वाधिकारवादी वस्तुगत लामो की ग्रपेक्षा राज्य 
की हस्तक्षेप विहीनता से उत्पन्न भात्मिक स्वतन्त्रता को प्राथमिकता देते हैं 
तो बे या त्तो मनुष्य से अपिक हैं झववा जानवरों से भो गए बोले है। एक तथ्य 
है कि व्यपित जिस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा चाहते है वह उन क्षेत्रों को 
ब्यापक करने पर ही भ्राप्त हो सकेगी जित पर कि व्यक्ति सामान्य कदम उठा 
सके । राज्य एक ऐसा पन्‍त है जिमके माध्यम से बडे विपयो में व्यक्ति 
सामान्य काय्यं कर सकते हे किन्तु राज्य के कांयों में प्रसार के परिणाम- 
स्वरूप कई खतरे उत्नन्‍न हो जाते हैं। कमी-कमी इन खतरों के बारे में कई 
कारणों से मतिशयोक्ति भी कर दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह क्दापि 
नही है कि उनका अस्तित्व ही नहीं होता । राज्य का काये क्षेत्र बढ जाने से 
दूमरी सामाजिक एवं राजनैतिक सस्थाग्रो का कायें क्षेत्र सीमिद हो जाता 
है। चर्च, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक सगठन श्रादि सकी क्ञक्तिहीन अथवा 
पराश्चित बन जाते है। बतं॑मान केन्द्रीयकरणा की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप 
राज्य को प्नेक क्षेत्र में बिना किसी प्रतियोगी के रख दिया गया है। बह 
एकाधिकार कितना खतरनाक है यह एक वाद-विवाद वा वियय है । 


ड्ेग्द ब्रट ब्रिटेन में स्थाषीर्ये प्रशासन 


केन्द्रीयकरण के खबरों से आवकिंत लोग जब इससे कचके के विए 
उपाय लुकाने लगते हैं तो उनका कहना होता है कि बेन्द्रीय सरकार के 
प्रझ/सकोय दावित्वों को स्थानीय सरक्षार को स्ौंत दिया जाए । इस सुकाव के 
प्रति दो प्रकार को भ्रालोचनाए प्रस्तुत की जातो हैं। ये दोनो ही आालोच- 
नाए स्वानोव सरकार को अकधयेकुधत मान कर चलती हैं । प्रथम ग्रापत्ति 
करन वले वे लोय हैं जिनका यह विश्वास हे कि केदल शक्विघलौ केन्द्रीयकृत 
सरकार ही सुघारो को लाने में आवश्यक गति प्रदान कर सकतो है और वही 
इन सुवारो को कार्य रूप देन में रिर्णायात्मकक कदम उठा सकती है॥ इन लांगो 
का बहना है कि वे सन्‍्तोपजनक परिस्थितिया जिनमे कि लोग रह सर्के तथा 
अपनी जीविका कमा सके, सरकार की प्रद्धति एवं साघनों से सम्यन्धित किसी 
भी पच्छी विचारघारा से अधिक महत्वपूर्णा है॥ सल्तोषजनक परिस्थितियों 
को प्राप्त करने का केवल मार्ग यही है कि विशेषज्ञों का समूह उद्देश्यपरूर्ण रूप 
स॑ लगातार कार्य करता रहे । यद्यपि यह प्रजातन्व्रात्सक परिषद के प्रति 
उत्तरदाबी रहेना किन्तु इसे सार्वजनिक भलाई के लिए कुछ मी कर सकने को 
ब्यापक शक्तिया हो गी । यह सिद्धान्त स्पप्ट रूप से इक शब्दों मे प्राय: बहुत 
कम सामन प्राता है किन्तु यह सामाजिक प्रगति से श्म्बन्धित आजकल के 
प्राय : समी विचारों में निहित है। इस विचार को ग्रप्रजातान्तिक कह कर 
अस्वीकार करना सरल ग्रथिक है किन्तु लामदायक कम | 
यह सच है कि एक मूता एव गृह विहीन व्यक्ति सरकार की क्िनी 
मी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार कर नेग्रा जो कि उसे मोजन और रहने का 
स्वान प्रदान कर सके । वह ऐसी प्रजातन्त्रात्मक सरझार के पीछे नही पड़े गा 
जो उसकी संमस्पाप्री को सुलकाने में अ्तमर्य रही हो । एक दूसरी आपत्ति 
प्रायः इस प्रक्रेर की जातो है कि जब हम उद व्यापक शक्तियों के वितरण 
में स्वानीय सर+र का अविक से अधिक प्रयोय करने का तक देते हैं जो कि 
प्रत्यक्ष या पत्रत्यक्ष रूप से भ्रवरप ही राज्य सरकार के विषय हैं तो हमारा 
यह तऊ पूर्वकल्पित मूमि पर प्राधारित है और इस प्रक्तार के आधारी पर 
निश्वय हो एक प्रातर्यंक सिद्धान्व बनाया जा सकता है। किन्तु जब हम 
स्वानीय सत्ताप्रो के वर्तमान दास्वविक कार्य. बा भ्रध्ययन करत हैं तो हमारा 
यह मिद्धाल्द खण्ड-खण्ड हो जाता है। दुर्माय् से यह सच है कि स्थानीय 
सरबार वर्ठेमान भे जिस प्रकार कार्यो कर रही है वह झनेक प्रपूर्णंताओं से 
यक्त है । इस भापत्ति के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा रचिठ 
सरकार का कोई भी यन्त्र पू्ण ता को प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिए वर्तमान 
ब्यवस्या को केवल इसलिए घातक झौर खतरनाक बताना उचित नही रहेगा 
कि उसने कुछ ग्लतरिया की हैं। स्थानीय सरकार को जित समस्याय्रो का 
स्ामता करना पड़ता है वे कई प्रकार की होती हैं । इनमे से कुछ का सम्बन्ध 
सरकारो कार्यों के वितरण से है, कुद का स्वानीय वित्त से कुछ वा स्थानीय 
सरकार को बनावट से प्लोर दुछ ऋा स्पानीय सरकार के ग्नन्‍्य पहलुप्ो से 
है । इन समस्याग्रों का वर्शत निम्द घीष को के झन्वर्यत किया जा सकता है। 
सररारो कार्यो का वितरण 
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जब ब्यक्ति सामान्य क्रियाप्रों के लिए एक समूह को रचना करते हैं 
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दो उन समूह का आकार, क्षेत्र एवं स्विधान उसके लक्ष्य के आ्राघार पर ह्ठी 
निश्चित किये जाते हैं। सदियों तक यह माना जाता रहा है कि कुछ उद्दं श्य 
जैसे विदेशी ग्रक्रमण के विश्द्ध रक्षा, सशस्त्र सेना की रचना तथा मुद्रा 
विनियमन प्रादि को छोटो इकाइयो को नहीं सौपा जा सकता । ये तो राष्ट्रीय 
स्तर के सस्या द्वारा ही सम्पन्न कित्रे जा सकते हैं। इस प्रकृति के ग्रनेक कार्यो 
को राष्ट्रीय स्तर की सस्था से नीचे को सस्था द्वारा मम्पन्न नही किया जा 
सकता क्योकि उनमे सभी राज्यों * थवा इकाइयो के सहयोगपूर्ण कार्यो की 
आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए प्रशुशज्ति के तियन्‍्त्रण को लिया 
जा सकता है। ये काय॑ राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्पन्न नहीं हो सकते । इनके 

ए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना जरूरी हो जाता है । यदि कोई 
सक्ष्य ऐसा है जिसे प्राप्त करने मे केवल कुछ लोग ही रुचि ले रहे हैं तो 
इसका अर्थ प्रावश्यक रूप से यह कमी नही होता कि उनकी साघना के लिए 
छोटा सगठन तैयार किया जायेगा । यह एक प्त्यन्त ही स्पष्ट सिद्धान्त है कि 
सरकार की प्रक्रिया एव इकाई को सम्पन्न किये जाने वाले कार्य पर भाधारित 
होगा चाहिए किन्तु समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जबकि इस सिद्धान्त का 
आब: उल्लंघन किया जाता है। इ गरलुण्ड में सामाजिक सेवाग्नों को मुख्य रूप 
से चार वर्गों में विम/जित किया जाता है । इस विभाजन का ग्राघार उनको 
समन्न फिये जाने का तदीका है। प्रथम वर्ग मे वे सेवाये श्राती हैं जिनका 
उत्तरदायित्व पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार पर ही आता है, उदाहरण के 
लिए वेरोजगारी सहायता एवं वृद्धाव-था की पेम्शन झादि । 


प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति एवं प्रसार को जिस्तार के 
साथ सप्तद के अधिनियम द्वारा अथवा विभागीय नियमन द्वारा निर्धारित 
किया जाता है । इस सेवा का सचालन या तो स्वय सरकारी विमाग करत, 
है प्रथदा सामथिक रूप से निर्मित एवं मत्री के प्रति उत्तरदायी एक 

द्वारा किया जाता है। सेवा का प्रशासत करने वाला संगठत 
कितना केन्द्रीयकृत होगा, यह बात उस सेवा की प्रकृति पर ही निर्भर 
करती है। दूसरे वर्ग में वे सेव/र्ये प्राती हैं जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नियोजित किया जाता है किन्तु जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित स्थानीय सरकार द्वारा प्रशासित क्रिया जाता है । उदाहरण के तिए 
पुलिस या शिक्षा सेवाग्रो का ताम लिया जा सकता है। इन मेवाओं के 
ब्यवस्थापन एद. नियोजन सम्बन्धी कार्य, ससद तथा सरकारी विमायो द्वारा 
सम्पन्न किये जाते हैं तथा स्थानीय प्रशासन केन्द्रीय पर्यवेक्षणा के श्राघीन 
स्थानीय निर्वाचित निकायो को सौंप दिया जाता है।यह समभौतेपूर्ण 
व्यवस्थाए प्रायः उन सेवाओं के बारे में पूर्णातः सतोपजनक सिद्ध होती हैं 
जिनको राष्ट्रीय रूप मे नियोजित तया संगठित किया जाना चाहिए 
किन्तु जिनके प्रशासन में अर्थात वास्तविक क्रियान्ययद में कुछ स्वेच्छा 
की आवश्यकता होती है तथा केवव नियमों का प्रालन करना पर्याप्त नहीं 
समभा जाता। 


तीसरे वर्ग की सेवाप्रो का नियोजन एवं प्रशासन दोतो ही कार्य 
स्थानोय सरकार द्वारा किये जाते हैं। बजायबघर एवं व्याववायिक उद्यनों 


डे१० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानोय प्रश्यासन 


को इस श्रेणी की सेवाओं मे लिया जा सबता है । स्थानीय स्तर पर उनके 
नियोजन का अर्थ यह नही है कि स्थानीय सत्ता को उनके विण्य में कार्य 
करने की पुरी स्वतन्व॒ता रहती हे क्योकि इन सेवाग्रो वो जब कनी सम्पन्न क्या 
जाता है तो केन्द्रीय सरकार द्वान्य निर्धारित सामान्य प्रजिया को श्रपनाना 
होता है । इन सेवाओं के सम्बन्ध मे केन्द्रीय पर्यवेक्षण बहुत कम रहता है तथा 
सत्ता द्वारा व्यापक ट्वेच्छा का प्रगेय किया जाता है। वहौ मूलत: यह निर्याय 
लेती है कि सेवा को किस रुप मे प्रदान किया जाना चाहिए । 


चौथे वर्ग मे उन सामाजिक नेवाओं को लिया जाता है जिनको स्वेच्छा- 
पूर्णा संगठनों (५०ाण्जाज्वाज गरए्टब्काब्डा0ा ) दारा सम्पन्न किया जाता है । 
यह सर्वविदित है कि सामायिक सेवाओं के नेक क्षत्रों में स्वेच्धापूर्ण प्मि- 
कर ही प्रथम प्रवर्तक रहे हैं। कुछ सेवाग्ो का मचालन आ्राज भी उनमे द्वारा 
प्रेत रहकर ही किया जा रहा है किन्तु अन्य क्षेत्रों मे केन्रीय अ्रथवा स्था- 
नीय सरक'र ने उत्तरदायित्व सम्नाल लिया है । इनका स्वरूप कनी-कमी तो 
स्वेच्छापूर्ण संगठनों जैसा ही हाता है उिन्‍्तु क्रमी-कनों पर्याप्त भिन्न होता है । 
सामाजिक सेवाओ्रो में सर्दव हो परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है । 
उनमे परिस्थितियों के अ्रनूसार प्रयोग क्रिये जाते रहते हैं। इन स्थितियों में 
स्वेच्छापू्ण' सगठनों का ग्रस्तित्व इस बात का दयोतक है कि. ये सगठन बदली 

हुई सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने कार्यों को बदलन 

वी इच्छा रखते हैं। 

सरकारी क्याओ्रो के रुप में नियोजन एवं प्रयासन दो स्पप्ट श्रेणिया 
हैं, जिनको कि श्रासानी से पृषक-पृथक क्या जा सकता है। यद्यपि इन दोनों 
के बीच निश्चित सोमा को परिभाषित करना बडा कठिन है। केन्द्रीय नियो- 
जन स्देव ही स्थानोय प्रशासन के साथ अनुरूपता रखता है । सत्‌ १६४४ के 
प्रधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि स्थानीय शिक्षा की सत्ता की 
प्राथमिय एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए विकास योजदा प्रस्तुत वी 
जानी चाहिए । जब छ्निक्षा मन्‍त्री उसे सशोधन के साथ या उसके बिना ही 
स्वीकार करले तो स्थानोय सत्ता को उसे कत्तव्य मान कर पूरा करना 
चाहिए । यह एक उदाहरण है जो क्रि स्थानीय प्रशासन को नियोजन के साथ 
एकल्प रन का प्रयास कब्ता है तथा राष्ट्रीय मापदण्ड के साय इसका बोई 
सधर् नहीं रहता । वर्लमान प्रवृत्तिया के प्नुसार केन्द्रीय सरकार न वेबल 
नियोजन भ द्वी वरन्‌ सामाजिक सेवाघो के वास्तविक प्रशासन में भो प्रधिक 
से अधिक माग लेना द।हनी है। स्थादीय सरकार थी इकाइया बडी होती जा 
रही हैं। केन्द्रीय एव स्थानीय दोनों है! सत्ताए उन उत्तरदायित्वों को 
सम्म।लने की प्रोर प्रवृत्ति होती जा रही हैं जो कि पहले 2कच्छापूर्ग संगठनों 
को सौप दिये जाते थे । सड़को से सम्बन्धित प्रभासन के इल्हास इस प्रवू 
त्तिया का स्पष्ट उदप्हरण है । 

बुद्ध सेवाश्रों की प्रहति ही ऐसो होती है. जिनमे राष्ट्रीय एव एरूप 
नोति अपनाना अ्र्िवायें सा बन जाता है / यदि वृद्धावम्धा बी पेस्मन का 
प्रत्यक कस्बे में भलग प्रसय प्रवार से रखा जाये तो अन्याय होने की सम्मा- 
वना रहती है | कुछ लाग प्रवसरों को समानता के तक से बहुत बम प्रमा- 
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वित होते हैं, उनका यह कहना होता है कि विभिन्‍न काउन्टीज में अलग-अलग 
उम्र के बच्चो के लिए स्कूल खोने जाने चाहिए। जब कुछ सामाजिक सेवाग्रों 
में एक निम्नतर स्तर रखने की आवश्यक्रता होनी हे तो ऐसा करने के लिए 
राष्ट्रोय हस्तक्षेप जरूरी वन जाता है। एक क्षेत्र के स्पास्थ्य का प्रश्व केवल 
उस क्षेत्र की सोमाओ्रों तक ही भर्यादित नहीं रहता, वरन्‌ यह आस-पास के 
क्षेत्रों को स्वास्म्य सम्बन्धी समस्याओं के साय मो एकाकार हो जाता है। इसी 
प्रकार एक क्षेत्र का शैक्षणिक स्तर दूसरे क्षेत्र के शैक्षिणक स्तर पर भी पर्याष्व 
रूप से प्रमाव डालता है । एक स्थानीय सरकार का क्षेत्र बडा होना चाहिए 
अथवा छाटा यह एक विवाद पूर्ण प्रश्न है । असल में दोनो ही स्थितियो का 
अपना-अपना लाभ है | स्थानोप मत्त्रों का आकार उतक्रे द्वारा सम्पन्न किये 
जाने 7 ले कार्थों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। दो विरोधी प्रव॒ त्तियो 
के बीच संतुलन स्वापित क्रिया जाता अत्यन्त आवश्यक होता है। वड़ी इका- 
इयो को भ्रधिक तकनीकी कार्याकुशलता के कारण और छोटी इकाइयों को 
जनता के साथ उनके निकट सम्पर्क के कारण पसन्द किया जाता है। इन 
दोनो प्रवृत्तियो का सतुलित रूप ही उपयुक्त रहेगा । 


दो प्रकार की सामाजिक रोबाओ के प्रगासन में लोचशोलता विशेष 
झूप मे उपयोगी म्रानी जाती है। प्रथम वे ऐसी झरावश्यकताप्रो की 
पूर्ति के लिए भम्पन्त की जाती हैं जो कि देश के एक माग से दूधरे भाग के 
बोच पर्याप्त मिन्‍नता रहती हैं तथा दूसरी वे कि प्रभाव की दृष्टि से 
वातावरण मूलक न हो कर व्यक्तियत्र होती हैं । एक प्रसिद्ध कहावत के प्रनु- 
सार जूता पहनन वाला ही यह भली प्रकार जानता है कि वह कहा चुम रहा 
है । इसके ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि जो सेवायें स्थानीय परि- 
स्थितियों के अनुसार स्त्रोकृत की जाती हैं उनके बारे में स्थानीय जनता ही 
यह प्रच्छी प्रव्मरः से जान सकती है । आवश्यकतायें क्या हैं ? उनका 
समाधान फिस भ्रकार किया जा सकता है ? यह धारणा सदेव ही सत्य सिद्ध 
नही होती क्योकि ग्रनेक बार बाहर का पयंवेक्षक प्रधिक शीघ्र ही झ्ाव- 
श्यकतापों का पता लगा लेता हैं तया आवश्यक उग्राय मी सुमा देता है। 
स्थानोप लोग प्राय' इतनी जल्दी यह सब नही कर पाते । बाहर के व्यक्ति दारा 
सुर ये गये उपाय आवश्यक रूप से थ्रष्ठ सरकार की साधन! नहीं करते 
क्योकि श्रेष्ठ सरकार प्रमल मे एक ऐसी चीज है जो केवल कुशल सरकार 
से भिसन होती है। भ्रचद्धी सरकार प्रायः वह होती है जो कि लोगों की बुद्धि 
के साथ-साथ उनकी मावनाग्रो को मी प्रवृत्त कर देती हैं। फिर भी इसमें 
कोई शक नही है कि स्वानीय लोग अपनी विद्येत्न भ्रावश्यकताग्रों का निर्सय 
अधिक भ्रच्छी प्रकार कर सकते हैं। ग्रतः जित सेवाप्रो भे स्थानीय झआव- 
श्यकृताओ के प्रनुस्तार भिन्‍नताये अभिव्यक्त होने की प्रावश्यकता हों उनको 
स्थानीय रूप से कंउल प्रयासित ही नही किय/ नाना चाहिए किस्तु जहा तक 
सामान्य कल्याण झनुनति दे सके, उनको स्थानीय रूउ से ही मं गठित एवं 
नियोजित किया ज+ता चाहिए। 


स्थानीय सत्ताप्रो द्वारा सपन्‍न की जाने योग्य सेवाओ के एक झन्य समूह 
में दे सेवायें ग्रातो हैँ जिनका स्थान मित्र प्रावर्यक्षताप्रों के प्रनुरूर ही नहों 


ब्श्र ग्रेट द्िटेन में स्थानोय प्रशासन 
वरन्‌ फिल्त व्यक्तियों के अनुसार भी समायोजित करना होटा है। मसल में 
इन झैदाल्रों दी प्रद्ूति हो न्याचीय फदाउत को झ्ावस््यक दनाती हैं । स्मम्नीय 
एडेन्ट के कई रूप हो मजे हैं, जंसे-नाग्ररिक सेदक, दिवाचित सदस्य हअग्धा 
किसी स्वेच्च पूर्णो सयडन को बबिझारी ॥ पह कहा जाता है कि जहा से वादों 
में केबल ठक्ीक दी कुदचलता से कुछ अविक की प्रावश्मकता हो या विनियनो 
को केदत गटििटीव इयर से सलाम इस्नेने अधिक को जरूरत हो, जहा ब्यक्ति- 
गत स्थिठियों का उमाघान करने छ लिए विजेष प्रावधानों क्री स्थापना एवं 
स्वेच्छा पूरा व्यवहार वी प्ावह्पक्षवा हो वहा से वाझ्ो को नागरिक सदा के 
भाध्यन से उम्पश्न करन को अपेक्षा स्थानीय के माध्यम से रम्स्न 
करता झधिक उपब क्त रहना । इनका जर्य यह नहीं कि स्थानीय रुत्तादों के 
सदस्य नायरिक सं वको की प्रप्रेज्ला भधितारो अधिक जायरूके तथा माने 
दीप होते हैं किल्‍नू इसका सुल्य करसा ४ह है कि नाइरिक सेवा प्रादः प्रखारत 
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हा 


होने हैं 
उस नरीझछो क्षा अप्नादी है जोकि सामान्य दृष्टिक्षे अपनाते हैं या 
नियमा के एक्र रूप व्यवहार पर निनर करते हैं । 


5. आफ 


स्थानीय सरकार सेवा के राष्ट्रीर पहलू से बहुत कस सम्दन्घ रखतो 
है; अत. वह एक समस्या के सम्बन्ध से विशेष हप्टिक्षया झयताती है और 
उसका समाघ,ने करन मे समझते ह जातो हूँ । यदि हन इसके पूर्मा झतिदय 
प्र॑ विचार करें तो नानरिक से दा व खा तरीका न्यूयविहोन के नून का तपा 
स्थानीय सरकार बजा तरीका कानून द्वारा प्रविनिवर्लित न्याय के प्रचानत झा 
प्रतीत हावा है + स्थानीय सत्ता द्वारा प्रमावित को जाने वाली जिन से बाझो 
में स्वेच्छा की ब्रावश्यकता पडनी है उन पर पर्वाप्त ठियत्रण रखे जाने की 
व्यवस्था नी को जाती चाहिए । यह नियत्रर उत्त जनठा छा होगा जे कि 
स्थादीय प्रग्ामन के सचाचन के व्यय का भा” वहन करो है । यह कहा जाठा 
है कि स्थानोय सरकार अनुरूपठा बनाम एकरूपता एवं विश्चितता झोर 
प्रधिकारियों को स्वेच्छा बनान लोकप्रिय नियत्ररा जैसे विरोधानाथों के लिए 
उपय्‌ क्य प्रावपरान ररती है ।* क्यों के वितरण के ये सर्ी सानान्व विद्धाल् 
अत्यन्त स्पप्ट हैं किन्तु अर्ण्ड में विनिन्न ढेन्‍्द्रोय एवं स्पानीय सरकार के 
विलिन्त प्रमिकरसों क बोच से ग्रठवात्तक एवं प्रमासकीय कार्यो के दिठरप 
पर इनका बहुत कम प्रयाव है । वर्तमान व्यवस्था में कार्योंका जो विंवरस 
किया ग्य. है वह उचसतों के बाद तया प्रायः सचेठन हझूप से ही जिया बचा 
है । पह मसय-समय पर लिए गये प्रास्स्मिक निर्धायोंका परिंमानदै। 
उदाहरण हक लिए नाप झौर तोन का निरीक्षण (9फलपए०ा रण ध्वहटी5 
394 2763६७7८४) ए् ऐसो सेद्ा है जिचये निष्पक्ष, ऋर्देयक्तिक एव एकल 
प्रशावत को प्रावर्थक्तवा है किल्‍तु फिर नी इसे स्थानीय सरकार # डे 
छाड दिया गया । दूसरी ्रोर प्त्ततालों का प्रदाचन एक ऐसी सदा है जिउन 
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समस्याएं एक भावी सम्मावनाएं श्श्दे 


यथा सम्मद घनिष्टता एवं व्यक्तिगवता को होना प्रावश्यक है उसे केन्द्रीय सर- 
कार को सौप»दिया गया है ३ 


सामान्य मिद्धानुतो को गिना देना अत्यन्त सरल कार्य है किस्दु उनको, 
विशेष सामाजिक सैवाओो में लागू करना उतना ही कठिन है।यह कठिनाई 
उस समय और मी अधिक बढ जाती है जब कि दो सिद्धान्त दो भिन्न दिशाग्रो 
की ओर खीचते है। अस्पताल सेवा को उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया जा 
सकता है | यह एक ऐसी सेवा है जिसको घनिष्टता एवं ब्यक्तिगंतता के लिए 
स्थानीय स्तर पर प्रशारित किया जाना चाहिए किन्तु इस सेवा की विभिन्नता 
एव क्षेत्र के कारण इसको जनस छूया की बडी ईकाई पर प्रशासित करना 
जरूरी होता है । 

वित्त सम्बंधी समस्‍यायें 
[%6 छडकरालंल. एग्राध्य5] 

स्थानीय सरकार का राजस्व अनेक प्रकार को समस्‍यायें उत्पत्त करता 
है फपोकि यह इसके स्रोत अपर्याप्त हैं, इसकी प्रश्निया दोयपूर्णे है, इसमे भूल 
की सम्मावना प्रधिक रहतो हूँ तथा यह व्यावहारिक हृष्टि से उतना उपयोगी 
नही हूँ । वास्तविक सम्पत्ति पर लिए जाने वाले रेट के चार्ज को स्वामी 
नही वरन्‌ वह व्यक्ति देता है जिसने कि उस पर ग्रधिकार क्रिया हुआ' हूँ । 
यह चार्ज स्थानीय प्रकार के राजस्व का एक परम्परागत स्रोत हूँ । इस स्रोत 
परे अनेक गिहित दोष होने के कारण ही इसकी प्रन्य प्रकीर- के स्रोतों से अनु- 
पूरित किया जाता हूँ । इसी प्रक्रिया द्वारा श्रमी तेंक स्थानीय सरकार का 
प्रशासन स चालित किया जाता रहा है किन्तु स्थानीय सरकार के कुल 
राजस्व पर पूरी तरह से विचार नही किया गया हँ ताकि बीसवी शताब्दी 
की प्रावश्यकताप्रो को ध्यान में रखते हुए दसमे परिवेतंन किये जा सके । एक 
प्रमावशील तथा व्यापक स्थानोय सरकार के लिए भ्रधिक संतोषजनक वित्तीय 
व्यवस्था परम प्रावश्यक हूँ । 


सन्नहवी शताब्दी में स्थानीय सरकार के उत्तरदायित्व थोडे से थे । 
इनका निर्वाह करने के लिए भूमि एवं चलन सम्पत्ति पर लगाये रेट्स से प्राप्त 
राजस्व पर्याप्त होता था। सरकार के कार्य सामाजिक उपजब्पियों के प्रावधात 
से प्रत्यक्ष रुप सं सम्बन्धित होने की भपेक्षा नियमनकारी अधिक थे । स्थानीय 
सरकार द्वारा सम्पन्न की जाने वाली संवाझो मे वास्तविक सम्पत्ति के 
स्वामियों तथा अ्रधिकारकर्त्ताप्रों' के हितों को ही मुख्य रूप से ध्यान में रखा 
जाता था । १६वीं घताब्दी मे सामाजिक सं दाजो का द्रुतगति सो विकास 
हुम्ा जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय वित्त पर मारो वजन पड़ ग्या। इस 
शताब्दी के पूर्वार्घ मे ही केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय सरकार को सहायता देना 
प्रारम्म कर दिया । शिक्षा के लिए २०००० पौण्ड का प्रथम अनुदान सन्‌ 
१८३३ में क्या गया था बिन्‍्नु यह भसल मे कुछ घामिक सस्थाझ्रो' के 
लिए भनुदान था न कि स्थानीय सरकार को ॥ प्रारम्म मे सहायता झनूदान 
का एक सीमित लक्ष्य था यह स्थानीय सत्तामो को क्रियान्वित करने के लिए 
झआवर्धित छूरता था जो कि कमर सोक प्रिय थी । सहायता म्रनुदान की मात्रा 
मी धीरे धोरे बढ़ती चली गई । पहले यह कुल व्यय का १/३ भाग थी क्म्तु 


शे१४ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


८० वर्ष के बाद ही यह २/५ माय हो गई । १६वी शत्ताब्दी के अन्तिम दिनों 
मे केल्दोय सरकार को यह महसूस होने लगा झि रह सहायता भनुदान की 
मात्रा बढ़ा कर भी स्थानीय सरकार पर अपना नियतण रख*सकेगी यह स देह 
शौल है| सन्‌ १६२६ के अधिनियम ने सहायता अनुदान की एक ऐसी व्यवस्था 
का प्रारम्भ किया जो कि विशेष सेवाओं के लिए नहीं वरन्‌ क्षेत्र में स्थानीय 
सरकार के सामान्य व्यय के लिए दो जातो थी। 


यदि स्वास्थ्य मतालय यह भ्रनुमव करे कि स्थानीय सत्ता अपने कत्तों व्यों 
का पालन करने में झ्समर्थ रही हैं तो वह उसके सहायता अनुदान को रोक 
भी सकता था। इस अधिनियम के दो परिणाम हुए । इसमे स्थानीय सरकार 
के विएद्ध उद्योगों की सहायता की और इसने स्थानीय वित्तीय स्वतन्त्रता 
को कमजोर कर दिया । १६४८ के स्थानीय सरकार अ्रधितियम ने केन्द्रीय 
सरकार की सहायता के नये आधार ३। झाकलन किया किन्तु इसने भी 
स्वास्थ्य मत्री को यह शक्ति प्रदान की कि यदि स्थानीय सत्ता कार्य कुशलता 
का एक निश्चित स्तर प्राप्त न कर सके तो उसके सहायता अनुदान को रोक 
दिया जाये । मत्री को अपना प्रतिवेदन ससद के सम्मुख रखना होता था 
और प्रनुदान में कमी केवल तमी को जा सकती थी जब कि कामन्स सभा 
एक प्रस्ताव द्वारा प्रतिवेदन को स्वीकार कर ले । इस भ्रधिनियम न केन्द्रीय 
सरकार को ओर प्रधिक सशक्त बना दिया । केन्द्रीय सरकार स्थानीय सत्ता 
को चाहे जंसे प्रमावित क्र सकती थी तथा स्थानीय सत्ता की स्थिति केवल 
एक भनुचर की सी रह गई। सत्‌ १६२६ के श्रधिनियम ने सरकारी झनुदात 
को समानता के आधार पर प्राकलित करने का प्रथम बार गम्मीर रूप ते 
प्रयास किया । प्रहले प्रनुदान स्थानीय सत्ता के कुल ब्यय का एक प्रतिशत 
मात्र होती थी । इस ब्यवम्था का एक स्पप्ट लाभ यह था कि यह सरल थी।* 
इसके द्वारा प्रगनिशील सत्ता का पक्ष लिया जाता था क्‍योंकि वह जितना 
भधिक खर्च करती थी उतनी ही अधिक उसको सहायता प्राप्त हो जाती थी। 
एक निश्चित भनुपात में घन को एकत्रित करने का दायित्व स्वय सत्ता पर 
छोड़ दिया जाता था । सत्ता भश्रपने हित के कारण ही पिठब्ययतापूर्ण 
व्यवहार करने का प्रयास करतो थो । केन्द्रीय सरकार को सेवा को गहरी 
छानबीन नही करनी होती थी । कुछ सेवाओ' में श्रव मी प्रतिशतपूर्णो प्रनु- 
दान को व्यवस्था जारी है । यह व्यवस्था स्थानीय सत्ताओं' की ग्ावश्यूकता 
का कम घ्यान रखती हैं तथा उसके साधनो' को सहायता का प्राघार बन/ 
कर चलती है। 


सहायता प्रनुदाव स्थानीय सरकार के सचालनायं प्रत्यन्त प्रावश्यक 
ठत्ब माना शावा हैं? मिहरी केश (5/40८४ ४४८७४) के कय्तादुआर आर 
कारणों से सहायता पभनुदान झ्परिहाय बन जाता है । प्रथम मार वी प्रममा- 
नतामो को समानता के स्तर पर लाने के लिए, दूसरे, राष्ट्रीय सरकार के 
प्रावश्यक पर्यवेक्षण एवं नियत्रस के लिये । तीसरे, समाज के हित में प्रधिक 
बाधित ब्यय को प्रोत्साहन देने के लिए प्लोर चोये, खसद द्वारा प्रस्तावित 
राष्ट्रीय कम से कम स्तर को प्राप्त करने के लिए। सहायता धनुदान वी 
ब्यवस्पा होने पर मी स्थानोय रेट्स से प्राप्त राजस्व स्थानीय सरदार के व्यूण 


स्रमृक्ष्युए्‌ एवं मावी सम्मावनाए शेर 


के १/३ भाग से मो अधिक माग की पूति करता दै । ऐसी स्थिति में स्थानीय 
सरकार केन्द्रीय सरकार का एक ऐजेन्ट मात्र बन कर नही रह जाती । 


रेट व्यस्था से प्राप्त राजस्व की अ्रपयप्तिता इस व्यवस्था की भ्रालोचना 
का मुध्य भाग है| रेट्स को समाज के केवल ए रू वर्ग पर ही लगाया जाता 
है। केवल वास्णविक सम्पत्ति के अधिकार कर्त्ता ही इसे देने के लिए उत्तर- 
दायी होते है । अन्य प्र॒त्यक्षकारों से भिन्न रेट्स करदाता के साधनों से सम्बंध 
नहीं रखती । एक बडे परिवार वाला गरीब व्यक्ति जिसने की सदस्यों की 
अधिक सल्या के कारस बडा भकान लिया हुआ है उस घनवान व्यक्ति की 
अपेक्षा अधिक रेट्स देगा जो कि एक छोटे घर में रह रहा है। एक जैसे 
भ्राकार के परिवारों में भी रेट्स का भार गरीबो पर हो भ्रधिक पडता है 
क्योकि वे ही अपती ग्राय का प्रधिकतर मांग रेट्स के रूप मे प्रदान करते हैं । 
रेट्स क, भुगतान प्राप्त किये जाने वाले लाभ से भी सबंध नही खता। जो 
क्षेत्र कम सम्पन्न होते है बहा पर रेट्स का अनुपात अधिक हतता है। ये क्षेत्र 
सम्पन्न निवासियों को भ्रपनी ओर आक्पित नही कर पाते । इस प्रकार गरीब 
दोन भ्रपने माग्य फो परिवर्तित करने का अवसर ही नही रखते । गरीबी से 
गरीबी जन्म लेती है । 


रेंट्स व्यवस्था को ग्रालोचदाओ्रो में सर्वा््कि महत्वपुण यह है कि 
मूल्याकन में श्रसमानता बरती जाती है। यदि एक ही जिले की एक जैसी 
सम्पत्तियों को झलम-श्रलग मात्राप्रो मे मूल्याक्ति किया जाये तो स्पप्ट है कि 
अन्याय किया गया है। इस श्रन्याय का एक स्पष्ट प्रमाण यह है छि कोपा- 
घ्यक्ष द्वारा मिलने वाले सहायता अनुदान को मात्रा का निश्चय एक सत्ता की 
रेट योग्य स/मर्थ्य के आधार पर किया जाता है । जो सत्ता अश्रधिक रेट लगा 
सकती है उसको सहायता भी प्रधिक प्राप्त हो जाती है और जिसका _ राजस्व 
पहले ही कम है वह सहायता भी कम ही प्राप्त करेगा। सन्‌ १६४८ के प्रधि- 
नियम ने रेट योग्य मूल्यो को प्राकने के लिए कुछ तरीकों का वर्णान किया 
था किन्तु यह अध्धक संतोषजनक न रहा । यह विपय अत्यन्त तकनीकी है 
प्रत: इस प्रर विचार करने के लिए एक अलग वादविवाद की श्रावश्यकता है 
जो गहन होने के साथ-साथ विस्तृत भी होगा । निवास स्थान पर लगाई गई 
रेद्स की कई एक समस्याएं होती है किन्तु ये समस्‍यायें भ्न्‍्य प्रकार को 
सम्पत्ति पर विचार करते समय और भी अधिक हो जाती हैं ? यह बहुत कठित 
होता है कि किसी व्यनित को एक सडक से क्‍या लाम हो रहा है या एक 
नहर से वह कया फायद। उठा रहा है इसका मूल्याकन किया जा सके। ऐसे 
करते समय स्वेच्छा पूर्णों तरोके से हो काम करना होता है । 


रेटिंग व्यवस्था के प्रतिरिका कुछ स्थानीय सत्वायें ब्यवपतायिक सेवामो 
से मी राजस्व प्राप्त करती है। वंसे ग्ंस, विद्युत एवं अन्य कुछ छेवामो का 
दाषप्ट्रीयकरण हो जाने से स्थानीय सत्ता के राजस्व का यह स्रोत कुछ मद्धम 
पड़ गया है । वर्तमान समय में मुख्यत- इस समस्या पर विचार विमर्श क्या 
जाता है कि इन सेवाओं को सस्या को बढाया जाये भथवा नहीं। यदि इन 
खेवाम्रो के द्वारा राजस्व को बढ़ा कर रेट्स की मात्रा मे कमी की जाती है तो 
इसका भर्थ होगा कि व्यवसायिक सेदाभो के लाम का फायदा समी कर दाताओं 
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को प्राप्त हो सकेगा अथवा इन सेवाओ का उपयोग इस प्रकार भी किया 
जा सकता है कि केवल उपमोक्‍्ता ही इनसे लाभान्वित हो सके । 


कभी-कभी यह सुझाया जाता है कि स्थानीय सरकार के राजस्व का 
उचित स्रोत स्थातोय श्राय-कर होगा । यह कर कई विचारकों द्वारा 
समर्थन का विपय वना है। इसका सबसे बडा लाभ यह है कि यह साधनों 
के साथ समायोजित हो जाता है। स्थानीय आयकर के प्रति की जाने वाली 
आपत्तिया भी स्पष्ट हैं। यह राष्ट्रीय वित्तीय नीति के साथ मी सघर्षपूर्ण 
सम्बन्ध रखती है । इसको एकमित करना महंगा पडता है। जब राष्ट्रीय एव 
स्थानीय आयकर को मिला दिया जाता है तो करदाता पर भार श्रधिक बढ़ 
जाता है। उसकी भ्राय का एक बहुत बडा मांग कर के रूप में उससे ले 
लिया जाता है । 


स्व्रास्थ्य ममालय में एक समिति का गठन किया जो * स्थानीय 
राजस्व की समस्या पर विचार कर सके ) इस समिति ने पर्याप्त विचार-विमर्श 
करने के बाद यह सुझाव दिया कि स्थान ( 8०) के मूल्य का मी कंर लिया 
जाना चाहिए । इस सम्बंध में एक समस्या यह उठ खडी होती है कि स्थान 
कर को विकास के लिए करो के साथ किस प्रकार समायोजित किय# जायेगा । 
स्थानीय सरकार के राजस्व के सभी स्रोतो पर विचार करने के बाद यह कहा 
जा सकता है कि इसमे उत्पन्न समस्याओं के बारे मे कोई एक सुभ्व्नव प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता । जो भी सुझाव अल्तुत किया जायेगा वह बया दृष्दि- 
बोण भ्रपनाये बिना अनुपयुक्त रहेगा । एक परम्परागत विचार के ग्रनुसार 
रेंट्स से प्राप्त राजस्व स्थानीय सरकार को जायेगा भोर प्राय कर से प्राप्त 
या अप्रत्यक्ष करो से भ्राप्स राजस्व केन्द्रीय सरवार को जायेगा । यह मान्यता 
इस तथ्य को भूला देती है कि सरकार का एवं उसके राजस्व का पारस्परिक 
सम्बद लाभपूर्ण स्वामित्व का नहीं है वरनू्‌ यह एक प्रकार से राजस्व को 
सरक्षक (7४६८०) होती है | नायरिक अपनी झ्राय का एक भाग सामूहिक 
रूप से सरकार के प्रवन्ध के भाधीन रखने को राजी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति 
में इस वात के लिए कोई कारप्न नजर नहीं आता कि आयकर से प्राप्त भ्राय 
को स्‍थानीय सत्ता को क्यों ये सौंपा जाये तथा रेद्स से प्राप्त भाय को 
केंद्रीय सरकार के प्रबन्ध के भ्रपीन क्यो न रखा जाये। जब 
स्थानीय सत्तायें केन्द्रीय पूल के राजस्व पर निर्मर करती हैँ. तो 
स्थानीय पहल एवं रुचि श्लातक रूप से प्रभावित होता है | जो सेवार्ये 
प्रनिवार्य नहीं है मुल्य को तथा झनिवारय सेवाओं में भी मि श्चित 
दर से म्धिक स्तर को प्राप्ति के मूल्य को स्थानीय सत्ताओं द्वारा प्रदान करना 
चाहिए। इस प्रकार स्थानीय जनता स्थानोय शेवाों के प्रशासन से झ्रावश्यक 
एवं प्रत्यक्ष रुचि लगी। प्रावश्यक प्नुप्ूरक भाय को प्रपप्त करने के लिए रैट्स 
व्यवस्थ, का सयोधन किया जा सकता है । ऐसा सशोपनक करते समय प्रदान 
करने की योग्य एवं प्राप्त लागो के प्रनुपात को घ्याव में रखा जायेगा तथा 
इस प्रक्रिया से स्थानीय मार को वहन करने के प्रयास को न्यायपुर्णा मी 
माना जा सकेगा। ड के 
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इस सुझाव की कई आधारो पर झालोचना की जाती है) कहा 
जाता है कि कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक धनवान होते हूँ तथा वे 
पधिफ श्रेष्ठ सेवाओ के सार को भी बहन कर सकते हैं। यदि थ्न्य क्षेत्रो 
जैसी ही सेवाओ का वे सचालत करेंगे तो उन पर कम खर्चा आयेग । दूसरी 
भोर अपेक्षाकृत निर्घन क्षेत्र सेवाप्रो का सचालन करते समय वित्तीय मार से 
दब जायेंगे । इस प्रसमावता को दूर करने के लिए एक उपाय है कि सामाजिक 
सेवा्रो से सम्बंधित सभी चार्ज राष्ट्रीय कोप से लिए जायें, डिन्‍्तु यदि स्थानीय 
सत्ताश्ों से उनका वित्तीय उत्तरदायिल छीन लिया जाय तो इसके कारण 
भ्रन्य प्रकार का उत्तरदायित्व भी उन पर नहीं रह पायेगा। परिणामस्वरूप' 
स्थानीय सरकार का भी लोप हो जायेगा । पूर्णा प्तामाजिक न्याय प्राप्त करने 
लिए प्रसमानता को पूरो तरह दुर करना होगा तथा स्थानीय पहल एव 
स्वेच्छा पर भो समाप्त प्राय हो जथेगी । इरा विरोधाग्रास को दूर करने का 
कोई तरीका मही है। कुछ विचारक यह मानते है कि यदि सामाजिक न्याय 
को प्राप्ति के लिए स्थानीय सरकार को मी बलिदान करना पड़े तो कोई हंर्ज 
नही है । दूसरी शोर भ्म्य विचारक न्याय की अन्य परिमभाण् देते हैं। उसके 
कथनानुसार व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्धारण करने की शक्ति प्राध्व हो जाये, 
बह स्वय ही प्रपती दिजय को प्राप्त कर सके तथा गलती करने के लिए भी 
वह स्वतत्र हो तो उसे ओर किस न्याय की जरूरत पडेयी । 


जिन स्थ'नीय सेवाओं की केन्द्रीय पुल द्वारा विलीय म्यवस्था की जाती 
है वे राष्ट्रीय महत्व की होती हैं । इतके सचालन मे केन्द्रीय सरकार रुचि 
लेती है तथा इनकी सुव्यवस्था के लिए वह स्थानीय सरकार के कार्यों पर 
नणर रखती है | वह वित्तीय दबधबो का प्रयोग कर सकती है भर्थात केन्रीय 
कोपाध्यक्ष को भुगतान करने रो मना कर सकती है! फ़ुन्क जेप्प का यह 
कहना सच है कि स्थानीय सरकार के वित्त वी समत्ष्या अत्यन्त महत्वपूर्ण 
बन गई है । रेट व्यवस्था वंमात आवश्यकताओं को देखते हुए अरपर्याष्त है 
तथा कार्यो रूप में अन्यायपूर्ण है ॥ राज्य की सहायता पर बढती हुई विर्भरता 
की प्रवृत्ति के साथ ही स्थानीय स्वायत्नता की बढती हुईं कटौती को प्रवृत्ति 
भी बढती जा रही है । * कोष की शक्ति जब ससद के द्वाथो में झ्रा गई तो बह 
राख्य के कार्यों पर नियत्रण करने लगी ! इस प्रकयर जब केन्द्रीय सरकार 
आधिक शक्तियों को ग्पने हाथ में केन्द्रीयकृत कर लेगी तो यह स्वाभाविक 


है कि स्थानीय स्वायत्वताः्घीरे-घीरे कमर होती चली जायेगी । 
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स्थानोय सरकार की बनावट 
[76 5घण्लंणढ ण॑ 7.0०० 60क्‍0फ्पाथा ] 

स्थानीय सरकार का पूरा-पूरा उपयोग करने से सम्बंधित कोई भी 
तक उठ समय तक अधिक उपयोगी नहीं रहेगा जब तक कि वर्तमान प्राव- 
श्यकताओं के अनुरूप स्थानोय सरकार की एक नई प्रभावशील व्यवस्था का 
प्रारम्भ क्या जाये ॥ स्थानीय सत्ता को इकाइयो को समस्या भी इस दृष्दि 
से अत्यन्त महत्व रखती है । स्थानीय सरकार की वर्तमान वनावट को बहुत 
कुछ प्रसतोपजनक भाना जाता है । इसका विकास जिस जव्यवस्पित रूप में 
हुआ है उसमे ऐसा होना स्वान।विक ही था ४ पेरिश तया काउन्टीज दो ऐसी 
इकाइया है जिनकी सीमायें योडी ही परिवतित हुई है ॥ इनका जन्न हजारों 
वर्ष पूर्व हुआ था । अ्रपनी स्थापना के समय दोनों में से एक भी निकाय प्रति- 
निधि स्थ'नीय सरकार के सचालन के लिए सगठित नही किया गया था | एक 
मुझ्य रूप से धामिक इकाई थी जब कि प्रन्य न्यायिक एवं सैनिक । शहरी 
एवं देहाती जिले १६वी घताब्दी के झन्तिम दिनो को उपज हैं। इसका 
सम्बन्ध स्थलनीय सरकार की भ्रावश्यक्ताझो से या | सन्‌ १८३० से निरन्तर 
स्थानीय सरकार के कार्यो में वृद्धि होती चली गई । समद ने अपने व्यवध्या- 
पन द्वारा जब नी स्थानीय सरक र के कार्यों को बढाया तो उसका लक्ष्य 
बेवल भ्रच्छी सरकार की स्थापना ही नहीं था। इसी प्रकार सीमाप्रो का 
परिवर्तन करते समय जनसस्या सम्बधी परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा 
गया। यही कारण है कि ब्विटत (87728000) तथा (7०४) जेते कस्बे 
यद्याव एक ही साथ एक बडी शहरी इकाई में विकसित हूए हैं, किन्तु 
ये स्थानीय सरकार की ग्रलग प्रलग इक्ताइया हैं । 


स्थानीय सरकार की बनावट के सम्बन्ध में समय-समय विचार किया 
जाता रहा है तया अनक सुभाव प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। प्रत्येक नये कार्य - 
अ्रम का सुकाव देने वाले लोग प्राय: उसो प्रकार की सत्ता को एक आादर्भ 
रूप मानते थे जिससे कि उटका स्वय का सम्बन्ध था । सबसे म्रच्छा तरीका 
तो यह है कि पहले उस कार्यो पर विचार क्या जाये जिसे कि जिया जाना 
है। उमके बाद उसके तरोके पर जिसके झ्राघार पर उसे जिया जाना है 
झौर उसके बाद यह देखना चाहिए कि क्या प्रशासकीय सुविधा एवं सरलता 
की दृष्टि से सर्द श्र प्ठ सैंद्धाम्तिक तरीके में तथा बुद्धिपूर्ण व्यवह्वारिक तरीके 
मे किद्ी प्रकार का समभौता किया जाना चाहिए। दृष्टिकोण का यह तरीका 
विभिन्‍न स्थानीय सत्ता वी परिषदों को सुभाया आओ सकता है| सुघार की 
समस्या पर उनका दृष्टिकोण उनके विभिन्‍न प्रनुमवों एव इतिहासो उ प्रमा- 
बित्र होना स्वामाविरू है । 


स्थानीय सत्तायें कार्यो एवं आकार की ६ प्टि से प्यणि: निस्तताय 
स्पती हैं। हुछ स्थानीय सत्तायें एक दिनेप सद्ष्य के लिए सयठिव वी जायी 
हैं जब कि पन्‍्य सत्ताये प्रनेक नक्ष्यो की माघना छे लिए संगठित की ज,्ती 
हैं । घावार की दृष्टि से मी विकिन्‍्न काउस्टीज के बीच पर्याप्त असमावताय 
वर्तमान रहती हैं । फ़िर मी सभी काउन्टोज को पधिनियम दारा एक अंता 
शक्तियां फ्दान हो जाती हैं तथा एक समात कर्च॑ ब्यों का दायित्व सौंपा जाता 
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है । काउन्टी बारोज के बारे में भी यह सच है। जब विभिन्न प्रकार की स्थानीय 
सत्ताप्रो के बीच कार्यों का वितरण किया जाता है दो यह सिद्धान्त झपनाया 
जाता है कि बस सभी भ्राकार एवं साधनों की दृष्टि से एकरूप दै। काउन्टी 
तथा काउन्टी बारोज का झाकार बडा होता है भ्रतः इसको मुख्य सेवाओ से 
सम्बन्ध रखना चाहिए । ग्रैर-काउन्दी बारोज तथा शहरी एवं देह'ती जिले 
छोटे होते है प्रतः इनको छोटी सेवाशो तक ही सीमित रखना चाहिए । यह 
सिद्धान्त तथ्यों के अनुरूप नहीं है । 


५ सर्वोद्दि शीय सत्ता [ &॥ एच7ए०४० 400०7 ]--सर्वोद्द शीय सत्ता 
के पक्ष मे थनेक तक दिये जा सकते हैं। इ गलेण्ड मे केवल काउन्टी बारोज 
ही इस प्रकार की सत्ता के उदाहरण कह्टे जा सकते हैं। प्रतः काउन्टी बारोज 
के लाम इस भ्रकार की सत्ता के लाभ बन जाते हैं। ऐसा होनः पूर्णत- उचित 
नहीं है बरन्‌ कभी-कभी तो इससे भ्रम भी पैदा होने का भय रहता हैं। सर्वो- 
हूं शीप सत्ता के लाभ ये बताये जाते हैं--इससे स्थानीय प्रकार को सैवाओं 
में एकरूपता स्थापित हो जाती है । जब भ्रनेक सत्ताए होती हैं तो उचके कार्य- 
क्षेत्र के दीच सधर्ष भी उत्पन्न हो सकता है किन्तु सर्वोद्दि शोण सत्ता मे यह 
खतरा नही रहता ! यह असम्बद्ध क्रियाओं के विरुद्ध स्थानीय सरकार की एक- 
हरी मान्यता को प्रोत्साहन बेता है । राबोदिशीय स्थानीय सत्ता में साघारण 
नागरिक यह अच्छी त्रह समभता है कि वह कहा है तथा उसकी ब॒या स्थिति 
है| ऐसा इसलिए होता हैं क्योकि उसको भ्रपने कार्यों की साधना'के लिए/ 
कबूल एक ही सत्ता की श्रोर देखना होता हैं। इससे वह भ्रम मे पडने से मी 
बा है। जब एक स्थानीयक्षेत्र मे कई सत्तायें बनादी जाती, हैं तो; 

निर्वाचनो मे खडो होने वाले उम्मीदवारों की स॒ख्या दूत । कम रहती 
है । इन सदस्यों का स्तर भी गभ्रधिक ऊचा नहीं रहता। सब हिंशीय पत्ता 
रहने पर जब एक ही. स्थानीय सत्ता रहती है तो चुनाव की प्रक्रिया भी अत्यन्त 
सरल हो जाती हैं । इन लामो में से कई तो ऐसे हैं जो क्लि व्यवहार मे 
नही वरन्‌ केवल सिद्धान्त मे ही स्थित रहते हैं। 

कई बार एक बडी सत्ता के कार्यो की जटिलता, प्रस्तार एवं प्रकार 

समितियों को सत्ता का हस्तातरण प्रनिवायं बन, देती है तथा इससे इतना 
झधिक विमागीकरण स्थित हो जाता है कि एकरूप नीति को अपनाना कठिन 
हो जाता है । थद्दि वह प्रपनायी भी गई तो उसे लगातार क्रियान्वित करते 
रहना कठिन हो जायेगा । जब कमी बड़ी नीति के बारे मे महत्वपूर्ण प्रश्न 
उपस्थित होते हैं तो सर्वोद्देशीय सत्ता में हितों के गम्भीर सधर को 
आसानी से मिटाया जा सकता है किसु जब कभी प्रशासकोय विभिन्‍नताये 
उपस्थित होती हैं तो वे प्राय: बडी नीति से सम्बन्धित प्रश्नो पर नहीं वरन्‌ 
छोटे एव कम महत्व के विषयो पर उपस्थित होती हैं। इनकी पहले से नहीं 
देखा जा सकता तथा स्थानीय सरकार की शक्तियो को एक ही सत्ता के 
हाथो मे केन्द्ित कर देने से भी इनको दूर नहीं किया जा सेवा । प्रसत में 
इस प्रकार के मतभेदों एवं विभिन्नताओ को स्वानीय सरकार के यन्त्र में 
चार सफदर नही किया जा सकता। इसके लिए उत अधिकारियों के 
बीच बुद्धिपूर सहयोग स्थापित करना होगा जिनके कार्पों के बीच संघर्ष 
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उत्पन्न होने की सम्मावना है | इनके वीच सहयोग स्वामाविक रूप से स्थापित 
नही किया जा सकता क्योंकि ये अधिकारी विभिन्‍न सत्ताओ की सेवा में 
रहते हैं। यह भी कह। जाता है कि सर्वोद्देशीय सत्ता के ग्राधीन साधा- 
रशा नागरिक की स्थिति (का सुधारमा सदेहजनक है क्योकि यहा प्रनेक 
सत्तायें तो नही होती किन्तु “प्रनेक विभाग होते हैं श्र इन विभागो मे उसके 
भ्रमित हो जाने की सम्भावना पूरी नरह बनी रहती है । 


सर्वदिश्ञीय स्‍्वानीय सत्ता के विरुद्ध एक मुख्य तक॑ यह दिया जाता है 
कि स्थानीय सरकार५द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सेवायें झनेक प्रकार की होती 
हैं। उन सभी को एक ही सत्ता द्वारा त़ियान्वित किया जाना श्रनावश्यक ही 
नही हानिकारक मी है। ये सेवायें इतनी भिन्न-रूपी होती हैं कि एक क्षेत्र के 
लिए जो सेवायें उपयोगी तथा भ्रावश्यक हैं वे दूसरे क्षेत्र के लिए अनावश्यक 
बन जाती है । कुछ सेवा को छोटे क्षेत्र था कम जनसख्या वाले समूह द्वारा 
अच्छी प्रकार सम्पन्न किया जा सकता है जब कि प्रन्य के लिए व्यापक क्षेत्र 
एवं बड़ी जनसस्या वाले समूह की प्रावश्यक्ता होती है। स्वोह्देशीय सत्ता 
का यह पग्न्तनिहित दोप काउन्टी बारोज पर लागू नहीं होता क्योकि इसका 
क्षेत्र इतना छोटा होता है कि परारश्परिक सम्बन्ध को कायम किया जा सकता 
है कि'तु इसकी जनत्षख्या पर्याप्त बडी होती है, इसलिए यह अधिकाश 
सेवाश्ो को सम्पन्न कर सकता है । 


एडहाफ सत्ता [6000८ #ए॥०४(9)--सर्वोद्दे शीय सत्ता की ठीक विजछ 
प्रकृति घाली एडहॉक सत्ता होती है। यह सत्ता केवल एक ही विशेष उद्देश्य की 
साघना के लिए स्थापित की जाती है तथा उस लक्ष्य के अनुरूप ही इसको 
ढाला बता है। बाहरी विचार-विमर्श द्वारा इसको बदलने को आ्रावश्यवत्ा 
नहीं रहती । इस प्रकार की इकाई को संगठित करने के लिए उस विशेष सेवा 
की प्राश्धप्रयवताग्रो को दी ध्यान में रखा जाता है भ्न्य किमी बात को 
नहीं । जब इस प्रवार वी सत्ता के लिए होने वाले निर्वाचनों में व्यक्ति 
उम्मीदवार बनते है तो वे इस भत्ता द्वारा सम्पन्न क्ये जाने वाले कार्यों में 
विशेष रुचि रखने के कारण तथा उससे मम्वन्धित ज्ञान रखने के कारण ही 
ऐसा करते ईं । दूसरी शोर सर्वोह् शीय सत्ता के सदस्यो को सभी व्यवसायों 
का जामकार (030).$ ० 9 ध90८5) होना चाहिए। वर्तमान समय में 
शुद्ध रूप से एडहॉक सत्ता की रचना करना लोकतिय नही है| 


एडहॉक मत्ताओ्नों के आलोचक्गण इनको विप्लवयुकत एव अकाये- 
बुघल स्थानीय सत्ता का प्रदीक बठाते हैं ।॥ १६वीं शताब्दी के मध्यवाल में 
इन्ही कारणों से इनका वहिप्दार क्या गया था।॥ यद्याप उस समय वी 
अह्तयंकुघलता प्री तरह से स्थानीय सरकार के दोपपूर्ण ण्ल्त्र पर दी 
भाधारित नही थी किन्तु फिर भी यह सच है कि एडट्टॉक सत्ताओ की व्यवस्था 
को सघालित किया जाना कठिन होता है। प्रत्येक वार्य के लिए भलगय से 
स्थानीय सत्ता को स्थापना करना वठिन तथा उलभनपूर्ण रहेगा! अगुमर 
यह मी बघाता है कि सभी स्थानीय रत्ताभो में रखे जाने के लिए उचित एव 
योग्य स्वयं सेवक मी नही मिल पायेंगे । निवाचन व्यवस्था इतनों जठिल हो 
जायेगी कि छघारण मतदाता एक प्रकार से मूलबुया में पड़ जाता है। यह 
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सच है कि भग्ी चुनावों को एक ही साथ कराया जा पकेगा विल्तु इस व्यवस्था 
में जो कठिनाइया उत्पन्न होगी उसके कारण इसे झपनाने ॥ साहस कोई सो 
नही कर पाता 


चर सर्वोद्दिशीय सत्ता एवं एडहॉक सत्ता दोनो ही भ्रतिश्रय के दो किनारे 
हैं। दोनो ही ,किनारे के अपने दोष हैं। वर्तमान व्यवस्था को कोई भी सतोप- 
अवक नही बताता किन्तु इसे सुधारा किस प्रकार जाये, इस सम्बन्ध में कई 
सुझाव समय-सभय पर रखे जाते रहे हैं। सन १९४५ का खेत पत्र, 
सीमा आयोग ऊा प्रतिवेदन आदि को प्रधिकारी पक्ष के सुझाव कह सकते हैं। 
राजनैतिक दसो या स्थानीय सरकार से सम्बन्धित सस्थाओ द्वारा मी समय- 
समय पर ये प्रस्ताव रखे गये हैं। गेर-प्रधिकारी प्रस्तावों मे से जो प्रकाशित 
हो चुके है वे नगर निग्रमो की सस्थाग्रो, मजदूर-दल तथा स्थानीय सरकार 
के प्रधिकारियों की राष्ट्रीय सस्था द्वारा रखे गये हैं । 


नगर निममो के सघों का एक शक्तिशाली वर्ग यह चाहता है कि 
स्थानीय मरकार को सर्वोह्दे शीय रुत्ताप्रो के झ्राघार पर प्गठित किया जाता 
चाहिए। इसका क्षेत्र भ्रावश्यक रूप से बडा होगा क्योकि कुछ लक्ष्यों की 
साधना के लिए. सत्ता का क्षेत्र वडा होना जरूरी हो जाता है। सर्बो्दे शीय 
सत्ता का कम से कम प्राकार पहले डी निर्धारित कर दिया छाता है । मजदूर 
इस की योजना ट्वि-मूत्री योजना थी। इसमे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित क्षेत्रीय 
एव क्षेत्र परिधदे (९800४ 3706 कल (0७००७) रखी गई। यहू 
योजना शहरों में स्थानीय सरकार के वतंमान क्षगठन से पूर्णत: भिम्न थी 
क्योकि इस समय कार्यो को काउन्टी परिषद तथा बारोया शहरी जिला 
परिषदो द्वारा सम्पन्न किया जाता है। 


इस सम्बन्ध मे सन्‌ १६४५ में प्रकाशिद् श्वेत-पत्र ने अपने सुझाव 
अस्तुतत किये + इसमें कहा गयू था कि कमर से कम वर्तेमात में बतावट़ के रूप 
को परिवर्तित करना भ्रमावश्यक है तथा भड्ाद्धित भी। विश्व-युद्ध के बाद 
जो प्रुन्तिर्माण के कार्य भ्रावश्यक थे उनको सम्पन्न करने के लिए स्थानोय 
सरकार मे किये ग्रये क्रान्तिकारी खुघार एक बाश्ा स्रिद्ध होगे । श्वेत-पत्र मे 
यह स्वीकार किया गया कि बुछ सेदाप्रो के सद्दालन के लिए काउन्टीया 
काउन्टी बारो से मो बडे क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। श्वेत-पत्न ने 
सुफाया कि इन सेवाश्रो पर विचार करने के लिए प्रयुक्त अण्डल या समुकत 
समितिया गठित की जानो चाहिए | इसके लिए पर्याप्त प्रम्परायें भी विद्यमान 
हैं। यह माता गयः कि कई एक सत्तायें अपने कार्यो को सम्पन्न करने में 
प्रत्यन्त छोटी हैं । भतः स्थानीय सरकार की वर्तमान सीमाओं को बदला 
जाना चाहिए । 


सीमा परिवर्तन का वाय॑ भत्यन्त घीभी गति से न हो इसलिए यह 
उपयोगी रहेगा कि एक स्थायी भोमा प्रायोग स्थापित कर दिया जाये । इसे 
किसी मी स्थानीय सत्ता के स्तर एवं सीमाओं में परिवर्तत करने का प्रधिवार 
हो तथा नुछध भामलो मे यह सलद की स्वीकृति भाप्त करले । ससद द्वारा इन 
सिद्धास्दो को स्वीकार कर किया गया तथा सन्‌ १६४५ के स्थानीय सरकार 


३२२ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


झधिनियम में इनको अ्रमिव्यक्ति प्रदान की गई ) झ्धिनियम ने एक आयोग 
की रचना की जिसमे कि पाच सदस्य होते हैं । इस भ्रायोग को स्थानीय 
सत्ताप्नों की सीमायें एवं स्तर बदलने की शक्ति दी गई ताकि स्वानीय सरकार 
की समी सत्ताओ्नों को व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से भ्रमावशोल 
तथा सुविधाजनक बनाया जा सके | आयोग किसी भी स्थाक्रीय सत्ता पर 
पृथक ग्रकेल रूप मे विचार नहीं करता था वरन्‌ यह भी देखता था कि यदि 
इसकी सीमाझो में परिवर्तत किया गया तो उसका भ्रन्य सत्ताओं पर क्‍या 
प्रभाव पडेगा। इन सत्ताओ को समस्‍यायें प्रायः परस्पर सम्बद्ध होती हैं 
तथा एक की क्रियाश्रो का प्रमाव दूसरे पर प्रवश्य पडता है | काउन्टीज तथा 
काउन्टी बारोज से सम्बन्धित आदेशों को ससद के सामने रखना होता था 
किस्तु भ्रन्य सी मामलो में श्रायोग का निर्णय अन्तिम रहता था। लन्‍्दन क्षेत्र 
को प्रायोग की दृष्टि से श्रलग रखा गया क्‍योंकि यह कई एक विशेष 
समस्‍यायें प्रस्तुत करता है तथा इस पर अलग से विचार किया जाना जरूरी 
हो जाता है । 

सीमा आयोग (800०949/५ (०प्पम्ाा58709 ) ने अपना प्रथम प्रति- 
बेदत प्रप्नोल १६४७ में प्रसारित क्रिया । इसमे बनावेढ सम्बन्धी सुधारों पर 
कुछ रोचक झ्ालोचनर्ये की गई थी। काउन्टी बारोज की समस्याओं प्र 
[विशेष ध्यान दिया गया। काउन्टी बारोज की सीमाओो में परिवर्तन करने 
के लिए जो सामान्य सुझाव दिये गये थे उनको तीन शीपंको मे विभाजित 
किया जा सकता है । प्रथम, प्रतीत की नोति के अ्रनुरूप काउन्टी बारोज में 
स्लीमित रूप से प्रसार कर दिपा जाये। दुसरे, काउन्दों के कुछ मागो से 
काउन्टी वारोज का ठोस खण्ड बना कर काउन्टी बारोज का अधिक प्रसार 
कर दिया जाये | तीसरे, नये काउन्टी क्षेत्रों की रचना जिसमे कि सभी 
बर्वमान काउन्टी बारोज अपना काउन्टो बारो का स्तर छोड देंगे 

इन सुझावों में से दूसरे नम्बर का सुझाव एक वर्ग के दृष्टिकोण के 
अनुरूप था। नगरनिगमों का सघ इसी रूप में सोच रहा था तथा तीसरा 
सुझाव कुछ-कुछ मजदूर दल के ग्रनुरूप था। भायोग का दूसरा प्रतिवेदन 
प्रप्नेल, १६४८ में प्रकाशित हुप्ना था | इसने इवेत-पत्र की इस मूल घारणा 
की ही प्रालोचना को हि वर्तमान काल स्थानीय सरकार की रचना में सुधार 
करने का काल नहीं है। इस प्रतिवेदन मे कहा गया कि भ्रायोग ने दो वर्ष 
के भपने जीवन काल म॑' एक मी ऐसा प्रादेश प्रसारित नही किया जो कि 
स्थानीय सरकार की वर्तेमान सीमामो में कुछ परिवर्तन करता हो | ऐसा 
इससिए हुआ क्योकि सीमाओं एवं कार्यों के बारे में अलग-प्रलय विचार 
करना मूर्खतापूर्ण है। सीमा भायोग का कार्य क्षेत्र केवल मीमाप्रो तक ही 
मयांदित था वह कार्यो के सम्बन्ध मे विचार नहीं कर सकता था । भरत: 
ड्यवस्वापिका से इस प्रायोग का प्रधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए कहां गया। 

आ्लायोग के द्वितीय प्रतिवेदन ने स्थानीय सरकार को कमजोरियों का 
विश्वेषण क्रिया । प्लायोग की मुख्य-मुझूर सिफ,रिशों निम्द प्रकार थी 

१. स्थानीय सरकार को इकाइया तीन भ्रकार की होनी चाहिए- 
काउन्टीज, काउन्दी बारोड तथा काउस्टी जिले (समी गैर-काउन्टी बारोज, 
वहरी जिले एवं देहाती जिले) इसी श्रेणी में आजते हैं। 


समस्याएं एवं भावों सम्मावनाए झेर३ 


२. इ गलूण्ड तथा वेल्स को नवी काउन्टोज में विभाजित कर दिया 
जाना चाहिये | उनमे से अधिकाश को दो सूत्रीय व्यवस्था के अनुसार प्रशा- 
सित करना चाहिए किन्तु कुछ एक सूत्र की सत्तायें भी हो सकती हैं । 

३. काउन्टी बारोज (सामान्यत* ६०,००० से २००,००० तक की 
जनमझछ्या वाले को ग्रधिकाश उद्देश्य रत्तायें होना चाहिएं। इतको काउन्टी 
प्रशासन का ही एक भाग होना चाहिए जब कि ये कुठ विशेष सेवाओं का 
मचालन करे । उदाहरण के लिए पुलिस या अस्तिरक्षा सैवार्ये, शहर नियोजन 
भ्रादि | इसके अतिर्क्ति पशुओं की बीमारी, स्वीकृत स्कूल आदि मामलो में, 
जितमे से कोई भी शहर को सरकार के लिए महत्व नहीं रखता, फिर मी उस्ते 
काउन्टी के एक भाग के रूप में ही कार्य करता चाहिए। 

यद्यपि इस अयोग ने ग्रथामम्म्व एक राय स्थापित करने का प्रयास 
किया तथा इसकी कुछ सिफारिभों में समझौते की लगन सौ प्राप्त होती है 
किन्तु प्रतिदेदन को वादविवाद के लिए श्रोत्साहन देन। ही था। उदाहरण 
के लिए काउन्टी पर्यिदो को प्रस्तावित अधिकाश उद्दे शीय काउल्टी बारोज 
में तथा बहुउद्देशीय काउन्टी बारोज में कोई प्रस्तर नजर नहीं ग्राया । 

स्लीमा आयोग ने मन्‌ १६४७ के श्रपने प्रतिदेदन मे यह बताया कि जो 
बात एक क्राउन्टो था काउन्टी वारों के लिए सच है वह आवश्यक रूप से 
अन्य फे लिए सन्र नहीं होगी । अत जत्र स्थानीय परिस्यितिया इस बात की 
भाग करे तो उनको भपने मूल सिद्धान्तो को छोड़ देता चाहिए । क्‍्ाबोग ने 
यह भी सुभावा था कि कमर साधन स्रोतो वाले कुछ काउन्टी जिलों को झपने 
बुद्ध कार्य काउन्दी को सौंप देने चाहिए जवकि शक्तिशाली काउन्टी जिलों 

को कुछ शक्तिया काउन्टी से हस्तातरण के रूप में प्राप्त करनो चाहिए । 


इस प्रकार आयोग ने यह माना कि कार्यों पर स्थातीय सरकार की 
जनावट के एक अभ्विमाज्य भाग के रूप मे विचार करना चाहिए | दूसरे, एक 
ही श्र शी में श्राने बाली सभी सत्तायें भ्रावश्यक रूप से एक जैमी शक्तियों का 
उपभोग नही करेंगी । इतने पर मी लगता था कि झ्ायोग के दृष्टिकोण उसके 
पुराने भ्रधिकार क्षेत्र के रग में रंगे हुए थे | यदि झायोग सीमा एवं स्तर 
(8030५) की श्रपेक्षा, कार्यों से ही! विचार करना प्रारम्म करता तो उसकी 
सिफारिशों का रूप ही दूसरा होता । 
लन्दन श्रपने भाप में एक मिन्न ही समस्या है। लन्दन के एक स्वतस्त्र 
नगर के रूप से रहने से समस्‍यायें ओर गरी उत्पन्न हो जातो है । लन्‍्दन काउ- 
नदी परिषद तथा राजघानी बारो परिषदो के बीच शक्तियो के उचित वितरण 
की समस्या तथा उनके बीच उचित सम्बन्ध की समस्‍यायें प्रेत्थन्त गम्मीर 
हैं । लदन महान की भी अनेक समस्‍यायें हैं क्योकि इसमे इकाइया शामिल हैं । 
इतने निवासियों के लिए स्थानीय सरकार पद का प्रयोग करता शब्द का 
गलत प्रयोग है विन्‍्तु कुछ सामाजिक सेवाहो के नियोजन के लिए लन्दन महान 
(06:८9६ .090०7) को स्थानीय इकाई माना जाठा है। एक मसम्मव सरकारी 
_रचना सुरूयप रूप से सन्दन महान के लिए एक झेत्रीय सत्ता (सरे०्ड्ाटयठा 
40० ०थाज) होगी। सेमस्त क्षेत्र (ह८९४800) को चार या पाच क्षेत्रों मे 
बाद दिया जायेगा जो कि एक प्रकार से काउन्टीज के अनुरूप होंगे। काउन्टीज 


ड्र४ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशास ने 


को झागे मो बारोज में उपविमाजित कर दिया जायेगा और अन्त में बारोज 
को भा वार्डों में वाट दिया जायेगा। ये वार्ड केवल चुनाव की दृष्टि से ही 
नही वरन्‌ स्थानीय सरकार को इकाइयों के रूप मे मी महत्ववृर्ण हों) । क्षेत्रीय 
स्तर (२९४7074] |८४८।) की लन्दत सरकार केन्द्रीय सरकार पर अपरिहाये 
रूप से प्रमाव रखती है। यह राष्ट्रीय दृष्टि से मी उतनी ही महत्वपूर्ण है 
जितनी कि स्थानीय दृष्टि से । 
इस सम्बन्ध में मुल बात यह है कि जब मी कमी स्थानीय सरकार की 
इकाइयो पर विचार किया जाये, इन पर व्यावहारिक रूप से विचार किया 
जाता प्रारम्म किया जाना चाहिए न क्रि पूर्व अनुमव की मान्यताड्रो या 
घारणाप्रो से । 
स्थानीय सरकार में राजनोति 
[एणाध्रछ 99 [००४ 60वयग्राशा। ] 
स्थानीय सरकार की प्रह्नति राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार की प्रकृति से 
पूरी सरह भिन्‍न होती है । यहा हम उन सिद्धान्तो एवं व्यवहारों को अपना 
भी सकते हैं और नहीं नी अपना सकते जो क्रि राष्ट्रीय राजनीति के अवि- 
भाज्य भ्रग माने जाते हैं । इस प्रकार के प्रश्नों पर विचारकी मे पर्याप्त मत- 
भेद है दलीय राजनीति का स्थानीय सरकार में महत्व है अथवा नही है 
इसे यहा प्राकर सक्रिय रूप से योगदान करना चाहिए अथवा नहीं, यह भी 
एक उलभा हुम्रा प्रश्न है । इसके पक्ष एवं व्पिक्ष में कई प्रकार के तक समुय- 
समय पर प्रदान किये जाते रहे हैं । एक दृष्टिफोरा के अनुसार स्थानीय सरकार 
बिना राणवीति के भी बहुत अच्छी प्रकार कार्य करती रही है झतः राजनीति 
को इसमें प्रविष्ट करके क्यों नई-वई समस्‍यायें उत्तर की जायें । इसके ब्रति- 
रिक्त स्थानीय सरकार द्वारा जो अनेक सेवार्यों प्रदान की जादी हैं उन सेवाग्रो 
कॉब्दैलौय आधार पर सम्पन्न करना कठिन बन जायेया । स्थानीय सरकार 
ब्रास्तविक भमस्थाग्रों के लिए व्यावहारिक सुझाव दूढती रहती है । दलीय 
झाजनीति इन प्रश्नो को सुलमाने की प्पेक्षा अधिक अठिल बना देगी। एक 
दूसरे दृष्टिकोएं के प्रनुमार जिन प्रश्नो पर स्थानीय सरकार द्वारा विचार 
किया जाता है वे प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर कि राजनैतिक दलो का दृष्टिकोण 
अलग-पभ्रलग होता है । यह प्रत्यन्त वेईमानीपूर्णा माना जायेगा कि इस तथ्य 
को छिपाया जाये । स्थानीय परिषदो में राजनीति का प्रवेश नहीं है यह कहने 
का ध्र्थ केवल यह होता है कि इसकी राजनीति रूड़िवादी होती है । इसके 
प्रतिरिक्त जब राजनीति का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है तो स्थानीय 
सरकार के कार्यों मे जनता की रूचि प्रावश्यक रूप से बढ़ जाती है । 


* कई एक विदारक यह मानते हैं कि इन दोनों ही दृष्टिकोणों में से 
बाद वाला सत्य के भ्धिकतम निकट है । राजनीति को स्थानीय सरंकार के 
शोत्र में श्वश्य आना चाहिए । इन विचारको के मतानुसार सह पूछता गलत है 
कि राजनीति का स्थानीय राजनीति मे प्रवेश है भयवा नही विन्नु पूछना इस 
तरह चाहिए कि दलीय राजनीति का स्थानीय सरकार मे वया कार्य है। प्रेट 
बिटेन को स्थानीय सरकार में भारत से मिन्‍न वहा के राजन तिझ दल खुलकर 
आग लेते हैं। दलो के स्थानीय संगठन भी हैं । इन सगठनो द्वारा दलौय पघनु- 
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लेती है । यह रात घ्यान में रखने योग्य हैं कि राजनैतिक दलो को व्यवस्थापन 
की रप रचना मे मुख्य माण लेने की जुट दे दी जाती है किन्तु इस सम्बन्ध में 
सामान्य समभौता रहता है कि वे न्यायंप्रालिका के क्षेत्र से बाहर ही रहेगे । 
इस प्रकार संद्धान्तिक रूप से प्रशामन का एक भाग राजनैतिक 3300: के लिए 
खुला हुआ हैं किन्तु दूसरा माग ऐसा नही है। अ्रनुमव द्वारा इस सैद्धान्तिक 
निष्कषष का समयंत्र किया जाता है। स्थानीय सरकार का मुख्य सम्बन्ध प्रशा- 
प्न से रहता है । यह विशेष स्थितियों पर प्रदत्त सामान्य सिद्धान्तों को लागू 
करती है । ऐसी स्थिति में केन्द्रोय एवं स्थानीय दोनो ही स्तरो पर राजनैतिक 
दलो को एक जैसा स्थान प्रदान करना यलत हागा । स्थानीय सरकार मूर्त 
समस्य|झ्रो के लिए प्राय ऐसा समाघान तलाश करती है जो कि सामान्य ज्ञान 
((००७7०० $0856) पर आधारित हो । अलग-प्रलग दलो के विचारक भी 
जब सामान्य बु ड़ से प्तोचने लगते हैं तो उनके निप्कर् बहूत कुछ एक जैसे ही 
रहते हैं। स्थानीय स्वामिमक्ति दलीय बन्धतों को भी काट देती है। समी दलो 
के सदस्य सामान्य हिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक हो जाते हैं । 


स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकार के बीच केवल कार्यों की प्रदृति का 
ही भेद नही है वरन समद एवं स्थानीय पत्ता वे यत्र की बनावद भी पर्याप्त 
भन्तर रखती है । मेयर अथवा परिषद का समाप्ति प्रघानमत्री जैसी हा 
ह्विति में होता है ॥ समिति के सभापति क्राउन के मनी से समानता रखते हैं। 
अन्तर यह है कि मती झपने विभाग के निर!यों एवं बार्यों के लिए श्वय ही 
उत्तरदायी होता है जबकि स्थानीय सरकार में यह उत्तरदायित्व समिति के 
कन्धों पर होता है। स्पातीय सरकार मे केबिनेट जैसी कोई चीज नहीं होती । 
बडी स्थानीय सत्ताओं मे से कुछ में समस्वयक्तारी समिति ((००7९०१॥०5 
(०777((८६) बी रचना को जाती है । वैसे केविनेट जैसे किमी निकाय का 
स्पानीय मरवार में कोई कार्य नहीं रहता । केविनेट का कार्य है ध्यवस्थापन 
का निर्देशन देना तथा नीति से सम्बंधित विफयों मे मार्ग दर्शेव करता । यह 
विमागो के चाल प्रशासक्रीय कार्यो से कम सम्बध रखनी है, किन्तु स्थानीय 
सत्ता का मुख्य सम्बंध प्रशासन से रहता है। वह ब्यवस्थापिका एव प्र" 
व्यवस्थापन की भ्रित्राभों को सुलभाने से सम्बंध नही रखती । 


स्थानीय सरकार में विरोधी दल एवं सत्ताघारी दल के भेदों को भी 
प्रावश्यक्ता नहीं रहती । स्थानीय स्तर पर ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि 
यदि स्थानीय सत्ता को समिति द्वारा रखा गया कोई प्रस्ताव परिषद में पास 
न हो सके तो उसे स्यागपत्र॒दे देना चाहिए। इसी प्रकार ससद को मग 
करने तथा मतद ताम्रो की राय जानने जैसी प्रक्रियायें मी यहाँ नही है। कठोर 
देतीय अनुणागत हसदोय सरकार का श्रावश्यक माग होता है रिच्छु यह 
स्थानीय सत्ता के कायो में कोई भाग नहीं रखता | स्थानीय स्तर पर सदस्यों 
जो पूर्ण स्वतजता प्रदान की जातो है केदत यही बन्धन होता है कि वे सरबारी 
सत्र के मच'लन के लिए सतरा न दन जायें । 


स्थाउेय स्तर पर यदि वही सरकार एवं विशेष दल जैसा वर्गोक्रण 
मी कर दिया जाये सो यहा उनका कार्य सचालन बड़े रोचक ढय हे 2200 
जाता है परिषद की दंठक होने के पहले ही प्रत्येक दल ब्यविदगत रुप से भपरी 


समस्याएं एवं मावी सम्मावनाएं नजर 


बैठक करता है तथा उसमे यह निर्शय लेता है कि परिषद में विचाराय रखे 
जाते वाले विपयो पर दल को क्या नीति झपताती चाहिए। दल का सदस्य 
इस नि य को स्वीकार करता है | परिषद के सदस्यगण बैसे भी व्यक्तिगत 
दंठकें करते रहते हैं जहा कि वे परिषद के कार्यो के बारे में बिचागस-विमर्श 
करते हैं। इस व्यवस्था के अपने कुछ वास्तविक या सम्माविठ दोष भी है । 
व्यक्तिगत रुप से पहने ही निर्णय ले लिया जाता है गौर दूसरे पक्ष के भ्रमाव 
में परियद को बाद विवाद भी मात्र भौपचारिकता रह जाते हैं। सदस्य पहले 
ही अ्रपना एक निश्चित दृष्टिकोण वना कर परिषद मे भ्रते हैं। वे अपने 
विरोधी पक्ष की बातों को सुनने में कोई रुचि नहीं लेते। भ्रावश्यक सूचना 
प्रदात करने के लिए भ्रधिकारीगण मी उपस्थित नही रहते । यह तरीका रूप 
की दृष्टि से मी कमी-क्मी अप्रजातत्रात्मक मान लिया जाता हैं क्प्रोकि 

बहुमन वाला दल भी परिषद की कुल ससया में अल्पमत ही होता है और 
उसकी राय का क्रियास्वयन प्रजातत्रात्मक नहीं कहा जा सकता । बहुमत की 
राय क्षेत्र को जनता के बहुमत की राय नहीं होतो । स्थानीय सरकार में 
इलीय राजनीति के झा जान से जो पनेक दोष पैदा हो जाते हैं वे इसके 
स्वामाविक दोष नही है वरन्‌ उसके दुश्पयोग के दोष हैं । 


श्र दलीय राजनीति द्वारा उचित योगदान किया जा सकता है। अपने 
श्रेष्ठ रूप में दल मूल्यवान होते हैं तथा वे जनता के राजनैतिक प्रशिक्षण के 
लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो भी साधत जनता को ह्वातीय सरकार 
में उसके कर्तव्यों एवं प्रधिकारों से परिचित करायें उनको प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए । अनुमव के झाधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनैतिक 
दल प्राय. स्थानीय रुचि को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण रूप से शाग लेते 
हैं। वे घीरे-धीरे मतदांताश्रो की सख्या बढ़ते हैं। फ्रेस्‍्क जेसप (790६ 
76४४४) के शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि दनीय राजवीति समदीय 
कार्यो की अपेक्षा स्थानीय सरकार में म्रधिक सुघरे हुए झूप में भाग लेती है । 
बिना दल व्यवस्था के समद कार्य नही कर सकती किस्तु स्थानीय सरकार कर 
सकती है। * स्थानीय सरंकार में दलीय राजनीति का योगदान संतुलित रुप 
में होना चाहिए। जब दलौय राजनीति पर बहुत जोर दिया जाता है तो ऐसा 
लगता है कि मानों दल ही प्रधान हो गया तैया उसी के भाग्य 
रचना स्थानीय राजनीति का लक्ष्य बन गया और अच्छी सरकार का घोय 
योण बन गया । इसी प्रकार यदि राजवैतिक दलो को कोई भो स्थान प्रदान 
करने से मना कर दिया जाये तो यह एक प्रकार से तथ्यो को अस्वोकार करना 
समझा जायेगा । राजनैतिक दलों से स्थानीय स्तर पर जो ह6ार्ये करने की 
आशा की जाती है उनको सक्षेप में परिभाषित नहीं किया जा सकता । 
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स्थानीय सरकार के प्रधिकारी एयं सदस्य 
[एाात॑ंबड भाष शिक्षाक्रश5 ता [.०टओं ठ0क्‍शाआएशा ] 

स्थानीयशसरकार को जो विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं तथा इससे 
जो श्राशायें की जाती 'हैं उठको उस समय तक पूरा नही किया जा सकता जब 
तक कि इनको मचालित करने वाले लोग उचित आदर्शों से प्रेरित त हो तथा 
आवश्यक तंकतीकी योग्यता न रखते हो । केवल यदी पर्याप्त नहीं होता कि 
योग्य एव अच्छे सदस्यो को निर्वाचित कर लिया जाये अथवा अधिकारियों 
की तियुक्ति कर दी जाये । उनके कार्य क्षेत्रो को मी स्पष्ट रूप में परिसिमित्त 
कर दिया जाना चाहिए ताकि अतिराव एवं गलत निर्देशन को रोका जा सके। 
परम्परागत रूप से निर्वाचित सदस्यो का यह कार्य होता है कि वे नीतिया 
निश्चित करे जब कि वंतनिक अधिकारी इन नीतियो को क्रियान्वित करने का 
कार्य करेंगे। ये ग्रधिकारों छोटे मोटे नीति सम्बन्धी प्रश्नो को भी तय कर 
सकते थे । भ्रधिकारी एवं मदस्यों के कार्यों का यह भासान वर्गीकरण भ्राज 
के तथ्यों को देखते हुए सही नही प्रत्तीत होता । 


वर्तमान प्रवृत्तियों की आलोचना करते हुए कई बार यह कहा जाता है 
कि सदस्यों के निर्शाय लेने की शक्ति को कम महत्व के प्रश्नों पर ही सीमित 
कर दिया गया है । उदाहरण के लिए कार्य के घटे तय करना आदि किन्तु 
नीति से सबधित मत्त्वपूर्ण प्रश्तो को भ्रधिकारियो के हाथो में छोड़ दिया 
गया है केवल वे ही उतको तय करने का विशेषज्ञतापूर्सा ज्ञान रखते हैं। 
यह दृष्टिकोण सही दिखते हुए भी गलत है । इसका मन्न भ्राधार यह है कि 
इसे झपनाते समय नीति की पहल (॥008000) तथा निर्णय (6०2/807) 
के बीच भेद नहीं किया गया हैं। यह सच है कि स्थानीय सरकार द्वारा 
संचालित सामाजिक सेवाओं का प्रसार ज्यो-ज्यो ढढता जा रहा है प्यो-्त्यो 
विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान की ऋावश्यक्ता भी बढती जा रही है । जिन कार्यों के 
बारे मे गैर विशेषज्ञ लोग भी भ्रपना मत आशामनी से प्रकट +र सकते हैं उनके 
सम् न्घ मे भी नीति वी पहल प्राय: स्थानीय सरकार के झ्रधिकारी वर्ग द्वारा 
ही की जातो है। उदाहरण के लिए शहर नियोजन का क्यर्थ नियोजन के 
के तकनीशियनो का वार्य होना चाहिए। यह हो सकता है कि योजना बनाई 
जानी चाहिए,” यह विचार उनके द्वारा प्रतिपादित म क्या गया हो । वर्तमान 
काल मे यह प्रवृत्ति बढती जा रही है कि अधिक महत्व के विषयो पर विचारों 
वी पहल गेर-विशेषज्ञ द्वारा कम से कम की जाय तथा किसी प्रधिकारी या 
सरवारी विभाग द्वारा ग्रधिक से अधिक की जाये। विचार चाहे सी के 
द्वारा प्रारम्म किया गया हो किन्तु एक प्रशासकीय प्रस्ताव के रूप में उसवे 
विकास का कार्य अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा। इस स्तर पर यह नीति 
0323 नहीं कहा जायेगा वरव्‌ यह एक प्रशासकीय प्रस्ताव मात्र ही कहां 
जायेगा । 


निर्वाचित सदस्यों के प्रनेक कार्य होते हैं। उठका एक सर्वाधिक महत्व* 
पूर्ण वा यह है कि प्रस्तावों को नीति के रूप में परिवर्तित क्रिया जाये। 
प्रस्तावों की स्वीकृति सशोश्वन एवं अस्वीकृ ति जो मी सदस्यों के सामने रखी 
जाती है वह उनही इच्छा पर निर्भर है कि उसे माने या ने माने । इसवा 


समस्याएं एवं मावी सम्म बनाए झ्र् 


निर्णय वे स्वय ही करेंगे । प्र-तावों रु क्या महत्वपूरा है, किसकी प्रवहेलना 
की गई है तथा किसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार यद्यपि विशेषज्ञों 
द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है. किन्तु अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति 
उनके हाथ में नहीं रहती । अधिकारीगणा सत्य के केवल एक ही पक्ष को देख 
पाते हे । उनका दृध्टिवोण इतना पक्षपातपूर्णा वन चुका होता है कि पूर्ण 
सत्य को टेखने में वे भ्रसमर्थ भय रहते है जबकि साधारण व्यक्ति झथवा 
गैर-विशेषज्ञ ऐसा कर सकता है । 


विशेषज्ञ एवं गैर-विशेषज्ञ, भ्रध्रिकारी एव गैर अधिकारी के बीच स्थित 
सम्बय में इससे कोई सांस अन्तर नही आता कि कुछ स्थानीय सत्ताप्नो की 
समितियों भे बाहर में ऐसे भी लोगो को ले लिया जाता है जो कि उन 
समितियों के कार्यों मे विशेष ज्ञान रखते हैं। ये सदस्य कई बार समिति को 
मूल्यवान रूप में सहायता करते हैं। सहवृति के सिद्धान्त को अधिक साहसपूर्णो 
।एब कल्पन/(त्मक कार्यों के लिए उपयोग मे लाया जा सकता है। यह देखने में 
भ्रप्रज।तत्रात्मक लगता है किन्तु यदि हम मेजिनी की प्रजातत्र की परिमाषा को 
ध्यान में रखें तो कोई श्रापत्ति नही रहेयी । मेजिनी का कहना था कि प्रजातत्र 
बुद्धिमान एवं सर्वर प७ नेतृत्व के भ्राघीन सभी के माध्यम से सप्ती की प्रमति 
है। सहवृत सदस्यो के रहने पर भी निर्वाचित सदस्यो को महत्वपू्णा कार्य 
करना होता है । उनको स्थानीय सरकार के कार्यों मे सामान्य रुचि लेती 
होती है। वे कार्य के एक क्षेत्र मे ही विशेषज्ञतापूरएा ज्ञान रखने की भपेक्षा 
समी विधयों में सामान्य ज्ञान रखते हैं । सदस्यों का एक दूसरा कार्य यह है 
किवे प्रकेक्षणकर्त्ता या दर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इतको प्रधिवारियो 
द्वारा साप्ताहिक, मासिक, भैमासिक या वापिक प्रतिवेदन दिये जाते है जितमे 
बे अपने कार्यों का लेखा-जोशा प्रदान करते हैं। भ्रधिकारियों को मह 
ज्ञात रहता है कि उनके कारये, भकार्य आदि का लेखा रहता है तथा इनको 
चुनौती दो जा सकती है, इनकी भालोचना को जा सकती है। इस शान के 
कारण वे स्वेच्छा पूर्ण, बेईमानी पूर्णा एवं भ्रवद्देलना पूर्णा रवैया नहीं भ्रपना 
सकते । प्रालोचना करने के कार्य को सम्पन्न करते समय बहुत सावधानी 
बरतने की भावश्यकता होती है क्योकि इसे यदि भनुत्तरदायित्वपूर्णा रूप से 
किया गया तो इसके परिणामस्वरूप पहल को शक्ति समाप्त हो जायगी ६ 


दूसरी ओर यदि इसे व्यवहृत नही किया गया तो डर है कि नौकर- 
शाही भ्रवृत्तिया विकसित हो नायेंगी । सदस्यों का तीसरा कार्य अपने चुनाव 
कतत्र के लोगों से लगातार सम्पर्क बनाये रखना है। परिषद के निर्वाचित 
सदस्य क्षेत्र के समी मागो से आते हैं) इनके माध्यम से स्थानीय सत्ता, 
स्थानीय झाकाक्षाग्रों एव आवश्यकताओं के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रख सकती 
है । सदस्यों का यह कार्म उन जिलों भे तथा काउन्टीज में और भी प्रधिक्‌ 
महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि बिखरे रूप में बसे हुए होते हैं॥ यह बड़े भाकार 
के से त्रो मे मी महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। सदस्य द्वारा सूचना प्रदान 
करने का जो कार्य किया जाता है वह द्विमागीय प्रक्रिया है। वह एक ऐसा 
माध्यम है जिसकी सहायता से स्थानीय मावना एवं ज्ञान सत्ता तक पहुँचाया 
जाता है तथा सत्ता के कार्यों एवं उन कार्यों के कारणों का ज्ञान स्थानीय लोगो 


३३० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


को दिया जाता है। सदस्यों के माध्यम से नागरिक सत्ता के सम्मुख भ्पनी 
शिकायतें भेज सकते हैं । स्थानीय सत्ता उन शिकायतो वी जाच करती है । 
जनता ससद सदस्यों से मौ अउठी समस्याओं की जशिकायत कर सकती है विन्तु 
सस॒द सदस्य को धाप्त करना सुग्रम नही होता | इसके अतिरिक्त शिकायत 
करने की कार्यत्राही भी इतनी उलकी हुई ठथा जटिल होती है वि जत- 
साधारण प्राय इसे नहीं कर परारा। स्थानीय सत्ता के सदस्य साधारण 
नाएरिको की पहुच की स्रीमा म रहते हैं उनको यलियों से पाया जा सकता 
है, वे चर्च पे मिल सकते हैं अ्रथवा प्राकस्मिक रूप से कही मी मिल सकते 
है । इस झ्रतौयचारिक सम्पर्क के द्वारा सदस्ययगशण नागरिकों की समस्‍यायें 
सुनभाने वी शक्ति प्राप्त करते हैं। शिकायत करने की प्रज्िया में अधिक 
श्रौपचारिक्ता नहीं वरतनी होनी। शिकायत चाहे कितनी ही छोटी या 
गहत्वटीन क्या न हो किन्तु सदस्य द्वारा उसको इतना हल्का नहीं लिया 
जाता । हो सकता है कि दिखने मे महत्वहीत लगने वाला एक प्रश्त ही 
गस्मीर परिण।म उत्पन्न करने का कारण वन जाये । कुछ मो शिकायत करने 
बाले के जीवन के लिए तो यह प्रश्न उपयोगी एवं महत्वपूर्णां ही रहता है । 
एक मरीज ही सही रूप में जान सकता है कि दात के डाक्टर के आपरेशन वा 
क्या प्रभाव हुआ, डाक्टर इस बात की जानकारी नहीं रखता । इसो प्रवार 
शिकायत करने वाले की समस्या छोटी होते हुए मी उसके लिए गम्मौर सिद्ध 
ही सकती है । प्रशासन का चाहिए कि इन समी समपघ्याग्री के निराकरण के 
लिए कोई ग्रासाव तरीका निकाले । सत्ता के सदस्यों को यह देखना होता है 
कि प्रशासन का लक्ष्य प्रथतू मनुष्य का अच्छा जीवन” प्रपना महत्व ने 
भूल जाये । 


सदस्यों का एक पअन्‍्य भहत्वपूर्णां कार्य उच्च स्तर के भधिवारियों की 
नियुक्त करना है। इस कार्य को सम्पन्त करने में सत्ता की सफलता या 
ब्रमफ्लता ही उमके कार्य पर नि यात्म्मक प्रमाव डालेगी | इस शक्ति का 
पर्याप्त महत्व है । इसी कारण महत्वपूर्ण पदों पर मुख्य भ्रधिकारियों की 
नियुक्ति की स्थानीय सरकार की अक्ति को केन्द्रीय श्वरक'र द्वारा मर्यादित 
कर दिया गया है। कुछ सामलो में श्रधिनियम द्वारा यह व्यवस्था नरदी 
जाती है वि नियुक्ति पर सरकारी विमाग की स्वीकृति प्राप्त की जाये सावि 
इन भ्रधिकारियों को उनका कार्यो सम्पन्न करने मे गलत दवाव से सुरक्षित रखा 
जा मे । स्वास्थ्य के: मेंडीकल प्रधिकारों, सफाई निरीक्षत्र भांदि वो ऐसे 
प्रषिवारियों के उदाटरण के रूप में प्रस्तुत किया जा झकता है। यह मीमा 
कई वार गम्मीर झ्रालोचना कय कारण भी बनती है । यह वहा जाता है कि 
इस से स्थानीय सत्ता अपने अधिकारियों को नियुकत्त करते एवं हटाने को 
शक्ति से वचित रह जाती है। यदि केन्द्रीय 5िमाय स्वेच्छाचारी रूपये 
निर्षेधाधिकार वा प्रयोग बरने लगे तो सत्तायें अपने उचित दायिरव से वचित 
रहेगी, साथ हो ध्यक्तिगत अधिवारियों के साथ प्रन्याय का ध्यवह्ार पतप 
खाता है । रे 


! अपिवारियों को उनके उचित्‌ रुर्य क्षेत्र मे स्वततव॒ता प्रदान शरने 
का अर्ष है गि सदस्यों को उनके निर्णय में तथा उनको नियुद्धि में विश्दास 


समस्याएं एवं भावी सम्शावनाए इ्३्ह्‌ 


है। व्यवहारिक रूप मे यह गम्मव नही है कि अधिकादीशण अपना पत्येक 
कार करने से पूर् अनुमति प्राप्त करे क्योकि इस प्रक्रिया से पर्याप्त अमे एव 
देर 5 की सम्मावना रहती है । इस सम्बस्ध में थे एस मिलन का यह कहना 
प्र है कि प्रशासन के विययों में एक प्रतिनिधि समा का उचित कार्यो यह नहीं 
है कि बह स्वय ही निर्शाय ते. बरत्‌ उसका कार्यो यह देखता है कि जो तोग 
निशंय ले रहे है दे उचित व्यक्ति होने वाहिए। सदस्यो एवं प्रधिकादियों के 
बीच उचित सम्बन्ध यह मान कर चलता है कि इनमे से प्रत्येक एक दूसरे के 
हाथों का उचित सम्मान करेगा। साथ ही यह दोनो ही पक्षों मे पूर्ण सद्भावना 
की माग करता है । 
स्थानीय सरकार के सदस्यों एवं प्रधिकारियों के पारस्परिक सम्बन्ध 
जो समस्या को एक श्रन्‍्य समस्या के भाग के रूप मे जाना जा सकता है जिमका 
सम्बन्ध सरकार एव प्रगासन के प्रत्येक क्षेत्र मे विशेषज्ञ एवं गैर-विशेषज्ञों के 
कार्यों से रहता है। यह समस्पा मत्री एवं सागरिक सेवकों के पारस्वहिक 
सर न्थो में उठती है. एक व्याप/रिक कम्पती के हिस्सेदारों एवं सचालको के 
परस्परिक सप्वस्धों में उठती है, एक विश्या दाक्षप की परिषद एवं सीनेट फे 
बीच उठती है, एक अस्पताल के प्रश सकीय गिड़ाय एवं मैडीवल रटाफ के 
बीच उउनी है, एक स्कूल के प्रशासको एवं हेडमास्टर के पारस्परिक सम्बन्धो 
उठती है । यह समस्था वमान प्रशासन में इतनी श्रधिक हो चछुडी है कि 
प्रत्ेक सरकार यह चाहती है कि विशेषज्ञता के साम ने लोकप्रिय नियत को 
सम!योजित किया जाये । प्रशासन में विशेषज्ञ एवं गैर-विशेषज्ञ दोनों ही प्रकार 
के अधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं के लिए स्थान होता है किन्तु दोतो के 
कार्यों को निश्चित रूप से तिर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रशासन मे 
विशेषज्ञता की ओर बढती कु प्रवृत्ति को तुलबात्मक् प्रध्ययन के भ्राधार पर 
देखा ज्य सकता है। १६ अवाकदी का शासक एक सामान्य ब्यवहाद 
कर्त्ता मात्र था। यह भ्रणना सारा समय प्रजाप्तन के कार्य ग्रेन लगा कर 
कैदल आतिक राभय ही इसमे लगाता था। शेष समय में बह प्रपसा पझत्य 
कार्य करता था। गह व्यवस्था उस समय उपयुवत्र थी जबकि सरकार के 
कार्य क्रेवेक नियमतकारी ये । कि्तु ज्यो-ज्यों सामाजिक सेवाप्ों का क्षेत्र 
बढ़ता गया त्यो-त्यों विशेषज्ञतापूर्रों ज्ञान वाले अधिकारियों की नियुक्तित करना 
अप॒रि्हारय बनता गया । विशेषज्ञों के बढ्ते हुए महत्व के साथ ही स्थानीय 
सरकार के भ्रधिकारियो की सहया भी बढती गई, उनका वेतन अधिक हों गया 
उनकी भर्तों करते समय झषिक शिक्षा के स्तर की भाग की जाने लगी। 
स्पादीय सरकार के अ्रधिकारी मुख्यत कार्य पर ही प्रयिक्षण प्राप्त करते हैं । 
उनको सामान्य शिक्षा को सोमित ही रखा जा सकता है। स्थानीय सरकार 
की सेवाओं की दज्ाय्रो पे जो सुधार हुआ है वह बहुत कुछ स्थानीय सरकार 
है ग्रधिवारियों के राष्ट्रीय रथ के प्रयासो का परिणाम है। 
श्रविवारियों के सम्बन्ध से एक अन्य समस्या यह उठायी जाती है कि 
इनको खुले तौर पर दलीय राजनीति में भाग लेना चाहिए अबवा नहीं। यह 
संगस्था इतनी अधिक गम्मीर वही बत पड़ी है क्योकि चाणे शोर सदमावता 
का वातावरण रहने के कारण मतमेद उलत्द होडे का आदर प्रायः कम हो 
रहता है 4 


३३० ग्रेट ब्रिदेव मे स्थानोय श्रशागव 


स्थानीय सरतार के सम्बन्ध मे प्रमुख समस्या यह है कि यान कल 
परिषद भचन वी घीटो पर बैठने के लिए ऐसे व्यवितयों 3 तलाश करता 
कछिन और कमी-कर्ी दो प्रायः असम्मव भी हो जाए है जिसमे कि पर्याप्त 
उत्साह हो तथा जिनके पाप्त काय॑ करने के लिए प्रतिरिकतत समय है! । यह 
एक तात्तालिक एव गम्भीर समस्या है जिसकी अवहेलगा नहीं की जा सकती 
तथा जिसके परिणाम-स्वरूप अन्य कई समस्‍यायें उठ खड़ी होती हैं। फ्रेन्क 
जेसप (गिका5: 4६5७०) का यह कहना पूर्ण हूप स मही है कि सरकार का 
यंत्र चाहे कितना भी प्रच्छचा क्यो ने हो, सरकार का स्तर अन्त में उत 
पुरुषों एवं स्जियों, सदस्यों एवं ्रधिरारियों पर निर्भर करता है जों कि 
मानवीय एजेस्ट हैं। यदि वे अच्छे हैं तो ग्रच्छो सरकार भी सम्मव हो सकती 
है घहि यत्र ग्रपू्ण ही क्यो नहों। किन्तु थदि वे मानवीय एजेस्ट गरीब 
हालत के है तो सरकारी यत्रके पूर्णा होते हुए भी अ्प्तोपजनक सरबार 
सामते आगंगी । * स्थानीय सरकार को दनावट के याएे मे तो पर्याप्त विचार 
विमश विया जाता है किन्तु उस मे का करने वाले श्रधिकारियों पर विघार 
कम किया जाता है । बनावट पर तो विपय गत झूप में विचार रिया जा 
सदता है क्योकि उसके प्राकड व तख्य उपलब्ध हो जाते हैं 87820 प्रधितारियों 
से सम्बत्थित किसी मी बादविवोद मे था विचारविभश्श में वि पहलू 
का उत्पर्न होना प्रत्यन्त स्वाभापिक बच जाता है । पृश्र से सम्दंधित विचार 
विमर्श करना ग्रास्यान भी होता है । अतः इन विमिर्श कारणों से सेवीबर्गे की 
ममस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । 


पर्याप्त योग्यता वाले तिवावित सदस्य क्‍यों नहीं मिल पाते है इसके 
प्रनेक कारण हैं जो प्राम: स्व विदित है किन्तु किर भी सक्षेप रूप में 
इनवा दर्ण ते किया झाना उचित रहेगा । इस्तक्रा प्रधम कारण मह है कि रई 
शो प्रारम्म में स्थानीय सरकार के कार्यों में रुचि; लेगा पसनन्‍्द्र नहीं करते 
बयरीकि ऐसा बरना उसको एचिकर प्रतीत नहीं होतां।स्थातीय परिषद को 
जन जीवन में पनेवा गलतियों एवं बाय की अवहेलनाम्रों के लिए दोपी ठह 
राषा जाता है ; परिषद जिम कार्यों के लिए उत्तरदागी नही होती इनके 
सम्बन्ध में बढने वाली हमस्याप्रो के लिए मी ढयी के ऊपर लोग प्राय, रोष" 
शोषण करते हैं । स्थानीय परिषद के विरद्ध मगाए आने बाले लादों भी 
प्रति सामान्य होती है । दैनिक व्यवहार की बातचीत में स्पातीय सरबार 
के अ्रष्टाचारपृर्ण कारनामे प्राम विषय बने जाते हैं) स्वातीय प्रिपद्‌ का 
उम्मीदवार बनने से पूर्व प्रत्येक च्यक्ति के मस्तिष् में परिषद का मही दोष- 
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समस्याएं एवं भावी सम्मावनाए ३३३ 


पूर्ण चरित्र रहदा है तथा-वड़ अपने भ्रापफो इसके साथ एकीकार नहीं करमा 
चाहता । सौमाग्य से अष्टाचार वर्बमान स्थानीय सरकार की समस्या नहीं 
है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनेक्र कानुन प्रावधान बनाएं गए हैं ५ यदि किसी 
शिकायत के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो जाएं तो यह एक नैतिक करतंव्य 
माना जाता है कि वलनूत उचित कार्यवाही करे। तथ्यों के ऊपर भ्राध।रित 
ईम।शरोपूर्शों आवोब एक स्वस्थ्य प्रक्रिय मानी ज,ती है किल्तु सती 
और ' घटिया प्रकार की अनुसरदायित्वपुर्ण बातों को समाज विरोधी समझा 
जान, चाहिए ) किसी भी नागरिक यो यह नही समझता चाहिए कि स्थानीय 
सरकार से सक्तिय योगदान किसी श्रकर उसके ह्पहतत्व को नीचा गिराएयी / 


जो व्यक्ति अपने किमी विशेष स्वार्थ की दृष्टि से स्थानीय परिपदो 
के लिए उम्मीदवार बनते हैं तथा स्थानीय सरकार के कार्यो में रुचि लेत्ते हैं 
वे कमी भी अच्छे पारपद सही बन सकते । मनोवैज्नानिकों द्वारा यह तके 
प्रस्तुत किया जाता है कि पारपद बनने के पीछे मूल उद्देश्य तो प्राय सभी 
का एफ ही होता है झ्ौर वह है शक्ति का प्रयोग करन की इच्छा / इस तर्क 
मे सत्यता होते हुए मी उम्मीदवारों को दो मागो में विभाजित किया जाता 
है / प्रथम में वे लोग भावे हैं. जो स्थानीय सरकार में अपना बुछध योगदान 
करना चाहते है । ऐसे लोगो को दूसरे प्रकार के उन लोगो से भिन्न देखा जाता 
बात हू कि स्थानीय सरकार को अपने स्वार्थों की सिद्धि बा साधन बताना 
चाः || 


योग्य व्यक्तियों के परिषद का संदश्य बनने के मार्ग भे एक अन्य कठिनाई 
यह है कि जहा कही निर्वाचच ८लीय भ्राधार पर लड़े जाते हैं वहा यद्दि कोई 
ब्यक्ति अपने पीछे शक्तिशाली दस्तीय पृष्ठभूनि नहीं रखता या बह पभ्पने दल 
की नीति वी कमजोरी तम्मा शक्ति दोनों को ही झली प्रकार देख पाता है तो 
उसका पारपद बनना कठिन होगा। जिस व्यक्ति को कसी दल का 
समर्थन नहीं प्राप्त होता और जो चुनाव मे सफलता प्राप्त करने की आशा 
नही करता वह स्थप्नीय सरकार के लिए महत्वहीत बन जाता है । यह स्वा- 
भाविक है कि एक राजनैतिक दल प्राय: उसी व्यक्ति का समर्थन करेगा जो 
कि समय-समय पर दल को नीतियों का प्रचार कर रहे । दलीय स्वापीमक्ति 
के साथ निर्ण य की ईमानदारी को समायोजित करना कई बार बौद्धिक एका- 
प्रता पर एक गम्मीर मार बन जाता है। 


केन्द्रीय सरकार का स्थानीय सरकार के कार्यो पर बढ़ता हुआ 
निमन्त्रण मी इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तत्व वन जाता है। भ्रत्यधिक केन्द्रीय 
नियन्त्रण की स्थिति से स्थानीय सरकार की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है | 
वह एक प्रकार से कार्यों का ग्रझाव सा महसूस करने लगती है। इस प्रकार' 
वे सम्था में बौदिक योग्यत्रा वले स्त्री झोर पुरुष झाने में रुचि नही लेते । 
यद्यपि स्पानीय सरकार पूरी करहमसे प्रघीनस्थ स्थिति भे नहीं पहुची 
है किस्तु फिर मी यह संच है कि स्थानीय सत्ताओ्रों की स्वतन्त्रता को सकीण 
बनावर स्थानीय सरकार के कार्यों मे छाग नेने से योग्य व्यक्तियों को विमुख 


कर दिया, जाएगा । यदि - ऐसे लोग रुचिहीन हो जाए तो स्थावीय सरकार 
में बौद्धिक सकट उत्पन्न हो जाएगा। 5203 


बे३ड ग्रेड झ्िटेन में स्थानीय प्रशासन 


बुछ लोग ऐसे मी हैं जो वि स्थानीय सरकार के कार्यों मे माग लेने 
में रुचि रखते है। इसके लिए प्रयष्ति योग्य भी हैं किस्तु फिर भो अनेक 
आधिक परिस्थितिया उनको ऐसा करने से रोक देती हैं | जो व्यक्ति वास्तव 
से स्थातीय सरकार के कार्यों मे रुचि लेता है प्रौर मामाजिक सेवाग्रो के 
क्षेत्र में मचमुच कुछ योगदान करना चाहता है उसे प्रपगा अधिकाण समय 
इस कार्य े लगाना होगा किस्तु इतना भतिरिक्ठ समग्र जिन लोगो के पास 
होता है उनकी धख्या बहुत अधिक नहीं है । इसके परिणामस्वरूप स्थानीय 
सत्ताओ्रो मे थ्रावे वाले सदस्यों का अनुपात या तो ऐसे लोगो मे से होता है 
जो कि अ्रपने सक्रिय जीवन से सेवानिवृत हो चुके हैं प्रथवा जो प्रम्पन्न घराने 
के हैं । केवल कुछ हो स्थानीय सत्ताएं ऐसी है जो कि विभिपष्न उम्र एवं 
आधिक स्थिति वाले लोगो करा प्रतिनिधित्व करें| इसके प्रतिरिक्त परिषद 
की बैठकें प्रायः उस समय होती है जबकि काम करने के दिन होते हैं । 
इसलिए साधारण काम करने वाला व्यक्ति तो वैसे ही इसके वाहुर हो जाता 
है । 8 परिषद की बैठकों मे रहने वाली उपस्थिति बहुन कर्म 
रहती है । 


परिषद के कार्यों मे जो समय लगता है उससे वही प्रधिक समय 
उसकी समितियों, उप-समितियों एवं सम्मेलनो की बेठकों मे लगता है। इसके 
अतिरिक्त स्कूलों एवं प्रन्य सम्याग्रो का निरीक्षण करने में समय लंग जाता 
है । समय की इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए सथ्याकालीन बैठकों की 
व्यवस्था की जाती है किम्तु जहा सदस्यों को एक विस्तृव क्षेत्र से लिया जाता 
है यहा संध्याकालीन बेंठके श्रसम्भव वन जलती हैं। इसके परिणामस्वरूप 
महत्वपूर्ण ममलो पर निर्णय दिन के अस्त मे लिया जाता है जब कि उपस्थित 
सदस्यगण भारीरिक एवं मानसिक दोनों ही दृष्डियों से थक्त छुड़े होते हैं । 
प्रतः यह स्पामाविक है कि तिर्एय मधिक उपयुक्त नहीं होगे। कुछ जागहक 
मियुक्तिकर्ता श्रपने किसी मी क्ंचारी को जो कि स्थानीय सत्ता में निर्वाचित 
ही का हो, सावंजनिक कार्य मे लगाए गए समय के लिए भी वेतन प्रदान 
करते है। नि सन्देह यह भ्रम्यास बढ़ता जा रहा है किन्तु यह छोटे स्तर के 
नियुक्तकर्त्ताओं के लिए व्यवहारिक नही है। एक दुकातदार जिसके कैंवल दो 
सहायक कार्यकर्त्ता हैं वढ़ श्रपन एक कार्यकर्ता को स्थानीय सत्ता के कार्यों में 
भाग लेने के लिए क्से धनुमति दे सकता है । यह एक ऐसा स्वेच्धापूर्ण वरदान 
है जिसके लिए जनता किसी मी नियुक्तिकर्ता यर दबाव डालने का प्रधिकार 
मही रखती | 


क्मीवमी इस समस्‍या पर यह सुझाव दिया जाता है कि स्थानीय 
सत्ता वे रादस्यों को वेतन प्रदान किया जाता चाहिए। जब समद के सदस्यों 
को बेतन प्रदान विया जाता है तो उत सदस्यों को वर्षों म प्रदात किया जाएं 
जो दि स्थानीय सरकार के ढार्यों का भार वहन करते हैं। इस प्रकार वी 
तुलता षरना भ्रधिक उचित नही कहा जा सकता क्‍योंकि ससद के सदस्य 
पपने कत्त व्यों को पूरा करने में प्रधिक्रश समय व्यतीत करते हैं भौर इस 
प्रवार यह उतका प्रमुख व्यवक्रय बन जाता है । दूसरी झोर 63226 भत्ता 
को सदस्यता का मूल दत्व यह है कि यह एक प्र शकालीन सेवा है जिमको 
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कि प्रति दिन के कार्यो के साथ-साथ सम्पन्न किया जा सकता है, उनके स्थान 
पर नही । वेतन प्रदान करने के लिए सिद्धान्त के प्रति और भी कई श्रापत्तियाँ 
की जाती है । यह वहा जाता है कि यह व्यवहार इस सिद्धान्त के विपरीत 
होग। कि स्थानीय सरकार के कार्यो में योगदान सेवा की-भावना से क्या 
जाना चाहिए । दूमरे, यदि वेतन की मात्रा कम होगी तो इससे कठिनाइया 
दूर नहीं हो सकेंगी और यदि वेतन बहुत श्रधिक हुआ तो इन पदो को प्राप्त 
करने के लिए बडे बड़े राजनेतिक दाव-पैच लडाएं जाएगे। तीसरे, जब 
स्थानीय सरक र के सदम्यो को पुनः निर्वाचित होने मे कोई सम्देह रहता है 
सो वे उस स्थिति की कल्पना कर लेते है जब कि परिप्रद को सदस्यता छोडने 
के बाद वे लोग बेरोजगार हो जाए गे, उनयी जीथिका का कोई साधन नहीं 
रहेगा । इस स्थिति से श्रपने भ्रापको बचाने के लिए वे जनता का समर्थन 
प्राप्त करने हेनु घटिया साधनों को श्रपताने मे भी नहों हिचकिचाते । चौथे, 
जव सदस्यों को वेतन देने की परम्परा प्रारम्म हो जाएभी तो सर्वैतनिक 
विशेषज्ञ अधिकारियों एव प्रवेतनिक गैर-विशेषज्ञ सदस्यो के बीच का अन्तर 
समाप्द हो जाएग।। पाचर्वे, मितब्ययता लान के लिए परिषदों का आकार 
छोटा कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति मे केवल कुछ ही लोगो को उनकी 
अपनी स्थानीय सरकार में तिरत्तर सक्रिय मश्ग लेने का श्रवसर प्राप्त हो 
सकेगा। यद्यपि सवैतनिक सदस्यो के विरोध मे भ्नेक तक भ्रस्युत किए जा सकते 
हैं किन्तु फिर भी ऐसे किसी साधन वी तलाश करनी होगी जो कि साधारण 
स्त्री ड्पो को भी स्थानीय सरकार के कार्यो मे भाग लैमे के लिए प्रोत्साहित 
कर सके। 


उचित प्रकार के लोगो को स्थानीय मरकार की शोर आकपित करने 
की समस्या का झ्रभी तक मान्य समाधान नही हो सका है। सुझाव चाहे कुछ भी 
रखा जाए और स्थानीय सरकार के कार्यों में योग्य व्यक्तियों की रुचि को 
जागृत करने के लिए चाहे कोई भी प्रयास्त क्या जाए किस्तु यह एक तथ्य है 
कि स्थातीय परिषदों मे निरन्तर सामथ्यवान्‌ एवं सूचित स्त्री पुरुष झ्राने 
चाहिए जो कि नि:स्वार्थ माव से अपन साथियों के कल्यारा के कार्यों मे 
स्वेच्छापूवंफ़ अपनी शक्ति एव समय लगा सके । जत्र भी कमो स्थानीय सरकार 
में सुधार दी बात की जाती है तो सेदी द५र्ग वे तत्व को बहुत कम महत्व 
दिया जाता है तया बनावट पर ही क्‍झ्रधिकतर घ्यान केन्द्रित रहता है । यद्यपि 
ढाचे का मी अपना महत्व है, शरीर मे असम्थिदिजिर का भी महत्व है किन्तु जिस 
मास के द्वारा इसे ढका जाता है, जिस माँ तष्क के द्वारा इसे प्रशासित किया 
जाता है यौर जिस श्रात्मा के द्वारा इसे चेत ॥दी नाती है वे इससे मी श्रधिक 
महत्वपूर्ण हैं। परिषद के तिर्वाचित प्रतिनिधि न केवल इन बाद वाले गुणों 
को ही प्रदान करते हैं किन्तु वे ऐसे साधन भी है छो कि यन्त्र को चालू रखने 
के लिए शक्ति प्रदान बरते हैं । जॉन स्टुग्रार्ट मिल दा यह कहना टिल्कुल सही 
है कि यन्त्र की भाति राजनीति मे भी इजन को चलाने वाली शक्ति यन्त्र के 
बाहर से प्राप्त की जानी चाहिए। जो शक्ति स्थानीय सरकार के यन्त्र को 
सचालित रखती है वह्‌ उन लोगो की रुचि एवं उत्साह मे प्राप्त होती है जो 
कि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं । 


३३६ ग्रेट ब्रिटेन में स्थातोय प्रशासन 


जनता की उदासोनता 
[एकार #79श॥9 ] 


प्रतिनिधि भ्रजातन्‍त सरकार का रूप चाहे कुछ मी हो किन्तु यह ५ रत 
बुद्ध प्रशासक एवं प्रशासितों के पारस्परिक सम्बन्धो पर निर्भर करतो है प्रथ 
वे लोग जिनमें सरकार की शक्ति इस समय निहित है और वे लोग जिनसे कि 
यह भ्रन्तिम रूप से ली गई है, उनके बीच का सम्बन्ध ही सरकार के सचालन 
का झ्ाघार बनाता है। सँद्धान्तिक रूप से यह सरल है कि केन्द्रीय प्रकार की 
अपेक्षा स्थानीय सरकार में क्रिय-प्रतिक्िया भ्रधिक घतनिष्ठ एवं निरस्वर रहे 
बिन्‍्तु व्यवहार के तथ्यो का अध्ययन वरने के बाद यह कहा जा सकता है कि 
प्रशासितो हारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था _मे जो योगदान क्या जाता 
है तथा स्थानीय सत्ता के कार्यों मे वे जो रुचि दिखाते हैं यह्‌ सन्‍्तोषजनक नहीं 
होनी । जनता स्थानीय कार्यो में क्तिनी रुचि लेती है यह बात मतदान करने 
वाले लोगो को सख्या को देखने पर ज्ञात की जा सकती है। मतदान करना 
प्रत्येक नागरिक का कम से दम स्तर का नैतिक कर्तव्य है, किन्तु फिर भो 
मतदाताझों का प्रतिशत भ्रधिक से अधिक पचास और कई बार दस से भी कम 
पड़ जाता है। जनता की रुचि के इस अमाव को देख कर स्थानीय सरकार 
के समठन एवं व्यवहार पर लगाया जाने वाला श्रम, शक्ति एवं धन बहुत कुछ 
प्रपव्यय सा प्रतीत होता है। स्थानीय सरकार के चुनावों के भव तक के 
प्राकडो को देसने के बाद यह प्रतीत होता है कि ये श्रत्यन्त निराशाजनक हैं। 
जो लोग मतदान में भाग लेते हैं उनके बारे में भी यह निश्चित रूप से नही 
कहा था सकता कि वे स्थानीय सरकार के कार्यों मे रुचि लेते हैं क्योकि अनेक 
मतों को डालने का भ्राधार व्यक्तिगत भावना या. दलीय स्वामी-मक्ति होती है 
तेथ! मतदाता निर्वाचन में उठाए जाने वाले प्रश्नों में बहुत कम रुचि लेते देखे 
जाते हैं । निविरोप घुने जाने वाले सदस्यों का अनुपात नगण्य रहा है 
यधवि बुछ् देहाती क्षेत्रों मे ये भव भी बहुत प्रधिक हैं। श्रनुप्रात के घटने का 
कारण स्थानीय जनता की राजनैतिक रुचि न होकर स्थानीय चुनावों का 
दलीय राजनीति के श्राघार पर होना है । दशीय राजनीति द्वारा किये जाने 
दाले चुनाव स्थानीय जवता मे राजनैतिक चेतना लाते हैं या नहीं यह एक 
विवादपूर्ण प्रश्न है । सन्‌ १६४५ में मताधिकार को बढ़ा दिया गया भौर भव 
केवल व्यस्क मतदाता या पति-यत्नि ही मत देने का श्रधिकार नहीं 
रखते किन्तु समी व्यस्को को यद्द भ्रधिकार प्रदात कर दिया गया । इसका 
बहुत प्रच्चा परिणाम नि+ला। पतदाताप्रो में दया रक्त झाने से स्थातीय 
परिषदों का रूप बदल गया। 


स्थ्रातीय सरकार के वार्यों मे जनता द्वारा रुचि न सेने पर पर्याप्त 
गम्मीर परिणाम हो सकते हैं। इनकी कल्पना जॉन स्टुभा्ट मिनर (7.5. 
0॥ी॥) द्वारा कर लो गई थी। वे घिखते हैं कि जहा धपिकांश मतदाता प्पती 
सरकार को मत देने के लिए पर्याप्त रुचि नहीं सेते या मत देते भी हैंतों 
सादे यतिक प्राघार पर भपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते बहा प्रतिनिधि 
सस्थाएं बहुत कम भूल्य की रह जाती हैं तथा ने ठानाशाही या स्वेच्चाचारिता 
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के साधन मांव बद जाती हैं ।* रारकार की प्रक्रिया मे जनता द्वारा जो भाग 
लिया जाता है उसके प्रभाव का महत्व भी है और कुछ सीमाए' भो। जब 
प्रजातन्त्रात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसके द्वारा एक ऐसी सरकार 
का चित्र हमारे मस्तिष्क मे उमर आता है जिसमे कि ममस्त जनता प्रशासक 
होती है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह सर्वथा भ्रसम्भव होता है कि समस्त 
जतता प्रशासन करे । इसीलिए प्रतिनिधित्वपूर्ण व्यवस्थाप्रों को प्रपनाया 
जाता है| इनका कार्य श्रकार के कार्य को नियन्त्रित करना है, स्वय सम्पन्न 
करना नही । पहले ससद द्वारा राज! के ऊपर जो नियन्त्रणकारी शक्तिया 
प्रयुक्त की जाती थी अब उनका प्रयोग जनता द्वारा समद के ऊपर किया जाता 
है। सरकार के प्रत्येक कार्य के ग्रोचित्य का यह मापदण्ड माना जाता है कि 
जनता उसे चाहती है अथवा नहीं। ऐसे रहुत कम अकसर प्राते हैं जब कि 
जनता विधेयात्मक रूप में भ्रपनी इच्छाओं को व्यक्त करे, वैसे सामान्यतः 
सरकार पर जनता का प्रभाव प्राय: निषेघात्मक होता है प्रर्थात्‌ जनता उन 
सीमाग्रो को निश्चित कर देती है जिनके झागे के व्यवहार को सहने नही किया 
जा सकता । कोई भी वुद्धिपूर्णो सरकार इन सीमाझों को नहीं लापती । जब- 
मत को बदला जा सकता है इसे ईमानदारीपूर्णा या घृष्टतापूर्णा तरीकों से 
ब्गया मी जा सकता है किन्तु जब तक सरकार इसके द्वारा लगाई गई 
सीमाओ में व्यवहार नहीं करतों तब तक क्रान्ति था तानाशाही का खतरा 
रहता है । 

जनमत को मतदान के अतिरिक्त भ्रन्य साधनों द्वारा भी प्रभिव्यक्त 
किया जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि अब तक की स्थानीय सरकार 
के व्यवहार पर जनमत का पर्याप्त प्रमाव रहा है । स्थानीय सरकार के सदस्य 
प्रतिदिन का कार्य करते हुए या मनोरजन करते हुए भी जनमत का पता लगा 
सकते हैं । कई बार स्थानोय मामलो पर भपती एक निश्चित भावना रखने 
वाले व्यक्ति या समूह सार्वजनिक समा या प्रदर्शन करके उसे अमिव्यक्त करते 
हैं प्रौर कमो-करी स्वय स्थानीय सत्ता भहत्वपूर्णां प्रश्नों पर जनता के ध्यान 
को श्राकपित करने मे पहल करती हैं । स्थानीय संत्ताग्रो की बैठक जनता के 
लिए खुली रहती हैं तथा स्थानीय प्रखबारों मे भी स्थानोय सरकार के कार्यों 
का कुछ उल्लेख रहता है किन्तु यह सच है कि थोड ही लोग इनका लाम उठा 
पाते हैं ) इन परिस्थितिपो को नियम का भ्रपदाद मात्र माना जाता हैं। इनके 
भ्राघार पर यह नहीं कहा जा सकता कि जनता निरन्तर रूप से स्थानीय सर- 
कार के कार्यों में रूचि लेती हैं । फ्रैन्क जेस्सप (पएा805 ॥८४४४७) का यह 
कहना सच है कि साधारण नागरिक के लिए एक प्रशासकीय कार्य उतना ही 
अपूर्व, कल्पतीय एवं भपमानोय है जिनता कि ईश्वर का एक कार्य । बह इत 
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२.5. ॥8॥॥, 


रेप ग्रेंट ब्रिटेन मे स्थानीय प्रशासन 


दीनो के लिए न किसी उत्तरदायित्व का अनुमव करना है और न हो तियस्त्रण 
वी मावना रखता है ।* 

सोलहवी और सब्रहदी शताब्दी में इ यरैण्ड मे जबकि ससद नियन्वर 
रखते के अपने कार्यो का पालन करने में अयफन रही तो इसके परिणाम 
स्वरूप ध्यक्तिगत शासन का जन्म हुआ और अब यदि सीमा निर्षा रण करने के 
कार्यों को जनता द्वारा सम्पन्त किया गया तो इसके ५ रिशामस्वरूप नौयर- 
शाही और केन्द्रीयक्रषण का जन्म होगा | जहा कही नौफर शाही और 
देन्द्रीयकरण का बोलबाला हो जाता है वहा सरक्नार लोचशीच नही रहजाती 
भौर बह अपने आपको जदत। की इच्छाओं के अनुरूप नहीं ढाल पाती । राज 
नीति के इस तरह से स्थायो बन जाने से अनेक दुर्माग्यपूर्ण परिणाम सामने 
झाते हैं । राजनैतिक संस्थाओं को अपने भ्रापको] बदली हुई परिस्थितियों के 
अनुर्पत समायोजित बरते रहना चाहिए किन्तु केन्द्रीयकृत सरकार से उत्पन्न 
कठारवा परिवर्तन पर रोक लगा देतों है। इसी क्रिया और प्रतिक्रिया के 
चकर में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया । 


स्थानीय सरकार के कार्यों में इ गर्लप्ड की जनता रूचि नहीं लेती तथा 
उदासौन रहती है । इसके लिए उत्तरदायी कई एक कारण हैं। इसका पहला 
कारण ग्रज्ञान है। स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं तरीते, इसके द्वारा तियन्त्रित 
कार्य, इसकी उपलब्धिया, इसकी मसफलताएं एवं समस्याएं, इसवे प्रति 
नागरिकों के अधिकार एव कतंब्य आदि को बहुत कम समझा जला है । 
इस प्रज्ञान का एक कारण अवीवक/लोन छिक्षा है ओ कि बहुत कम खर्च 
में प्रदान वी जाती थी । यह भच है कि भावों सतति अधिक शिक्षित एव 
जागल्क होगी किन्तु स्थानीय सरकार को प्रगति की वर्तेमान दर ऐसी है कि 
इसे देश के जीवन का एक प्रमावशील मांग नही माना जा सकता । सर्‌ १६४५ 
के भ्रधिनियम में दो ऐसे सम्मांग थे जिनके अनुसार स्थानीय सत्ताएं मूचना 
कैदी की रचना कर सकती दी, जो कि झूचना प्रकाशित करें,भाषणों का 
प्रबन्ध करें तथा स्थानीय सरकार के प्रश्नों पर विचार विमर्श एव प्रदर्गत 
बरें | ये भत्यन्त उपयोगी प्रावधान थे किन्तु इन पर पूरी तरह से निर्भर करना 
उसी तर से बेकार है जिस प्रकार कि मशीन में ही शक्ति का स्रोत देखने 
ही अयास करना है। स्थानीय सरकार की सिक्षा का प्रसार करने में अेस 
पा मिनेया भत्यस्त शक्तिशाली साधन मिद्ध हो सकते हैं। प्रद तक के तथ्यों 
को देखेत पर यह ज्ञात होता है कि प्रसबासो में स्थानीय सरकार क कार्यों 
को जिस रूर मे श्रतिवेदित किया गया चह पूर्णत. बचकाना था। हो सकता 
है इसका कारण यह हो कि सम्पाइको ने पाठसये की रूचि को क् मूल्यार्ित 
किया हो या स्थानीय ग्रखवारों द्वारा जो समाचार पत्र के कार्यकत्तां नियुक्त 
किए गए थे उनमे ही राजनैतिक शिक्षा का ग्रमाव हो या अखवार यो बेचने 
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समस्याएं एवं मारी सम्मावनाए ३३६ 


का केवल पही एक तरीक, हो कि जो चीज व्यक्ति को सबसे अधिक झाती हैं 
उसऊो वही प्रदान की जाए। इन अखबादे में स्थान भी कम रहता था 
जिसके परिणामस्वरूप सम्प'दको को और मी अधिक कठिनाई थो । अखबारो 
में जो समांचार प्रकाशित होते है वे सामान्य नागरिको के स्तर से अधिक 
नही होते और इसलिए उनसे यह आशा नही की जा सकती कि वे स्तर को 
और अ गे बढाए गे । 


कमी-क मी जिस रूप मे स्थानीय सत्ता अपने कार्यों को सम्पन करती 
हैं उससे भी जनता की रूचि मन्‍्द पड जाती है। कुछ सत्ताओं द्वारा इस 
डर के आधीन कार्य किया जाता है कि कही उनके कार्यों की खबरें उन लोगो 
तक न पहुंच जाए जिनकी शोर से वे कार्य कर रही है। प्रंस को एक 
सम्ग।वित मित्र समभने की अपेक्षा इसे संदेह की नजर से देखा जाता है और 
इसके कार्य को यथासम्मव कठिन बनाया जाता है । समिति के रूप मे कार्य 
को सम्पन्त करने के प्रत्येक ग्वसर का लाम उठाया जाता है ताकि कानूत के 
शब्दों को तोडे बिना ही जनता श्र प्रेस को बैठकों से बाहर रखाणजा 
सके । यद्यपि यह सच है कि यदि हम नगरपालिका के प्रत्येक कार्य को 
प्रत्येक्त स्तर पर स वेंजनिक रूप से करने का प्रावधान रखदें तो यह भ्राज की 
अन्वर्राष्ट्रीय कूटीति को माति क्रम उपयोगी रहेगा किन्तु फिर मी वर्तमान 
व्यवस्था जिममे कि महत्वपूर्ण विषयों पर गुप्त रूप से निर्णय लिया जाता 
है श्लौर निर्णयों की घोषणा कर दी जाती है जबकि उनके कारण भनज्ञात 
हो रहते हैं । इस स्थिति को भ्रजातन्त्र त्मक सरकार के विरुद्ध समझा जाएगा। 
कई वार इस स्थिति का सुपारने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि जन 
सम्पर्क समितियों एवं श्रधिकारियों की नियुक्ति की जाएं। कुल मिलाकर 
प्रचार एवं ' प्रकाशन प्रशासन का एक प्रदिमाज्य माग होना चाहिए । कोई 
भी चीज॑ जो कि जनता और प्रशासन के सम्वन्धों को दूरस्थ बनाती है बह 
खतरनाक है। दूसरी झोर स्थानीय सत्ता द्वारा श्रपनाई जाने वाली सक्तिय 
जन सम्पर्क नीति का भी खतरा स्पष्ट है क्योकि व्यवस्था मे कई एक भावश्यक 
तथ्पो को छिपाया जा सकता है जबकि सभी तथ्य जनता के सम्मुख रखे 
जाने दिए ॥ यदि स्थानीय सत्ता अपने मतदाताओं के प्रति अधिक निश्चित 
हूप से उत्तरदायी रहे तो निश्चय हो स्थानीय कार्यों मे जनता की रुचि 
बढ़ेगी । जिन कार्यों मे स्थानीय_सत्ताएं केवल कनिष्ठ व मागीदार बन गई 
है भ्रयवा केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट मात्र है वहा उनका दोहरा उत्तरदायित्व 
है एक सरकारी विभाग के प्रति दूमरा मतदानाप्रो के प्रति । जनता की अ्मि- 
रूचि का स्थानीय सरकार के कार्यो में भत्यन्त महत्व है। यदि यह न हो तो 
प्रजातन्त्र जिन्दा न रहे। जब तक प्रत्येक नागरिक में व्यक्तिगत एवं सामा* 
जिक उल्तरदायित्व की भावना नही है तब तक प्रजातन्त्र का अ्रस्तित्व नही 
रह सकता ।* 
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